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संशोधित नवीन पाठ्यक्रम 


इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र 
प्रथम प्रश्‍न-पत्र : नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 
नागरिकशास्त्र का अर्थ, उसका क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध, नागरिकशास्त्र की 
उपयोगिता, स्वरूप और अध्ययन विधियां। 
सीमित परिवार की अवधारणा, विभिन्‍न विधियां। “र 
नागरिकता--अर्थ, नागरिकता प्राप्त करने की विधि, भारतीय नागरिकता, नागरिकता कैसे खोई जाती £; 


है, नागरिक के अधिकार तथा कर्तव्य, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति नागरिक का दायित्व, आदर्श i 
नागरिकता के मार्ग में वाधाएं। 


राज्य--परिभापा एवं तत्या र 

राज्य के कार्यों का सिद्धान्त-व्यक्तिवाद, लोक समाजवाद, लोक कल्याणकारी राज्य, भारतीय विचारकों 
का दृष्टिकोण (मनु तथा काटिल्य)। ? 

सम्रभुता-विधि, स्वतन्त्रता तथा समानता। - 

संविधान तथा उसका वर्गीकरण 


सरकार के प्रकार-अरस्तू का वर्गीकरण तथा आधुनिक प्रणालियां-एकात्मक, संघात्मक, संसदात्मक, Bo 
अध्यक्षात्मक सरकारें। i 


कार्यपालिका--विविध रूप तथा नियुक्ति की विधियां, व्यवस्थापिका से सम्बन्धा 
च्यवस्थापिका-एक सदनात्मक तथा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के संगठन तथा कार्य। 
न्यायपालिका--नियुक्ति तथा कार्यविधि, आधुनिक न्यायपालिका के कार्य तथा महत्व 
जनमत, राजनीतिक दल, मताधिकार तथा निर्वाचन प्रणालियां। 

राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता तथा गुट निरपेक्षता। 


आरक्षण, जाति और धर्म के आधार पर : आवश्यकता, क्षेत्र तथा परिणामा 
भारत में आदिवासी व जनजाति की समस्या और समाधाना 
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70 Method or Choice 1४०६४००) की लम्बे समय से चली आ रही घुदिपूर्ण पद्धति को न अपनावें। 
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किसी भी पाठ्य-पुस्तक में दो प्रकार की विषय-सामग्री होती हैः प्रथम तथ्यात्मक और द्वितीय 12628 
विवेचनात्मक। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर तथ्यात्मक तथा विवेचनात्मक विषय-सामग्री के आधार i 
जाने हैं; तृतीय पंचम श्रेणी के प्रश्‍नो (लु तीय अति ल अति लघु उत्तरीय तथा वहुविकल्पीय प्रश्‍न) {515.5 
र ib inion 1. 4 Brae याकर 
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। क उत्तर मूल रूप से तथ्यात्मक विपय-सामग्री के आधार पर दिये जाने हैं। इस पुस्तक में समस्त तथ्यात्मक विषय- 
सामग्री “गहरे काले प्रिण्ट (5०/0/९९7३) में दी गई है तथा गहरे काले प्रिण्ट की विषय-सामग्री के आधार पर 
आप सभी तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर वहुत सरलता से दे सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में अभ्यास के लिए लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और वहुविकल्पीय प्रश्‍न उत्तर सहित दिये गये हैं। इस प्रकार 
पुस्तक के इस संस्करण में पाठ्यपुस्तक के प्रमुख गुण “समस्त विषय-सामग्री” के साथ-साथ सहायक पुस्तक के, 
समझे जाने वाले गुण “परीक्षा के लिए तैयारी में सरलता और सुबोधता' को भी ग्रहण कर लिया गया है। अतः यह ' 
पुस्तक अध्ययन और परीक्षा की दृष्टि से आपकी समस्त आवश्यकताओं को निश्चित रूप से और सम्पूर्ण रूप में पूरा . 
करती है। - 


मैं पुनः इस वात पर वल देना चाहुंगा कि शिक्षा परिपद्‌ द्वारा परीक्षा प्रश्‍न-पत्र के इस ढांचे को इस उद्देश्य 
से अपनाया गया है कि विद्यार्थी अच्छी पाठ्य-पुस्तक का प्रत्येक अध्याय प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पढ़ें। यह पत्र | 
लेखक ने नहीं, वरन्‌ शिक्षक ने आप विद्यार्थियों के हित चिन्तन की दृष्टि से लिखा है। पुस्तक के इस प्रथम पृष्ठ में 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं है। ; 


० पुखराज जैन 
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प्रश्न-पत्र सम्बन्धी दिशा-निर्देश 


वर्ष 2003 की परीक्षा से प्रश्‍न-पत्र के समस्त ढांचे और प्रारूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा चुके हैं। अव 


'प्रशन-पत्र के अन्तर्गत निम्न पांच प्रकार के प्रश्‍न पूछे जाएंगे : 


अंक विभाजन 
क्र. सं. प्रश्नों का प्रकार कुल प्रश्‍न कुल अंक 
1. दीर्घ उत्तरीय प्रशन 3 (प्रत्येक प्रश्‍न अंक 6) 18 
2.' दीर्घ-लघु उत्तरीय प्रश्‍न 3 (प्रत्येक प्रश्‍न अंक 4) 12 
3. लघु उत्तरीय प्रश्‍न 5 (प्रत्येक प्रश्‍न अंक 2) 10 , 
4. अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न 5 (प्रत्यक प्रशन अंक 1) 5 
5. वहुविकल्पीय प्रश्‍न 5 (प्रत्येक प्रश्‍न अंक 1) वार 

21 50 


: 1. दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न-प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न 6 अंकों का होगा तथा परीक्षार्थी को तीन दीर्घ उत्तरीय ` 
प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्‍न के दो विकल्प होंगे, जिनमें से एक का चयन करना होगा। 
परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न का उत्तर 300 शब्दों में दिया जाय। 


2. लघु-दीर्घ उत्तरीय प्रश्न--प्रत्येक लघु-दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न का उत्तर 150 शब्दों में देना होगा। द्वितीय श्रेणी 
"के ये प्रश्‍न, प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के वीच की स्थिति है| 


3. लघु उत्तरीय प्रश्न--प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना होगा! 
4. अति लघु उत्तरीय प्रश्न--प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य में देना होगा। 


5. बहुबिकल्पीय प्रश्न--पत्येक प्रश्‍न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे, उनमें से एक सही विकल्प का. 
चयन करना होगा। न 


नवीन प्रश्‍न-पत्र की विशेष वात यह है कि प्रश्‍न-पत्र के अन्तर्गत विकल्प (000०७) केवल “दीर्घ . 


| , उत्तरीय प्रश्नों” मे होगा; दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी विकल्प ‘आन्तरिक विकल्प' (11६९771531 01101०0) के रूप में, 
`' “दो में से कोई एक' के रूप में होगा; अन्य चार प्रकार के प्रश्नों में, किसी भी रूप में कोई विकल्प नहीं होगा। 


सभी प्रश्‍न “अनिवार्य प्रश्‍न? के रूप में होंगे। अतः केवल अच्छी पाठ्यपुस्तक का प्रारम्भ से लेकर अंत तक ' 
अध्ययन करने के आधार पर ही सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए अच्छे और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये जा सकेंगे। 


« अब अच्छी पाठ्य-पुस्तक का कोई भी विकल्प नहीं है! 
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नागरिकशास्त्र 
(अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता, स्वरूप व अध्ययन पद्धतियां) 


[CIVICS] 
[IMEANING, SCOPE, UTILITY, NATURE AND STUDY METHODS] 


.''यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो, अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही 

न हो, क्योंकि बह अपने आप में पूर्ण है तो उसे मानव समाज का सदस्यः मत समझो, वह जंगली 

जानवर या देवता ही हो सकता है।'' _ ` अरस्तू 
अरस्तू के इस कथन.का तात्पर्य यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव जीवन की सवसे 2 

अधिक महत्वपूर्ण विशेषता सामाजिकता है और मनुष्य के लिए समाज में रहना उतना ही स्वाभाविक है _ के लिए समाज में रहना उतना ही स्वाभाविक है. 
तना कि प्राणी का अपने आपको जीवित रख लिए सांस ठेना.या मछली का पानी में रहना। थोड़े 


| . समय या विशेष अवसरों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अकेले रहना पसन्द नही कर सकता, क्योंकि 


रहने पर वहुत जल्दी ही उसका मनः ऊव जाता है। जिन्होंने रॉविन्सन क्रूसो के सम्बन्ध में पढ़ा है, वे मानव 
की इस प्रवृत्ति से भठी-भांति परिचित हैं, लेकिन प्रकृति के दारा मानव को विवेक-शक्ति अर्थात्‌ सोचने-विचारने 
की शक्ति प्रदान की गयी है और सुमाज में रहने वाळे विभिन्न व्यक्तियों के.सोचने-विचारने का ढंग अछग-अलग 
होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और स्वार्थो में भी अन्तर होता है! विभिन्न व्यक्तियों 
के विचारों और स्वार्थो में इस प्रकार के भेद होने के कारण विभिन्न व्यक्तियों में परस्पर विवाद और संघर्ष 
की स्थितियां जन्म लेती हैं। 


FIR: i [करार 


- दर करने 
अयल करता है। नागरिकशास्त्र यह वताता है.कि.सामाजिक जीवन के झगड़े और बुराइयां कैसे दूर हो सकते _ 


हैं और सभी. व्यक्ति मिल-जुलकर शान्ति और सुख से कित मकार सवन वित सकते से किस प्रकार जीवन बिता सकते हैं। नागरिकशास्त्र यह 

भी सिखाता है कि सामाजिक संगठन किस प्रकार मानवीय जीवन और सभ्यता को विकास के मार्ग पर 

आगे बूढ़ा सकता है। इस प्रकार नागरिकशास्त्र सामाजिकता अर्थात्‌ एक साथ मिल-जुलकर रहने का. पाठ 

पढ़ाता है और यह कहा जा सकता. है कि “नागरिकशास्त्र सामाजिक जीवन को सबसे-अधिक सुन्दर, श्रेष्ठ और 

सुखमयं बनाने याला विज्ञान है।'” 6 त 

न नागरिकशास्त्र का अर्थ और परिभाषा 

नागरिकशासत्र आंग्ल भाषा के शब्द 'सिविक्स' (191०5) का हिन्दी रूपान्तर है और आंग्ल भाषा का शब्द 

'सिविक्स' लैटिन भाषा के दो शब्दों 'सिविस' (८४४४७) और “सिविटास' (८/४/८5) से मिलकर बना है। लैटिन . 
भाषा में :सिविस' का अर्थ 'नागरिक' तथा 'सिविटास' का अर्थ 'नगर' होता है। यूनान का प्राचीन इतिहास. हमें 
वताता है कि प्राचीन काल में यूनान में छोटे-छोटे नगर राज्य थे, जो कि पूर्णतया स्वतन्त्र थे उस समय नगर 
निवासी: राज्य के कार्यों में स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लिया करते थे.और इसी कारण इन्हें “नागरिक” के नाम से 
सम्बोधित किया जाता था। इस प्रकांर शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर नागरिकशाख्र को एक ऐसा विषय कहा जा 
सकता है जिसमें नागरिक, राज्य की सदस्यता और नागरिक जीवन से सम्बन्धित अन्य सभी बातों का वर्णन होता 
I *Hewhois unable to live in Society, or who hasnoneed, because he is sufficient for himself, must 
be either a beast or (९-1) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. —Aristotle 
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है| यद्यपि वर्तमान समय में नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, छेकिच नागरिकशास्त्र का यह 
अर्थ आज भी इस रूप में सत्य है कि ““नागरिकशाख्र नागरिक जीवन से सम्बन्धित समस्त विषयों का अध्ययन | 
क न 
द मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन अनेक विज्ञानों द्वारा किया जाता है, जिन्हें समाज विज्ञान | 
कहते हैं। इस प्रकार के समाज विज्ञानों में इतिहास, राजनीतिशाञ्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और नागरिकशास्त्र 
प्रमुख हैं।.जिस प्रकार इतिहास में व्यक्ति के भूतकालीन जीवन्‌ का; राजनीतिशास्र..में. व्यक्ति. के राजनीतिक... 
जीवन का और अर्यशात्र में व्यक्ति के आर्थिक जीवन-का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नागरिकशास्त्र | 
के अन्तर्गत नागरिक जीवन से. सम्बन्धित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है।...------ - अवा 
` विद्वानों के द्वारा नागरिकशास्त्र की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की गयी है। इस विषय की कुछ परिभाषाएं 
निम्न प्रकार हैं : र 
आंग्ल भाषा के प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में नागरिकशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है 
“-नीतिशास्र का बह अंग जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से सम्बन्ध रखता है, नागरिकशात्र है।'” ठ 
प्रसिद्ध भारतीय लेखक पुन्ताम्बेकर का विचार है कि “नागरिकशास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है।'” | 
इसी प्रकार डॉ. बेनी प्रसाद के शब्दों में, “सामाजिक सम्बन्धो के सन्दर्भ में व्यक्ति को अनेक कर्तव्यों | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


2 _ , इप्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र की रूपरेखा | 
| 


का पालन करना होता है तथा दूसरी ओर उन्हें अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकशास्त्र प्रमुख रूप से 
इन्हीं से सम्बन्धित है।'” 

खाई के अनुसार, “'नागरिकशात्र समाज का वह निरीक्षण है, जिसका प्रयोग समाज सेवा के कार्यों में किया 
जाता है” है भु 

श्रेष्ठ परिभाषा--उपर्युक्त परिभाषाओं की भाषा में यद्यपि कुछ भेद हैं, छेकिन इन सभी छेखकों का मूल 
विचार यही है कि नागरिकशास्त्र मे नांगरिक के अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। 
नागरिकशास्त्र की ये परिभाषाएं ठीक तो हैं, किन्तु अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि इनके अन्तर्गत न तो 
नागरिकशास्र के पूर्ण अध्ययन विषय को दृष्टि मे रखा गया है जो कि वास्तव में अधिकारों और कर्तव्यों की 
विवेचना की अपेक्षा बहुत व्यापक है और न ही उन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिक जीवन 
को प्रभावित करती हैं। इस दृष्टि से प्रो. एफ. जी. गोल्ड (7. 6. 60०0) और प्रो. ई. एम. हाइट (8. M. 
काट) की परिभाषाएं अधिक उपयुक्त है ` 

गोळ ने कहा है, “नागरिकशाख्र उन संस्थाओं, आचार-विचारों एवं भावनाओं का अध्ययन है, जिनके दारा 
कोई पुरुष अथवा स्री किसी राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के कर्तव्यों का पालन कर सके तथा उस सदस्यता 
से प्राप्त लाभ उठा सके!” 

ड गोल्ड की परिभाषा अन्य परिभाषाओं से व्यापक तथा अर्थपूर्ण है। उसने नागरिकशास्त्र को केवल नागरिक 
के अधिकार और कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं किया है, वरनू नागरिक जीवन से सम्वन्धित सभी संस्थाओं, 
आदतों, कार्या और प्रवृत्तियों को इसके क्षेत्र के अन्तर्गत रखा है। 

झे,ई. एम. हाइट के अनुसार, “नागरिकशात्न मानव ज्ञान की वह शाखा है जो नागरिकों से सम्बन्धित 

समस्त विषयों (सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक) पर विचार करती है! इसके साथ ही साथ 

: लत के भूत, वर्तमान और भविष्य तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी पहलुओं का भी विश्लेषण 
हॉ: बाइट की परिभाषा उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से श्रेष्ठ है। यह अन्य परिभाषाओं की भांति एकांगी | 

और संकुचित नहीं है। यह नागरिकशाश्र के अन्तर्गत सामाजिक, वीद्धिक, आर्थिक और a । 

भी मर देती है और नागरिक से सम्बन्धित सभी विषयों के अध्ययन पर जोर देती है। यह परिभाषा काल : 

1 “Civics is the theory of rights and duties of citizenship.”  . —oxford Dictionary: | 

2 [४1८5 8 an iti ™ । 

1 मम | 


| ledge which deals with everythi 
४ intellectual, economi it धर erything 
present and future, local en गरच्य religious aspects) relating ७ a citizen, past, 


—Dr.E.M. White, The Phi cir हे 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya (18000 of Citizenship, 9. 7. 


___________ नापीक, (शक्र णवग्योगिता ठतत्ताताअधयायार्पदतिहरी) 3 
की दृष्टि से भी नागरिकशास्त्र के अध्ययन को व्यापकता प्रदान करती है, क्योकि यह सम्बन्धित विषयों के 
केवल वर्तमानं रूप का ही नहीं, वरन्‌ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भविष्य के भव्य सामाजिक आदर्श: का भी 
अध्ययन करती है। स्थान की दृष्टि से इस परिभाषा के अनुसार नागरिकशास्त्र न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय 
वरन्‌ विश्वव्यापी पहलुओं का भी विश्लेषण करता है। इस प्रकार डॉ. ह्वाइट की परिभाषा विषय, काल और 
स्थान की दृष्टि से पर्याप्त व्यापक है तथा इसे इस विषय की सर्वाधिक स्पष्ट, पूर्ण और श्रेष्ठ परिभाषा कहा जा 


. सकता है। 


नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण नागरिक जीवन का अध्ययन किया जाता है और नागरिक जीवनः 
के इस अध्ययन का उद्देश्य एक स्वस्थ समाज की स्थापना होती है जिसके अन्तर्गत रहते हुए व्यक्ति स्वयं 
अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और समाज की उन्नति में योग दे सकें। अतः नागरिकशास्तर,के सम्बन्ध 
में प्रो. गेइस का यह कथन पूर्ण सत्य है कि ““नागरिकशाख्र सामाजिक सर्वेक्षण का सामाजिक सेवा में प्रयोग है।'” 


नागरिकशास्त्र का क्षेत्र र 
प्रत्येक शास्र का अपना एक क्षेत्र या उसकी विषय-वस्तु होती है। कोई शास्त्र रेखाओं का ज्ञान कराता 
है, तो कोई अंकों का। कोई शास्र मानव जीवन के आर्थिक सम्बन्थो का अध्ययन कराता है तो कोई राजनीतिक ' 
पहलुओं का। इन दूसरे शास्रों के समान ही नागरिकशाख् की भी अपनी एक परिधि और उसका अपना क्षेत्र 
है। 'नागरिकशास्त्र' शब्द की उत्पत्ति कां सम्वन्ध यूनान के नागरिक जीवन से रहा है औरं यूनानी नागरिक 
जीवन को दृष्टि में रखते हुए नागरिकशास्त्र के क्षेत्र को बहुत ही संकुचित समझा जाता था तथा यह माना 
जाता था कि नागरिकशास्त्र का क्षेत्र नगर राज्यों के नागरिकों के अध्ययन तक सीमित है, लेकिन आज 
सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक विकास के परिणामस्वरूप समस्त पृथ्वी ने एक नगर का ही रूप धारण कर 
लिया है और नागरिकशास्त्र के क्षेत्र में पर्याप्त व्यापकता आ गयी है। आज नागरिकशास्त्र नागरिक से सम्बन्धित 
हर विषय का अध्ययन करता है; चाहे वे विषय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या वौद्धिक हों; चाहे वे 
भूत, वर्तमान या भविष्य से सम्बन्धित हों और चाहे वे स्थानीय, राष्ट्रीय या विश्वव्यापी हों। वस्तुतः आज 
नागरिकशास्त्र का क्षेत्र सर्वव्यापक तथा सर्वव्यापी हो गया है और एफ. जी. गोल्ड के इन शब्दों में कोई 
अंतिशयोक्ति नहीं है कि ''नागरिकशात्र का क्षेत्र सभ्यता और नागरिकता के विकास तक फेला हुआ है!" 
नागरिकशास्त्र के इस अत्यधिक व्यापक क्षेत्र की विवेचना निम्नलिखित रूपों में की जा.सकती है : 
(1) ब्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन--कुटुम्ब, समाज और राज्य तथा नागरिक जीवन की अन्य 
सभी संस्थाओं की प्रथम और मूल इकाई व्यक्ति ही. है, अतः नागरिकशास्त्र व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से 


“ अपना अध्ययन प्रारम्भ करता है। नागरिकशास्त्र का. उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन कर उसे 


एक अच्छा व्यक्ति और आदर्श नागरिक वनाना है। उक्त संस्थाएं व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक वनाने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

(2) व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन--मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के जीवन पर 
सामाजिक सन्दर्भ में ही ठीक प्रकार से विचार किया जा सकता है, अतः नागरिकशास्त्र न केवल व्यक्तिगत ` 
जीवन वरन्‌ सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करता है। नागरिकशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि 
समाज का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है; मनुष्य के विकास में समाज से क्या योग मिळता है 
और व्यक्तियों को आदर्श नागरिक वनाने के लिए उनके सामाजिक जीवन को किस प्रक्रार से और कैसा 
रूप प्रदान किया जाना चाहिए। . 

(3) अधिकारों तथा कर्तव्यों का. अध्ययन--सुखी और वास्तविक सामाजिक जीवन अधिकारों और कर्तव्यों 
की आधारशिला पर ही सम्भव हो सकता. है, अतः नागरिकशास्त्र इस बात का अध्ययन, करता है कि व्यक्ति 
के स्वयं अपने प्रति, कुटुम्व, पड़ोस, नगर, राज्य और मानवता के प्रति क्या कर्तव्य हैं और व्यक्ति को इन . 


` संस्थाओं से किन व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति होती है। नागरिकशास्त्र में इस 


वात का, भी अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति तथा समाज के लिए अधिकारों तथा कर्तव्यों का क्या महत्व 


, है तथा समाज व राज्य अधिकारों का अस्तित्व वनाये रखने में किस प्रकार से योग देते हैं। 


व्प्त्त्न्स्न्क्स्न्न्न्स्न्त्स््., i > te and cers i ~ व री 
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भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन--व्यक्ति अपना नागरिक जीवन समाज के अन्तर्गत रहते 
हुए का कह अतः नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत व्यापक और वैज्ञानिक ढंग से समाज का अध्ययन 
किया जाता है; क्योंकि वर्तमान समाज की नींव भूतकाल पर ही आधारित है, अतः नागरिकशास्त्र समाज से 
सम्बन्धित अपने अध्ययन का प्रारम्भ भूतकाठीन स्वरूप से काला भूतकालीन समाज के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि मनुष्य में समूह की भावना का विकास किस युग में और र प्रकार हुआ। 

(5) समाज के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन--एक वैज्ञानिक के रूप में नागरिकशास्त्र के विद्यार्थी का 
सम्बन्ध समाज के वर्तमान स्वरूप से ही अधिक होता है; अतः नागरिकशाख् में उन सभी समुदायों, संगठनों 
और वर्गो का अध्ययन होता है, जिन पर सामाजिक जीवन का संगठन निर्भर है। अतः इस विषय के अन्तर्गत 
परिवार, धर्म, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन, आदि का तथा उनके वर्तमान स्वरूप के गुण-दोषों का अध्ययन 

जाता है। 2 

ग्र (6) ee के आदर्श समाज का अध्ययन--नागरिकशाख्र भूतकाढीन और वर्तमान सामाजिक जीवन 

का अध्ययन निष्प्रयोजन नहीं करता, वरनू इस प्रकार के अध्ययन में उसका यह उद्देश्य होता है कि भविष्य 
« में सामाजिक जीवन को अधिक-से-अधिक श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान किया जाय। नागरिकशास्त्र इस बात पर विचार 

करता है कि भविष्य में समाज का आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए। इस सम्बन्ध में नागरिकशाख्र का कार्य 

केवल वर्णन करना ही नहीं, वरन्‌ निर्माण करना भी है। नागरिकशाञ्न के इसी पहलू के कारण यह कहा 

जाता है कि “नागरिकशात्र नागरिक समाज का वह निरीक्षण है जिसका उपयोग समाज सेवा के लिए किया 

जाता ही” _ Fo 


(7) दिविध संस्थाओं और शक्तियों का अध्ययन-सभ्यता 
और संस्कृति के विकास के कारण वर्तमान समय में नागरिक 
जीवन वहुमुखी हो गया है और नागरिकशास्त्र में आर्थिक, 
राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का भी अध्ययन 
किया जाता है। इसके अन्तर्गत वर्तमान समय में. राजनीतिक 
दलों और नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाली अन्य 
संस्थाओं एवं शक्तियों के अध्ययन ने बहुत अधिक महत्व प्राप्त 
कर लिया है। 

(8) राज्य के भूत, वर्तमान तथा आदर्श स्वरूप का 
अध्ययन--राज्य सभ्य नागरिक जीवन की एक अनिवार्य दशा 
है, अतः नागरिकशास्त्र राज्य तथा उसके तत्वों का विधिवत्‌ और 
वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करता है। नागरिकशास्त्र अपना यह 
अध्ययन राज्य के अतीतकालीन स्वरूप से प्रारम्भ करता है। 


का क्षेत्र 
(1) व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का 


अध्ययन 
(2) व्यक्ति के सामाजिक जीवन का 

` . अध्ययन 
(3) अधिकारों तथा कर्तव्यों का 

अध्ययन 


(4) समाज के भूतकालीन स्वरूप 
, का अध्ययन 
(5) समाज के वर्तमान स्वरूप का 


अध्ययन _ 
*(6) भविष्य के आदर्श समाज का 


उसका विकास-क्रम क्या रहा है। वर्तमान में वह राज्य के आधुनिक 
स्वरूप और कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है और इस वात 
पर विचार करता है कि यह व्यवस्था व्यक्ति के लिए किस सीमा 
तक हितकर है] राज्य के तत्वों में सरकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है, अतः नागरिकशास्त्र इस वात पर भी विचार करता है कि 
सरकार किसे कहते हैं; सरकार के कितने अंग तथा प्रकार हैं; 
शासन-व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है और सरकार के 
विविध अंग परस्पर किस प्रकार का सम्वन्ध रखते हैं? इन सबके 
अतिरिक्त नागरिकशास्त्र राज्य के आदर्श स्वरूप पर भी विचार 
करता है और यह निश्चित करता है कि राज्य के आधुनिक 
स्वरूप की त्रुटियों को दूर कर आदर्श स्वरूप की स्थिति को किस 
* CC-0.Panini (बी पार किये जा सक्ता। है). : 


अतीत से वह खोजता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई तथा. 


_ जिलाज्ल्शाल (अर्ध,5ओभ?] फफपोशित॥0स्वकारात्र“आपमरतत्यद्वतिमा)) 0 5 


(9) संविधान का अध्ययन--संविधान जीवन का वह मार्ग है, जिसे राज्य के द्वारा अपने लिए अपनाया 
जाता है। राज्य नागरिकशास्त्र का एक प्रमुख अध्ययन विषय है, अतः स्वाभाविक रूप से संविधान भी उसके 
अध्ययन-क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाता है। नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत हम संविधान के विभिन्न रूपों तथा उनके 
गुण-दोषों का अध्ययन करते हैं और यह समझ संकते हैं कि एक राज्य, विशेष के लिए किस प्रकार का 
संविधान सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 

(10) लोकतान्त्रिक धारणाओं का अध्ययन-स्वतन्चता और समानता लोकतान्त्रिक व्यवस्था की सर्वप्रमुख 
धारणाएं हैं और विधि मर्यादित शासन का मूल आधार हैं। अतः नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत स्वतन्त्रता, समानता 
और विधि इन सभी का अध्ययन क्रिया जाता है। नागरिकशा्र स्वतन्त्रता, समानता और विधि इन सभी के 
विविधः रूपों का अध्ययन करने के साथ-साथ इस वात का भी अध्ययन करता है कि मानवीय स्वतन्त्रता का 
रक्षण किस प्रकार सम्भव है। इसी प्रकार नागरिकशास्त्र में समानता के अर्थ, प्रकार और व्यवहार के अन्तर्गत 
समानता की प्राप्ति के साधनों का अध्ययन किया जाता है। स्वतन्त्रता और विधि में घनिष्ठ सम्बन्ध है और 
स्वतन्त्रता तथा समानता की प्राप्ति सामान्यतया विधि के आधार पर ही की जा सकती है। अतः विधि भी 
नागरिकशास्त्र का एक प्रमुख अध्ययन विषय हो जाता है। ड 

(11) छोकतान्त्रिक व्यवस्था के संगठन का अध्ययन--लोकतान्त्रिक व्यवस्था आज की सर्वाधिक प्रचलित 
शासन-व्यवस्था है और प्रायः सभी प्रगतिशील राज्यों के द्वारा इसे अपना छिया गया है। अतः लोकतान्त्रिक 
व्यवस्था के संगठन का ज्ञान भी नागरिकशास्त्र के ही अन्तर्गत आता है। नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत मताधिकार 
के विभिन्न रूप और मताधिकार की विभिन्न पद्धतियों तथा उनके गुण-दोषों का अध्ययन किया जाता है। इस 
विषय के अन्तर्गत हम इस वात का अध्ययन करते हैं कि जनमत का निर्माण कैसे होता है और राजनीतिक 
दल जनमत के निर्माण तथा छोकतान्त्रिक व्यवस्था में क्या भूमिका अदा करते हैं| 

(12) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन--आज के वैज्ञानिक युग में समस्त विश्व ने एक इकाई का 
रूप धारण कर लिया है। अतः नागरिकशास्त्र अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और इस वात पर 
विचार करता है कि किस प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल कर 
मानव जाति के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है। 

(13) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अंध्ययन-नागरिकशाख्र इस बात का अध्ययन करता है कि प्रथम विश्व-युद्ध 
के बाद स्थापित राष्ट्रसंघ ने विशव-शान्ति बनाये रखने की दिशा में क्या प्रयल किये और अपने इन प्रयलों 


में उसे क्यों विफलता प्राप्त हुई। अब राष्ट्रसंघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गयी है और संयुक्त :' 


राष्ट्रसंघ तथा उसके सहायक संगठन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व, को श्रेष्ठतम रूप. 
प्रदान करने का प्रयल कर रहे हैं। नागरिकशास्त्र इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यों और कार्यों के परिणामों 
का अध्ययन करता है तथा इस बात पर भी विचार करता है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को और अधिक 
प्रभावशाली बनाने के लिए कौन-से कदम उठाये जाने चाहिए। 

ऊपर नागरिकशास्त्र के क्षेत्र की जो व्याख्या की गयी है, उससे प्रो. ई. एम. हाइट (8. . ०) 
के इस.कथन की पुष्टि होती है कि “नागरिकशास्त्र वह विषय है जिसके द्वारा नागरिकता से सम्बन्धित सभी बातों 
का अध्ययन किया जाता है; भूत, वर्तमान तथा भविष्य; स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय!” 

नागरिकंशाख्न के क्षेत्र की विकासशीलता--नागरिकशास्तर का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक तो 
है ही, इसके साथ ही निरन्तर विकासशील भी है। नागरिकशास्त्र के क्षेत्र में सभ्यता के विकास के साथ-साथ 


- निरन्तर वृद्धि होती रही है। नागरिकशांस्र ने अपना अध्ययन नगर-राज्यों से प्रारम्भ किया था, लेकिन आज 


के नागरिक नगर राज्यों के नागरिक न होकर राष्ट्रीय राज्यों के नागरिक हैं। अतः स्वाभाविक रूप से 
नागरिकशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय राज्यों तक विस्तृत हो गया है। वर्तमान समय में तो आवागमन और सम्वादवाहन | 
के साधनों में हुई प्रगति, औद्योगिक क्रान्ति, प्रेस और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण 
विश्व ने एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और ऐसा समय आ गया है जबकि सम्पूर्ण विश्व नागरिकशास्त्र . 
की परिधि में. समा जाय। इस प्रकार नागरिकशास्त्र के क्षेत्र में निरन्तर विकास होता जा रहा है और आज 


- _ नागरिकशास्त्र का क्षेत्र समल: मानव प्रापाजतक्र,/व्रितुब ह्यो जता, है Collection 
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र नागरिकशास्त्र का स्वरूप 

नागरिकशास्त्र के स्वरूप के अन्तर्गत सबसे अधिक स में इस बात पर विचार किया जाता है 

नागरिकशाख्र एक विज्ञान है अथवा कला या वह दोनों ही है। 

र विज्ञान का अर मर रूप में विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि विज्ञान उसी 
विषय को कहा जा सकता है जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और परीक्षण द्वारा ज्ञान प्रा किया जा सकता हो 
और जिसके नियम पूर्णतया निश्चित तथा अटळ हों, किन्तु विज्ञान की यह परिभाषा अत्यन्त संकुचित है 
और वर्तमान समय में तो विज्ञान के सम्वन्ध में गार्नर की इस परिभाषा को स्वीकार किया जाता है कि “किसी 
विषय का ऐसा ज्ञान विज्ञान कहलाता है जो विधिवत्‌ निरीक्षण, अनुभव अथवा अध्ययन दारा प्राप्त किया गया हो 
तंया जिसके तथ्यों को समायोजित, क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत किया गया हो।” विज्ञान के उपर्युक्त लक्षणों से स्पष्ट 
हो जाता है कि विज्ञान कहलाने के लिए उस विषय के नियंमों का पूर्णतया निश्चित और अटळ होना 
आवश्यक नहीं है, केवळ इतना ही आवशयक और पर्याप्त है कि उस विषय का. अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति 
के आधार पर और क्रमवद्ध रूप में किया जाय। - चळ 

विज्ञान की विशेषताएं-गार्नर और अन्य विद्वानों दवारा विज्ञान की जो गएं की गई हैं, उसके 
आधार पर विज्ञान की निम्न विशेषताएं वताई-जा सकती हैं : 


1. विज्ञान वह ज्ञान है, जिसके अन्तर्गत समस्त विषय-सामग्री विधिवत्‌ निरीक्षण, अनुभव एवं अध्ययन ` 


के आधार पर प्राप्त की'जाती है। इस प्रकार विज्ञान में अध्ययन सामग्री वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त 
की जाती है, कपोल/कल्पना के आधार. पर नहीं। र ः 
2. विज्ञान, विशेषतया समाज विज्ञान के लिए, उस विषय के नियमों का पूर्णतया निश्‍चित और अटळ 
होना आवश्यक नहीं है परन्तु इन विषयों का व्यवस्थित व क्रमवद्ध अध्ययन आवश्यक है। 
नागरिकशात्र के विज्ञान होने पर आपत्तियां--गार्नर की उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर नागरिकशास्त्र 
को विज्ञान कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे अनेक विद्वान हैं जिनके द्वारा नागरिकशास्त्र के विज्ञान होने पर 
आपत्ति की जाती है। इस सम्वन्ध में उनके द्वारा उठायी गयी प्रमुख आपत्तियां निम्नांकित हैं : 
` (1) सर्वमान्य तथ्यों का अभाव-नागरिकशास्र में गणित के दो और दो चार या भौतिक विज्ञान के 
“गुरुत्वाकर्षण के नियम” (1.2% ० ७7३४।०१।००) की भांति ऐसे तथ्यों का नितान्त अभाव है, जिन पर सभी 
विद्वान सहमत हों। यदि एक ओर आदर्शवादी राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, तो दूसरी ओर 
अराजकतावादी राज्य की अनावश्यकता९का। यदि बेंजामिन फ्रेंकलिन, अवेसीज और लास्की एक-सदनात्मक 
व्यवस्थापिका के समर्थक हैं तो छैकी, तिजबिक और ब्लंटशली एक-सदनात्मक व्यवस्थापिका के नितान्त विरोधी। 
अन्य वातों के सम्वन्ध में भी इस प्रकार के भेद विद्यमान हैं। 
र आ (2) कार्य और कारण में निश्‍चित सम्बन्ध का अभाव-- 
एवं रसायन विज्ञान में कार्य और कारण में “निश्चित 
पाया जाता है, किन्तु नागरिक जीवनं में घटित होने वाली 
|e अनेक पेचीदे कारणों का परिणाम होती. हैं और 
क्रिया-प्रतिक्रिया के इस चक्र में अमुक घटना किन कारणों के 
परिणामस्वरूप हुई, यह कहना बहुत कठिन-हो जाता है। वस्तुतः 
अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह नागरिकशास्त्र जीवित प्राणी 
(मनुष्य) की नागरिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यह 
28203 की प i, पदार्थों का अध्ययन नहीं है। 
र - अतः इसके अध्ययन में कार्य-कारण सम्वन्धों का अभाव है। . 
(3) पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव-पदार्थ विज्ञान की प्रयोगशाह्म में बैठकर यन्तरों की सहायता से 
मनचाहे प्रयोग किये जा सकते हैं, किन्तु नागरिक जीवन के सम्बन्ध में इस प्रकार के पर्यवेक्षण एवं परीक्षण 


आ नागरिक जीवन के अध्ययन विषय “मानव के क्रियाकलाप! पूर्णतया हमारे नियन्त्रण 


(1) सर्वमान्य तर्थ्यो का अभाव 

(2) कार्य और कारण में निश्चित 
सम्बन्ध कां अभाव 

0) पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का 
अभाव न 


(4) अध्ययन विषय आत्मपरक है, 
वस्तुपरक नहों ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* पर नहीं वरन्‌ जीवन के वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं। राज्य 


- के आधार पर भविष्य के लिए सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं। 
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(4) अध्ययन विषय आत्मपरक (9५४।९८४।५९) है, वस्तुपरक (0४/९८५९) नहीं-विज्ञान वस्तुपरक होता 


` है और इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता 


के साथ इनके अध्ययन में छगा रहता है, लेकिन नागरिकशास्त्र के अध्ययन में वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाना 


. अर्थात्‌ तटस्थता के साथ अध्ययन कर पाना बहुत कठिन कार्य है। 


उपर्युक्त तका के आधार पर कहा जाता है कि नागरिकशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। 
नागरिकशास्त्र एक विज्ञान है 
यदि विज्ञान की संकुचित परिभाषा को ग्रहण किया जाय तब तो नांगरिकशाञ्र.के विज्ञान होने पर 
आपत्ति की जा सकती है, किन्तु वास्तव में विज्ञान कहलाने के ठिए आवश्यक नहीं है कि सम्बन्धित विषय 
दवारा प्रतिपादित सिद्धान्त अथवा नियम अटल हों। वास्तव में पदार्थ विज्ञान की परिभाषा को नागरिकशास्त्र 
जैसे समाज विज्ञान पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। यदि समाज विज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो 
नागरिकशास्त्र एक विज्ञान है और इसके विज्ञान होने के पक्ष में निम्तलिखित बातों का उल्लेख किया जा 
सकता है 
(1) वैज्ञानिक अध्ययन--नागरिकशास्र का अध्ययन. पूर्णतया क्रमबद्ध रूप में किया जाता है और 
नागरिकशास्त्र के नियम व सिद्धान्त किसी प्रकार की कल्पनाओं 
नागरिकशास्त्र एक विज्ञान है 


(1) वैज्ञानिक अध्ययन 

(2): कार्य और कारण में पारस्परिक 
सम्बन्ध 

(3) पर्यवेक्षण सम्भव 

(4) प्रयोग या परीक्षण सम्भव 


के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर वर्तमान का अध्ययन किया 
जाता है और राज्य के वर्तमान स्वरूप के अध्ययन तथा परीक्षण 


(2) कार्य और कारण में पारस्परिक सम्बन्ध-नागरिकशास्र 
में पदार्थ विज्ञानों की तरह कार्य और कारण में चाहे प्रत्यक्ष और \ 
पूर्णतया निश्चित सम्बन्ध स्थापित न किया जा सकता हो, लेकिन फिर भी.विशेष घटनाओं के अध्ययन से 
कुछ सामान्यं परिणाम तो निकाले ही जा सकते हैं। ये सामान्य निष्कर्ष व्यक्ति विशेष के वारे में न सही, 
लेकिन उसकी सामूहिक गतिविधियों के बारे में अवश्य निकाले जा सकते हैं, उदाहरण के लिए, जनता का 
असन्तोष, शासक वर्ग. का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार और आर्थिक असमानता सदैव ही 
विद्रोह के सामान्य कारण रहे हैं; शक्तियों के विकेन्द्रीकरण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न 


होती है और शासकों को. विना किन्ही प्रतिबन्धों के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाय, तो वे भ्रष्ट हो जाते हैं। 


(3) पर्यवेक्षण सम्भव--यद्यपि नागरिकशास्त्र में पदार्थ विज्ञानो की भांति तो पर्यवेक्षण सम्भव नहीं है, 
छेकिन अन्य रूपों में इस प्रकार के पर्यवेक्षण होते हैं। आचार्य कौटिल्य ने पर्यवेक्षण के आधार पर ही यह 


` परिणाम निकाला था कि राजशक्ति का दुरुपयोग होने पर साधारण जनता तो क्या, साधु-संन्यासी भी क्रुद्ध हो 


जाते हैं। इसी प्रकार यूनानी विचारक अरस्तू ने विभिन्न नगर राज्यों के 158 संविधानों के पर्यवेक्षण के आधार पर 
क्रान्ति के कारण और क्रान्ति के प्रतिकार के उपायों का प्रतिपादन किया था। आज राजनीतिक विषयों के अध्ययन 
में इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। 

. (4) प्रयोग या परीक्षण सम्भद-यद्यपि नागरिकशास्त्र में पदार्थ विज्ञानों के समान परीक्षण नहीं किये जा 
सकते हैं; क्योंकि नागरिकशास्त्र का.अध्ययन विषय मानव एक विवेकशील प्राणी है, परन्तु इसका. अर्थ यह 
नहीं है'कि नागरिकशास्त्र में प्रयोग या परीक्षण की क्षमता ही नहीं है। चौथे आम चुनाव के वाद भारतीय संघ . 
के विभिन्न राज्यों में जिन मिळी-जुळी सरकारों की स्थापना की गयी, वह एक प्रकार-से प्रयोग ही था | इतिहास 
एक प्रकार से नागरिकशास्त्र की प्रयोगशाला ही है। इस प्रकार नागरिकशास्त्र में भी निरन्तर परीक्षण होते 
रहते हैं। 

इसप्रकार यह कहा जा सकता है कि नागरिकशाञ्र एक विज्ञान है; क्योंकि इसका. अध्ययच वैज्ञानिक 


- पद्धतियों के आधार पर और क्रमबद्ध रूप में किया जा सकता है। 


नागरिकशास्त्र निस्सन्देह एक विज्ञान है, लेकिन इसके साथ ही यह स्मरण रखा जाना -चाहिए कि 
नागरिकशास्र को पदार्थ (दिज्ञानो क्री शी, का, पए विज्ञान। नहीं, कदा. जा. सकता. है।-नागरिकशाञ्र किन्ही 


| 8____ 002०4 ७)इप्यासोडिएत नसीर an ang 019102०0 0) इष्सब्ीडिएद/ लापरिकररएतत गी: र 
पदार्थों विवेकशील मानव और उसके परिवर्तनशील जीवन का अध्ययन करता है। अतः 

दा ve अनिश्चितता होना नितान्त स्वाभाविक है। इस प्रकार नागरिकशाख् अनिश्‍चित 

समाज विज्ञानों की श्रेणी का विज्ञान है, पदार्थ विज्ञानों की श्रेणी का विज्ञान नहीं! 


नागरिकशास्त्र एक कला के रूप में ; ४ 
नागरिकशास्र के सम्बन्ध में विचारकों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। कला ऐसे ज्ञान 
को कहा जा सकता ह मानव जीवन को श्रेष्ठ और सुन्दर बनाना हो। एक विचारक के शब्दों 
में, “सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ की साधना ही कला है।' इस अर्थ में नागरिकशाख्र एक-कला भी है, क्योंकि 
इसके अन्तर्गत न केवल भूत और वर्तमान के नागरिक जीवन, वरन्‌ भावी नागरिक जीवन का भी आदर्श 
की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। नागरिकशास्त्र नागरिक जीवन को श्रेष्ठ और सुन्दर बनाने की कला है। 
नागरिकशाख्र के इस कलात्मक पक्ष को लक्ष्य करते हुए ही पैट्रिक गेइस ने लिखा है कि “सामाजिक पर्यवेक्षण 
का सामाजिक सेवा में प्रयोग ही नागरिकशात्र है।'' नागरिकशाख्र का उद्देश्य समाज के प्रति एक सक्रिय लगाव 
उत्पन्न करना है। एक अन्य लेखक ने नागरिकशास्त्र को “समाज निर्माण का विज्ञान' वप Social 
Engineerin£) कहकर पुकारा है। नागरिकशास्त्र एक कला भी है, यह वात निम्नलिखित आधारों पर नितान्त 
व ही ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना सिद्धनतों को कार्यरूप में परिणत कर जीवन को श्रेष्ठ और 
सुन्दर वनाना ही कला का उद्देश्य होता है। नागरिकशास्त्र में 
नागरिकशास्त्र एक कला | भूतकालीन और वर्तमान नागरिक जीवन का अध्ययन करने के 
के रूप में साथ-साथ इस वात के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला जाता है कि 
(1) आदर्श सामाजिक व्यवस्था की | भावी आदर्शात्मक नागरिकता के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त 
न किया जा सकता है? 
ह (2) ब्यक्ति का पथ-निर्देशन--अधिकार और कर्तव्यों का 
ह र क ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान की सार्थकता 
न को स्यापता तभी है जवकि अधिकारों का सही रूप में उंपयोग और कर्तव्यों 
का उचित रूप में पालन किया जाय। इस दृष्टि से नागरिकशास्त्र 'कर्तव्यो के उचित क्रम-निर्धारण' के विचार 
का प्रतिपादन कर व्यक्ति का पथ-निर्देशन करता है। 9 
(3) मानव कल्याण का साधन--नागरिकशाश्न न केवल मानव कल्याण का पथ-निर्देशन करता है, वरन्‌ 
मानव कल्याण के लिए आवश्यक सांधन भी जुटाता है। -.- 
(4) मानव मूल्यों की स्थापना--नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो राज्य के कार्यों, व्यक्ति--राज्य 
सम्वन्थो आदि के विषय में मानव मूल्यों जैसे समानता अधिकार, न्याय आदि की स्थापना व विकास में 
सहायक है। * 


- इस प्रकार कला की समस्त विशेषताएं नागरिकशाश्र में पायी जाती हैं और नागरिकशास्त्र मानव जीवन 
की एक श्रेष्ठ कला है। 4 


डागरिकशास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही है 
उपर्युक्त विवेचन से नितान्त स्पष्ट है कि नागरिकशास्त्र विज्ञान होने के साथ-साथ एक कला भी है। 


नागरिकशात्र एक ओर तो नागरिक जीवन की विधिवत्‌ व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा दूसरी ओर हमें यह: 


बताता है कि आदर्श नागरिकता के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकशास्त्र न केवल 
अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करता है, वरन्‌ उसके द्वारा अधिकारों के उचित रूप में उपयोग और 


कर्तव्यों के पालन की विधि भी बतायी जाती है। इस दृष्टि से नागरिकशात्र एक समाज विज्ञान है और समाज 
निर्माण की एक कछा। 


डे. बेनी प्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि इस अर्थ में “नागरिकशास् विज्ञान तथा कळा दोनों है क्योंकि 
यह दशाओं का अन्वेषण करता है और अपने अन्वेषण के परिणामों को मानव कल्याण की वृद्धि में क्रियान्वित 
करने का प्रयल करता (१ ०111) Kanya Maha Vidyalaya Collection." ४ 
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NR (अर्थ, डीत LoS ano दतिया. 
नागरिकशास्त्र की अध्ययन विधियां | 

नागरिक्रशाख्र के स्वरूप पर विचार करते समय हमने देखा कि नागरिकशास्र वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त 
किये गये क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है, अतः स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि नागरिकंशास्र ' 
की अध्ययन विधियां कौन-सी हैं? अन्य समाज विज्ञानों की तरह ही नागरिकशाश्न के द्वारा भी स्वीकृत 
बैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं : ९ | 

(1) पर्यवेक्षणात्मक पद्धति (005610400181 )(०॥॥००)--इस पद्धति के अन्तर्गत नागरिकशास्त्र के 
विद्यार्थी द्वारा समाज के दांचे, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिदिन के 
कार्यकलापों, राज्यों के संगठन और कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण 
कर उसकी अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है। इसके अन्तर्गत अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग को प्रत्यक्ष 
रूप में देखकर किन्ही सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जाता है। 
पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का आधार वैयक्तिक अनुभव है और इसका 
सम्बन्ध वास्तविकताओ से है, अतः इस पद्धति के आधार पर प्राप्त 
किये गंये निष्कर्षो के सत्य होने की बहुत अधिक आशा की जाती 
है। आधुनिक युग में समाज वैज्ञानिकों द्वारा इस पद्धति को एक 
वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मान्यता दी गयी है। न - 

किन्तु पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का सही रूप में प्रयोग करने के छिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक 
है। प्रथम, अध्ययनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका अध्ययन वास्तविक तथ्यों और 


` घटनाओं पर आधारित हो, सामान्य अनुमानों पर नहीं। द्वितीय, अध्ययनकर्ताओं का दृष्टिकोण पक्षपातरहित 


तथा उदार होना चाहिए। तृतीय, अवलोकन एकांगी तथा क्षणिक नहीं होना चाहिए, वरन्‌ एक लम्वे समय के 
और निरन्तर अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निंकाले जाने चाहिए। 

(2) ऐतिहासिक पद्धति (H।७०८।८३] 1(७॥४1०0)--नागरिकशास्र के अध्ययन की महत्वपूर्ण पद्धति 
ऐतिहासिक पद्धति. है। नागरिकशास्र नागरिक संस्थाओं तथा घटनाओं का क्रमंबद्ध अध्ययन करता है, क्योकि - 
आज की नागरिक संस्थाएं इतिहास की उपज हैं, इसलिए इन संस्थाओं के उदय, विकास और वर्तमान समय - 
में उनके यथार्थ स्वरूप की जानकारी ऐतिहासिक पद्धति के आधार परं ही सम्भव है। भूतकालीन अनुभवों के 
बहुमूल्य भण्डार के रूप में इतिहास नागरिक जीवन की प्रयोगशाला भी है और ऐतिहासिक पद्धति के आधार 
पर ही भविष्य के मार्ग को सही रूप में निर्धारित किया जा सकता है| 1 - 

ऐतिहासिक पद्धति निःसन्देह वहुत अधिक उपयोगी है, किन्तु इस पद्धति का प्रयोग करते समय अत्यधिक . 
सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रथम, इस पद्धति के आधार पर अध्ययन करते समय हमें ऊपरी ` 
समानताओं और सादृश्यो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। द्वितीय, अध्ययंनकर्ता का दृष्टिकोण वैज्ञानिक . 
और निष्पक्ष होना चाहिए तथा अपने पूर्व-कल्पित विचारों का इतिहास द्वारा समर्थन ढूंढने के प्रलोभन से 
बचना चाहिए। तृतीय, वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक समस्या का हल अतीत के आधार.पर ही करने का ` 
प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। 'इतिहास की पुनरावृत्ति होती है” (15109 7९९३६5 1527) यह एक अरद्ध-सत्य 
ही है और इसके अनेक अपवाद भी होते हैं आ 

(3) तुलनात्मक पद्धति (201191५५४९ 1॥९110१)--तुल्नात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की सहायक 
या पूरक है। इस पद्धति के अन्तर्गत अध्ययनकर्ता विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, राज्यों, उनके संगठन, उनकी 
नीतियों एवं कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर 
सामान्य नागरिक और राजनीतिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति के आधार पर . 
किया गया अध्ययन व्यापक पृष्ठभूमि पर आधारित होने के कारण इसके विशुद्ध होने की बहुत अधिक आशा ' 
की जा सकती है।:इस पद्धति का प्रयोग अत्यन्त प्राचीनकार से ही किया-जा रहा है। यूनान के प्रसिद्ध 
दार्शनिक अरस्तू ने छगभग 158-संविधानो का तुलनात्मक अध्ययन कर ऐसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया, . 
जो आज भी बहुत अधिक सीमा तक सत्य समझे जाते हैं। आधुनिक समय में इस पद्धति का सफळ प्रयोग 


ब्राइस के डारा किया गया है और भारतीय ये संविधान के निर्माण में भी हूस पद्धति से बहुत ढा यता ठी 


श्र 


गयी है। तुढनात्मक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है दो व्यवस्थाओं व स्थितियों. 


में उनके परिवेश, समानताओं व असमानताओं का अध्ययन कर उनके दुर्वल व सशक्त पक्षों का ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है। हळ 
तुल्नालक पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक 
है। सर्वप्रथम, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते समय समानताओं के साथ-साथ असमानताओं का भी ध्यान 
रखा जाना चाहिए और जल्दबाजी में परिणाम नहीं निकाले जाने चाहिए। द्वितीय, अध्ययनकर्ता को मानव 
स्वभाव एवं समय विशेष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। 
. (4) प्रयोगात्मक पद्धति (2:11110181 )/७॥००)--यद्यपि नागरिकशास्र में व्यक्ति के साथ उसी प्रकार 
के प्रयोग नहीं किये जा सकते, जिस प्रकार से एक पदार्थ वैज्ञानिक भौतिक तत्वों अथवा मिश्रणों के साथ 
प्रयोग कर सकता है। फिर भी यह कहना अनुचित है कि नागरिकशास्त्र में प्रयोगात्मक पद्धति अपनायी ही 
नहीं जा सकती। वस्तुतः आज नागरिक जीवन समस्त विश्व तक विस्तृत हो गया है और समस्त विश्व 
नागरिक जीवन की प्रयोगशाला ही है। इस व्यापक क्षेत्र में प्रत्येक नयी संस्था की स्थापना, प्रत्येक नये कानून 
का निर्माण और प्रत्येक नये शासन विधान तथा व्यवस्था का आरम्भ नागरिकशात्र के विद्यार्थी के लिए प्रयोग ही 
है जिसके आधार पर वह अपने विषय के लिए नवीन तिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। - 


` नागरिकशास्त्र का अध्ययन विषय चेतन एवं परिवर्तनशील प्रकृति का प्राणी (मनुष्य) है, अत: प्रयोगात्मक 


पद्धति को अपनाते समय वहुत अधिक सावधानी बरतने की आवशयकता है। प्रथम, प्रयोगकर्ता के व्यक्तिगत 
दृष्टिकोण तथा पक्षपात की भावना को प्रयोग से अलग रखा ज़ाना चाहिए। द्वितीय, प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग 
से सम्वन्धित विशेष परिस्थितियों कां पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए! प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के प्रयोग का स्बिटूजरठेण्ड 


में सफळ होना और अमरीका में असफल होना प्रयोग की सफलता में परिस्थितियों की प्रभावशीलता का ही “ 


“प्रमाण है। 
(5) दार्शनिक पद्धति (?1०5०7॥।८३1 १/९॥००)--दार्शनिक पद्धति में प्रथम चार पद्धतियों की तरह 


तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धान्तो की स्थापना नहीं की जाती, वरन्‌ कल्पना और विचारों के आधार पर . 


अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की मूछ प्रकृति और सामाजिक संगठन का उद्देश्य निश्चित कर छेने के बाद 

इस वात का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि आदर्श नागरिक जीवन की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए 

` किस प्रकार के सामाजिक संगठन और व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। दार्शनिक पद्धति का सर्वप्रथम 
और सबसे प्रमुख रूप में प्रयोग प्ठेटो के द्वारा किया गया 

दार्शनिक पद्धति को अपनाने में इस वात की सबसे वड़ी आशंका रहती है कि कल्पना की उड़ान 


भरते हुए वास्तविकता से पूर्ण सम्वन्ध-विच्छेद न कर लिया जाय। अतः कल्प 
रखा जाना चाहिए। टक कल्पना और यथार्थ का. सन्तु बनाये 


अध्ययन पद्धतियों कै सम्बन्ध में सबसे पूर्ण 
इनमें से किसी एक पद्धति कन्म हदु ।सान/र व््ीमतियोध्के! सामूहिक प्रयोग के आधार पर 


____'______ नागरिकश्सस्त; (अर्ध हेत, उपयोगिता ातल्य नाय अति, 11 


ही सम्भव है। वास्तव मे, ये विभिन्न पद्धतियां परस्पर विरोधी नहीं, वरन्‌ एक-दूसरे की सहायक और पूरक 
हैं। ये पद्धतियां एक-दूसरे की भूलें को सुधारती और कमियों को दूर करती हैं। वस्तुतः नागरिकशास्त्र का 
.अध्ययन विषय इतना अधिक व्यापक है कि इसके अध्ययन के लिए इन सभी पद्धतियों (पर्यवेक्षणात्मक, 
तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक तथा दार्शनिक) का एक साथ प्रयोग करना आवश्यक होता है। सिद्धान्तों 
को जीवन के. यथार्थ तथ्यों की कसौटी पर कसना आवश्यक है और जीवन के तथ्यों का सही मूल्यांकन 
सिद्धान्तों के प्रकाश में ही सम्भव है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए यथार्थवाद तथा आदर्शवाद का मधुर सम्मिश्रण 
आवश्यक है! र 
पद्धतियों के प्रयोगकर्ता के लिए आवश्यक गुण 
. _ नागरिकशासत्र की उपर्युक्त अध्ययन पद्धतियां तभी सार्थक हो सकती हैं और हमें सही निष्कर्ष प्रदान 
कर सकती हैं जबकि इन पद्धतियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति में आवश्यक गुण हों। इन पद्धतियों के 
प्रयोगकर्ता में कुछ विशेषं गुण होने चाहिए, तभी उचित रूप में अध्ययन किया जा सकेगा। ये गुण हैं: ` 
व्यापक ज्ञान, स्वतन्त्र विचार शक्ति, यथार्थवादिता और कल्पनाशीछता, निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण, परिश्रमी 
प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहृदयशीऊता, समाज सेवा की भावना और आत्मविश्वास। 
2 नागरिकशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता या महत्व 
यद्यपि नागरिकशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में नया है,.क्योंकि यह अभी केवल पन्द्रह सदी 
पुराना ही है, जवकि अन्य समाज विज्ञान सैकड़ों सदियों के सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव कर चुके हैं,' 
लेकिन इसका महत्व तथा उपयोगिता निश्चित रूप से बहुत अधिक है। इसी बात को लक्ष्य करते हुए पैट्रिक 
गेइस ने लिखा है, “यद्यपि नागरिकशास्त्र सबसे नया शास्त्र है, परन्तु यह अत्यन्त विशाल तथा सतत्‌ विकासमान 
ज्ञान रूपी वृक्ष की उस छोटी कळी के समान है जो सवसे अधिक फलप्रद सिद्ध हो सकती है।'” नागरिकशास्त्र 
के भावी महत्व पर प्रकाश डालते हुए ही ई. एम. हाइट ने लिखा है कि “नागरिकशास्त्र अभी अपने निर्माण 
की अवस्था में है, परन्तु यह ऐसा विषय है जो भावी शिक्षा में बड़े महत्व का सिद्ध हो सकता है!" 
भूतकाल में विश्व के अधिकांश देशों में राजतन्त्रामक शासन-व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति . 
द्वारा शासक के रूप में कार्य-किया' जाता था और अन्य व्यक्ति इस शासक की आज्ञापालन का ही कार्य 
करते थे, लेकिन वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में राजतन्त्र का स्थान प्रजातन्त्र ने ठे लिया है तथा 
“नागरिक' ने “प्रजा” का स्थान ले लिया है। जिसके अन्तर्गत जनता द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। 
ऐसी परिस्थिति में एक देश में जिस प्रकार की जनता होती है उसी प्रकार की सरकार का निर्माण हो जाता 
.है। अतः देश की शासन व्यवस्था आदर्श नागरिकों पर निर्भर करती है और इस प्रकार के आदर्श नागरिकों 
के निर्माण का कार्य नागरिकशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। आज के प्रजातन्त्रात्म्म और वैज्ञानिक युग 
में नागरिकशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय में नागरिकशास्र ' 
के अध्ययन की उपयोगिता निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट की जा सकती है 
(1) नागरिकों में सद्गुणो का विकास--आज के जनजीवन की अव्यवस्था का मूल कारण यह है कि 
मानव मानवत्व से दूर हटकर पशुता की ओर वढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में नागरिकशास्र मानव 
को पशुता की दिशा से हटाकर मानवता की दिशा में अग्रसर करने का प्रयल करता है। नागरिकशास्त्र के 
द्वारा व्यक्ति को प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन, आज्ञापालन, परोपकार और राष्ट्रप्रेम की भावना 
को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाता है और वह इस बात पर बळ देता है कि व्यक्ति इन गुणों को 
. अपनाकर ही स्वयं अपने तथा समाज और राष्ट्र के विकास में योग दे सकता है। नागरिकशास्त्र इस बात का. . 
सतत्‌ प्रंयल करता है कि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ पर अंकुश रखते हुए आदर्श नागरिक के रूप में जीवन 
व्यतीतः करे। आज इन सद्गुणों के विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है, अतः नागरिकशास्त्र के अध्ययन 
का सर्वाधिक महत्व है। . 
(2) मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान--मानव जाति के प्रारम्भिक काल से ही व्यक्ति और राज्य 
के सम्वन्धों की समस्या सवसे अधिक जटिल रही है। मानव जाति की उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि इन दोनों के वीच उचिव्रअकारतस हो करीन] और के वीच उचित सम्बन्धो 
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स्थापना नागरिकशाख्र के अध्ययन की सहायता से ही की जा सकती है। नागरिकशा्न हमें मानव अधिकारों 
न ज्ञान प्रदान करता है जिससे हम अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकते हैं। नागरिकशास्त्र हमें 
समाज और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान प्रदान 


के अध्ययन की 
उपयोगिता या महत्व 
नागरिकों में का विकास 

(0) कमर rs 


(2) मानव 


सकें। इसके अतिरिक्त नागरिकशाख्न अधिकारों के उपभोग और 
कर्तव्यों के पालन का व्यावहारिक मार्ग भी बताता है। 
नागरिकशास्त्र अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान कर व्यक्ति 
को समाज की श्रेष्ठतम इकाई बनाने का प्रयत्न करता है। 

(3) मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना-वैज्ञानिक विकास 
के कारण संसार भर के मनुष्य अव एक-दूसरे के वहुत अधिक 
समीप आ गये हैं और सम्पूर्ण विशव ने एक इकाई का रूप 
ग्रहण कर लिया है। नागरिकशास्र हमें मानवीय जीवन की इसी 


का ज्ञान 

(3) मानवीय दृष्टिकोण को उदार 
बनाना र 

(4) सामाजिक जीवन को सुखी एवं 
शान्तिपूर्ण बनाना . 

(5) देशप्रेम एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा 
का ज्ञान 

(6) _विश्ववन्धुत्व एवं अन्तर्राषट्रीयता 
को शिक्षा 

(7) राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास 
'का ज्ञान 


(8). राज्य एवं सरकार का ज्ञान 
(9) स्वस्थ जनमत के निर्माण में 


और नगर के तंग दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने की क्षमता प्रदान करता 
हे। इसी दृष्टि से ई. एम. हाइट ने लिखा है कि “वर्तमान युग 
में जिन समस्याओं का सामना करना है उन्हें सुलझाने के लिए 
व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और नागरिकशास्त्र अपने 
सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है!” 
(4) सामाजिक जीवन को-सुखी एवं शान्तिपूर्ण बनाना-- 
नागरिकशास्त्र के अध्ययन से सामाजिक और संगठित जीवन 
के उन सिद्धान्तों का ज्ञान होता है जिनसे कि सामाजिक जीवन 
सुखी और शान्तिमय बनाया जा सके और मतभेदों एवं विवाद 
के कारणों को दूर किया जा सके। वर्तमान समय के जटिल 
सामाजिक जीवन में व्यक्ति आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और 
राजनीतिक अनेक प्रकार के समुदायों का सदस्य होता है और 
व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जवकि विभिन्न 
आ समुदायों के प्रति उसके कर्तव्यों में विरोध उपस्थित हो जाता है। 
इस प्रकार के विरोध को दूर करने के लिए नागरिकशास्त्र विभिन्न समुदायों के प्रति भक्ति में सामंजस्य स्थापित 
करने का मार्ग वताता है और वह व्यावहारिक मार्ग यह है कि इस प्रकार के विरोध की प्रत्येक स्थिति में 
नागरिकों को उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार नागरिकशास्त्र के अध्ययन के आधार पर 
ही सामाजिक जीवन को सुखी और शान्तिपूर्ण वनाया जा सकता है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए एक 

विद्वान द्वारा नागरिकशाख्र को “सुखी जीबन के ज्ञान' के नाम से.पुकारा गया है। 
(5) देशप्रेम एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा का ज्ञान--नागरिकशाख् के अध्ययन से राष्ट्रीयता की भावना का 


क 'सहायक 
(10) विभिन्न समुदायों और संस्थाओं 


का ज्ञान 

(11) राष्ट्रीय . एवं अन्तराष्ट्रीय 
समस्याओं का ज्ञान ' 

(12) विभिन्न राजनीतिक विचार- 
धाराओं का ज्ञान 

(13) प्रजातन्त्रीय शासन की सफलता 
में सहायक ; 


विकास होता है और देशप्रेम की शिक्षा मिलती है। यह व्यक्ति को इस वात का ज्ञान प्रदान करता है कि | 


उसके कर्तव्य किसी स्थान विशेष अर्थात्‌ ग्राम या नगर तक सीमित नहीं हैं उसका ग्राम या नगर राष्ट्र 
ग छ््का 
oles है और व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना 
क राष्ट्र के विकास में ही उसके अपने परिवार, ग्राम और नगर का विकास निहित है। वस्तुतः 
नाग के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति अपनी भूमिका व दायित्वो को राष्ट्र के सन्दर्भ में समझने का 

प्रयास का जिससे वह अपने राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागरूक व सजग हो जाता है। 

र (6 विश्‍वबन्युत्व एवं अन्तर्रा्रीयता की शिक्षा-नागरिकशाश्र हमें राष्ट्रीयता की भावना तक ही सीमित 
करता, वरन्‌ इसके आगे वढ़कर अन्तराष्ट्रीयता और दिल की शिक्षा प्रदान करता है। नागरिकशाख्र 
इस वात की शिक्षा प्रदन करती हैं बिश्व भी नोगरिक समान हैं और हमारे दवारा न केवळ अपने 


करता है जिससे हम समाज और राज्य की उन्नति में योग दे . 


अन्तनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है और हमें परिवार, जाति, ग्राम . 
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है Arya [1000 : 
देश वरन्‌ सम्पूर्ण मानवता के हितों को दृष्टि मे रखकर विचार किया जाना चाहिए। हमारा सर्वोच्च कर्तव्य 
सम्पूर्ण मानवता के प्रति है और हमें 'वसुधैव कुडुम्बकम्‌' की भावना को अपनाकर समस्त विश्व को अपना 
कुटुम्ब ही समझना चाहिए। 

(7) राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान-नागरिकशा्र के अन्तर्गत हम अपने देशं के राष्ट्रीय एवं 
संवैधानिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर नागरिकशास्त्र का एक 
विद्यार्थी अपने देश के प्राचीन गौरव और असफलताओं का ज्ञान प्रात कर सकता है और इस प्रकार की 
असफळ्ताओं को दूर करते हुए देश के पुननिर्माण में योग दे सकता है। नागरिकशास्त्र का एक विद्यार्थी अपने 
देश के राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन करके यह जान सकता है कि उसके देश की स्वतन्त्रता को प्राप्त करने 
के लिए कितना त्याग और तपस्या की गयी है। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर उसमें स्वतन्त्रता की 
रक्षा करने के छिए प्रत्येक सम्भव त्याग करने की भावना का उदय होता है। 

(8) राज्य एवं सरकार का ज्ञान--राजतन्त्रामक और बहुत कुछ सीमा तक कुठीनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था 
के अन्तर्गत सामान्य व्यक्ति द्वारा 'कोऊ नृप होऊ हमें का हानि' की वात कर राज्य और सरकार के प्रति 
उपेक्षा की प्रवृत्ति अपनायी जा सकती है, लेकिन लोकतन्त्र में नागरिक अपने मताधिकार का उचित रूप में 


` प्रयोग कर सके, इसके लिए उसे राज्य और सरकार का ज्ञान होना आवश्यक है। देश में शासन का क्या 


रूप है, शासन किन व्यक्तियों के हाथों में है, शासनाधिकारी सत्ता का प्रयोग स्वहित में करते हैं या जनहित 
में-इन सभी विषयों का ज्ञान नागरिकशास्त्र के अध्ययन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। 

(9) स्वस्थ जनमत के निर्माण में सहायक--वर्तमान समय की शासन-व्यवस्था में लोकमत का वहुत अधिक 
महत्व होता है और एक व्यक्ति लोकमत के निर्माण में ठीक प्रकार से भाग ले सके, इसके लिए नागरिकशास्त्र 
के ज्ञान की मूलभूत रूप में आवश्यकता होती है। नागरिकशास्त्र देश की प्रमुख समस्याओं और नागरिक 
जीवन के सिद्धानतों का ज्ञान प्रदान कर स्वस्थ और सजग जनमत के निर्माण में बहुत अधिक सहायक होता है। 
स्वस्थ जनमत जनहित की भावना से प्रेरित व विवेकसम्मत होता है तथा नागरिकशास्त्र व्यक्ति को इस प्रकार 
के जनमत के निर्माण हेतु सक्षम बनाता है। 2 

(10) विभिन्न समुदायों और संस्थाओं का ज्ञान--नागरिकशाख्र इस बात का ज्ञान प्रदान करता है कि 
परिवार, जाति, राष्ट्र तया विभिन्न प्रकार के समुदायों (धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा परोपकारी) 
का संगठन कैसा है, उनके लक्ष्य क्या हैं और उनके द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्‍या प्रयत्न किये जा 
रहे हैं? आज की स्थिति में, जवकि समुदायों और संस्थाओं के बिना नागरिक जीवन की कल्पना ही सम्भव 
नहीं है, नागरिकशास्त्र द्वारा प्रदान किये गये इस ज्ञान का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ; 

(11) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्रीय समस्याओं का ज्ञान--आज वैज्ञानिक विकास के परिणामस्वरूप दूरी पर 
बहुत अधिक सीमा तक विजय प्राप्त कर ठी गयी है और विश्व सिमटकर एक इकाई बन गया है। ऐसी स्थिति 
में प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्रषटरीय समस्याओं का ज्ञान बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है 
और नागरिकशास्त्र यह ज्ञान भी प्रदान करता है। 

(12) विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान--नागरिकशास्र में राज्य के उद्देश्य, संगठन और कार्यक्षेत्र 
तथा सरकार के प्रकार और व्यवस्था के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है और 
इन विचारधाराओं के गुण-दोषों का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार नागरिकशास्त्र के अध्ययन से 
हम यह जान सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं की दृष्टि से 
कौन-सी विचारधारा :सवसे अधिक उपयुक्त होगी और सरकार का संगठन किस प्रकार से किया जाना 
चाहिए। Ea | ; 

'(13) प्रजातन्त्रीय शासन की. सफलता में सहायक-प्रजातन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त है “यथा प्रजा तया 
.राजा” अर्थात्‌ जैसी प्रजा होगी, वैसा ही शासक वर्ग होगा! अतः प्रजातन्त्र की सफलता के लिए ऐसे नागरिकों ' 
की आवशयकता होती है जो सामान्य सूझबूझ और विवेक-वुद्धि में पूर्ण हों और जिनमें अपने कर्तव्यों के 
प्रति संजगता हो। नागरिकशास्त्र ऐसे नागरिक तैयार कर प्रजातन्त्र की सफलता में सहायक होता है। इस 
सम्बन्ध में नागरिकशास्त्र की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए ही वर्तमान समय में सभी प्रजातन्त्रात्मक देशों 


में नागरिकशास्त्र के अध्ययन को. अधिक मे मृधिक महत दिया जा हहा है। । ००३०, र 
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विद्यार्थियो के लिए नागरिकशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता 


विद्यार्थियों के लिए नागरिकशात्र के अध्ययन का महत्व अन्य सभी व्यक्ति समूहों से अधिक है। यह 


निम्नलिखित विवेचना से स्पष्ट हो जाती है : 
ज 1. नागरिकता की शिक्षा के लिए उचित अबस्या- विद्यार्थियों का मस्तिष्क अन्य बड़ी आयु वाले व्यक्तियों 
की अपेक्षा अधिक विकासशील और कोमल होता है तथा उन्हें किसी भी प्रकार से ढाला जा सकता है। विद्यार्थी 
जीवन में जो बातें सिखायी जाती हैं, उनका प्रभाव स्थायी होता है। अतः यदि विद्यार्थी को नागरिकशास्त्र की 
शिक्षा प्रदान की जाय, तो इस बात की सहज ही आशा की जा सकती है कि वे इन आदर्शो को अपने 
जीवन में उतार लेंगे! 


2. राष्ट्र के कर्णधार बनाने में सहायक--विद्यार्थी प्रत्येक देश के भावी जीवन और कर्णधार होते हैं। आज ' 


के विद्यार्थी ही कल के समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के रचनाकार होंगे। जीवन 
के इन क्षेत्रों में कार्य करते हुए व्यक्ति समाज और राज्य की उन्नति मैं तभी योग दे सकता है जबकि वह 
आदर्श नागरिक हो। आदर्श नागरिकता का यह पाठ नागरिकशास्त्र ही पढ़ाता है। 
3. समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की शिक्षा--नागरिकशास्र की शिक्षा से विद्यार्थी को ज्ञात होता है कि 
अपने ग्राम, नगर और देश के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं। उसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन 
संस्थाओं तथा देश के संविधान की जानकारी प्राप्त होती है, समाज और देश के प्रति अपने दायित्वों को पूरा 
करने की प्रेरणा मिलती है तथा वह सीखता है कि उसके द्वारा इन दायित्वों को किस प्रकार पूरा किया जा 
सकता है। रे 
भारतीय दृष्टि से नागरिकशास्त्र की विशेष उपयोगिता 
अपनी अशिक्षा, अविश्वास और संकुचित मतभेदों के कारण भारत सदियों तक दासता की वेड़ियों में 
` जकड़ा रहा और आज भी भारत एक नव-स्वतन्त्रता प्राप्त देश है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद शीघ्र ही यहां पर 
लोकतन्त्रीय सरकार की स्थापना हुई और विश्व के-इतिहास में 'पहली वार इतनी बड़ी जनसंख्या को वयस्क 
मताधिकार प्रदान किया गया। आज भारत विश्व का सवसे बड़ा छोकतान्त्रिक देश है। द , 
इस स्वतत्त्ता की रक्षा करने और प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त हो, वे अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से उपभोग 
और कर्तव्यों का उचित रूप से पाठन करें, वे स्वतन्त्रता के मूल्य को समझें और अपने क्षुद्र स्वार्थो को 
त्यागकर राष्ट्रनिर्माण के कार्य में झग जायें। नागरिकशास्त्र ही वह विज्ञान है जो नागरिकों के अन्धविश्वास 
और अशिक्षा को दूर करके उनमें नवजीवन का संचार कर सकता है। 
यधपि भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना हो गयी है, किन्तु भारत की साधारण जनता प्रजातन्त्र के अर्थ 
और उत्तरदायित्वो को पूर्णतया नहीं समझ सकी है। भारत में राजनीतिक पिछड़ेपन के साथ-ही-साथ स्वस्थ 
सामाजिक चेतना का अभाव है। भारत में प्राचीनकाळ की अनेक कुरीतियां आज भी विद्यमान हैं। उत्तम 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के पश्चात्‌ ही राजनीतिक चेतना का विकास सम्भव हो सकेगा। नागरिकशास्त्र 


के ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य के सामाजिक और राजनीतिक स्तरको ऊंचा उठाया जा सकता है। जब : 


नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता होगी क्षेत्रों 

४ , तभी भारत विविध क्षेत्रों 

में विकास कर सकेगा। 21वो शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय लोकतन्त्र जातिवाद, साम्प्रदायिकता, राजनीति 

ण य वा व्य शक्ति के प्रयोग आदि विसंगतियों से ग्रसित है। इन समस्याओं 
a न में नहीं है। इनके समाधान की कुंजी जागरूक में 

व Sens [धान की कुंजी जागरूक नागरिकों में निहित है। यही 

इस प्रकार नागरिकशा्र का अध्ययन 


अपेक्षा वर्तमान समय की भारतीय परिस्थितियों दों 
अधिक बढ़ जाती ही . में और वियार्वियो के लिए नागरिकशात्र कीं उपयोगिता बहुत 
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सभी के लिए वहुत-अधिक हितकर है। सामान्य व्यक्तियों की ˆ 


RP 


दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 


क 
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नागरिकशास्र की परिभाषा दीजिए। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है? 


, विज्ञान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए | क्या नागरिकशास्त्र विज्ञान हैः . न 
. चागरिकशात्र से आप क्या समझते हैं? इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि 'नागरिकशाञ्न सामाजिक निरीक्षण का 


सामाजिक सेवा में प्रयोग है।' 
(संकेत--प्रो. गेइस के इस कथन की व्याख्या में नागरिकशाख् की परिभाषा को स्पट किया जाना. है।) - 


. 'नागरिकशाख्र कला और विज्ञान दोनों है।' इस कथन की विवेचना कीजिए। i 
. नागरिकशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। (उ.प्र. 2010) 


नागरिकशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओ की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इसका क्षेत्र भी स्पष्ट कीजिए।. 
नागरिकशास्र की प्रकृति तथा उसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। इसके अध्ययन की क्या विधियां हैं? 


. एक सभ्य समाज में नागरिकशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता पर निवन्ध लिखिए। (उ.प्र, 2010) , 
. .'“नागरिकशास्त्र का क्षेत्र विस्तारित है।'? इस कथन की विवेचना कीजिए। (उ.प्र., 2010) 
, नागरिकशास्त्र के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियां कौन-सी हैं? किस पद्धति को'आप अच्छा समझते हैं और 


क्यो? (उ.प्र., 2010) 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न 


(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक) 


. नागरिकशास्त्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन-सी है? 


अथवा, नागरिकशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए। 


. नागरिकशास्त्र की संक्षेप में व्युत्पत्ति लिखिए। 
« नागरिकशास्त्र को विज्ञान मानने से सम्बन्धित किन्ही दो तकों को बताइए। (उ.प्र., 2010) 


(ब) नोट--निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 


.- नागरिकशास्त्र का क्षेत्र या विषय-विस्तार लिखिए। 


नागरिकशास्त्र के अध्ययनं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 


. नागरिकशास्त्र के अध्ययन की कौन-कौन सी विधियां हैं?. (उ.प्र., 2010) 

. नागरिकशास्त्र के विज्ञान न होने के पक्ष में चार तर्क दीजिए। -\(उ.प्र., 2010) ` 
. नागरिकशास्त्र के अध्ययन की क्या उपयोगिता है? 

. भारतीय दृष्टि से नागरिकशास्त्र की क्या उपयोगिता. है? 

. नागरिकशास्त्र. के विज्ञान होने के पक्ष में दो तर्क दीजिए। 


नागरिकशास्त्र की कोई दो अध्ययन पद्धतियां लिखिए। 


अति लघु उत्तरीय प्रश्न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में] 


प्रश्‍न 1--नागरिकशाञ्र की परिभाषा करने वाठे दो विद्वानों के नाम ठिखिए। 

उत्तर--(1) प्रो. पुन्ताम्येकर, (2) डॉ. ई. एम. झाइट। 

प्रश्‍न 2-/'नायरिकशासत्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है।'” यह परिभाषा किस विदान ने दी है? 
उत्तर--प्रो. पुन्ताम्वेकर। 

प्रश्‍न 3--नागरिकशात्र विज्ञान है अथवा कला? 


` उत्त--नागरिकशास्त्र विज्ञान और कळा दोनों है। 


प्रश्‍न 4नागरिकशाख्र के अध्ययन की किसी एक. उपयोगिता को बताइए। 
उत्तर--नागरिकशा्र आदर्श नागरिकता की शिक्षा देता है। 

प्रश्‍न 5--नागरिकशात्र के अध्ययन के दो प्रमुख लाभ लिखिए। 

उत्तर-(1) अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान, (2) राज्य तथा सरकार का ज्ञान। 
प्रश्‍न 6--नागरिकशात्र के अध्ययन की दो बिधियां बताइये। 

उत्तर--(1) ऐतिहासिक पद्धति, (2) तुलनात्मक पद्धति। 
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_नागरिकशात्र की एक परिभाषा लिखिए। ४ (उ.प्र, ’ 2010) 
उत्तर-प्रो. पुन्ताग्वेकर : 'नागरिकशाख्र नागरिकता का विज्ञान-और दर्शन है। * 


8... नागरिकशाल के विज्ञान होने के पक्ष में कोई एक तर्क दीजिए। 
उत्त--नागरिकशास्र में नागरिक जीवन का क्रमवद्ध और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। 


9_नागरिकशाज्न के विज्ञान न होने के पक्ष में एक तर्क प्रस्तुत कीजिए र 
ज. रिका के नियम और निष्कर्ष विज्ञानों की भोति अटळ और निश्चित नहीं हैं 


प्रश्‍न 10--'सिविस” तथा 'तिविटास' शब्दों के अर्थ लिखिए। 

उत्तर-सिविस' का अर्थ है 'नागरिक' तया 'सिविटास' का अर्थ है “नगर राज्य"। 
बहुविकल्पीय प्रश्‍न 

निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर ढिखिए 

सिविस' (५४) और 'सिविटास' (०५५७७) शब्द किस भाषा के हैं 


er टिकव 
(स) द 
2. लैटिन 3५2 (बण) शब्द का अर्थ होता है 
(अ) नागरिक | . ` (व) ग्राम 
(स) नगर (द) विदेशी 
3. लैटिन भाषा में 'सिविटास' (५९5) शब्द का अर्थ होता है : 
.(अ) जिला 4 (ब) प्रान्त 
(स) नग * (द) ग्राम 
4. “नागरिकशास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है।” यह कथन किस विचारक का है : 
(अ) डॉ. वेनी प्रसाद (व) 
(स) वाई (द) nn एफ. जी. गोल्ड : 
5. “नागरिकशास्त्र सामाजिक सर्वेक्षण का सामाजिक सेवा में प्रयोग है।'? यह कथन किस विचारक का है 
(अ) डॉ. ई. एम. क्वाइट (व) पुन्ताम्वेकर 
{सवाई - (द) प्रो, गेइस_.. ~ 


6. नागरिकशास्त्र में अध्ययन किया जाता है 
(अ) व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का (ब) Sr क्रा 
(स) संविधान का क (द) इनमें 

7. नागरिकशास्त्र एक 
(अ) विज्ञान है। ८ (व) कला है। es 
(स) विज्ञान और कला दोनों 00 47 (द) न विज्ञान है और न ही कला। , 

8 र के विक भमर अतति की जाती है न 
अ) इसमें सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। (ब) इसमें कार्य और कारण.में अभाव 
(स) इसमें पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव है। (द) इनमें से सभी। क 

9, `नागरिकशास्त्र'एक विज्ञान है, क्योकि 


(अ) इसका अध्ययन पूर्णतया क्रमवद्ध रूप में 
(व) इमे रूप में किया जाता है। 


-, (उ.प्र. 2010) 


rR SONOS RTT I 


ब 
| 
EE 


क को चयन विधि है (द) इनमें से कोई नहीं | 
(अ) पर्यवेक्षणात्मक । 


(स) तुलनात्मक्षि पर्धलि 01111 ।(311/3 Maha Ment 


नागरिकातळ) (भर्छ) प्र, 5छप्रखोगित ७! सत्ररूपा 7 अध्यग्तत ० पद्तियां)। 17 
12. प्राचीनकाल में यूनान के किस दार्शनिक दवारा 'तुळनात्मक पद्धति' का प्रयोग किया गया : (उ.प्र., 2010) 


(अ) (व) अरस्तू 

- (स) सुकरात (द) इनमें में से कोई नहीं 

13. “दार्शनिके पद्धति’ का सर्वप्रथम और सवसे प्रमुख रूप से प्रयोंग किस दार्शनिक द्वारा किया गया 
(अ) प्लेटो (व) हाब्स 
(सं) रूसी द) मार्क्स 

14. नांगरिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन हेतु “जीवशास्त्रीय पद्धति” को अपनाने पर किसने वल दिया 
(अ) विछोवी (ब) ब्राइस 

. (स) हर्वर्ट स्पेन्सर (द) डिग्विट 9५ 

15. नागरिकशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के प्रयोगकर्ता में कौन-सा विशेष गुण होना चाहिए 
(अ) व्यापक ज्ञान (ब) निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण 
(स) स्वतन्त्र विचार शक्ति (द) इनमें से सभी गुण 


16. “नागरिकशास्त्र उन संस्थाओं, आदतों, कार्यों एवं भावनाओं का अध्ययन जिनके द्वारा कोई पुरुष या स्त्री 
अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सके और राजनीतिक समुदाय के सदस्य होने के छाभ प्राप्त कर सके।'” यह कथन 


किसका है : ' (उ.प्र., 2010) 
(अ) डॉ. ई. एम. हाईट का (व) पुन्ताम्ैकर का 
(स) एफ. जी. गोल्ड का (द) डॉ. वेनी प्रसाद का ८ 

17. नागरिकशास्त्र की अध्ययन विधियां हैहिं : (उ.प्र., 2010) 
(अ) निगमनात्मंक * (व) आगमनात्मक 
(स) 'अ' व 'व' दोनों र (द) इन दोनों में से कोई नहीं 


[उत्तर-!. (स), 2. (अ), 3. (स), 4. (व), 5. (द), 6. (द), 7. (स), 8. (द), 9. (द), 10. (अ), 11. (द), 
12. (व), 13. (अ), 14. (स), 15. (द), 16. (स), 17. (स) 


| (1) नतित हण शो 5च्ता व्छा' ज्ञासन र्ता टै |] 
(2) शाएन जत्रा का ओत अधिद्ञाना & 
(3) ‰ि्यान (८) शिादाव्क 
थूई-।७ रा बोलता था अ ह शाज्य टया ट 
अनष्धिप 81 | 1 छुर्‌ धक नि A व्ही 
ह के धन” जबेच्चि>्थाशालय क्रि करन वि टाकता 
ह ENE 
जठच्येद १५६ | कः नुद्‌ उति दि $ एन 
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नागरिकशास्त्र तथा अन्य समाज विज्ञान 
[CIVICS AND OTHER SOCIAL SCIENCES] 


“जागरिकशात्र आवश्यक रूप से सम्बन्ध निश्चित करने वाला शास्र है। यह विभिन्न युगो में प्रचलित 
सभ्यता एवं उनकी सफलताओं को दीर्घ शृंखला की कड़ियों की तरह जोड़ता है। यह शास्र समस्त 
दिषयों को ऐसे सम्बन्धित कर देता है जैसे वे सब मनुष्य जाति के जीवन की कहानी के भाग हों।'' , 
--डॉ. ई. एम. ह्वाइट 
नागरिकशास्त्र एक समाज विज्ञान (५००४ ५८९००९) है और राजनीतिशास्र, अर्थशास्र, समाजशास्त्र, 
नीतिशाख्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, आदि समाज विज्ञान सामाजिक व्यक्ति के जीवन से सम्वन्धित 
विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं। नागरिकशाख्न मानव जीवन के नागरिक पक्ष का अध्ययन करता है, तो 
राजनीतिशाख्र मानव जीवन के राजनीतिक और अर्थशास्र आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। इतिहास 
भूतकाळ के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है तो नीतिशास्त्र इस वात पर विचार करता है कि मानव 


जीवन को आदर्श रूप किस प्रकार प्रदान किया जा सकता है। समाजशास्त्र मानव जीवन के आधार (समाज) . 


का अध्ययन करता है तो मनोविज्ञान मानव जीवन के प्रेरक मानसिक तत्वों का अध्ययन करता है, लेकिन 
मानव जीवन एक पूर्ण इकाई है और मानव जीवन के इन विविध पक्षों को एक-दूसरे से अलग करके इनका पूर्ण 
और सही अध्ययन नहीं किया जा सकता। मानव जीवन के ये विविध पक्ष एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और 
इसी कारण स्वाभाविक रूप से मानव जीवन के इन विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले समाज विज्ञान भी एक-दूसरे 
से बहुत अधिक सम्बन्धित हैं। केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन सामाजिक विज्ञानों का विभाजन 
किया गया है, इनमें निहित विषय-वस्तु एक-दूसरे से अन्तः सम्वन्धित है, क्योंकि वह मानव की. विभिन्न 
क्रियाओं का अध्ययन है। वास्तव में, इन समाज विज्ञानों की स्थिति एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाओं जैसी ही. 
व्यक्ति के सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों द्वारा नागरिक जीवन पर अनिवार्य रूप से बहुत अधिक प्रभाव 
डाला जाता है, इसलिए नागरिकशास्त्र इन सभी समाज विज्ञानों से सम्बन्धित है। प्रसिद्ध विद्वान डॉ. हाइट ने 
कहा है कि “चूंकि नागरिकशात्न नागरिकों के जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है, अतएव यह सम्बन्धों 
का विषय ही यह अन्य सभी विषयों से किसी-न-किसी रूप में सम्बन्धित रहता है।” 


नागरिकशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से सम्बन्ध 


1. नागरिकशास्त्र और राजनीतिशास्त्र 


नागरिकशास्र और राजनीतिशाख्र इन दो समाज विज्ञानों में जितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, उतना अन्य 
किन्ही शा मे नहीं है। इन दोनों विज्ञानों के पारस्परिक समो की विवेचना नि प्रकार की जा सकती है : 


` शब्द य्युत्त्ति के आधार पर-नागरिकशात्र के आंग्छ पर्यायवाची शब्द “सिविक्स' (४८5) की उत्पत्ति 
टिन भाषा के दो शब्दों “सिविस' (८४/5) और *सिविटास' (टा) से हुई जिनका अ हटि भाषा में 
क्रमशः “नागरिक' तथा “नगर” होता है। इसी प्रकार राजनीतिशास्र के आंग्छ पर्यायवाची शब्द "पॉलिटिक्स! 
रन >: ननजू (7०15) तथा 'पोलिटिकस' (7०1 
४ 'नगर' इस प्रकार शब्द व्युत्पत्ति के आधार राजनीतिशासत्र--दोनों 
ही विषय नागरिक तया सागरे की अध्ययन करते! ही ड्म तानो वयकी 720 शब्दकोश में व्यक्त 
गारद : 


= 
hs 


1८५5) शब्दों से हुई है, जिनका अर्थ भी ` 
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किये गये इन शब्दों से भी नितान्त स्पष्ट है कि “नागरिकशास्त्र राजनीतिशात्र का वह भांग है जिसका सम्बन्ध 
नागरिक के अधिकारों तथा कर्तव्यों से है।” 

. नागरिकशास्र की राजनीतिशा्र पर निर्भरता--नागरिकशास्र का लक्ष्य है-आदर्श नागरिक जीवन की 
व्यवस्था और यह राजनीतिशात्र के मूल अध्ययन विषय (राज्य) की सहायता से ही सम्भव है! आदर्श नागरिक 
जीवन के लिए मुख्य आवश्यकताएं शान्ति और व्यवस्था, श्रेष्ठ 
शिक्षण व्यवस्था और अधिकतम सम्भव सीमा तक आर्थिक |. नागरिकशास्त्र का अन्य समाज 
समानता, आदि हैं और ये सभी आवश्यकताएं राज्य के द्वारा 
ही पूर्ण की जा सकती हैं। वास्तव में, राज्य ही वह नींव है 
जिसके आधार पर आदर्श नागरिक जीवन की व्यवस्था का 
समूचा ढांचा खड़ा किया जा सकता है। वस्तुतः “नागरिक” 
की धारणा 20307 ८ के Sl ve है। | ७) गरका और साक शक 
साथ-ही-साथ नागरिकशास्त्र भी राजनीतिशास््र के आधार रूप में | (6) नागरिकशास्त्र और मनोविज्ञान 
कार्य करता है। एक देश. की राजनीतिक व्यवस्था आदर्श $ 
नागरिकों पर' निर्भर करती है और प्रजातन्त्र के सम्वन्ध में तो यह बात विशेष तौर पर कही जा सकती है 
कि एक देश के नागरिक जैसे होंगे उन्हें वैसी ही सरकार प्राप्त होगी। आज विश्व के विभिन्न राज्यों में जो 
आर्थिक और राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, उसका मूल कारण मानवीय चरित्र में गिरावट और आदर्श 
नागरिकों का अभाव ही है। आदर्श नागरिकों के निर्माण का कार्य नागरिकशास्त्र के द्वारा किया जाता है और 

` इस प्रकार नागरिकशास्त्र राजनीतिशाख्र की महत्वपूर्ण रूप से सहायता करता है। 

: समान अध्ययन विषय-नागरिकशास्र और राजनीतिशास्र का पारस्परिक सम्बन्ध इसलिए और भी घनिष्ठ 
है कि इन दोनों का अध्ययन विषय बहुत सीमा तक समान है। ये दोनों ही विषय नागरिकों के अधिकार व 

` कर्तव्य, नागरिक के राज्य में जीवन तथा उसके राज्य से सम्वन्ध का अध्ययन करते हैं। राज्य और सरकार 
राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास तथा विविध राजनीतिक विचारधाराएं दोनों ही विषयों के क्षेत्र में आती हैं। 

दोनों रीओ का उद्देश्य उन. परिस्थितियों का अध्ययन करना है जिनमें व्यक्ति का पूर्ण विकास सम्भव हो 
सकता है। 

वास्तव में, नागरिकशास्त्र और राजनीतिशास्त्र ये दोनों विषय घनिष्ठतम रूप से सम्बन्धित हैं और प्रो. 
मिहिर कुमार सेन के सुन्दर शब्दों को अपनाते हुए कहा जा सकता है कि “राज्य नागरिक से बनता हैं और 
नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं। राज्य का अध्ययन करने के लिए हमें नागरिकों का अध्ययन करना चाहिए 
और नागरिकता का महत्व समझने के लिए हमें राज्य का अर्थ जान लेना चाहिए।” 

नागरिकशास्त्र तथा राजनीतिशास्र में अन्तर-इतना घनिष्ठ सम्वन्ध होते हुए भी इन दोनों विषयों में 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण अन्तर हैं ; 

प्रथम, नागरिकशास्त्र का अध्ययन-्क्षेत्र है सम्पूर्ण समाज, लेकिन राजनीतिशाख्र समाज के केवळ एक 
अंग--राज्य के संगठन--का ही अध्ययन करता है। इस प्रकार नागरिकशास्त्र का अध्ययन-क्षेत्र राजनीतिशाख्र 
से अधिक व्यापक है। 

द्वितीय, राजनीतिशाञ्र विशेष रूप से राजनीतिक संस्थाओं, शासनतनत्र और उनके अंगों का विस्तारपूर्वक 
अध्ययन करता है। इसके विपरीत, नागरिकशास्त्र का सम्बन्ध मुख्यतः राज्य में नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों 
और उनके कल्याण से है। 

इन दोनों विषयों का सम्बन्ध और भेद स्पष्ट करते हुए डॉ. बेनी प्रसाद ने कहा है कि “दोनों में अध्ययन 
विषय का अन्तर नहीं बरनु विषय पर बल का अन्तर है। राजनीतिशाख् नागरिकता के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
रूपों का बिशेष अध्ययन करता है जबकि नागरिकशास्त्र में इनका साधारण रूप से और स्थानीय नागरिकता का 
विशेष रूप से अध्ययन होता है।”' 
1 “Ihe difference between Civics and Politics ig one of accent and emphasis rather than ‘of 
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2. नागरिकशास्त्र और इतिहास 
इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का ठेखा-जोखा होता है और नागरिकशास्त्र 


में नागरिक जीवन का अध्ययन। इन दोनों विषयों का पारस्परिक सम्बन्ध निम्न रूपों में देखा जा सकता है : . 


नागरिकशात्र इतिहास पर निर्भर है-नागरिकशात्र न केवल वर्तमान समय के नागरिक जीवन वरन्‌ 
के नागरिक जीवन का भी अध्ययन करता है और निश्चित रूप से यह अध्ययन इतिहास की 
सहायता से ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक और राजनीतिक जीवन की संस्थाएं, जिनका 
अध्ययन-नागरिकशात्र के द्वारा किया जाता है, एक विशेष समय पर निर्मित न होकर विकास का परिणाम 
होती हैं और उन्हे पूर्णतया समझने के लिए इतिहास के आधार पर उसके विकास-क्रम का ज्ञान प्राप्त किया 
जाना आवश्यक है। नागरिकशास्त्र में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनका भी अपना एक 
इतिहास होता है और इतिहास से परिचित हुए बिना न तो इन समस्याओं को ठीक.रूप में समझा जा सकता 
हे और न ही हठ किया जा सकता है। वास्तव में, वर्तमानकालीन नागरिक और राजनीतिक व्यवस्था का 
अध्ययन और भविष्य के.लिए आदर्श व्यवस्था का चित्रण ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर ही किया जा 
सकता है।' र 
इतिहास नागरिक जीवन की प्रयोगशाला या पथ-प्रदर्शक--मानवीय इतिहास में विभिन्न समयों पर नागरिक 
और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किये गये, जिनके परिणाम और सफरूता-असफलता के विवरण इतिहांस 
से प्राप्त होते हैं। नागरिक और राजनीतिक क्षेत्र के ये भूतकालीन प्रयोग भविष्य के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य 
करते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन से इस वात का ज्ञान प्राप्त होता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति 
. के आधार पर अकवर ने एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन औरंगजेब द्वारा अपनायी 
गयी धार्मिक पक्षपात की नीति का परिणाम यह हुआ कि विशाल मुगल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो 
गया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इतिहास के ज्ञान का पूरा छाभ उठाते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा 
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संघामक शासन के होते हुए भी शक्तिशाली केन्द्र की व्यवस्था को अपनाया। इसी प्रकार वीसवीं सदी के । 


भारतीय इतिहास के अध्ययन से साम्प्रदायिकता के कुपरिणाम नितान्त स्पष्ट हो जाते हैं और वे हमें इस वात 
की चेतावनी देते हैं कि साम्प्रदायिकता, जातीयता और क्षेत्रीयता की भावनाएं राष्ट्रीय हित के लिए बहुत 
अधिक घातक है! इस प्रकार ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर वर्तमान राजनीतिक जीवन में सुधार करते 
हुए भविष्य के लिए मार्ग निश्चित किया जा सकता है। - 
इतिहास नागरिकशात्र पर निर्भर है--दूसरी ओर नागरिकशास्त्र भी इतिहास के आधार रूप में कार्य करता 
है। हमारा आज का व्यवहार नागरिकशास्त्र के नियमों से प्रभावित होता है और नागरिकों द्वारा आज जिस 
प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वही आगे चलकर इतिहास बन जाता है। देश के उज्ज्वल इतिहास के 
निर्माणकर्ता आदर्श नागरिक ही हो सकते हैं। यदि नांगरिकशाल्र देश के नागरिकों को कर्तव्यपालन के लिए 
प्रेरित करने की दिशा में सफळ होता है तो अवश्य ही उस देश का इतिहास स्वर्णिम होता है। इसके अतिरिक्त, 
इतिहास नागरिकशाख्र से अध्ययन-सामग्री भी प्राप्त करता है। मनुष्य और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध, 
न सामाजिक स्थिति, अधिकारों का उपभोग और कर्तव्यों का पालन, आदि ऐसी बातें है जिनके प्रति 
के Mee दा स समय में तो इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया 
को मत कला कप [ नागरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के वर्णन 
नाग और इतिहास के घनिष्ठ सम्वन्ध को 
नागरिकशा्र इतिहास का फल है और इतिहास इस शास्र न मम 


FF 


नागरिकशात्र और इतिहास में अन्तर--नागरिकशास्र और इतिहास के घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध होते ! 


` का विषयज्क्षेत्र गतिशी& है सकष इतिति की विवव आ का अध्ययन करता है। नागरिकशास्त्र | 


अध्ययन पद्धति का अन्तर-इतिहास की पद्धति वर्णनात्मक है, लेकिन नागरिकशास्त्र की पद्धति मुख्यतः 
पर्यवेक्षणात्मक और आदर्शात्मक है। 
उद्देश्य का अन्तर-इतिहास घटनाओं: का यथाक्रम वर्णन कर देता है और “भविष्य में कया होना चाहिए 
इस वात से सम्बन्ध नहीं रखता। इसके विपरीत, नागरिकशास्त्र भूत और वर्तमानकालीन अवस्था के साथ-साथ 
भविष्य में क्या होना चाहिए” इस बात का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार इतिहास एक यथार्थवादी विज्ञान 
और नागरिकशासत्र आदर्शात्मक विज्ञान है। 
3. नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र 
अर्थशास्त्र द्वारा मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्र 
मार्शल के शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थशास्र जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में मनुष्य का अध्ययन 
है।” इस प्रकार अर्थशास्र मानव के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है तथा राजनीतिक जीवन और आर्थिक 
जीवन एक-दूसरे से जितने अधिक घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं, उतने जीवन के अन्य कोई भी दो पक्ष नहीं। 
व्यक्ति की नागरिक गतिविधियां उसकी आर्थिक गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। जहां अर्थव्यवस्था 
का स्वरूप नागरिक राज्य सम्बन्धों को प्रभावित करता है। वहीं राज्य का स्वरूप नागरिक की आर्थिक गतिविधियों 
को प्रभावित करता है। स्वाभाविक रूप से नागरिकशास्त्र और अर्थशास्र घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और यह 
सम्वन्ध निम्न रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है 
नागरिकशात्र की अर्थशास्त्र पर निर्भरता-नागरिकशाख्र का उद्देश्य आदर्श नागरिकों का निर्माण करना 
है और इस प्रकार के आदर्श नागरिकों का निर्माण साधारण रूप से आर्थिक सम्पन्नता' की स्थिति में ही किया 
जा सकता है। यदि व्यक्ति बहुत निर्धन हैं और पेट भरने को अन्न तथा तन ढकने को वस्न भी प्राप्त न हों, 
तो ऐसे व्यक्ति समाज़ के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेंगे! संस्कृत भाषा में कहावत है “बुभुक्षितः 
कि न करोति पापम्‌' अर्थात्‌ भूखा व्यक्ति कौन-सा पाप नहीं कर सकता। पं. नेहरू कहा करते थे कि “भूखे व्यक्ति 
के लिए बोट का कोई मूल्य नहीं होता।” यदि व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी न हों, तो 
* उससे यह आशा करना व्यर्थ है कि वह एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। अतः आदर्श नागरिकों का निर्माण 
करने के लिए अर्थशास्त्र के उन सिद्धान्तो को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनके द्वारा एक मनुष्य और देश 
` अपनी आर्थिक उन्नति कर सकता है। वस्तुतः आदर्श नागरिक जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य 
में गम्भीर आर्थिक विषमताएं न हों और राज्य के पास पर्याप्त आर्थिक सांधन हों। निश्चित रूप से ये बातें 
अर्थशास्र से सम्वन्ध रखती हैं। इस प्रकार अर्थशास्र नागरिकशास्त्र के आधार के रूप में कार्य करता है। 
नागरिकशासत्र अर्थशास्र का सहायक--नागरिकशास्त्र भी अर्थशास्र को सहायता प्रदान करता है। आज 
के आर्थिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्तियों द्वारा उचित-अनुचित सभी प्रकार के साधनों 
"से अर्थ की प्राप्ति ही अपना एकमात्र लक्ष्य वना छिया गया है। यह समस्या नागरिकशास्त्र की सहायता से ही 
- हल की जा सकती है। यदि एक देश के व्यक्ति नागरिकशास्त्र के नियमों के अनुसार आचरण करें तो उनके 
द्वारा धन प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा और ऐसी स्थिति में देश का आर्थिक 
जीवन व्यवस्थित होगा। 
समान उद्देश्य--नागरिकशासत्र और अर्थशास्र दोनों विषयों में उद्देश्य की समानता भी है। दोनों ही विषयों 
उद्देश्य मानव कल्याण ही है। एक का लक्ष्य नागरिक कल्याण है और दूसरे. का आर्थिक कल्याण। 
वास्तव में, ये दोनों शास्र एक-दूसरे के पूरक हैं और चार्ल्स बियई के शब्दों में कहा जा सकता है कि 
अर्थशास्र के बिना नागरिकशास्र अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है।”” वर्तमान समय में लोक-कल्याणकारी 
राज्य और योजनावद्ध विकास.की जो धारणाएं विकसित हुई हैं, उनसे नागरिकशास्त्र और अर्थशास्र के बीच 
नवीन और दोनों के लिए ही लाभकारी सम्वन्ध स्थापित हो गये हैं। प्रो. मिहिर कुमार सेन के शब्दों में, “अर्थशास्त्र 
कला के रूप में नागरिकशास्त्र पर और नागरिकशास्त्र कला के रूप में अर्थशास्र पर निर्भर है। ये दोनों शास्त्र 
एक-दूसरे के पूरक और सहायक है!” 
ज्ागरिकशाख्र तथा अर्थशास्त्र में अन्तर-नागरिकशा्र और अर्थशास्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी इन 


दोनों विषयों में कुछ अन्तर हैं! प्रम, अर्स का पुण्य अघा; विषय पति, है, जबकि नागरिकशाख् 
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“विषय नागरिकता है। केवळ आर्थिक जीवन से ही सम्वन्धित होने के कारण अर्थशास्र क ण 
हंकुचित है, जवकि नागरिकशात्र अधिक व्यापक है और आंशिक रूप से जीवन के सभी पहलुओं से सम्बन्ध 
रखता है। द्वितीय, अर्थशास्र की अनेक बातों, जैसे विनिमय दर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियम और वजट, इत्यादि 
से नागरिकशात्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार नागरिकशास्त्र की अनेक बातों से अर्थशास्र का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। 


4. नागरिकशास्त्र और समाजशास्त्र 
समाजशात्र सम्पूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शाख्न है। वह व्यक्तियों के समूह के रूप में 


समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के सम्वन्धों का अध्ययन करता है। नागरिकशास्त्र में व्यक्ति के नागरिक 


जीवन का अध्ययन व्यक्ति की मूळ सामाजिक प्रवृत्ति को आधार मानकर ही किया जाता है। अतः नागरिकशास्त्र 
और समाजशास्त्र घनिष्ठ रूप में सम्वन्धित हैं। ST 

समाजशात्र नागरिकशास्र के आधार के रूप में-समाजशाल्ल सम्पूर्ण सामाजिक प्‌ और सम्बन्धो 
का अध्ययन करता है और यह वताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के क्या नियम है | नागरिकशास्त्र 
नागरिक जीवन के जिन सिद्धान्तों और संगठनों का अध्ययन करता है उनका उदय सामाजिक पृष्ठभूमि के 
आधार पर ही हुआ है। अतः नागरिकशाश्र के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना नितान्त 
आवशयक है। 

नागरिकशास्त्र का उद्देश्य आदर्श नागरिकों का निर्माण करना है। व्यवहार के अन्तर्गत किसी देश के 
निवासियों में आदर्श नागरिकता तथा कर्तव्यपरायणता का विकास करने के लिए यह वहुत आवश्यक है कि 
हमारे द्वारा अलग-अलग व्यक्ति समूहों के रीति-रिवाजों, परम्पराओं तथा उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि को ठीक प्रकार से समझा जाय। सामाजिक पृष्ठभूमि के विना आदर्श नागरिकता के सिद्धान्तों का 
कोई भी उपयोग सम्भव नहीं है। भारत के विविध क्षेत्रों में वसी हुई जनजातियों और कवीलों के सम्बन्ध में 
तो यह वात बहुत महत्व रखती है। इस प्रकार समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की भांति हीं नागरिकशास्त्र 
के आधार रूप में कार्य करता है। वस्तुतः यही वह नांव है जिस पर नागरिकशास्त्र टिका हुआ है। 

नागरिकशात्र समाजशास्त्र के सहायक के रूप में--दूसरी ओर, नागरिकशास्त्र भी समाजशास्त्र का सहायक 
है। समाजशात्न का उद्देश्य सामाजिक जीवन की समस्त कुरीतियों को दूर कर स्वस्थ समाज का निर्माण करना 
है। पर ऐसे स्वस्थ समाज कां निर्माण तभी सम्भव है जवकि समाज की इकाइयां अर्थात्‌ व्यक्ति अपने कर्तव्यों 
के प्रति जागरूक हों और यह कार्य नागरिकशाश्र के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार नागरिकशास्त्र 
समाजशास्त्र के सहायक के रूप में कार्य करता है। 

समान अध्ययन विषय--नागरिकशात्न और समाजशास्त्र के घनिष्ठ पारस्परिक सम्वन्ध का एक रूप यह 
है कि कई ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन इन दोनों विषयों में समान रूप से किया जाता है। उदाहरण के 
डिए, व्यक्ति की सामाजिकता की प्रवृत्ति, सामुदायिक जीवन, कुटुग्व, जाति-व्यवस्था, धर्म का व्यक्तियों के 


ae प्रभाव, आदि अनेक ऐसी वातें है जिनका अध्ययन इन. दोनों विषयों में समान रूप से किया 


इस प्रकार .समाजशाञ्र नागरिकशाख्र 
है। अस्फेड जे. 
नागरिकशास्त्र 
में लाता है | 
प्रथम, समाजशात्र ल नो घनिष्ठ सम्वन्ध के वावजूद इन दोनों शास्रो में अन्तर हैं 
पक्षों का अध्ययन करता है, लेकिन नागरिकशास्त्र वि दास साज के तशी लले औए 


शॉ ने ठीक लिखा है कि “समाजशाब्न विभिन्न सामाजिक शक्तियों का वर्णन है और 
उस वर्णन से लाभ उठाता है तथा नागरिक समस्याओं का सामना करने के लिए उन्हें व्यवहार 


स्वरूप से ही सम्बन्ध रखता है, लेकिन नागरिकशा्र भविष्य की 
आदर्श व्यवस्था का भी चित्रण करता है। इस प्रकार समाजशास्र - विज्ञान नागरिकशास्र 
एक 'आदर्शपरक विज्ञातः १४०९००४४४४ 80161843 क Collection. है, जवकि नागरिकशास्र 


का मूठ और नागरिकशाञ्र बहुत कुछ सीमा तक उसकी एक शाखा 
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« ` 5. नागरिकशास्त्र और नीतिशास्त्र ` `. 
नीतिशास्त्र मानवीय आचरण के सत्‌-असत्‌, शुभ-अशुभ का'ज्ञान प्रदान करने वाला विज्ञान है। डीवी 
के अनुसार, ““नीतिशा्न आचरण का वह विज्ञान है जिसमें कि आचरण के औचित्य-अनौचित्य और अच्छाई व 
बुराई पर विचार किया जाता है।” नागरिकशास्त्र भूत और वर्तमान के नागरिक जीवन के साथ-साथ भविष्य के 
आदर्शात्मक नागरिक जीवन का भी अध्ययन करता है और नागरिक जीवन का वह आदर्श रूप नीतिशास्रीय 
धारणाओं पर ही आधारित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि नीतिशास्त्र और नागरिकशास्त्र घनिष्ठ 
रूप में सम्बन्धित हैं। यह सम्वन्ध निम्न रूपों में दर्शाया जा सकता है 
नागरिकशाञ्र की नीतिशास्त्र पर निर्भरता--प्राचीनकाळ से ही नागरिकशात्र और नीतिशास्त्र में घनिष्ठ 
सम्वन्ध दर्शाया जाता रहा है। यूनानी विद्वान इन दोनों शास्रं को एक ही विषय के दो पक्ष मानते थे। प्लेटो 
ने कहा था कि “राज्य को चाहिए कि बह मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा दो? 
नागरिकशास्त्र का लक्ष्य है-आदर्श नागरिकों का निर्माण और आदर्श नागरिकों का निर्माण तभी सम्भव 
है, जबकि व्यक्तियों के द्वारा नैतिक सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतार लिया जाय। ये नैतिक सिद्धान्त हैं 
सत्यवादिता, ईमानदारी, कर्तव्यशीलता, निःस्वार्थता तथा त्याग की भावना। नीतिशास्त्र मनुष्यों में इन नैतिक 
गुणों को विकसित करने का प्रयल करता है और इस प्रकार आदर्श नागरिकों के निर्माण में सहायक होता 
है। नीतिशास्त्र मनुष्यों को नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ वनाने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार का नैतिक दृष्टि से 
श्रेष्ठ मनुष्य ही एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि नीतिशास्त्र 
नागरिकशास्त्र के आधार रूप में कार्य करता है। 
वर्तमान समय के नागरिक जीवन की तो सबसे बड़ी समस्या नैतिक मूल्यों में गिरावट ही है। जैसा 
- कि दार्शनिक राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने अपने विदाई भाषण में कहा था, “आज समस्त विश्व के नागरिक 
जीवन के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या “चरित्र का संकट” (C1715 01 (1181490161) है।'” इस समस्या का समाधान 
नीतिशास्त्र की सहायता से ही किया जा सकता है। हमारे देश में तो नागरिक जीवन के नैतिक सिद्धान्तों के 
पालन पर सदैव ही जोर दिया जाता रहा है। महात्मा गांधी की महानता इसी बात में है कि उन्होंने नागरिक 
जीवन में नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित किया। वे कहां करते थे कि “जो बात नैतिक दृष्टि से अनुचित है, उसे . 
नागरिक जीवन में अपनाया ही नहीं जा सकता?” 
नागरिकशास्त्र नीतिशा्र का सहायक--नीतिशाख्र द्वारा मानव जीवन के लिए नैतिक सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया ज़ाता है, लेकिन नैतिक सिद्धान्तों का यह वखान उस समय तक विशेष महत्व नहीं रखता 
जब तक कि इन सिद्धान्तं को क्रियान्वित.न किया जाय। नागरिकशास्त्र न केवल आदर्श नागरिकता के 
लक्षणों का वर्णन करता है, वरन्‌ आदर्श नागरिकता के इस लक्ष्य को 'प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार 
विधि, दण्ड, आदि व्यावहारिक उपायों की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार नागरिकशास्त्र राजनीतिक लक्ष्यों 
को प्राप्त करने की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाकर नीतिशास्त्र के लिए सहायक होता हैँ . : 
वस्तुतः ये दोनों विषय घनिष्ठतम रूप में सम्वन्धित हैं और प्रो. पुन्ताम्बेकर के शब्दों में कहा जा सकता 
है कि “यदि नीतिशास्त्र दर्शन है तो नागरिकशा्र आदर्श जीवन का आचरण है।”” 
नागरिकशाञ्ज तथा नीतिशात्न में अन्तर-नागरिकशाख्र और नीतिशास्त्र परस्पर घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित 
"होते हुए भी इनमें कुछ अन्तर हैं। प्रथम, नीतिशा्र का क्षेत्र नागरिकशात्र की अपेक्षा बहुत ही अधिक व्यापक 
ही नीतिशाख्र समस्त मानवीय आचरण का अध्ययन करता है, नागरिकशास्त्र नागरिक कार्यों और आचरण 
का ही अध्ययन करता है। बितीय, नीतिशास्र अधिक आदर्शात्मक है और नागरिकशास्त्र नीतिशास्त्र की तुलना 
में अधिक व्यावहारिक या यथार्थपरक। 
6. नागरिकशास्त्र और मनोविज्ञान 
मनोविज्ञान वह विषय है जो मन की चेतन और अचेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य का 
मन जिस ढंग से सोचता है, वह जिन वातों से प्रेरणा.और उत्तेजना प्राप्त करता है, उन सवका मनुष्य के 
व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि नागरिकशास्त्र मनुष्यों के सामुदायिक और 


1 “IfEthics is philosophy, Civics is the practice of good life.” —Puntambaker 
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सामाजिक जीवन पर विचार करता है, अतः मनोविज्ञान से उसे बहुत सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, 


मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि बालकों व विद्यार्थियों से कैसा व्यवहार करके उन्हें आदर्श मानव बनाया . 


और शिक्षा द्वारा के मन को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। वर्तमान युग 
जा अध्ययन पद्धति का है जिसमें किसी समस्या या विषय के समग्र विश्लेषण हेतु अन्य 


विषयों का भी सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार नागरिकशास्त्र की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक पहलू के - 


अध्ययन में मनोविज्ञान सहायक है। इस प्रकार नागरिक जीवन के विषय जैसे नेतृत्व के गुण मतदान, व्यवहार 
आदि मनोविज्ञान को विषय-सामग्री प्रदान करते हैं। 

आज की भारतीय पृष्ठभूमि में नागरिकशात्र का एक प्रमुख उद्देश्य है, “भारत का भावात्मक एकीकरण' 
(Emotional Integration of Inds) अर्थात्‌ एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, जिसमें व्यक्ति जातीयता, 


क्षेत्रीयता और अन्य संकुचित भावनाओं कों भुलाकर भारत के प्रति पूर्ण आस्था रखे। भावात्मक एकीकरण , 


की इस स्थिति को सामूहिक मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत के नागरिक 
और राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी, चीन में माओ और वियतनाम में हो-ची-मिन्ह को जो अपूर्व सफलता 
प्राप्त हुई, उसका मूल कारण यही था कि उनके विचार और कार्य देशवासियों की भावनाओं के अनुरूप थे।' 
दूसरी ओर मनोविज्ञान भी नागरिकशात्र का ऋणी है। नागरिकशास्त्र मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान 
करता है, जिसके आधार पर मनोविज्ञान नागरिक जीवन के तथ्यों का मानसिक अवस्थाओं के प्रसंग में 
विश्लेषण करता है। 
इस प्रकार नागरिकशाख् और मनोविज्ञान में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
नागरिकशात्र तथा मनोविज्ञान में अन्तर-परस्पर सम्बन्धित होते हुए भी इन दोनों शास्त्रा में पर्याप्त अन्तर 
है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और स्वभाव की यथार्थ. स्थिति से ही सम्वन्ध रखता है, लेकिन नागरिकशास्त्र 
यथार्थ स्थिति के साथ-साथ आदर्श का भी विवेचन करता है। इन दोनों विज्ञानों में निम्न अन्तर हैं : 
(1) मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जवकि नागरिकशास्त्र उसकी 
नागरिक क्रियाओं व व्यवहार का अध्ययन करता है। 
(2) मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का तथ्यपरक व वैज्ञानिक अध्ययन है, जवकि नागरिकशास्त्र 
आदर्शों व मूल्यों का भी अध्ययन करता है। 
(3) मनोविज्ञान का क्षेत्र आन्तरिक है, जबकि नागरिकशास्त्र बाह्य आचरण से सम्बन्धित है। 
प्रशन 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) _ 
1. नागरिकशास्र का इतिहास तथा अर्थशास्र से क्या सम्बन्ध है? 
_ 2. टिप्पणी लिखिए : 
(0) नागरिकशात्र और समाजशात्र के वीच सम्वन्ध। 
(४) नागरिकशा्र और राजनीतिशाख्न के वीच सम्बन्ध। 


3. नागरिकशास्त्र का अर्थशास्त्र य मनोविज्ञान के साय सम्बन्ध वताइए। र (उप्र, 2010) } 


4. नागरिकशास्त्र का नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान से सम्बन्ध वतलाइए। 
5. नागरिकशास्त्र एवं समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक एवं सहायक हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए? 


.प्र., 2010 
कु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्‍न 2 अंक का, उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए) ES 
(अ) नोट--निम्नलिखित प्रशनों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
1. नागरिकशास्त्र और इतिहास का अन्तर दो वाक्यों में दीजिए। 
अथवा, नागरिकशास्त्र और इतिहास में दो अन्तर बताइए? ` (इ... 2010) 


2. “नागरिकशास्त्र इतिहास का फछ है और इतिहास नागरिकशास्त्र का मूड है।” यह कथन किसका है। 
3. नागरिकशास्त्र रोधिता में दोरा) /८०।०)३ Collection. 


(उ.प्र., 2010) - ¦ 
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9. 


10, 


य ____ 2७७०० रे िकिशाल तथा अन्य समाज विज्ञान उताएणा -7 रट ह - ` 25 
(ब) नोट--निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। ; 


, नागरिकशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से क्या सम्वन्ध है? 


नागरिकशास्त्र और इतिहास का सम्वन्ध लगभग पांच वाक्यों में दीजिए। 
नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए। 


, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र में दो अन्तर स्पष्ट कीजिए। 


नागरिकशास्त्र और समाजशास्त्र का सम्वन्ध स्पष्ट कीजिए। 


“नागरिकशास्त्र और इतिहास मे चार अन्तर वताइए? 


नागरिकशास्त्र व मनोविज्ञान में सम्बन्ध वताइए। 


अति लघु उत्तरीय प्रश्न [प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में! 


प्रश्न 1--नागरिकशासत्र और इतिहास में एक अन्तर स्पष्ट कीजिए। - (उ.प्र., 2010) 
उत्तरनागरिकशाख्र आदर्शात्मक विज्ञान है जवकि इतिहास एक ययार्थात्मक विज्ञान है। ५ 

प्रश्‍न 2-नागरिकशास्र और अर्थशा्र में एक अन्तर स्पष्ट कीजिए। र 
उत्तर--अर्थशास्र का मुख्य अध्ययन विषय धन और सम्पत्ति है जबकि नागरिकशात्र का अध्ययन विषय नागरिकता है। 
प्रश्‍न 3--नागरिकशास्र और समाजशास्त्र में एक अन्तर स्पष्ट कोजिए। 


- ' उत्त--समाजशात्र का क्षत्र नागरिकशाख्र की अपेक्षा वहुत अधिक व्यापक है। 


प्रश्‍न 4--नागरिकशास्र और नीतिशात्र में एक अन्तर स्पष्ट कीजिए 
उत्तर--नागरिकशासत्र अधिक व्यावहारिक है जबकि नीतिशास्र अधिक आदर्शात्मक है। 


` प्रशन 5--नागरिकशात्र और समाजशात्र में एक मूलभूत समानता बताइए। 


उत्तर-नागरिकशास्र और समाजशास्त्र दोनों ही विषय, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानते हुए तथा उसकी सामाजिक 
पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं। 


ft में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए 
स्त्र इतिहास का फल है और इतिहास इस शास्त्र की जड़ है।” यह कथन किस विचारक का है 


(अ) सीले (ब) चार्ल्स वियर्ड का 
(स) डॉ. बेनी प्रसाद का * . (द)प्ठेटोका 
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है 


(अ) इतिहास का क्षेत्र नागरिकशास्त्र की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक है। 

(व) रि की श वर्णनात्मक है, लेकिन नागरिकशास्त्र की पद्धति मुख्यतः पर्यवेक्षणात्मक और 
चारात्मक है। ; . 

(स) नागरिकशास्त्र एक यथार्थवादी विज्ञान और इतिहास एक आदर्शात्मक विज्ञान है। 

(द) इतिहास नागरिक जीवन की प्रयोगशाळा या पथ-प्रदर्शक है। 


, ` “अर्थशास्त्र के बिना नागरिकशास्त्र अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है।'” यह कथन. किसका है 


(अ) पं. जवाहरलाल नेहरू का (ब) चार्ल्स वियर्ड का 
(स) सीले का , . (द) डॉ. वेनीप्रसाद का 
, निग्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है 


(अ) अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय सम्पत्ति है, जवकि नागरिकशास्त्र का अध्ययन विषय नागरिकता है। 
(व) समाजशास्त्र का क्षेत्र नागरिकशास्त्र की अपेक्षा वहुत व्यापक है। 

(स) समाजशास्त्र एक आदर्शपरक विज्ञान है, जवकि नागरिकशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। 

(द) उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं। 


, . आज समस्त विश्व के नागरिके जीवन के सम्मुख सबसे वड़ी समस्या “चरित्र का संकट” है।” यह कथन 


किसका है: - 
(अ) प्लेटो का (ब) डॉ. राधाकृष्णन का.(स) डीवी का (द) डॉ. वेनीप्रसाद का 


, “राज्य को चाहिए कि वह मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा दे!” यह कथन किसका है: ” 


(अ) प्लेटो का (ब) अरस्तूका ' (स)डीवीका (द) महात्मा-गांधी का 
(उत्त--1. (अ), 2. (स), 3. (व), 4. (स), 5. (ब), 6. (अ) 
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3 
` सीमित या छोटे परिवार की अवधारणा 


[CONCEPT OF ALIMITED OR SMALL FAMILY] 


* भारत की तीब्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या इतना अधिक गम्भीर मसला है कि इसे केबल राजनीतिज्ञो 

के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, जनसंख्या नियन्त्रण से सम्बन्धित किसी भी बात के प्रति जिनकी 

उदासीनता सर्वविदि है!” दर्शाता अभर सेन (नोवळ पुरस्कार विजेता) 
परिवार विभिन्न सामाजिक संगठनों में सर्वप्रथम सवसे अधिक स्वाभाविक और सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
संगठन है। परिवार का लक्ष्य अपने सदस्यों की सर्वागीण उन्नति होता है और इस दृष्टि से परिवार के द्वारा 
इतने अधिक विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं कि उनकी कोई एक सूची वनाना सम्भव नहीं है। परिवार 
धन के उत्पादन और वितरण से सम्वन्धित कार्य करता है। परिवार सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी कार्य करता 
है, उनमें धार्मिक और नैतिक संस्कारों को जन्म देता है, अपने सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करता है तथा इन 
सबके अतिरिक्त नागरिक या सामाजिक जीवन की प्रथम और शाश्वत पाठशाला के रूप में कार्य करता है। 
सामाजिक जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत करने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है और केवल 
वही व्यक्ति सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकता है जो इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न हो। 
परिवार'की विशिष्टता इस यात में है कि यह समाज की प्राथमिक इकाई है जिसके विना. समाज की कल्पना 
नहीं कर सकते। यह केवळ एक सामाजिक इकाई नहीं वरन्‌ एक जैविक (9100०81041) इकाई भी है, क्योंकि 
परिवार में सदस्यों के सम्वन्ध जैविक व सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। इसीलिए परिवार व्यक्ति के जीवन 

में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह है। 


परिवार नागरिक या सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला अवश्य है, लेकिन यह कार्य एक आदर्श: 


परिवार, एक अच्छा परिवार ही कर सकता है। परिवार नागरिक या सामाजिक जीवन की पाठशाळा के रूप 
में कार्य कर सके, इसके लिए परिवार में कुछ परिस्थितियों का होना आवश्यक है। ये परिस्थितियां हैं--सन्तोषजनक 
आर्थिक स्थिति, शिक्षा, परिवार में प्रेम, सेवा और सहयोग का वातावरण, सामूहिक जीवन का आदर्श, वृद्ध और 
युवकों के दृष्टिकोण में समन्वय, आदर्श गृहिणी, गृहिणी का सम्मान, निकम्मे और आठसी सदस्यों का अभाव, आदि! 


उपर्युक्त के अतिरिक्त आज की परिस्थितियों में एक अन्य वात भी वहुत आवश्यक है और वह है, | 


परिवार का सीमित आकार या परिवार के सदस्यों, विशेषतया बच्चों की कम संख्या दूसरे शब्दों में इसका आशय 


है, एक दग्पति के दो से अधिक वच्चे न हों। आज की परिस्थितियों में एक सामान्य सत्य यह है कि एक , 


छोटा परिवार ऐसा परिवार जिसमें वच्चों की संख्या कम हो, ही अपने बच्चों 
है तथा उर का विकास उचित प्रकार से 
आ द्वा उ के प्रति वमि का पाठ ठीक प्रकार से पढ़ा सकता है। एक दम्पत्ति के 
एर सामान्यतया नागरिक ऊर्तव्यों को 
सीमित या छोटे परिवार की अवधारणा है। 5 उचित रूप से सम्पन्न नहीं कर सकता। यही 
परिवारों का वर्गीकरण तथा उनके प्रकार _ 

३ "रार कई प्रकार के होते ह प्रमुख रूप से परिवारों का वर्गीकरण तीन आधारो पर किया जा सकता 
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`. (1) वंश प्रधानता के आधार पर--वंश के आधार पर दो प्रकार के परिवार होते हैं: 
(क) मातृमूलक या मातृ प्रधान परिवार 
. (ख) पितृमूछक या पितृ प्रधान परिवार 
* (2) विवाह के आधार पर-विवाह के आधार पर परिवार तीन प्रकार के होते हैं: 
(क) एक-विवाही परिवार, (ख) बहुपत्नी परिवार, (ग) बहुपति परिवार। * 
(3) संगठन के आधार पर--संगठन के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं : - 
(क) एकाकी परिवार (५७८७४: 1911117)--एकाकी परिवार में पति-पली और बच्चे होते हैं। 
(ख) संयुक्त परिवार (1011: ए७॥119)--संयुक्त परिवार में पति-पत्नी तथा बच्चों के अतिरिक्त 
वावा-दादी, ताऊ-ताई, चाचा-चाची तथा उनके वच्चे होते हैं। 
संयुक्‍त परिवार के गुण (लाभ) 
संयुक्तः परिवार के प्रमुख गुण (छाभ) निम्न प्रकार हैं 
(1) उत्तम शिक्षा-संयुक्‍त परिवार उत्तम शिक्षा का केन्द्र है, क्योंकि संयुक्त.परिवार में नागरिकों को 
आदर्श-नागरिक वनने की उत्तम शिक्षा प्रदान की जाती है। संयुक्‍त परिवार में छोटे-बड़ों के प्रति कर्तव्यपालन 
की शिक्षा मिलती है। 
(2) कम खर्च का होना--संयुक्त परिवार में. कम खर्च होता है, क्योकि परिवार के सभी सदस्यों का 
भोजन एक साथ बनता है और खर्च की वचत होती है। इसमें कुटुम्ब का आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाता है! 
(3) कार्य की सरलृता-संयुक्त परिवार में कार्य सरलतापूर्वक हो जाते हैं। विवाह सम्बन्धी, कृषि सम्वन्धी 
तथा व्यापार सम्बन्धी, आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य सरलतापूर्वक सम्पन्न हो जाते हैं। ` 
(4) सामाजिक सुरक्षा--संयुक्त परिवार सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। असमर्थता की स्थिति 
में रोटी, कपड़ा, मकान तथा दवा, आदि की व्यवस्था संयुक्त परिवार में आसानी से हो जाती है। 
(5) सम्मान. की वृद्वि-संयुक्त परिवार से कुटुम्व के व्यक्तियों का समाज में सम्मान बढ़ जाता है 
क्योंकि संयुक्त परिवार एक बड़ी इकाई होता है। 
(6) उन्नति के अधिक अवसर--संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों को अपनी-अपनी उन्नति. करने के 
अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। 
(7) भूमि के टुकड़े नहीं होते--संयुक्त परिवार में भूमि का कोई बंटवारा नहीं होता और खेत आर्थिक 
दृष्टि से उपयोगी इकाई वने रहते हैं। 
(8) समाज-रोवा और देश-प्रेम के अवसर--संयुंक्त परिवार, परिवार के एकः या अधिक योग्य सदस्यों 
को इस बात का अवसर देते हैं कि. वे समाज-सेवा, देश-सेवा और साहित्य एवं कलाओं की उन्नति में योग 
दे सके] ; 


संयुक्त परिवार से अनाथों, अपाहिजों और विधवाओं को सहायता प्राप्त होती है और इनमें मानवीय 
गुणों के विकास तथा. नैतिकता के उत्थान की अधिक आशा की जा सकती है। 
संयुक्त परिबार के अवगुण (हानियां) 
संयुक्त परिवार के प्रमुख अवगुण इस प्रकार हैं 
(1) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में कमी-संयुक्त परिवार, परिवार के प्रधान के कठोर नियन्त्रण में ही कार्य . 
कर सकता है। यह नियन्त्रण सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को आघात पहुंचाता है और उनके जीवन में ` 
प्रसन्नता कम हो जाती है। , र 
(2) व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग में बाधक--संयुक्‍त परिवार में सव कुछ सांझा होता है। परिणामतया 
जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए; वह प्रेरणा प्राप्त. नहीं होती और विकास रुक 
जाता है। संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत उन्नति के अवसर भी वाधित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को. परिवार के 
अन्य सदस्यों के प्रति विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। 
) अशान्ति और कलह का बातावरण--सदस्यों की रुचियों, भावनाओं और विचारों में भेद होने के ' 
कारण संयुक्त परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर अशान्ति और कलह का वातावरण बन जाता है। इससे “' 
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आर्थिक कटिनाइयां-संयुक्त परिवार में सामान्यतया कुछ सदस्य आलस्य और अकर्मण्यता की 
ति को अपना ठेते हैं। इससे परिवार के आर्थिक साधन कम हो. जाते हैं और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ 
जाती हैं। 

5) स्त्रियों की दुर्दशा--संयुक्त परिवार में सामान्यतया स्त्रियों पर नियन्त्रण बहुत अधिक होते हैं। सास, 
जिवनी और ननद, आदि के कठोर नियन्त्रण के कारण उनकी बहुत दुर्दशा होती है और कई वार तो 
आत्महत्या की स्थिति आ जाती है। संयुक्त परिवार स्त्रियों के विकास में निश्चित रूप से बाधक होता है। 

(6) परिवार नियोजन का बिरोधी-संयुक्त परिवार में परिवार के बच्चों के पालन-पोषण का भार पूरे 
परिवार पर होता है। परिणामतया कोई सदस्य अपनी सन्तान की संख्या को सीमित रखने की बात नहीं सोच 
पाता। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए यह बात बहुत विनाशकारी परिणामों को जन्म देने वाळी 

सिद्ध हुई है। र 

ब्यक्तित्व के विकास में बाधक-संयुक्त परिवारों में सारी व्यवस्था कठोर नियमों और नियन्त्रणों में 
ढली हुई होती है। ऐसी स्थिति में युवा सदस्यों को नयी दिशा में आगे वढ़ने की कोई स्वतन्त्रता नहीं रहती 
और यह बात उनके व्यक्तित्व के विकास में वाधक होती है। 

(8) प्रकृति के अनुकूल नहीं--कुछ विचारकों के अनुसार संयुक्त परिवार प्रकृति के अनुकूल भी नहीं 
होते, क्योंकि वच्चों को माता-पिता, भाई-वहिन से जो प्रेम, दुलार और स्नेह मिलना चाहिए, संयुक्त परिवार 
में सामान्यतया उसका अभाव ही रहता है। वि 

इन सवके अतिरिक्त वर्तमान समय की प्रवृत्ति निश्चित रूप से संयुक्त परिवार के विरुद्ध है। 

. निष्कर्ष-मूल वात यह है कि यदि परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम, उदारता और कर्तव्यपरायणता की 
भावना हो तो संयुक्त परिवार बने रहते हैं और सफल होते हैं, छेकिन आवश्यक मात्रा में. इन भावनाओं के 
न होने पर संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। भूतकाल में संयुक्त परिवारों का चलन था, लेकिन आज 'एकाकी 
परिवारों” (9४१९1९ 1४11129) का चलन है। ' 

सीमित या छोटे परिबार की अवधारणा 
(CONCEPT OF ALIMITED OR SMALL FAMILY) हे 

परम्परागत रूप में दो प्रकार के परिवार वताये जाते है) संयुक्त परिवार (1011 51119), और 
(0) एकाकी परिवार (३०८९४ 1511119) परिवार के इन दो रूपों में से वर्तमान समय की प्रवृत्ति निश्चित 
रूप से व्यक्तिगत परिवार की ओर है। र 
._ लेकिन वर्तमान समय में परिवार का एक अन्य दृष्टि से भी वर्गीकरण किया जाता है। सन्तानों की 
संख्या से दो प्रकार के परिवार होते हैं : (1) सीमित परिवार या छोटा परिवार (51111 11119), 
(2) बड़ा परिबार (3120 18111४) यहां पर बड़े परिवार का आशय संयुक्त परिवार से नहीं ही 
की अधिक सन्तान वाले परिवार से है। अ i + आ ड सी 
ड सीमित परिवार की अवधारणा का आशय यह है कि परिवार में एक दम्पति के वच्चों की संख्या सीमित 
होनी चाहिए; एक दग्पति के वच्चों की संख्या एक या अधिक-से-अधिक दो हो सकती है, लेकिन किसी भी 
ति में एक दग्पति (पतिःपली) के दो से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए। 'हम दो, हमारे दो' का विचार 

/ नास सीमित परिवार की अवधारणा को ही व्यक्त करता है। सीमित परिवार की धारणा का मुख्य उद्देश्य 


देश की जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना तथा बच्चों के समुचित पोषण व विकास को सुनिश्चित करना : 


_ है, क्योकि अधिक सन्तानच्छोने पर उक्त दोनों लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे। 
कि सन्तान प्रकृति या ईश्वर की देन है और इस कारण सन्तान की सं 

. करना है। 'सन्तान ईश्वर की देन है? सीमित परिवार की अवधारणा वा 
बनाती, लेकिन साका पर स्पष्ट और निश्‍चित वळ देती है कि दम्पति बारा सन्तान की संख्या को सीमित 


के क्यो कौ संत्या एस हि त विवि. ण 
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सीमित परिवार की अवधारणा इस बात पर बळ देती है कि परिवार में पुत्र और पुत्री दोनों का समान 
रूप से महत्व है। भारत में परम्परागत आधार पर यह सोचा जाता रहा है कि प्रत्येक दम्पति को पुत्र प्राप्ति तो 
होनी ही चाहिए, लेकिन सीमित परिवार'की अवधारणा इस बात को अस्वीकार करती है और इस वात पर 
वल देती है कि पुत्र प्राप्ति की लालसा में भी सन्तान की संख्या को कदापि नहीं वढ़ाया जाना चाहिए। पुत्री 
किसी भी रूप में पुत्र से कम महत्वपूर्ण नहीं है, अतः पुत्र प्रात्ति'की लालसा में भी सन्तान की संख्या को 
बढ़ाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। 
वर्तमान समय में भारत और विश्व के अन्य देश, जो जनसंख्या के भार (बोझ) से पीड़ित हैं, सीमित 
. परिवार की अवधारणा को अपनाने पर जोर दे रहे हैं ५ 
सीमित परिवार की अवधारणा : आवश्यकता और महत्व 
(सीमित परिवार के गुण या लाभ) 
भारत जैसे देश में सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाना एक सामाजिक अनिवार्यता है और 
साथ ही व्यक्तिगत आवश्यकता भी। सम्पूर्ण समाज तथा व्यक्ति की दृष्टि से सीमित परिवार की अवधारणा को 
अपनाने की आवश्यकता तथा उसका महत्व निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है : 
(1) सम्पूर्ण समाज तथा देश के हित में आवश्यक--भारत जैसे देश के सम्मुख सवसे अधिक प्रमुख रूप 
से दो समस्याएं हैं : निर्धनता और बेरोजगारी। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 54.8 
करोड़ थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार एक अरब 2 करोड़ 70 लाख 15 हजार 247 
(1;02,70,15,247) हो गई आज 2010 के प्रारम्भिक महीनों में जनसंख्या के प्रसंग में लगाए गए विविध 
अनुमानों में से सर्वाधिक मान्य अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग-1 .अरब 16 करोड़ हो गई 
है। आज भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के वाद दूसरा सवसे बड़ा देश है यदि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी . 
नियन्त्रण नहीं छगाया गया तो अगले 30 वर्षों में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो ` 
जाएगी। जनसंख्या की इस वृद्धि ने न केवळ निर्धनता और वेरोजगारी, वरन्‌ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक 
गम्भीर-समस्याओं को जन्म दिया है और भविष्य में यह एक भयानक स्थिति का कारण बनेगी। आज भारत 
मे जनसंख्या की जो स्थिति है, उसे एक शब्द में कहा. जा सकता है, 'जनसंख्या बिस्फोट' (2090४7०ा 
एक्राळांग) अच्छी (आदर्श) स्थिति वह होती है जब किसी देश की जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात 
में हो; लेकिन जब किसी देश की जनसंख्या उस देश के प्राकृतिक साधनों के अनुपात में बहुत अधिक वढ़ , 
जाती है, तव इस स्थिति को “जनसंख्या विस्फोट? कहते हैं। हमारे देश में कृषि तथा अन्य प्राकृतिक साधनों 
की मात्रा को देखते हुए यह जनसंख्या अधिक है और निर्धनता, बेरोजगारी तथा अन्य गम्भीर समस्याओं को 
. आंशिक रूप से हल कर पाने के लिए भी जनसंख्या वृद्धि पर कठोर नियन्त्रण नितान्त आवश्यक है। जनसंख्या 
. वृद्धि पर नियन्त्रण तभी सम्भव है, जवकि सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाया जाय। र 
(2) स्वास्थ्य ब पोषण की दृष्टि से उचित--सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाना शारीरिक स्वस्थता 
की दृष्टि से भी उचित है। अधिक सन्तान को जन्म देना माता और बच्चे, दोनों के स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिकारक होता है। इसके अतिरिक्ता, वर्तमान समय में स्थिति यह है कि विशव के विकसित देशों में प्रति 
ब्यक्ति को दैनिक खुराक 3,000 कैलोरी से भी अधिक मिलती है। मिस्र, टर्की, रोडेशिया और ग्रीस जैसे 
विकासशील देशों में भी प्रति व्यक्ति औसतन 2,600 कैलोरी भोजन में प्राप्त करता है, परन्तु भारत में यह 
औसत सबसे कम- लगभग 2,145 केलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आता है। निर्धनता के कारण परिवार के आर्थिक 
साधन सीमित हैं और परिवार बड़ा होने पर इन सीमित साधनों का अपेक्षाकृत अधिक लोगों में वंटवारा हो 
जाता है। पौष्टिक भोजन शारीरिक स्वस्थता की प्रथम स्थिति है और भारत जैसे देश में सीमित परिवार की 
, अवधारंणा को अपनाकर ही इसे छ़्गमग समस्त जनसंख्या के लिए प्रास किया जा सकता है। . 
, (3) सन्तोषजनक आर्थिक स्थिति-सन्तोषजनक आर्थिक स्थिति अच्छे परिवार का एक प्रमुख लक्षण है 
और सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाकर ही इसे. प्राप्त कर पाना सम्भव है।. . 
1 इन्हें ही सीमित परिवार के गुण कहा जा सकता है| 


2 Census of India, 2001, Population Totals : Govt..of Indic Publication, 9. 1. 
> ©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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4) व्यक्तित्व के समुचित विकास के अधिक अवसर--आज कें वच्चे ही कल देश के भाग्य-विधाता होंगे 
और डक तथा सम्पूर्ण समाज की दृष्टि से इनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नितान्त आवश्यक है। व्यक्तित्व 


का समुचित विकास तभी सम्भव है जवकि माता-पिता बच्चों के विकास पर उचित ध्यान दें और परिवार ' 


के पास उचित मात्रा में आर्थिक साधन भी हों। इन दोनों स्थितियों को प्राप्त कर पाना तभी सम्भव है, जवकि 
सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाया जाय। 
(5) पारिवारिक सदस्यों में अधिक घनिष्ठ स्नेह सम्बन्ध--परिवार सामूहिक जीवन का आदर्श होता है 


और इस स्थिति को प्राप्त कर पाना तभी सम्मव है जबकि माता-पिता और बच्चों के बीच घनिष्ठ स्नेह सम्बन्ध र 
हों। यद्यपि यह कहना तो उचित नहीं होगा कि बड़े परिवार या अधिक सन्तान वाले परिवारों में स्नेह सम्बन्धों 


का सदैव अभाव होता है और कम सन्तान वाले परिवारों में घनिष्ठ स्नेह सम्बन्ध अनिवार्यतया विद्यमान होते 
हैं, लेकिन यह तो तथ्य है कि शहरी क्षेत्र हों या ग्रामीण क्षेत्र, 50 वर्ष पहले की तुलना में आज का जीवन 
बहुत अधिक व्यस्त और बहुत अधिक संघर्षमय हो गया है और अधिक सम्भावना इस बात की है कि अधिक 
सन्तान वाले परिवारों में माता-पिता को अधिक संघर्षमय जीवन विताना पड़ेगा और यह अधिक संघर्षमय 
जीवन स्नेह सम्बन्धों को आघात पहुंचाने का कारण वन सकता है। अतः परिवार सामूहिक जीवन का आदर्श! 
वन सके, इस दृष्टि से भी सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाया जाना आवश्यक है। * § 
(6) नागरिकता सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन--सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि "परिवार 
सामाजिक या नागरिक जीवन की शाश्‍वत पाठशाळा है।' परिवार अपने सदस्यों, विशेषंतया बच्चों को प्रेम, सेवा, 
सहयोग, त्याग, सहिष्णुता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक जीवन 
के अध्ययन और सर्वेक्षण कें आधार पर वतळाते हैं कि आज जो असामाजिक प्रवृत्तियों वाळे व्यक्ति देखे 


जाते हैं, उसका एक मूल कारण बाल्यावस्था में उन्हें उचित मात्रा मे प्रेम प्राप्त न होना और नुटिपूर्ण पालन-पोषण ' 


है। यह स्थिति उस समय पैदा होती है जव माता-पिता अपने बच्चों पर उचित ध्यान नहीं दे पाते और उनकी 
शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाते। परिवार नागरिकता सम्बन्धी कार्यों का उचित रूप में सम्पादन 
कर सके, इस दृष्टि से भी सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाया जाना नितान्त आवशयक है। 


वस्तुतः भारत और अन्य अनेक विकासशील देशों के नागरिकों के लिए और सम्पूर्ण देश के लिए ` 


सीमित परिवार की स्थिति को अपनाना आवश्यक है। सीमित परिवार की स्थिति ही व्यक्ति, परिवार, समाज 
और राष्ट्र सवके हित में है। ३ र ५ 

5 बड़े परिवार (अधिक सन्तान) की हानियां - 

सीमित परिवार की धारणा की अवहेलना करने पर व्यक्ति और परिवार को होने वाली कठिनाइयां (परिवार 
में बच्चों की अधिक संख्या होने पर कठिनाइयां)--परिवार में अधिक वच्चों की स्थिति व्यक्ति, परिवार, समाज 
ल हे सभी के विकास में भारी वाधा का कार्य करती है। इस स्थिति में प्रमुखतया निम्न कठिनाइयां जन्म 


1. बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास में बाथक-जव परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, 


तव माता-पिता बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते तया उनके व्यक्तित्व के विकास ; 


में वाघा पड़ती है। , 


2. आर्थिक स्थिति में गिरावट--सामान्यतया परिवार के आर्थिक साधन सीमित होते हैं तथा अधिक बच्चे 


. यि भारी र और ल की स्थिति पैदा हो जाती है। अधिक बच्चों वाला परिवार 
1 क दुष्वक्र मे पड़ जाता है। भारत में अशिक्षा व गरीवी 
सन्तति वाले परिवारों का होना हे] - S pS शरण अविक 


-_3. बच्चे, मां और सभी पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में गिराबट--अधिक बच्चों का मतलव है जल्दी-जल्दी 
वच्चों का जन्म छना। यह स्थिति वच्चे और उसकी मां. तथा आर्थिक साधनों के र 
न सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट का कारण वनते हैं। नड कम 

के * बच्चो का पाठन-पोषण उचित रूप में नहीं-वच्चों के अच्छे पालन-पोषण के लिए उन्हें माता-पिता 
का स्नेह और दुलार बहुत-अधिक लम, हेत 8। अधिक बच्चे कोनेप्पं? भाते!पिता बड़े परिवार से उत्पन्न 
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कठिनाइयों के कारण चिन्ताओं में घिर जाते हैं तथा वच्चों को स्नेह और दुझार' नहीं दे पाते। बच्चों की उपेक्षा 
कई बार उनमें समाज-विरोधी भावनाएं भर देती है। - ; 

5. पारिवारिक सदस्यों में प्रेमपूर्ण सम्बन्धों का अभाव--जव आर्थिक साधन सीमित हैं और बच्चों की 
संख्या अधिक; तव परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सेवा और सहयोग का वातावरण वनने के वजाय ईर्ष्या, 

. द्वेष, विवादों और झगड़ों का वातावरण बन जाता है। परिवार सही अर्था में परिवार नहीं रहता। 

6. अच्छे नागरिकों का विकास सम्भव नहीं-सभी व्यक्ति इस वात को स्वीकार करते हैं कि परिवार ' 
सामाजिक या नागरिक जीवन की शाश्वत पाठशाला है। अधिक वच्चों वाले परिवारों में बच्चों को सामान्यतया 
प्रेम, सेवा, सहयोग, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। मनोवैज्ञानिक सामाजिक जीवन 
के अध्ययन और सर्वेक्षण के आधार पर वताते हैं कि आज जो असामाजिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति देखे जाते ' 
हैं, उसका एकमूल कारण वाल्यावस्था में उन्हें उचित मात्रा में प्रेम प्राप्त न होना और त्रुटिपूर्ण पालन-पोषण है! 

वस्तुतः आज की समस्त परिस्थितियां इस बात की मांग करती हैं कि परिवार में वच्चों की संख्या 
सीमितः ही होनी चाहिए। सन्तानों की संख्या एक अथवा दो या विशेष परिस्थितियों में अधिकतम तीन हो 
सकती है। सीमित परिवार या परिवार में बच्चों की कम संख्या आज के समय की मांग है। सीमित परिवार 
ही आज के अनुकूल है। र 

सीमित परिवार की स्थिति को अपनाने के उपाय 
(राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर) 

जनसंख्या की वेतहाशा वृद्धि देश की गम्भीरतम समस्या है, यह मूछ समस्या है जिसे हल किए विना 
देश की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। अतः जनसंख्या वृद्धि में रोकथाम के लिए पूरी गम्भीरता के 
साथ प्रयत्न करने होंगे। इस दिशा में प्रमुख रूप से निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं : ; 

1. राष्ट्रीय जनसंख्या नियन्त्रण आयोग और राज्य स्तर पर तत्सम्बन्धी आयोगों की स्थापना--जनसंख्या की 
वृद्धि पर रोक लगाने की दिशा में सारभूत कार्य करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक संकल्प 
की शक्ति आवश्यक है, लेकिन ये राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दळ, जिनकी दृष्टि. आगे आने वाळे चुनाव से , 
अधिक कुछ देख नहीं. पाती ऐसा कर पाएंगे, इसमें सन्देह करने का आधार बनता है। अतः आवश्यक हो 
जांता है कि जनसंख्या वृद्ध में रोकथाम या परिवार नियोजन के कार्य को सदैव के लिए दलबन्दी से अलग कर 
दिया जाए। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर "राष्रीय जनसंख्या नियन्त्रण आयोग 
(National Population Control! Commission) और प्रत्येक राज्य तथा संघीय क्षेत्र के स्तर पर “राज्य 
जनसंख्या नियन्त्रण आयोग' स्थापित किए जाएं, या “राज्य जनसंख्या नियन्त्रण अधिकारी” की नियुक्ति हो। प्रशासन 
के सर्वोच्च स्तर पर केबीनेट की "जनसंख्या और परिवार कल्याण समिति” होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता 


राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमन्त्री और राज्य स्तर पर मुख्यमन्त्री द्वारा की जाए। राष्ट्रीय जनसंख्या नियन्त्रण आयोग : ˆ 


का कार्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करना तथा इस नीति के क्रियान्वयन की मोटी रूपरेखा तैयार करना 
. होना चाहिए। आयोग तीन सदस्यीय होना चाहिए तथा ये ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जो दूरदर्शी और संकल्प-शक्ति 
कै धनी हों। इस आयोग को वैसी ही स्वायत्तता प्रदान की जाए, जैसी स्वायत्तता भारतीय राजब्यवस्था में चुनाव 
' _ आयोग को प्राप्त है। इस प्रकार की समस्त योजना का उद्देश्य यह .है.कि परिवार नियोजन को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी जाए, जनसंख्या नियन्त्रण के कार्य को दलवंन्दी से ऊपर रखा जाए और जनसंख्या नियन्त्रण 
के कार्य को समस्त देश मे पूरी तत्परता के साथ लागू किया जाए। 

2. शिक्षा, विशेषतया बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा का अधिकाधिक प्रसारवस्तुतः शिक्षा का 
अधिकाधिक प्रसार और जनसंख्या की रोकथाम एक-दूसरे के साथ गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। दोनों कार्य एक 
साथ और पूरी गति से प्रारम्भ करने होंगे, इनमें से कोई एक कार्य दूसरे की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। परिवार 
नियोजन के प्रसंग में वालिका शिक्षा और महिला शिक्षा का महत्व अधिक है। शोचनीय तथ्य यह है कि 2001 
ई. की जनगणना के अनुसार भी भारत में महिला साक्षरता 54.16 ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की 
साक्षरता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। परिवार नियोजन के प्रसंग में भारतीय संघ के राज्यों में केरल सबसे आगे . 
है तया इसका श्रेय शिक्षा, विसेधतियी.चिछिका |सिक्षा व्यां/पहिला' शिक्षा। कोग्जीता है।इस! दृष्टि से पाठ्यक्रम में 


भी कछ परिवर्तन करने होंगे हाईस्कूल स्तर (कक्षा 10) तथा उच्च माध्यमिक स्तर या इण्टर स्तर (कक्षा 12) 
पर य में “जनसंख्या बृद्धि पर रोक और परिवार नियोजन' को पूरे विस्तार के साथ और अनिवार्य रूप से 
शामिल किया जाना चाहिए। इस अध्याय में निम्न वातों का अवश्य ही समावेश होना चाहिए : 

प्रथम, दुनिया का कोई भी धर्म परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने का निषेध नहीं करता, परिवार 
नियोजन इस देश के प्रत्येक नागरिक का और देश का युगधर्म है। द्वितीय, यह सोचना गलत है कि भगवान } 
ने जिसे मुंह दिया है, उसे श्रम करने के लिए दो हाथ भी दिए हैं। दो के बाद पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा 
परिवार और देश पर एक वोझ है। तृतीय, तथ्य यंह है कि नसबंदी पुरुष के पुरुषत्व में कोई कमी नहीं 
करती, स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं डालती। पुरुष नसबन्दी परिवार नियोजन का सर्वाधिक | 
सुरक्षित, सबसे अधिक सस्ता तथा ऐसा दोषरहित साधन है, जिसके कोई भी अनुचित परिणाम नहीं होते। 
चतुर्य, परिवार नियोजन के अन्य साधनों की भी पाठ्यक्रम में और कक्षाओं में पूरे विस्तार और पूरी गम्भीरता | 
के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। 9 र, 

3. जीवन-स्तर में सुधार निम्न जीवन-स्तर जनसंख्या में वृद्धि का कारण होता है और जनसंख्या में | 
वृद्धि निम्न जीवन स्तर का कारण बनती है। भारत जैसे देशों में यह एक दुष्वक्र बन गया है, जिसे तोड़ी. | 
जाना आवश्यक है। सामान्य अनुभव बतलाता है कि जिनका जीवन स्तर अच्छा है, वे 'सीमित परिवार की । 
अवधारणा' के प्रति जागरूक हैं। आवश्यकता इस वात की है कि समाज के श्रेष्ठ वर्ग की सुख-सुविधाओं को ¦ 
कम करते हुए सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार के ठोस प्रयल किए जाएं। 

4. पुरस्कार और दण्ड की नीति व्यापक स्तर पर अपनाना (Scheme of incentives and 
$॥०९०४४९)-जनसंख्य वृद्धि मे रोकथाम के लिए शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार और जीवन स्तर में सुधार | 
की आवश्यकता है, लेकिन इसके अतिरिक्तं भी वहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए लाभ | 
देने और दण्डित करने की ऐसी व्यापक योजना अपनाई जाने की आवश्यकता है, जो व्यक्तियों को परिवार | 
नियोजन के लिए सोचने और इसे अपनाने के लिए लगभग वाध्य ही कर दे। इस योजना में परिवार नियोजन | 

न अपनाने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने की योजना आवश्यकतानुसार कम-से-कम और परिवार नियोजन | 
अपनाने वाढे व्यक्तियों को लाभान्वित करने की योजना व्यापक रूप से अपनाई जानी चाहिए। | 
जहां तक दण्डित करने या अपात्र घोषित करने का प्रश्‍न है परिवार नियोजन का उल्लंघन करने बाले व्यक्तियों | 

को दण्डित करने की जो व्यवस्था की जाए, उस व्यवस्था के सम्बन्ध में जनमते जाग्रते किया जाना चाहिए। इस ¦ 
सम्बन्ध में 1999 में तैयार की गई “राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' के प्रारूप में भी यह सुझाव दिया गया हैं कि जिन / 
व्यक्तियों के दो से अधिक सन्तान हैं उन्हें सांसद, राज्य विधानसभा, नगर परिषद्‌ और ग्राम परिषद्‌--इन । 
सभी संस्थाओं की सदस्यता के छिए-अयोग्य समझा जाना चाहिए। सरकारी नौकरियों के संम्बन्ध में भी । 
आवश्यक चेतावृनिर्यो के वाद इस प्रकार की स्थिति को अपनाना अनुचित नहीं होगा। किसी भी महिला को, | 
जो सरकारी या अर्दध-सरकारी संस्था में कार्यरत है दो वच्चों के वाद किसी बच्चे को जन्म देने पर 'प्रसूति | 
अवकाश! नहीं दिया जाना चाहिए। व्यक्ति को यह महसूस कराया जाना चाहिए कि उसने दो से अधिक j 
सन्तान को जन्म देकर एक अनुचित कार्य किया है, देश पर एक वोझ डाला-है। 2000 ई. के अन्तिम दिनों | 
में घोषित किया गया है कि जनसंख्या नीति का लक्ष्य है 2045 ई. तक जनसंख्या को स्थिर करना। इसी उद्देश्य | 
से 100 करोड़ रु. के “जनसंख्या स्थिरेकरण कोय' की स्थापना की गई है। जनसंख्या के स्थरीकरण का तात्पर्य | 
यह है कि मृत्युदर व.जन्मदर एकसमान हो जाएं जिससे जनसंख्या में न तो बढ़ोतरी होगी न कमी।. . | 
5. परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में अर्ड-सरकारी और गैर-सरकारी संगंठर्नो तेया निजी क्षेत्र की | 

* भागीदारी परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार करने तथा इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में जिळा परिषदो, ग्राम ' 
पंचायतों और नगर पाडिकाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इन संस्थाओं को वित्तीय देने में | 
परिवार नियोजन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को एक आधार बनाया जाना चाहिए। परिवार नियोजन 1 
और ला GC त दृष्टि से गैरसरकारी संगठनों, निजी चिकित्सालयं | 
स 'इसमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। विभिन्न धर्मों से जुड़े | 

को इस वात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि अचित | 
भ्रान्तियो को “सवकमर पि वयर दि योजन के समधम | 
दूर करे परिवार की योजना और कार्यक्रमों के प्रत्येक चरण में | 


| 


. Digitized 0प्सीपिती चरि छोटे परिवार की अर्थधारिणीं 810 9028110011 33. 


निजी क्षेत्र विशेषतया “गैर सरकारी सेबा संगठनों? (२७09) की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। आवश्यकता 
` इस बात की है कि परिवार नियोजन को. देश और काल से जुड़ा युगधर्म वनाया जाए। 

6. जच्चा-बंच्चा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम-वच्चे को जन्म देने वाठी महिला के स्वास्थ्य की .प्रसव के 
पूर्व और पश्चात्‌ पूरी देखभाल की जानी चाहिए। सभी वच्चों को 6 बीमारी रोधक टीके अनिवार्य रूप से 
दिए जानें चाहिए। सामान्य अनुभव यह है कि जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था जितनी 
अच्छी होती है, परिवार नियोजन का कार्य उतना ही संरळ हो जाता है। भारत में शिशु मृत्यु दर का अधिक 
होना सीमित परिवार में वाधक है यद्यपि शिशु मृत्युदर 1981. में 127 से घटकर 2009 में 70 हो गयी है 
छेकिन इसमें अधिक सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए शिशुःस्वास्थ्यं पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हैं। 

7. विवाह योग्य आयु को बढ़ाना और प्रावधानों को आवश्यक कठोरता से ठागू करना--वर्तमान में विवाह 
योग्य आयु. लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, लेकिन इन कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन 
करते हुए बाल-विवाह एक सामान्य स्थिति है। अब उचित यह होगा किं विवाह योग्य आयु बढ़ाकर लड़कों के लिए 
25 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष कर दी जाए। केवल कानून वना देने से कुछ होने वाला नहीं है। इस 
कानून को पूरी तत्परता से लागू किया जाना चाहिए। ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए कि समाज-सेवा 
संगठनं “विवाह योग्य कानून” को लागू करवाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। 

8. जनसंचार के माध्यमों से “सीमित परिवार की अवधारणा” का व्यापकं और कलात्मक प्रचार--रेडियो 
टेलीविजन, सिनेमा और पत्र-पत्रिकाओं, आदि जंनसंचांर के साधनों के माध्यम से “सीमित परिवार” का प्रचार 
किया जाना चाहिए तथा परिवार को सीमित रखने के साधनों और कार्यक्रम की वैज्ञानिक जानकारी प्रदान ' 
'की जानी चाहिए। इस प्रचार में दो-तीन बातों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए-ग्रथम, पुत्र और पुत्री के 
बीच भेद नितान्त ना समझी की स्थिति है। द्वितीय, पुरुष नसवन्दी सें पुरुष का पुरुषत्व किसी भी रूप में 
प्रभावित नहीं होता, वरन्‌ बच्चा पैदा होने का भ॑य समाप्त हो जाने से आनन्द बढ़ जाता है। तृतीय, परिवार 
नियोजन जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का सबसे प्रमुख साधनं है। इन संवके अतिरिक्त परिवार नियोजन के 
लिए अपनाए जाने वाले साधनों की व्यापक जानकारी दी जानी चाहिए! जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम का 
व्यापक विज्ञापन और प्रचार कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है! 

9. मनोरंजन के साधनों की उचित व्यवस्था-मनोरंजने के साधनों का अभाव भी सीमित परिवार की 
अवधारणा को अपनाए जाने के मार्ग में एक बाधा है। आवश्यकता इस वात की है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र 
में कृषकों और मजदूरों के लिए क्लबों की स्थापना की जाए और मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था की जाए। 

- 10, परिवार नियोजन के साधनों का मुफ्त वितरण और तत्सम्बन्धी समस्ते आवश्यक जानकारी--सभी 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, चिकित्साल्यो और सूचना केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सम्वन्धी पूछताछ 
और गर्भ निरोधक साधनों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए परिवार नियोजन के साधनों-गर्भ निरोधक . 
गोलियां, कण्डोम और अन्य साधनों का इन केन्द्रों पर मुफ्त वितरण किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में 
“वार्षिक राष्ट्रीय योजना' का 1.5 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम पर खर्च. किया जाता है, 1999 में जो “राष्ट्रीय 
जनसंख्या नीति? तैयार की गई थी, उसके प्रारूप में सुझावं दिया गया है कि इस राशि को दो गुना कर तीन 
प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। यह सुझावं राष्ट्रीय हित में है। इसी तरह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन 
व उसके निरीक्षण हेतु मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयीग की स्थापना की गई थी।.परिवार नियोजन हेतु 
पुरस्कृतं करने की योजनाएं भी चल रही हैं। । 

आवश्यकता इस बात की है कि सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाने के लिए सभी स्तरों पर 
और तींब्र गति से प्रयत्न किए जाएं। पूरे राष्ट्र को यह बात समझनी होगी कि जनसंख्या नियन्त्रण राष्ट्र की ` ` 
पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देशकाल की दृष्टि से यह युगधर्म है।जब तक बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि 
पर रोक नहीं ळग पाती है तव तक किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास सम्भव ही नहीं हो सकता। अब तो 
स्थिति यह बन गई है कि सीमित परिवार की स्थिति को न अपनाने का परिणाम घोर अव्यवस्था को आमन्त्रित 
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सीमित परिवार की स्थिति को अपनाने के उपाय 

(व्यक्ति और परिवार के स्तर पर) व ० 

नोबल विजेता अमर्त्य सेन ने पुरस्कार प्राप्ति के बाद कोलकाता में अपने एक व्याख्यान में कहा 

था, “राज्य और सा व्यक्तियों के मिलने से बनता है, व्यक्ति जागेगा,अपने कर्तव्यों के प्रति सक्रियता का 
` परिचय देगा, तभी समाज एक जाग्रत समाज का रूप लेकर विकास की दिशा में आगे. बढ़ सकेगा।” 
आवश्यकता इस वात की है कि प्रत्येक व्यक्ति सीमित परिवार की आवश्यकता के प्रति गहरी जागरूकता 

और सक्रियता की स्थिति को अपना ठें। परिवार को सीमित रखने की वात. व्यक्ति स्वयं अपने से प्रारम्भ 
करें, रक्त सम्बन्ध से जुड़े व्यक्तियों और सगे.सम्बन्धियों तथा मित्रों को इस परिधि में लें और फिर वह “परिवार 
नियोजन' (परिवार कल्याण) का सन्देश देने के लिए एक सैनिक; विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने 
वाला सैनिक वन जाए सीमित परिवार की धारणा एक यथार्थ का रूप ले सके, इसके लिए व्यक्ति को अपने 
स्तर पर और अपने परिवार के स्तर पर निम्न स्थितियां अपनानी होंगी : ह 
1. परिवार के सदस्यों के बीच “योन शिक्षा! (५९१ 200८४४०॥) और परिवार नियोजन के साधनों पर 
बातचीत--अव तक अधिकांश भारतीय परिवारों में 'सेक्स' से-सम्वन्धित किसी विषय पर बातचीत निषिद्ध 
समझी जाती है, लेकिन अव स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के वीच 'सेक्स' पर आवश्यक 
सीमा तक बातचीत होनी चाहिए, विशेषकर माता और पुत्री के वीच तो खुलकरः बातचीत होनी ही चाहिए! 
इस बातचीत में वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाळे व्यक्तियों को परिवार नियोजन की आवश्यकता और 
` परिवार. नियोजन के लिए अपनाए जाने वाले साधनों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। परिवार के युवा 
सदस्यों को यह भी बताया जाना चाहिए कि विवाह के तत्काल वाद सन्तान होना या सन्तांन पैदा करना 
आवश्यक नहीं है तथा यदि एक से अधिक सन्तान को जन्म देना हो, तव भी एक सन्तान और दूसरी सन्तान 
के बीच पर्याप्त अन्तर, लगभग चार. वर्ष का अन्तर नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार का अन्तर होने पर ही 
सन्तान का उचित रूप में पालन-पोषण, स्वस्थ रूप में दूसरी सन्तान का जन्म और महिला (पली) के स्वास्थ्य 
की रक्षा कर पाना सम्भव है। परिवार के सदस्यों को यह भी समझाया जाना चाहिए कि पूरे परिवार के 
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स्वास्थ्य और सन्तान के उचित रूप में पालन-पोषण के लिए आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में सन्तान की ! 


संख्या दो से अधिक न हो। 

2. विवाह-योग्य आयु के कानून को परिवार के सभी सदस्यों पर कठोरता से लागू करना--वाल-विवाह को 
रोकने के लिए बहुत वर्षों पूर्व “शारदा एक्ट” बनाया गया, लेकिन व्यवहार में इस कानून का पालन कम और 
उल्लंघन ज्यादा होता रहा है। राजसत्ता के द्वारा इस कानून का पालन करवाने के लिए सभी सम्भव प्रयल 
किए जाने चाहिए, हेक्रिन इससे अधिक महत्वपूर्ण वात यह है कि परिवार अपने स्तर पर परिवार के सभी 
सदस्यों के सम्बन्ध में इस नियम का पालन करें। उचित तो यह होगा कि परिवार में 'लड़कों का विवाह 25 


वर्ष और लड़कियों का विवाह 21 वर्ष की आयु से पूर्व. न किया जाए। 2005 ई. में पारित कानून के आधार 
पर वाळ-विवाह पर अधिक प्रभावी रोक लगाने की व्यवस्था की गई है! 


अवश्य ही दिड्वाई जाएगी। कहावत है कि 'एक लड़की शिक्षित होती है, तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है।' 
परिवार नियोजन की दृष्टि से भी लड़कों की शिक्षा की तुना में कन्या-शिक्षा का गले अधिक है। 


4. परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच पूर्ण समानता का व्यवहार-परिवार नियोजन की दृष्टि से यह 


चाहिए। पारिवारिक स्तर पर इस भ्रांति का त्याग कर दिया के 
कि लय त णक सता व सवता है क 

या बुद हे | इस प्रकार के है 
कि बूढ़े माता-पिता की-देखिम घु की तुना भुरे गीति की द ए 
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है तो फिरः दत्तक पुत्र की व्यवस्था की जा सकती है। सरकारी स्तर पर भी लड़कियों की शिक्षा, रोजगार व 

विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि उनमें आत्मनिर्भरता आ सके व. परिवार पर वोझ न 

समझी जाएं। इससे लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा! - 
व्यक्ति और परिवार, अपने स्तर पर परिवार नियोजन के प्रसंग में अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी 

जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगा पाना सम्भव होगा। + ; 

सीमित परिवार की स्थिति को अपनाने की विधियां 

सीमित परिवार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो विधियां अपनाई जा सकती हैं या परिवार नियोजन 

के लिए जो साधन अपनाए जा सकते हैं, उनका एक अति संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है : " 

1. गर्भ निरोधक गोलियां-महिला के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां ली जा सकती हैं, 'माला डी” इसी 
प्रकार की एक गोळी है। लेकिन जब कभी गर्भ निरोधक गोलियां अथवा अन्य किसी गर्भ निरोधक औषधि का 
सेवन किया जाए, तव इसका सेवन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। गर्भ निरोधक गोलियों का स्वास्थ्य 
पर कोई बिपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है! 

, 2. 'कॉपर टी” अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण का प्रयोग-इस प्रकार के उपकरण को महिला 
के रि में स्थापित किया जाता है तथा यह एक या दो वर्ष के लिए गर्भ निरोधक साधन के रूप में कार्य 
करता है। य दे 
3. कण्डोम--यह पुरुष द्वारा अपनाया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन है। “सहवास' के समय पुरुष अपनी 
इन्द्रिय परः कण्डोम धारण करता है, जिससे पुरुष के शुक्राणु स्री के गर्भाशय. में प्रवेश नहीं करते और गर्भ 
निरोध की स्थिति बनती है। : 5 

4. पुरुष नसबन्दी (\5९००।५)--ऊपर गर्भ निरोध के जिन साधनों का उल्लेख किया गया है, इन 
सभी साधनों में एक बड़ी कमी यह है कि भूल-चूक होने की गुंजाइश बनी रहती है और मानवीय भावना, 
उत्तेजना, भूछ या असावधानी के परिणामस्वरूप लम्बे समय तक किए धरे पर पानी फिर जाता है। अतः इन्हें 
गर्भ निरोध के शत-प्रतिशत अचूक साधन कह पाना सम्भव नहीं है। गर्भ निरोध के अचूक साधन आज की 
स्थिति में दो ही हैं-मुरुष नसवन्दी और महिला बन्ध्याकरण! इनमें भी महिला बन्ध्याकरण की तुलना में पुरुष 
नसबन्दी अपेक्षाकृत सरल साधन है। पुरुष नसवन्दी परिवार नियोजन का निश्चित रूप से सबसे अधिक श्रेष्ठ 
साधन है। वस्तुतः इसे पुरुष नसवन्दी के बजाय “पुरुष कल्याण? या सारपूर्ण शब्दों में तो “परिवार कल्याण' कहा 
जाना चाहिए , 
` - ` पुरुष नसबन्दी पुरुष पर की जाने वाली एक बहुत मामूली शल्य क्रिया है। अव यह शल्य क्रिया बहुत 

विकसित हो गई है तथा इससे पुरुष को कोई असुविधा नहीं होती। परिवार नियोजन का यह सर्वाधिक सरल, 
' सर्वाधिक सुरक्षित, सबसे अधिक सस्ता और पूर्णतया दोष रहित उपाय है। यह ऐसा उपाय है, जिससे पुरुष 
के स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के अधिकांश लोग घोर अज्ञान से घिरे हुए हैं और 
'अज्ञान के कारण ही थे ऐसा सोचते हैं कि पुरुष नसवन्दी से पुरुष अपना पुरुषत्व खो देता है या पुरुष नसबन्दी 
से पुरुष के पुरुषत्व पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः: इससे अधिक गलत और मूर्खतापूर्ण और 
कोई वात नहीं हो सकती। सही बात यह है कि पुरुष नसबन्दी से पुरुष के पुरुषत्व पर कोई भी विपरीत . 


प्रभाव नहीं पड़ता। इसके नितान्त विपरीत इस मामूली सी शल्य क्रिया के परिणामस्वरूप दम्पति सन्तान पैदा .. - 


होने के भय से मुक्त हो जाते हैं और यह बात सहवास में उनके आनन्द में वृद्धि करती 'है। पुरुष नसबन्दी _ 


के सम्बन्ध में सभी प्रकार की भ्रान्तियां दूर करने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन के लिए पुरुष नसबन्दी .. 


का अधिक-से-अधिक प्रचार आवश्यक है। भारत में कई वार पुरुष नसबन्दी को तीन, चार द च. सन्तान . 
के वाद अपनाया जाता है यह सही स्थिति नहीं है। सही स्थिति यह है. कि एक सन्तान के बाद या अधिर्क-से-अधिक 
दो सन्तान के बाद पुरुष नसबन्दी को अपनाया जाएं 202 र 2234 
` 5. स्री बन्ध्याकरण--यह महिला पर की जाने वाली शल्य क्रिया है, जिसके बाद महिला किसी सन्तान को 
जन्म दे पाने की स्थिति में नहीं रहती। AR 24176 22 * 
इन सवके अतिरिक्त कानून के आधार पर परिवार को सीमित करने के सुझाव पर पूरी गम्भीरता के 
साथ विचार.किया जा सकवा है 'औदक्षिग्रा तजाजा सन्निप आह एक र्ति है क्रिलोकतान्तिक व्यवस्था के 


$____0700 0 MAAR MRR oO गए 020१07 शकमी नषिरिवीशस्म क्ीटरूपसेखा)० 6081001 
न जाम 
अन्तर्गत ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। यह लोकतन्त्र का उल्लंघन नहीं है, लेकिन ऐसा करने के पूर्व जनमत 
॥ ; 
हे उ 123 है कि सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाने के लिए सभी स्तरों पर 
और तीव्र गति से प्रयल किए जाएं। एक अरब 16 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ अब स्थिति यह हो 
गई है कि यदि इस समस्या के सम्वन्ध में तत्परता के साथ कार्य नहीं किया गया, तो परिणाम निश्चित रूप 
से भयावह होंगे। वर्तमान समय में चीन में तो “एक दम्पति, एक सन्तान' (018 Couple, One Child) की 
धारणा पर बल दिया जा रहा है, भारत में भी इसी धारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है। 
प्रशन 
6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
278 7 टेक समझते हैं? सीमित परिवार की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। 
2. .सीमित परिवार की अवधारणा पर एक संक्षिप्त निवन्ध लिखिए। 
3. भारत में जनसंख्या समस्या की विकराल्ता स्पष्ट कीजिए। “जनसंख्या वृद्धि, इस देश की सभी समस्याओं का 
मूल है” इस कथन की व्याख्या कीजिए। - 
4. जनसंख्या में वृद्धि के कारण वताइए। जनसंख्या वृद्धि में रोकथाम के छिए राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर क्या 
उपाय अपनाए जाने चाहिए। 
5. सीमित परिवार की स्थिति को अपनाने के लिए व्यक्ति और परिवार के स्तर पर क्या उपाय अपनाए जाने 
चाहिए। सीमित परिवार की स्थिति को प्राप्त करने की विभिन्न विधिय़ां बताइए। (उ.प्र., 2010) 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न * र 
(अ) नोट--निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
. परिवार किसे कहते हैं? 
परिवारों का वर्गीकरण किन-किन प्रमुख आधारों पर किया जाता है? 
, परिवार को सीमित करने की कोई दो विधियां वताइए। 
, बड़े परिवार की दो हानियां बताइए। 
. सीमित परिवार के पक्ष में दो तर्क दीजिए। 
(ब) नोट--निग्नलिख्ित प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 
6. परिवार के मुख्य कार्य वताओ। - 
7. वर्तमान समय में सीमित परिवार की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। (उ.प्र., 2010) 
8. परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। स्पष्ट कीजिए। र 
पना परिवार नागरिक या सामाजिक जीवन की प्रथम और शाश्वत पाठशाला है? उत्तर पांच. पंक्तियों 
I 
9. सुखी तथा सफळ पारिवारिक जीवन के लिए कौन-कौन सी शर्ते आवश्यक हैं? . . 
10. यदि कोई व्यक्ति छोटे (सीमित परिवार) परिवार की धारणा के प्रतिकूल परिवार वृद्धि करता है, तो उसे किन 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? स्पष्ट कीजिए। 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में 
, प्रश्न 1--भारत में विश्व की उगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 
उत्तर-छगभग 16 प्रतिशत। 
प्रश्‍न 2-भारत में आज औसत आयु कितनी है? 
उत्त-उगभग 65 वर्ष। 
प्रश्‍न 3-भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कोई दो प्रमुख कारण बताइए। म 


अ घोर निर्घनता और ्रांत घारणाएं, 2. पुत्र प्राप्ति र अधिकांश व्यक्ति में एक से अधिक पुत्र प्राप्ति की 


प्रश्‍न 4जनसंख्या में द्धि की रोकथाम के लिए तीन सुझाव दीजिए। 


DSN: 


जि लसा हिका शिवा और महिला का | 
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प्रश्‍न 5--परिवार नियोजन का सर्वाधिक सुरक्षित और निश्चित साधन कौन-सा है? 
उत्तर--पुरुष नसवन्दी (४०५०००१) 
प्रश्‍न 6--संयुक्त परिबार का एक गुण लिखिए? 9 (उ.प्र., 2010) 
उत्तर--सामाजिक सुरक्षा। / , 


अहुविकल्पीय़ प्रश्‍न 


2. 


निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए : | 
नागरिशास्त्र या सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है : 
(अ) विद्यालय (व) :परिवार (स) ग्राम पंचायत (द) इनमें से कोई नहीं 


“एक आदर्श परिवार के लिए परिवार में किस परिस्थिति का होना आवश्यक है 
(अ) सन्तोषजनक आर्थिक स्थिति (व) शिक्षा 
(स) परिवार का सीमित आकार : . (द) इनमें से सभी 


. “सीमित परिवार” की अवधारणा का आशय है 


(अ) किसी भी स्थिति में एक दम्पति के दो से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए। 
(व) दम्पति के चार से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए। 

(स) दम्पति के पांच से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए। 

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं। 


« भारत में विश्वं की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है : 


(अ) 11 प्रतिशत (व) 13 प्रतिशत (स) 16 प्रतिशत (द).18 प्रतिशत 


. जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि का कारण है : 


(अ) अज्ञान, घोर निर्धनता और भ्रान्त धारणाएं (ब) धार्मिक कट्टरता 


(स) अधिक पुत्र-प्राप्ति की इच्छा (द) इनमें से सभी 
. परिवार नियोजन का सवसे सरल, सस्ता और निश्‍चित साधन कौन-सा है : 

(अ) पुरुष नसवन्दी (ब) महिला नसवन्दी 

(स) गर्भनिरोधक गोलियां (द) इनमें से कोई नहीं 
. परिवार नियोजन के प्रसंग में भारतीय संघ के राज्यों में सवसे आगे है : 

*(अ) विहार. (व) मध्य प्रदेश . (स) केरल . (द) राजस्थान 
. वर्तमान में लड़कों के लिए विवाह योग्य आयु है.: . स्या 

(अ) 18 वर्ष (ब) 19 वर्ष (स) 21 वर्ष (द) 25 वर्ष 
. वर्तमान में लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु है : व 

(अ) 16:वर्ष (व) 18 वर्ष ' (स) 21 वर्ष. ' (द) 25 वर्ष 
. सीमित परिवार की अवधारणा का लाभ है 
* (अ) सम्पूर्ण समाज तथा देश के हित में आवश्यक(व) शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से उचित 

(स) सन्तोषजनक आर्थिक स्थिति (द) इनमें से सभी 
. "भारत में जन्म-दर कितने प्रति हजार है : 

(अ) 25.1 (व) 252 (स) 25.6 (द) 23.8 


. निम्नलिखित में से किस.राज्य को.'बीमारू राज्य” कहा जाता है : 


(अ) उत्तर प्रदेश (व) बिहार (स) मध्य प्रदेश (द) इनमें से सभी 


५. ‘india : Economic Development and Social 07०7४” शोध प्रबन्ध के लेखक हैं: 


(अ).प्रो. अमर्त्य सेन ˆ (ब) तसळीमा नसरीन (स) अरुन्धती राय (द) मार्शल 


. सीमित परिवार की स्थिति को अपनाने का उपाय है : 


(अ) वालिका-शिक्षा एवं महिला-शिक्षा.का अधिकाधिक प्रसार 
(ब) परिवार नियोजन के साधनों का मुफ्त वितरण 


` . _ (स) विवाह योग्य आयु को बढ़ाना और प्रावधानों को कठोरता से लागू करना . 


(द) उपर्युक्त सभी ; 
[उत्त1. (ब), 2. (द), 3. (अ); 4; (स), 5. (द), 6. (अ), 7. (स), 8. (स), 9. (ब), 10. (द), 11. (द) 
12. (द), 13C@D,Hénke)ianya Maha Vidyalaya Collection र 
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4 
नागरिक ओर नागरिकता 


[CITIZEN AND CITIZENSHIP] 


“परिवार या कुल के लिए ब्यक्ति का, ग्राम के लिए कुल का, राज्य के लिए ग्राम का और त 
के लिए पृथ्वी का त्याग कर दिया जाना चाहिए!” मनुस्मृति 
“अपनी प्रशिक्षित बुद्धि का लोकहित में प्रयोग ही नागरिकता है"? -लास्की 


नागरिक : अर्थ और परिभाषा 


नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्यों को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। साधारण 


वोल्चाल के अन्तर्गत एक राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है, किन्तु ऐसा. कहना 
उचित नहीं है। एक राज्य में कुछ ऐसे विदेशी लोग भी होते हैं जो व्यापार या भ्रमण, आदि के लिए एक 
विशेष देश में आये हुए होते हैं, इन विदेशियों को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। नागरिक केवल ऐसे 
ही व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से संभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान 
क जो उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखते हों। नागरिक की कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार 

ग वट 

अरस्तू के अनुसार “एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य दारा 
प्रदान किये गये सम्मान का उपभोग करता हो”? 

इसी प्रकार बटल (४४७1) ने नागरिक की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “नागरिक समाज के वे 
सदस्य होते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्यों दारा समाज से बंधे हों, जो समाज के नियन्त्रण में रहते हों और जो समाज 
दारा ह 1 का से उपभोग करते हों।'” 

प्रकार ए. के. अनुसार, “नागरिक वह है जो राज्य के प्रति भक्ति , जिसे सामाजिक 
ठस नतका क क र जो उपह की पवना से पहि हो” SE 
ES अनुसार, ' उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो, जिसे राजनीतिक 
एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त हों तथा जो लोकसेवा की भावना से प्रेरित होता हो।” ह 

श्रीनिवास शास्री द्वारा की गयी नागरिक की परिभाषा भी उल्लेखनीय है, उन्होंने कहा है कि “नागरिक 
` बह व्यक्ति है जो एक राज्य का सदस्य हो और जो समस्त समाज के उच्चतम नैतिक हित की वृद्धि के साधनों को 
अ ल सोगा न.त अपने कर्तब्यपालन औरं अपने उच्चतम विकास के लिए प्रयत्नशील 


उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नागरिकशाख्र में नागरिक का तात्य ऐसे व्यक्तियों से होता है. 


जिन्हें समाज के द्वारा नागरिके एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हों 
अधिकार ये हों, छेकिन सामाजिक जीवन के 
ग ता द आग हैं औत जिल को कर्तव्य से अलग नहीं किया 
=° ह) अतः कतव्य. | | में आज नागरिकों 
ल क हैं। इसके अतिरिक्त जव राज्य नागरिकों 
पक्व PS the contribution of one's instructed judgement to कर 
3 “Ae isone who has sharé public good. —H.J. Laski 
FeV वसा पक रह Tein rat stateeris entitled to enjoy jo मम 
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को अधिकार प्रदान करता है, उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु विविध सुविधाएं प्रदान करता है तो इन सबके 
बदले व्यक्ति का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करे और उसके प्रति विशेष . 
भक्ति रखे! इस प्रकार नागरिकता व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों को दृढ़ बनाने वाली उस स्थिति का 
नाम है, जिसके अन्तर्गत राज्य के दारा व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं और 
ब्यक्ति राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखता है। 

अतः नागरिक बनने के लिए निम्न तीन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है : 

- (1) राज्य की सदस्यता--नागरिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य का सदस्य हो। 
` राज्य की सदस्यता नागरिकता की प्रथम शर्त है और इसके विना नागरिकता कोई अर्थ नहीं रखती। यह 
उल्लेखनीय है कि राज्य की सीमाओं में रहंने वाळे सभी व्यक्ति राज्य के सदस्य नहीं होते। 

(2) राज्य के प्रति भक्ति-नागरिक के द्वारा राज्य के कानूनों " 
' का पाल्न करने के अतिरिक्त राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखी | नागरिक बनने के लिए शर्तें . 

' जानी चाहिए। विशेष भक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति राज्य | (2. राज्य की सदस्यता 


के अस्तित्व की रक्षा और उसकी प्रगति के लिए सदैव ही सहर्ष | 2 राज्य के प्रति भक्ति 
प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। (3) राज्य द्वारा सामाजिक 


(3) राज्य दारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान 
करना--जीवन का अधिकार जैसे कुछ सामान्य अधिकार तो राज्य 
में निवास करने वाळे सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नागरिक और 
राजनीतिक अधिकार भी होते हैं, जो राज्य के द्वारा केवळ अपने नागरिकों को ही प्रदान किये जाते हैं। विचार 
और भाषण की स्वतन्त्रता, सम्मेलन और संगठन का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, मताधिकार, आदि इस - 
प्रकार के विशेष अधिकारों के ही उदाहरण हैं। 

` ` नागरिक और मतदाता 

एक राज्य के अन्तर्गत नागरिक और मतदाता में अन्तर होता है और एक राज्य के सभी नागरिक 
मतदाता नहीं होते हैं। मतदाता कौन हों, यह राज्य के कानूनों पर निर्भर करता है और किसी भी देश के 
* . अन्तर्गत अवयस्क नागरिक मतदाता नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में सम्पत्ति, धर्म, शिक्षा और 

. लिंग के आधार पर भी कुछ नागरिकों को मताधिकार से वंचित रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय की 
प्रवृत्ति इस प्रकार के भेदभाव और प्रतिबन्धों के विरुद्ध है तया अमरीका, इंग्छैण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, भारत 
आदि विश्व के अधिकांश राज्यों में सभी वयस्क नागरिक मतदान के अधिकारी हैं। दूसरी तरफ नागरिकता 
के अळग नियम हैं। संक्षेप में नागरिकता का एंक भाग मतदाताओं का होता है। मतदाता होने के लिए 
नागरिक होना आवश्यक है अर्थात्‌ प्रत्येक मतदाता एक नागरिक है, लेकिन प्रत्येक नागरिक मतदाता नहीं 
होता। 
“बिदेशी (81) 

नागरिक और नागरिकता को भली प्रकार समझने के लिए नागरिक और' विदेशी में भेद भली-भांति 

समझ छ्या जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी देश में विदेशी तभी कहा जाता है जब वहं कुछ समय के . 
लिए किसी कार्यवश अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए आया हो। ये व्यक्ति व्यापार करने, शिक्षा 
प्राप्त करने या भ्रमण के लिए दूसरे देश में आते हैं और जितने दिनों तक अपना देश छोड़कर बाहर रहते 
हैं, उतने दिनों तक उस राज्य में विदेशी कहे जाते हैं| इन विदेशियों को जान-माल की रक्षा और कुछ 
अन्य सामान्य सामाजिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं, किन्तु अन्य सामाजिक और राजनीतिक अधिकार : 
प्राप्त नहीं होते। इन अधिकारों की प्राति के वदळे विदेशियों को सम्बन्धित .देश के कानून का पूर्णरूप से 
पालन करना होता है। विदेशी दो प्रकार के होते हैं : (1) मित्र देश के: विदेशी, और (2) शत्रु देश के 
विदेशी। - 
पहले प्रकार के विदेशी वे होते हैं जिनके देश की सरकार के साथ हमारी सरकारं की मैत्री-हो और दूसरी 


णी में वे विदेशी आते हैं जिनके देश जी ताक हमारे की, सङीति में, लो... 


करना 
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विदेशियों का वर्गीकरण एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है : र 

(1) निवासी विदेशी-वे विदेशी हैं जो अपना पहले का देश छोड़कर किसी ऐसे देश में आ गये हों 
जहां वे सदा रहना चाहते हों और नागरिकता प्राप्ति की शर्तों को पूरा कर रहे हों। नागरिकता प्राप्ति की शर्तों 
को पूरा कर देने के बाद प्रार्थनापत्र देकर ये विदेशी उस देश के नागरिक बन जाते हैं और उनमें तथा अन्य 
नागरिकों में सामान्यतया कोई अन्तर नहीं रहता। देशों 

(2) अस्थायी विदेशी-ये लोग विशेष कार्यवश अपना देश | आमला अकाल के लिए ही दूसरे 
आकर रहते हैं। सामान्यतया इनका उद्देश्य शिक्षा, भ्रमण या व्यापार होता है| न्य 
ह (3) राजदूत-विदेशियों का एक विशिष्ट प्रकार अन्य देशों के प्रतिनिधियों का होता है जिन्हें राजदूत 
कहा जाता है। इसमें राजदूत के कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इन पर उस देश के ही कानून 
लागू होते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और इस वर्ग के विदेशियों को पत्र-व्यवहार, यातायात, आदि 
के सम्बन्ध में विशेष सुविधा और स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। हे 

(4) शरणार्थी-शरणार्थी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत एक मान्य स्थिति है, लेकिन ये दूसरे देश में 
अस्थाई रूप से निवास करते हैं, परन्तु वहां के नागरिक नहीं होते। उदाहरणार्थ--भारत में; तिब्बती शरणार्थी। 

नागरिक तथा विदेशी में अन्तर " 

नागरिक तथा विदेशी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अन्तर बताये जा सकते हैं : 

(1) नागरिक सम्बन्धित राज्य का निवासी होता है, लेकिन विदेशी सामान्यतया उस राज्य में अस्थायी रूप 
से ही निवास करता है। ) 

(2) नागरिक को राज्य के सभी राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशी को 
सामान्यतया सामाजिक अधिकार ही प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अनेक बार विदेशियों को 
सामाजिक अधिकार भी सीमित रूप में ही प्रदान किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15, 
16 तथा 19 में दिए गए मौलिक अधिकार केवळ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं विदेशियों को नहीं। 

(3) नागरिक अपने राज्य के प्रति पूर्ण राज-भक्ति रखता है, लेकिन विदेशी जिस राज्य में अस्थायी रूप में 
निवास कर रहा है उस राज्य के प्रति नहीं वरन्‌ उस राज्य के प्रति भक्ति रखता है जिसका वह नागरिक है। 

(4) नागरिक राज्य के प्रति भक्ति रखता है और उसे राज्य के प्रति कर्तव्यपालन के लिए बाध्य किया 
जा सकता है। उदाहरण के लिए, संकट के समय नागरिक को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा 
सकता है, लेकिन विदेशी को राज्य के प्रति कर्तव्यपालन के लिए अर्थात्‌ सेना आदि में भर्ती होने के लिए 
वाध्य नहीं किया जा सकता है। 


(5) नागरिक को उस राज्य की भूमि पर स्थायी रूप में रहने का अधिकार होता है, लेकिन विदेशी को 


प्रार्थना करने पर निश्चित काठ के लिए ही राज्य में रहने की अनुमति मिलती है। 
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(6) जव तक नागरिक कोई वहुत अधिक गन्भीर अपराध न करे, तब तक राज्य अपने नागरिक को | 


देश से निर्वासित नहीं कर सकता है, लेकिन विदेशी को बिना कारण बताये भी देश छोड़ने के लिए बाध्य 


किया जा सकता है तथा युद्धकाड में निर्दोष होते हुए भी उसे वन्दी वनाया जा सकता है। विशेषं रूप से ¦ 


ऐसा व्यवहार शत्रु देश के विदेशियों के प्रति किया जाता है। 


(7) नागरिक को मकान, जमीन, जायदाद, आदि अचल सम्पत्ति खरीदने व बेचने का अधिकार होता । 


है, लेकिन विदेशी को अचल सम्पत्ति खरीदने व बेचने होता 
विदेशी नागरिकता केले प्राप्त कर सका है का सामान्यतया अधिकार नहीं होता। 


विदेशी देशीयकरण की प्रक्रिया के आधार पर ही देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। विभिन्न | 


देशों मे देशीयकरण की प्रक्रिया अगल-अल्ग होती संविधान 
ड ह है तथा यह प्रक्रिया उस देश के संविध 
नागरिकों के प्रकार 


मोटे तौर पर राज्य के सभी नागरिकों को दो भागों में विभाजित किया. : 
॥ का कायी भाजित किया. जा सकता है : 


(2) देशीयकरण(ेःनीगरिकत! प्रत क गरा 083" ं 


[न और कानून के | 


र „~ जागरिक और था 


जन्मजात. नागरिक- जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित 
दो नियम हैं: 

- (1) रक्त अथवा वंश का सिद्धान्त (7८५ ऽ००६५०।ऽ)--इस सिद्धान्त क॑ अन्तर्गत नागरिकता रक्त अथवा 
वंश के आधार पर निर्धारित होती है और बच्चे का जन्म चाहे क्रिसी स्थान पर हो, बच्चे को उस राज्य की 
नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जिस राज्य के नागरिक उसके माता-पिता हैं। उदाहरणार्थ, अमरीकन नागरिक 
का पुत्र अमरीका का नागरिक होगा, चाहे उसका जन्म भारत या अन्य किसी राज्य में क्यों न हो। प्राचीन 
काळ में यूनान, रोम और एशियाई देशों में नागरिकता का निर्धारण इसी सिद्धान्त के आधार पर होता था और 
आज भी विश्व के अधिकांश देशों में यही सिद्धान्त प्रचलित है। इस सिद्धान्त के अनुसार अवैध बच्चों की नागरिकता 
उसकी मां की नागरिकता से. निश्चित होती है। टे 

(2) जन्म-स्थान का सिद्धान्त (५5 5०/)--इस सिद्धान्त के अन्तर्गत नागरिकता जन्म-स्थान के आधार 
पर निर्धारित होती है और. एक बालक जिस देश की भूमि पर पैदा हो वह उसी देश का नागरिक समझा 
जाता है, चाहे उसके माता-पिता किसी भीं देश के नागरिक हों। वर्तमान समय में अर्जेण्टाइना में यही सिद्धान्त 
प्रचलित है। क मय 
इंग्लैण्ड, अमरीका, आदि राज्यं में नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में इन दोनों तिद्धान्तों को मान्यता 
प्राप्त है।. इन देशों के कानूनों के अनुसार उनकी भूमि पर जो बच्चा जन्म ले, वह उस देश का नागरिक होगा! 
इसके अतिरिक्त इन देशों के नागरिकों की सन्तान, चाहे वह कहीं भी पैदा हो, उसे उसके माता-पिता के देश की 
.नागरिकता प्राप्त होगी।. 

जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने-के सम्बन्ध में एकरूपता न होने के कारण व्यवहार में अनेक 
कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। कभी-कभी तो एक ही बालक दो देशों की नागरिकता प्राप्त कर छेता है, जैसे 
अमरीकन माता-पिता की सन्तान अर्जेण्टाइना में जन्म छे और कभी-कभी एक बाळक को किसी भी देश की 
नागरिकता प्राप्त. नहीं हो पाती, जैसे यदि अर्जेण्टाइना के नागरिकों की सन्तान स्वीडन में जन्म छे। इसी प्रकार 
की परिस्थितियों में वयस्क हो जाने पर व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता का निर्णय कर छेता है। 
> वास्तव में, जन्मजात. नागरिकता के इन दोनों सिद्धान्तं में रक्त या वंश का सिद्धान्त ही अधिक विवेकपूर्ण 
. है। एक विशेष भूमि पर जन्म केवळ संयोग का ही परिणाम होता है और इसे नागरिकता का आधार, नहीं 
बनाया जा सकता है। एक विशेष भूमि पर जन्म लेने से ही बालक के मन में उस भूमि के प्रति किसी, प्रकार 
की भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती है। यु 

`  देशीयकरण (!४॥1ए४॥2500॥1)--देशीयकरण एक वैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके अन्तर्गत कुछ निश्चित 
शर्तें पूरी कर छेने पर व्यक्ति को उस देश विशेष की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। गार्नर के शब्दों में, “देशीयकरण 
का तात्पर्य विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की किसी भी पद्धति से है” साधारणतया तो एक राज्य में दोनों 
ही प्रकार के नागरिकों को समान स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन कुछ देशों में जन्मजात नांगरिकों कों देशीयकरण 
से हुए नागरिकों की अपेक्षा विशेष स्थिति प्राप्त होती है। भारत में तो दोनों प्रकार के नागरिकों में कोई भेद 
नहीं है, लेकिन अमरीका में केवलं जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की योग्यता रखते ही . 
देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया--देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त 
करने की प्रक्रिया और शर्तें संग्बन्धित देश के विधान और कानून पर निर्भर करती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की . 
कुछ सामान्य बातें हैं। सभी देशों में देशीयकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ सम्बन्धित व्यक्ति केउस आवेंदन-पत्र 
से होता है, जिसमें उसके द्वारा उस देश की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति की जाती है। नागरिकता 
प्राप्त करने के लिए सामान्यतया उसे निम्न शर्ते पूरी करनी होती है : 
() अपनी पहले की नागरिकता का परित्याग करना। | oe 
. (४) नये राज्य में सम्बन्धित राज्य के संविधान यौ कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक निवास करना। 
. (0) नये राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा की शपथ ठेना। ; 
(४) संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा व्यक्त करना। 
(४) उस देश की राष्ट्रभाषा का ज्ञान प्राप्त करना। . ' 


(४) व्यक्ति के पास भरण-पोषण के साधनों का होना. , 
न . CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से प्रथम चार शते पूरी करना सभी देशों में आवश्यक 
के प्रसंग में विभिन्न देशों में अलग-अलग व्यवस्था है। 
be नागरिकता की प्राप्ति और अपहरण 
नागरिकता की प्राप्ति-अमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा 
है हि 


1) बिबाइ--यदि किसी देश की खरी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले, तो स्री को अपने पति के | े 
देश की नागरिक र ह आती है। देशो मो यह नयम परल है, कित आपन मे पा 

नियम प्रचलित है कि यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापान की 
नारी से विवाह कर ठे, तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता प्राप्त . । 
- हो जाती है। Sa ल 

(2) निश्‍चित निवास--सामान्यतया सभी देशों मे.ऐसा नियम 
1 है कि राज्य के अन्तर्गत निश्चित अवधि तक निवास करने पर 
विदेशी अपने पहले देश की नागरिकता छोड़कर वहां की 
नागरिकता ग्रहण करनें के लिए आवेदन-पत्र दे तो उसे वहां की 
नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यह अवधि विभिन्न देशों में 2 वर्ष से 
10 वर्ष तक है। अमरीका, नीदरठेप्ड्स, जापान और हंगरी में यह 
अवधि 5 वर्ष; मैक्सिको, स्विटूजरठेण्ड और अर्जेण्टाइना में 2 वर्ष 
” और स्वीडन में 3 वर्षही 
(3) सरकारी सेवा--अनेक राज्यों में एकं निश्चित अवधि तक राज्य की सेवा में रहने की दशा में व्यक्ति 
को.उस देश की नागरिकता प्रदान करं दी जाती है। ` a 
` (4 सम्पत्ति खरीदना-दक्षिणो अमरीका के कुछ देशों, जैसे पेरू और मैक्सिको में, यह कानून है कि 
यदि कोई व्यक्ति वहां कुछ सम्पत्ति खरीद ठे, तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। 

(5) बिजय--यदि किसी राज्य का कोई भाग किसी अन्य राज्य के द्वारा जीत लिया जायं अथवा एक ` 
राज्य अपनी इच्छा से अपना कुछ भाग अन्य किसी रांज्य को दे दे, तो दोनों ही स्थितियों में उस भाग के 
नायरिकों को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिसमें वह भाग मिया गया है। 

.___ (6) डुबारा नागरिकता की प्राप्ति--यदि किसी देश का कोई नागरिक अपनी नागरिकता 'छोड़कर किसी 
दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता. है,'तो उसे दूसरे देश का नागरिक समझा जायेगा, परन्तु यदि वह 


उ की नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहे तो कुछ शर्तें पूरी करने पर उसे नागरिकता. पराप्त. | 
i 5 


है। अन्य शर्तों 
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को कत्र की सरकार ने नागरिकता प्रदान की है। 


नागरिकता.की प्राप्ति के स हरण ल्न के अपा के साय 
se Ne न अधिकार देते हैं कि यदि न स्वेच्छा ह वहां: । 
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. (3) विदेशों से सम्मान प्राप्ति-अनेक प नियम प्रचलित है कि वहां कां नागरिक अनुमति : 
प्राप्त किये बिना किसी अन्य देश में सरकारी नहीं कर के 
सकता और न ही कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। | - सकता आ 
जब नागरिक अन्य देश में शासकीय सेवा या सम्मान प्राप्त कर |. बे 
छेता य यह बात उसकी नागरिकता के अन्त का कारण बन रे दा न अ 
जाती है। 

(4) लम्बे समय तक अनुपस्थिति--अपने देश की सरकार i evo कस अमन 
की अनुमति विना लम्बे समय तक देश से अनुपस्थित रहने पर | 6) देशद्रोह या सेना से भागना 
भी नागरिकता का अन्त हो जाता है। 

(5) देशद्रोह या सेना से भागना--यदि किसी व्यक्ति द्वारा देशद्रोह, सेना से भागना या अन्य कोई गंम्भीर 
अपराध किया जाय, तो यह अपराध भी नागरिकता के अपहरण का कारण बन जाता है। 

इंन सवके अतिरिक्त जव एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है; तो पहले राज्य की 
नागरिकता का स्वत: ही अन्त हो जाता है। 

भारतीय नागरिकता आदर्श नागरिकता 

अरस्तू ने कहा है कि “श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक 
आदर्श होने चाहिए।'' वस्तुतः आदर्श नागरिकता ही राज्य के विकास का आधार वन सकती: है। आदर्श 
नागरिकता व्यक्ति की उस स्थिति का नाम है जिसमें उनके द्वारा आदर्श नागरिकों के रूप में जीवन व्यतीत 
किया जाता है। आदर्श नागरिक को अनेक वार आदर्श या उत्तम पुरुष का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन 
इन दोनों में कुछ अन्तर है। जो मनुष्य सदा सत्य वोलें, किसी को दुःख न दें, मृदुभाषी.हों, धर्म. और सदाचार 
के नियमों का पालन करते हों, उन्हें हम आदर्श मनुष्य कहते हैं; लेकिन एक आदर्श नागरिक के लिए इतना | 
ही पर्याप्त नहीं है, इनके अतिरिक्त उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि होनी चाहिए। उसके द्वारा अपने . 
अधिकारों का ठीक प्रकार से उपभोग और कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन किया जाना चाहिए। लॉर्ड ब्राइस 
के अनुसार एक आदर्श नागरिक में बुद्धि, आत्मसंयम और अन्तःकरण ये तीन गुण आवश्यक हैं अर्थात्‌ 
आदर्श नागरिक वह है जो अपनी वुद्धि और शक्तियों का उपयोग राज्य के छाभ हेतु करता है। अपने 
छोटे-छोटे हित और स्वार्थ को त्यागने की भावना उसमें प्रमुख रूप से होनी चाहिए। द्वाइट के अनुसार, “एक 
आदर्श नागरिक में व्यावहारिक बुद्धि, ज्ञान और भक्ति ये तीन गुण आवश्यक हैं।” प्रसिद्ध विचारक छास्की आदर्श 
नागरिकता का वोध कराते हुए लिखते हैं कि “नागरिकता मानव के शिक्षित निर्णय का जनकल्याण में प्रयोग 
है”? इस प्रकार आदर्श नागरिक की परिभाषा-करते हुए कहा जा सकता है कि “सामाजिक क्षेत्र के प्रति 
रुचि रखने वाले उस उत्तम मनुष्य को आदर्श नागरिक कहा जा सकता है, जिसके द्वारा अपने अधिकारों का ठीक 
प्रकार से उपभोग और कर्तव्यों का उचित रूप से पालन किया जाता है।” .. “|, 

` आदर्श नागरिकता के तत्व 
(ELEMENTS OF IDEAL CITIZENSHIP) 

आदर्श नागरिकता को ठीक प्रकार से समझने के लिए आदर्श नागरिकता के तत्वों का पृथक्‌ रूप से 
अध्ययन करना उपयोगी होगा। आदर्श नागरिकता के प्रमुख तत्व निम्नलिखित कहे जा सकते हैं 

(1) जनकल्याण से प्रेरित अन्तःकरण--आदर्श नागरिक के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उसमें 
व्यक्तिगत स्वार्थे की प्रबलता न हो औरं उसका अन्तःकरण जनकल्याण के उच्च आदशो से प्रेरित हो। वे 
व्यक्ति, जो स्वयं अपने परिवार या जाति के लिए समाज के हित का बलिदान कर देते हैं, आदर्श नागरिक 
' नहीं कहे जा सकते।  ' 


1 भारतीय नागरिकता के प्रसंग में समस्त संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था का पूरे विस्तार के साथ उल्लेख द्वितीय प्रश्‍न-पत्र की 
“भारतीय संविधान और नागरिक जीवन' (अध्याय 2) में किया गया है। 
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शास्त्र की रूपरेखा 


सच्चरित्रता केवळ आदर्श व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बन सकते हैं और आदर्श व्यक्ति केवळ ऐसे 

ही तो को कहा जा सकता है, जिसमें सच्चरित्रता का बल हो। आदर्श नागरिक की कल्पना मूलतः 
| 

| 


5: नैतिक है और वही व्यक्ति जो सत्य और ईमानदारी के महत्व 
हात [क तत को समझता है एवं दृढ़ता और निर्भीकतापूर्वक अपने सिद्धान्तो 
के अनुसार कार्य करता है, एक आदर्श नागरिक कहा जा सकता 


है। 

(3) चैतन्य बुद्धि-चैतन्य वुद्धि का तात्पर्य उचित और | 
अनुचित के वीच अन्तर कर सकने और विविध परिस्थितियों में 
समाज के प्रति अप्रने उत्तरदायित्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेने की 
विवेक शक्ति से है। आदर्श नागरिक का कार्य किन्ही व्यक्तियों | 
का अनुसरण ही नहीं, वरन्‌ स्वविवेक के आधार पर मार्ग निश्चित | 
करना होता है और चैतन्य बुद्धि सम्पन्न नागरिक ही इस प्रकार | 

दा पाल की जागरूकता का परिचय दे सकते हैं। नागरिकों के द्वारा यह | 
(5) सार्वजतिक त्र में रचि चैतन्य बुद्धि शिक्षा के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है| | 
i . महात्मा गांधी ने इस सम्बन्ध में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते । 
हुए लिखा है, “शिक्षा जो आत्मा का भोजन है, आदर्श नागरिकता की प्रथम शर्त है।'” | 

- *(4) बिचारों की उदारता-आदर्श नागरिक के लिए उदार विचार अत्यन्त आवश्यक हैं। नागरिक जीवन j 
की सफलता पारस्परिक व्यवहार में उचित सामंजस्य स्थापित करने पर निर्भर करती है। विचारों की उदारता । 
के विना हम दूसरों के साथ आवश्यक सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। आदर्श नागरिक सामाजिक जीवन | 
में सामन्जस्य के विना अपने दावित्वो का निर्वहन नहीं कर सकता। विचारों की यह उदारता शिक्षा, व्यापक | 
` दृष्टिकोण और आत्मसंयम से उत्पन्न होती है। ' र : | 

(5) आचार की शिषता और श्रेष्ठ आदतें-शिष्ट व्यवहार सभ्यता का प्रतीक है और व्यवहार की शिता | 
के आधार पर हम कुछ भी व्यय किये विना दूसरे प्राणियों को सुख पहुंचा सकते हैं। सामान्य समझी जाने | 
वाली आदतें भी; जैसे घर और आस-पास की सफाई, मित्रों, अतिथियों, महिलाओं तथा विरोधियों के प्रति | 
भी विनम्र भाषा का प्रयोग, आदि अच्छे नागरिक जीवन के निर्माण में सहायक होते हैं। ; 

(6) सामान्य आर्थिक शक्ति--वैसे तो व्यक्ति अपने आन्तरिक गुणों के आधार पर आदर्श नागरिक के | 
रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन साधारणतया ऐसा देखा गया है. कि चरित्र वल और चैतन्य वुद्धि ¦ 
से सम्पन्न नागरिक भी उस समय तक एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं, जब । 
तक कि उसके पास सामान्य आर्थिक शक्ति न हो। इस कारण वर्तमान.परिस्थितियों में सामान्य आर्थिक शक्ति | 
र आदर्श क 1 मह हका जा सकता है। भारत में निर्धनता की स्थिति नागरिक जीवन |. 
-का .वहुत बड़ा अभिशाप है। नागरिक न तो.अपने मांग क और ¦ 
bo poten ni अधिकारों की मांग कर सकते हैं 


(1). जनकल्याण से प्रेरित अन्तः- 
करण 
(2) सच्चरित्रता 
(3) चैतन्य बुद्धि 
(4) विचारों को उदारता 
- (5) आचार को शिष्टता और श्रेष्ठ 
आदतें 


(6) सामान्य आर्थिक शक्ति 
(7) अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान 


एक व्यक्ति अपने परिवार की ऊति मै ल है सभी गुणों स म की र | 


सम्पन्न, लेकिन ' a 
वाली विचारधारा वाले व्यक्ति को आदर्श नागरिक नहीं कहा जा स ल नाम | 
1 “Education, the Ge nbileisfhadateodaivalPyerGAlRSURtenanis. 1 Guna ' 
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(9) कर्तब्यपरायणता--राज्य और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से सम्पादन करने वाले 
व्यक्तियों को ही आदर्श नागरिक कहा जा सकता है। इस प्रकार के कर्तव्यों के अन्तर्गत नागरिकों को प्रत्येक 
परिस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्यपालन में 
सहायता दी जानी चाहिए, कानून का विवेकपूर्ण पाळन किया जाना चाहिए और राज्य द्वारा निर्धारित कर 
निश्‍चित समय पर चुकाये जाने चाहिए। आदर्श नागरिक के सम्बन्ध में कार्लायळ ने कहा है कि (कर्म ही उसका 
धर्म होता है? (Work is worship)! 

आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं 

अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर विविध कर्तव्यों के वीच उचित क्रम निर्धारण और उसके 
पालन का नाम ही आदर्श नागरिकता है, लेकिन आदर्श नागरिकता के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकना सरल 
नहीं है और आदर्श नागरिकता के मार्ग में अनेक वाधाएं आती हैं जिनमें निम्नलिखित अधिक प्रमुख हैं : 

(1) व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता-व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबळता आदर्श नागरिकता के मार्ग की सवसे 
प्रबळ वाधा कही जा सकती है। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में अपना स्वार्थ ही सब कुछ होता है। वे केवल अपने 
लिए सोचते, कार्य करते और जीवित रहते हैं और उनके द्वारा 'येन केन प्रकारेण' अपने स्वार्थ की पूर्ति को 
ही सब कुछ समझ छिया जाता है। इन व्यक्तियों के लिए समाज / आदर्श नागरिकता के मार्ग 


या राज्य का हित कोई महत्व नहीं रखता। में बाधाएं 

(2) अकर्मण्यता--आदर्श नागरिकता के मार्ग की एक De प ल्या 
अन्य बाधा अकर्मण्यता है। अकर्मण्य व्यक्ति किसी प्रकार का €) अकर्मण्यता 
कार्य करना पसन्द नहीं करते और कर्तव्यपालन से दूर ही रहना | (3) अज्ञानता 


चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो अपने मताधिकार का उचित रूप से 
प्रयोग करते हैं और न समाज तथा राज्य के प्रति अपने दायित्वों 
को समझकर उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। 

(3) अज्ञानता--अज्ञानी और अशिक्षित व्यक्ति उचित और 
अनुचित में अन्तर नहीं कर पाते और अपने उत्तरदायित्व को 


(4) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि 
(5) गम्भीर आर्थिक विषमता या 
निर्धनता 


(6) संकीर्ण राजनीतिक दल ` |. 
(7) संकुचित समुदायों को अधिक 


पहचानने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी राजनीतिक | ' महत्व देने की प्रवृत्ति 
शक्ति और सार्वजनिक कर्तव्यों का सम्पादन अपने विवेक के | (8) सामाजिक कुप्रथा. 
आधार पर नहीं, वरन्‌ दूसरे व्यक्तियों के फुसलाने में आकर कर |. (9) शासन की भ्रष्टता 


बैठते हैं। अज्ञानी व्यक्ति भेड़ों के समान ही आचरण करते हैं | (10) उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद 
जिन्हें स्वार्थी व्यक्ति कहीं भी हांक कर छे जाते हैं। साधारणतया की संकीर्ण मनोवृत्तियां 
एक शिक्षित व्यक्ति ही आदर्श नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। 

(4) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि--अनेक व्यक्ति स्वयं और अपने पारिवारिक जीवन को ही सव 
कुछ समझकर समाज और राज्य के कार्यों में किसी भी' प्रकार की रुचि नहीं ठेते हैं और सार्वजनिक जीवन 
के कर्तव्यों के प्रति विमुख हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो मताधिकार का सही प्रयोग करते हैं औरं न ही 
सार्वजनिक समस्याओं के हळ के लिए किसी प्रकार से विचार करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति यह अरुचि 
निर्धनता, अज्ञानता और व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रवळता के कारण उत्पन्न होती है। 

(5) गम्भीर आर्थिक या निर्धनता--आदर्श नागरिकता के मार्ग में आर्थिक बाधाएं प्रबल होती 
हैं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं ही पूर्ण नहीं कर पाता या जव इन आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने में ही उसे अपनी सम्पूर्ण शक्ति और समय का उपयोग करना होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने 
सार्वजनिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में सोच ही नहीं सकता। अनेक वार व्यक्ति अत्यधिक निर्धनता के कारण ही 
चोरी, हत्या, आदि समाज-विरोधी कार्य करने की ओर प्रवृत्त हो जाता है । शाञ्रों में भी कहा गया है कि 

बुभुक्षितः किम्‌ न करोति पापम्‌।”' निर्धनता व्यक्ति के आत्मविश्‍वास को खत्म कर देती है तथा उसे भीरु और 
भाग्यवांदी बना देती है। गम्भीर आर्थिक विषमताओं के कारण उनमें वर्ग-संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती 
है और व्यक्ति अपने वर्ग के स्वार्थ हेतु समाज-विरोधी कार्य करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। 

(6) संकीर्ण दल--अनेक बार जाति, धर्म, भाषा और प्रान्तीयता के क्षुद्र भेदों के आधार पर 
राजनीतिक दलों का निर्माण हों जीती हैं और चै रेजिनीतिक द 'सीश्रेदीविकती  भीतीयता और वर्ग विद्वेष 
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की राष्ट्रविरोधी भावनाओं को प्रबल्ता प्रदान करते हैं। अनेक बार राजनीतिक दलों के द्वारा किसी भी प्रकार 
से जम शक्ति प्राप्त कर लेना ही अपना एंकमात्र उद्देश्य निश्चित कर लिया जाता है और वे सभी भ्रष्ट 
उपायों को अपना लेते हैं। ऐसे संकीर्ण और असंगठित राजनीतिक दछ आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधक 
ही होते हैं। * 2 मुय कन्य वे पञ 
संकुचित को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति-विभिन्न समुदायों के प्रति कर्तव्यों के उचित | 
क्रम Md नागरिकता है, लेकिन अनेक वार व्यक्ति अपने धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक 
समुदायों को इतना अधिक महत्व देते हैं किं इन समुदायों के वशीभूत होकर वे समाज एवं राज्य के हितों 1 
की अवहेलना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। संकुचित हितों के प्रति यह अत्यधिक भक्ति राष्ट्रीय हितों के 
सम्पादन और आदर्श नागरिकता के मार्ग में वाधक होती है। | 
(8) सामाजिक कुग्रवाए--आदर्श नागरिकता के मार्ग में कुछ सामाजिक बाधाएं भी होती हैं। अनेक वार | 
समाज में वंश, जाति तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है औरं इस भेदभाव के कारण समाज का | 
एक बड़ा वर्ग अपना विकास करने से वंचित रह जाता है। किसी समाज में पुराने समय से जो रूढ़ियां और ; 
प्रयाएं चढी आ रही हैं, उनका पालन करना उसी सीमा तक उपयोगी हो सकता है, जिस सीमा तक वे समाज | 
की बदलती हुई परिस्थितियों में हानिकारक न हों। भारतीय समाज में अस्पृश्यता, जाति-पांति का भेद, बाल-विवाह ! 
एवं दहेज प्रथा इसी प्रकार की हानिकारक प्रथाएं हैं। पुराने समय के अभ्यासों के कारण ही भारतीय व्यक्ति | 
भाग्यवादी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उदासीन हैं। प्राचीनकाल से चली आ रही ये हानिकारक प्रथाएं भी | 
आदर्श नागरिकता के मार्ग में वाधक होती हैं। : rq परती 
(9) शासन की अष्टता--एक राज्य के अन्तर्गत प्रचलित शासन-व्यवस्था का देश के. नागरिकों पर ! 
आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि शासन का स्वरूप ही भ्रष्ट हो, सरकारी अधिकारी कर्तव्यपालन के | 
प्रति उदासीन हों और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे रहते हों, तो सामूहिक रूप से नागरिकों 
के चरित्र पर इसका प्रभाव पड़ता है और वे आदर्श नागरिकों के रूप में अपना जीवन व्यतीतः नहीं कर | 


पाते। शासन में प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार की संस्कृति के कारण आदर्श नागरिक सार्वजनिक जीवन के प्रति | 
उदासीन हो जाते हैं। * ; 


(10) उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद की संकीर्ण मनोवृत्तियां-उग्र राष्ट्रीयता का यह विचार आदर्श | 
नागरिकता के अन्तर्राष्ट्रीय संदेश 'जीओ और जीने दो” या 'विश्व बन्युत्व' की भावना के विरुद्ध है और राज्यों | 
को मानवता के विनाश की ओर प्रवृत्त करता है। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध इसी प्रवृत्ति के परिणाम थे। । 

न आदर्श नागरिकता की बाधाओं का निवारण | 

नागरिकशाश्र एक विज्ञान ही. नहीं, एक कछा भी है। कला होने के नाते नागरिकशास्त्र नागरिकों के, | 
व्यवहार के यथार्थ वर्णन तक ही अपने आपको सीमित नहीं रखता, वरन्‌ इस बात पर भी.विचार करता है | 
कि उन्हे आदर्श नागरिक कैसे बनाया जा सकता है। आदर्श नागरिकता के मार्ग की बाधाओं को दूर करने | 
के लिए नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अन्तर्गत विविध क्षेत्रों मे प्रयल किया जाना आवश्यक | 
है और इस प्रकार के प्रयासों के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिए : | 


(1) नैतिकता का उत्यान--आदर्श नागरिकता रूपी भवन का निर्माण नैतिकता रूपी नींव } 
ही किया जा सकता है! अतः नैतिकता के उत्थान के ठिए सभी सम्भव र तीनक 
और शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष कार्य किया जा 


यदि माताएं शिक्षित हों, कुटुम्ब EE, प्रेम, । 


(2) स्वस्थ राजनीतिक दलों को स्थापना--आदर्श नागरिकता हि र त्या नागरिकों । 
= को आर्थिक, न 5 एवरसजमीतिकिःशिस्यिः EY | fs 0 बढ़ आवश्यक है कि नागरिकों 3 
ei जनि हो और वे इन समस्याओं को हल करने कें | 
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व्यावहारिक उपायों से..परिचित हों। ऐसा होने पर ही नागरिक अपने मताधिकार का उचित प्रयोग कर 
सार्वजनिक क्षेत्र में ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। नागरिक को सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में इस प्रकार 
का सम्पूर्ण ज्ञान राजनीतिक दलों के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दल यह कार्य 
उसी समय भळी-भांति कर सकते हैं ज़बकि वे आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर आधारित हों और भळी-भांति 
संगठित हों। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राजनीतिक दल में राज्य 
. के हितों को दलीय हितों के ऊपर प्राथमिकता देने की :प्रवृत्ति 
होनी चाहिए। 

(3) स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास--आदर्श नागरिक 
में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि होना नितान्त आवश्यक है और 
इस प्रकार की रुचि उत्पन्न करने में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं 

* द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। स्थानीय स्वशासन 
स्थान विशेष का प्रबन्ध नागरिकों के.हाथ में देकर सीमित क्षेत्र में 
अपने प्रत्यक्ष कार्य और अनुभव कै आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण 
राजनीतिक प्रश्नों पर ठीक प्रकार से विचार करने की योग्यता 
प्रदान करता है। स्थानीय स्वशासन से नागरिकों में राजनीतिक 
जागरूकता का विकास होता है तथा -राजनीतिक भागीदारी के 
अवसर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में नयी पंचायती 
राजव्यवस्था ग्रामीण जनता के सशक्तीकरण का माध्यम है। 

(4) शिक्षा का म जिसे महात्मा यांधी ने “आत्मा कया 
की खुराक' के नाम से पुकारा है, स्वस्थ नागरिकता का दूसरा 
प्रमुख आधार है। शिक्षा के अधिकाधिक प्रचार से ही नागरिकों C) 20353: 
को अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, स्वतन्त्र रूप से विचार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और 
व्यक्ति का मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा उपर्युक्त प्रकार के कार्य किये जा सकें - 
इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा मात्र कितावी ही नहीं होनी चाहिए, वरन्‌ समाज हित और मानवीय मूल्यों 
पर आधारित सच्ची शिक्षा-व्यवस्था का प्रवन्ध किया जाना चाहिए। * 

(5) गम्भीर आर्थिकं विषमताओं का अन्त. और सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक न्यूनतम--व्यक्तियो की 
अनिवार्य आवश्यकताओं के सन्तुष्ट हो जाने पर ही वे सार्वजनिक कर्तव्यों का सम्पादन कर सकते. हैं। अत 
ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि-सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आर्थिक न्यूनतम की प्राप्ति हो जाय। 
आर्थिक न्यूनतम का तात्पर्य यह.है कि सभी व्यक्तियों की भोजन, वस्न, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की : 
आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से पूरी की जानी चाहिए। इसके साथ.ही गम्भीर भेदभावों का. अन्त कर 
अधिक-से-अधिक सम्भव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जानी चाहिए। आज की परिस्थितियों को 
देखते हुए तो यह निश्चित रूप से. कहा जा सकता है कि आर्थिक समानता की स्थापना के बिना आदर्श 
नागरिकता का निर्माण सम्भव नहीं है। 

(6) स्वतन्त्र और शक्तिशाली प्रेस--समय-समय पर समस्याओं और घटनाओं के सम्बन्ध में सही-सही 
जानकारी प्राप्त न हो पाना भी आदर्श नागरिकता के कर्तव्यों के सम्पादन में बाधा सिद्ध होती है। अतः ऐसा , 
स्वस्थ और शक्तिशाली प्रेस होना चाहिए, जो व्यक्तियों को सही सूचना प्रदान कर.सके और इस प्रकार उन्हें 
स्वतन्त्रं रूप से विचार करने के लिए प्रेरित कर सके। 

* (7) सामाजिक कुरीतियों का निवारण--वर्तमान समय की परिस्थितियों में अव्यावहारिक सामाजिक प्रथाओं 
को अपनाये रहने सें सामाजिक. विकास की गति अवरुद्ध-हो जाती है! अतः परिवर्तित आवश्यकताओं के 
अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लेना नितान्त आवश्यक है। उदाहरणार्थ, भारत में आदर्श ' 

नागरिकता के निर्माण के लिए जाति-पांति के भेद और अस्पृश्यता के विचार का त्याग करना जरूरी है। 
प्राचीन प्रथाओं और रूढ़ियों के सम्बन्ध में संस्कृत भाषा के इस कवि के विचारानुसार ही आचरण किया जाना 
चाहिए,.जो कहते हैं कि “जो, बातें प्राज्नीतक़ाठ:फे,बढ़ी आए रही हैं जे अवशय जी: उदे हों, यह जरूरी नहीं है। 


आदर्श नागरिकता की बाधाओं 


(3) स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का 
विकास 


(4) शिक्षा का प्रचार 

(5) गम्भीर आर्थिक विषमताओं का 
अन्त और सभी व्यक्तियों के 
लिए आर्थिक न्यूनतम 

(6) स्वतन्त्र और शक्तिशाली प्रेस 

(70) सामाजिक कुरीतियों का 


निवारण 
(8) सुव्यवस्थित और जन-हितकारी, 
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साव ही कोई बात केवर इसीलिए भी अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह नयी है। जिस प्रकार हंस दूध और 
पानी में भेद कर दूध को ग्रहण करता है, वते ही हमें बुद्धि डार उपयोगी बातों को ग्रहण करना चाहिए। 
(8) मुंब्यवस्थित और जनहितकारी शासन-व्यवस्था--आदर्श नागरिकता के निर्माण की दिशा में सुव्यवस्थित 
और जनहितकारी शासन का महत्व भी कम नहीं है। शासन के संचालन का उद्देश्य किसी वर्ग विशेषं का 
कल्याण ने होकर सम्पूर्ण समाज का कल्याण होना चाहिए। व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को क्षति न पहुंचाते हुए 
राज्य के द्वारा अपने कार्या में अधिकाधिक वृद्धि की जानी चाहिए जिससे सामान्य जनंता अपनी उन्नति कर 
सके। इसके साथ ही शासन कार्य से विशेष रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों का चरित्र भी अनुकरणीय होना 
चाहिए, जिसंसे सामान्य जनता उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके! ल । 
(9) विश्व बन्युत्व की भावना-आदर्श नागरिकता के लिए जनता में देशभक्ति की भावना के साथ ही | 
विश्व वन्धुत्व की भावना होनी चाहिए। 
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प्रश्न 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
1. नागरिकता की परिभाषा कीजिए। नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और कैसे खोई जाती है? 
2. आदर्श नागरिकता के तत्वों का निर्धारण कीजिए। 9 १ 
3. 'नागरिक' शब्द की व्याख्या कीजिए तया नागरिक और विदेशी में अन्तर वताइए। (उ.प्र, 2010) | 
4. “कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है” इस कथन की विवेचना कीजिए। ‘क 
5. टिपणी लिखिए :- ! 
() आदर्श नागरिकता। ; 
(४) नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। | 
(अ) निर्घनता तया अशिक्षा में कौन आदर्श नागरिकता के मार्ग में अधिक गग्मीर वाघा है तया क्यों? j 
(1४) नागरिकता। ] 
* (४) आदर्श नागरिक) . - .. | 
6. नागरिकता से क्या तात्य है? आदर्श नागरिक के मार्ग की बाघाओं का विवरण दीजिए। 
7. अच्छी नागरिकता के मार्ग में क्या वाधाएं हैं? उनके निराकरण के उपाय वताइए। 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न 
(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
1. नागरिक किसे कहते हैं या नागरिकता का क्या अभिप्राय है? (उं.प्र., 2010) 
2. किसी देश के नागरिक को कितनी श्रेणियों में रखा जा सकता है? 
3. नागरिकता का अर्थ और परिभाषा वताइए। 
4 
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. नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? 
. नागरिकता किस प्रकार छुप्त होती है? 
अथवा, नागरिकता समाप्त होने की चार परिस्थितियां लिखिए] 
6. ठ से आपका क्या अभिप्राय है? 
व प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)| 
7. नागरिक और विदेशी के मध्य चार अनार सट कीजिए 
8, एक आदर्श नागरिक के किन्ही चार गुणों का उल्लेख कीजिए। 
9. आदर्श नागरिक बनने के मार्ग-में आने वाढी वाधाओं को वताइए। 
10. “आदर्श नागरिकता के मार्ग की वाधाओं को दूर करने के उपाय वताइए। क | 
11. विदेशियों की विभिन्‍न श्रेणियों को समझाइए। » | 
अति रूघु उत्तरीय प्रशन [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का ; 
प्रश्‍न 1. नागरिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ns ठ 


उत्त--नागरिक को अंग्रेजी ल ह 6 
§ टिन (मत कहे हैं। .॥ ०५० Collection. 1 


बढ 
(उ.प्र, 2010) | 
¢ | 

| 


(उ.प्रं,, 2010) | 
न्य 
(उ.प्र., 2010) 1 
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प्रश्‍न 2. विदेशी किसे कहते हैं? 
उत्तर_विदेशी वह व्यक्ति है. जो अपना देश छोड़कर किसी कारणवश अन्य देश में रहने लगा हो। उसे उस देश के 
> सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते! 
प्रश्‍न 3. विदेशियों का वर्गीकरण कीजिए। 
'उत्ततर--विदेशियों को तीन प्रमुख वर्गों में वांय जा सकता है--(1) स्थायी विदेशी, (2) अस्थायी विदेशी, (3) राजदूत! 
प्रश्‍न 4. आदर्श नागरिक के दो प्रमुख गुणो का वर्णन कीजिए। 
उत्तर--आदर्श नागरिक के दो प्रमुख गुण-हैं--(1) कर्तव्यपरायणता, तया (2) अच्छा चरित्र। .` 
प्रश्‍न 5. आदर्श नागरिकता के मार्ग की तीन प्रयुख बायाओं का वर्णन कीजिए 
उत्तर--आदर्श नागरिकता के'मार्ग की तीन प्रमुख वाघाएं ई--(1) आलस्य, (2) स्वार्थ की भावना, तथा.(3) निरक्षरता। 
प्रश्न 6. किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने की किर्न्ही दो शर्तों का उल्लेख कीजिए। 
अथवा, नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके लिखिए। 
उत्तर--नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके हैं--(1) जन्म द्वारा, तथा (2) देशीयकरण द्वारा। 
प्रश्‍न 7. उन दो प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें नागरिकता समाप्त हो जाती है। 
उत्तर--निम्नल्खित दो परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त हो जाती है--(1) त्यागपत्र देने पर तथा (2) देशद्रोही होने पर। 
प्रश्न 8. नागरिकता समाप्त होने के कोई दो कारण लिखिए। 
उत्त-(1) विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर, तथा (2) सेना से भागने पर। 
प्रश्न 9. नागरिकता प्राप्त करने की तीन विधियां लिखिए। 
“उत्तर-(1) विवाह, (2) निश्चित समय तक निवास तथा (3) सरकारी सेवा। ५ 
प्रश्‍न 10. भारतीय संविधान के अन्तर्गत कौन-से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? 
*उत्तर--संविधान के अन्तर्गत अनु. 15 (सार्वजनिक स्थलों पर समानता का अधिकार) अनु. 16 (सरकारी सेवा में समानता) 
` “तथा जनु. 19 (स्वतन्त्रता का अधिकार) केवल भारतीय नागरिकों को ग्राप्त है विदेशियों फो नहीं। 
'बहुविकल्पीय प्रशन 

निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए 

1. “एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान 
क्रा उपभोग करता हो।” यह कथन क्रिस विचारक का है : 


(अ) प्लेटो का (ब) अरस्तू का 
(स) सुकरात का (द) मैकियावठी का 
2. नागरिक बनने के लिए निम्न में से किस-शर्त को पूरा किया जाना आवश्यक है : 
(अ) राज्य की सदस्यता (व) राज्य के प्रति भक्ति 
(स) राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना 
(द) उपर्युक्त सभी 


3. निम्नलिखित में:से कौन-सा कथन असत्य है 
. (अ) नागरिक सम्बन्धित राज्य का निवासी होता है, लेकिन विदेशी सामान्यतया उस राज्य में.अस्थायी रूप से 
ही निवास करता हैं। 
(य) नागरिक अप्रने राज्य के अति पूर्ण राज्य-भक्ति रखता है, लेकिन विदेशी उस राज्य के.प्रति भक्ति रखता 
- है जिसका वह नागरिक होता है। 
* (स) नागरिक को उस राज्य की भूमि पर स्थायी रूप से रहने का अधिकार होता है और विदेशी भी उस राज्य 
“ की भूमि पर स्थायी रूप से निवास कर सकता है। 
(द) उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। 
4. इंग्हैण्ड में नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में किस सिद्धान्त को मान्यता प्राप्त है 
- ` (अ) रक्त अथवा वंश के सिद्धान्त को (ब) जन्म-स्थान के सिद्धान्त को * 
, (स) उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों को (द) उपर्युक्त में से किसी.सिद्धान्त की नहीं 
5.' अमरीका में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं 
,(अ) केवल जन्मजात नागरिक : (ब) केवल देशीयकरण से हुए नागरिक 
(स) उपर्युक्त दोनों प्रकार के-सतािका(272 ४45) इनसे, छे। कोई साही।€c!i07 
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6. 


हैः 
अ) अपनी पहले की नागरिकता का परित्याग करना * 
हो नए राज्य में सम्बन्धित राज्य के संविधान या कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक निवास करना 
` (स) नए राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा की शपय छेना 
(द) सभी शर्त 
! जल से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है : 
(अ) निश्चित निवास (व) विवाह 
(स) सरकारी सेवा' (द) इनमें से सभी 
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था की गई है : उ 
(अ) अनुच्छेद 5 से 11 तक ` (व) अनुच्छेद 12 से 21 तक 
(स) अनुच्छेद 22 से 28 तक (द) अनुच्छेद 30 से 35 तक 
भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के सम्वन्ध में नियम वनाने व उन्हें संचालित करने का अधिकार किसे 
प्रदान किया गया है : : 
(अ) संसद को (ब) राज्य विधानमण्डलों को 
(स) 'अ' व 'व' दोनो को (द) इनमें से कोई नहीं 
भारतीय नागरिकता अधिनियम कव पारित किया गया : 
(अ) 1950 में (व) 1952 में 
(स) 1955 में (द) 1958 में 
अ नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती . 
(अ) जन्म से (व) रक्त सम्बन्ध या वंशाधिकार से 
(स) पंजीकरण द्वार | (द) इनमें से सभी द्वारा . 
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 के अनुसार अव ज़ो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय 
नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अव भारत में कम-से-कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा : 
(अ) 6 माह (ब) 5 वर्ष - 
(स) 7 वर्ष (द) 10 वर्ष 
- भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 के अनुसार देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता तभा प्रदान 
की जाएगी जवकि सम्वन्धित व्यक्ति : 


देशीयकरण फे आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए सम्वन्धित व्यक्ति को किस शर्त को पूरा करना होता 


(अ) 5 वर्ष तक भारत में Fe चुका हो (व) 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो 
(स) 15 वर्ष तक भारत में रह चुका हो (द) 20 वर्ष तक भारत में रह चुका हो 


- निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है : 


(अ) नागरिकता का परित्याग करने पर (व) दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर 
(स) संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण (द) उपर्युक्त सभी आधारों पर 


. “श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं अतः Fr 
[ ल्या Ms कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए।” यह 
अ) व 
(स) हाव्स - रि लो 
- आदर्श नागरिकता का प्रमुख तत्व है : १ 
(अ) जनकल्याण से प्रेरित अन्तःकरण (व) सच्चरित्रता 
(स) विचारों की उदारता (द) इनमें से सभी तत्व 
/- (य क र में प्रमुख वाघा है : र 
र प्रवळता अकर्मण्यता 
(स) अज्ञान 


[सत्त--1. (व), 2. (द), 3. (स), 4. (स Mn de [ ov 
11. (०,९९ (बो era (व), 16. (६), 17, (६) 00 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 है 
नागरिक के अधिकार तथा कर्तव्य 


[RIGHTS AND DUTIES OF A CITIZEN] 


ˆ “स्व॒भावतया प्रकृति के दारा सब मनुष्यों को समान रूप से उत्पन्न किया गया है और उनके कुछ 
जन्मजात अधिकार हैं जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने जीवन अथवा अपनी सन्तानों से प्रथक्‌ नहीं कर सकते. 

यथा जीवन और स्वतन्त्रता, सम्पत्ति के अर्जन और सुखी जीवन की प्राप्ति का अधिकारा” 

--थॉमस जैफरसन 

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके विना न तो व्यक्ति अपने 
व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों 
के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक 
राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किये जाते हैं। अधिकार लोकतन्त्र की भी आधारशिला है 
जहां अधिकारों का अस्तित्व लोकतन्त्र में ही सम्भव है वहीं अधिकारों के विना छोकतन्त्र अर्थहीन व काल्पनिक 
है। अधिकारों की व्यवस्था किसी राज्य का मापदण्ड भी है। लास्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि “एक 
राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा 
कहा जा सकता ही!” ` 

अधिकार का अर्थ और परिभाषा 

प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गयी हैं, छेकिन इन शक्तियों का स्वयं 
अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए वाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती - 
है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, इस कारण राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये 
सुविधाएं प्रदानः की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाळी इन बाहरी सुविधाओं का - 
नाम ही अधिकार है। 

“अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गयी कुछ कार्य करने की स्वतन्त्रता या सकारात्मक 
सुविधा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर 
सके!” प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकार की निम्नलिखित शब्दों में परिभाषाएं की गयी हैं : 

छास्की के अनुसार, “अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई 
भी ब्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता ही?" 

वाइल्ड के अनुसार, “अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है।'” 

बोसांके के अनुसार, “अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है!” 


’ 1 “Wehold these truths to be self-evident that men are created equal, that they endowed by . 
their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty ri pursuit of 

happiness. —Thomas Jefferson 

“Every state is known by the rights, that it maintains. 

“Rights are those conditions of social life, without which no man can seek in general to be himself 

at his best." 

“A right is a reasonable claim to the exercise of certain activities. —Wilde 


"Aight is a claim, rovegnisqg लगी अलग AEA! 0), C —Bosangquet 


ea 


go 
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डॉ. बेनी प्रसाद के अनुसार, “अधिकार वे सामाजिक दशाएं हैं जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के | 
लिए आवश्यक हैं।” ; । 
भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्री के अनुसार, “अधिकार समुदाय के कानून दारा स्वीकृत बह व्यवस्था, 
लियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो!” | 
अधिकार के आवश्यक लक्षण क 
लास्की, वाइल्ड और श्रीनिवास शास्री ने अधिकार की जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं और अधिकार 
की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं : 


4 
री 
| 


अ (1) सामाजिक स्वरूप--अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है 
अधिकार के आवश्यक लक्षण | कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है, सामाजिक | 
(1) सामाजिक स्वरूप स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है | 


वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियां हैं। अधिकार तो 
राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गयी स्वतन्त्रता और सुविधा | 
का नाम है और इस स्वतन्त्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा 
उपभोग समाज में ही सम्भव है। ब्रिटिश विचारक टी. एच. ग्रीन 
- ने अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। राज्य केवल उन्हें कानूनी 
मान्यता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार 
प्रदान किये जाते हैं, उसकी सिद्धि समाज में ही सम्भव है। इस दृष्टि से भी अधिकार समाजगत ही होते हैं। | 
(2) कल्याणकारी स्वरूप-अधिकारों का सम्वन्ध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से 
होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वे ही स्वतत्त्रताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व 
के विकास हेतु आवश्यक या सहायक हों। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं मिलते हैं जो व्यक्ति के | 
विकास में वाधक हों। इसी कारण मद्यपान, जुआ खेलना या आत्महत्या अधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं। | 
(3) लोकहित में प्रयोग--व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और सम्पूर्ण समाज 
के सामूहिक हित के लिए प्रदान किये जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग इस 
प्रकार किया जाय कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई 
व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों या सम्पूर्ण समाज के हित साधन में 
वाधा पहुंचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। र | 
(4) राज्य का संरक्षण--अधिकार का एक आवश्यक लक्षण यह भी है कि उसकी रक्षा.का दायित्व राज्य | 
अपने ऊपर लेता है और. इस सम्वन्ध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। उदाहरणार्थ, व्यक्ति को रोजगार ।क्‍ 
आप्त होना चाहिए, यह वात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता ' 
है, लेकिन राज्य जव तक आवश्यक संरक्षण की. व्यवस्था न करे, उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में इसे ! 
अधिकार नहीं कहा जा सकता है] र चनी 
(5) सार्वभौमिकता या सर्वश्यापंकता--अधिकार का एक अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के । 
सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किये जाते हैं और इस सम्बन्ध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के | 
पा पर कोई भेद नहीं किया जाता है। अधिकारों में भेदभाव करना, अधिकारों की मूळ भावना का हनन | 


अधिकार के उपर्युक्त क्षणों के आधार पर सामान्य शब्दों में - | | 
सकता है कि “अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तिल के Se व हे साल | 
सामाजिक परिस्यितिया हैं जिल्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य छागू करने की व्यवस्था करता है! | 
साधारणतया अधिकार दो ठ न | 

र दो प्रकार के होते ह-(1) नैतिक अधिकार, और (2 1 

होता: हे कमक विचारका! के रि दे अधिकार ह में ही स्वीकार नहीं किया जाता | 
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' है क्योंकि ये अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें धर्मशात्र, जनमत या आत्मिक:चेतना द्वारा स्वीकृत 
किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता है। . 

(2) कानूनी अधिकार (1.०४५ 7२121(5)--ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य दारा की जाती है और 
जिनका उल्लंघन कानून से दण्डनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू 
. करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। ठीकॉक ने इन अधिकारों की परिभाषा करते हुए 

है कि “कानूनी अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं 
तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति बारा प्रदान किये जाते हैं और रक्षित होते हैं 
आ अधिकार के दो भेद किये जा सकते हैं-([) सामाजिक या नागरिक अधिकार, (1) राजनीतिक 
अधिकार। 
(0) सामाजिक या नागरिक अधिकार (४०८४ or Civil Rights) 

प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्नलिखित हैं अपकारो 

९0) समानता का अधिकार-समानता का अधिकार एक | 
अते म्य अधिकार है व इसका तात्पर्य यह है कि 

व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व सामाजिक अधिकार 
प्राप्त होना चाहिए और जाति, धर्म व आर्थिक स्थिति के भेद के षे ® मा कशा 


बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए (क) राजनीतिक समानता का 

- समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातन्त्र अधिकार i 
की आत्मा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 तक समानता (ख) सामाजिक समानता का 
के अधिकारों का वर्णन है। इसके निम्नलिखित भेद हैं : अधिकार 


(क) राजनीतिक समानता का अधिकार-इसका तात्पर्य (ग) आर्थिक समानता .का 
यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार बिना किसी अधिकार 
भेदभाव के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना 
चाहिए। इस राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रजातन्त्रामक शासन 
की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही सम्भव 
है। इसी में यह बात भी शामिल है कि न्याय और कानून-की 
दृष्टि में सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए। 

(ख) सामाजिक समानता का अधिकार--इसका तात्पर्य यह 
है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, सम्पत्ति, वर्ण या लिंग के 
आधार. पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया ज़ाना चाहिए 
और व्यक्ति को व्यक्ति होने के नातेःही समाज में सम्मान प्राप्त 
होना चाहिए। डॉ. बेनीप्रसाद के शब्दों में, “सामाजिक समानता 
का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक के सुख का ल है तया 
किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन-मात्र नहीं समझा जा 
सकता है|” सामाजिक समानता की स्थापना हेतु भारतीय संविधान i वा क 
के 17वें अनुच्छेद दारा अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित (न का अधिकार - 

* (ग) आर्थिक समानता का अधिकार--वर्तमान समय में लिख ह 

आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है कि मानव के () मत देने का अधिकार 
आर्थिक स्तर में गम्भीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए और सम्पत्ति (1) निर्वाचित होने का अधिकार 
एवं उत्पादन के साधनों का न्यायसंगत वितरण किया जाना*|  (॥) सार्वजनिक ..पद ग्रहण करने | ` 
चाहिए। टॉनी के शब्दों में, “आर्थिक समानता का अर्थ एक ऐसी का अधिकार SR 
विषमता के अभाव से. है जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप |... (9). आवेदन: पत्र और सम्मति देने 


में किया जा सके। CC-0.Panini Kanya Maha Vid 


(1) स्वतन्त्रता का अधिकार 


(1) सम्पत्ति का अधिकार . 


Digitized by १इप्टझोडिपरटा-ताततित्राशात ती, रुपरेखा ०.०1: | 

() स्वतन्त्रता का अधिकार-स्वतन्त्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है क्योंकि इस 
अधिकार के विना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज का विकास सम्भव नहीं है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य उच्छंखल्ता 
या निय्त्रणहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसरों की प्रापि है। लास्की . 
के शब्दो में, “इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके दारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से बिना 
किसी बाहरी बन्धन के अपने जीवन का विकास कर सके!” स्वतन्त्रता के अधिकार के भेद निम्नलिखित हैं : | 

(क) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार-व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना सामान्य 
जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सकें। इसके अन्तर्गत यह वात भी सम्मिलित है कि जब तक व्यक्ति | 
कानून का उल्लंघन न करे, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा अभियोग की पुष्टि | 
के विना उसे वन्दी नहीं रखा जा सकता । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सबसे वा प्रतिपादक जे. एस. मिल है, 
उसके शब्दों में, “स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर ब्यक्ति सम्रभु होता है।'” मिल ने । 
स्वतन्त्रता को व्यक्ति व समाज दोनों के विकास के लिए आवश्यक वताया है। इसीलिए उसने राज्य को एक 
आवश्यक बुराई माना है। . - 

(ख) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्वता का अधिकार-मानव एक विवेकशील प्राणी है और विचार | 
स्वातन्त्र्य मानसिक तथा नैतिक उन्नति की सर्वोच्च शर्त है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार । 
रखने और भाषण, लेख, आदि के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सुकरात 
ने विचार स्वातततय त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेयस्कर समझा था और मिल्टन, मिल, वाल्टेयर, रास्की, आदि | 
सभी विद्वानों ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का महत्व स्वीकार किया है। मिल्टन कहते हैं, “मुझे 
ह र के अनुसार जानने की, बोलने की और तर्क करने की स्वतन्त्रता अन्य स्वतन्त्रताओं से अधिक 

(ग) अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का अधिकार--अन्त:करण की स्वतन्त्रता या धार्मिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय 
है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार .करने की.स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए और एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म नहीं छादा जा सकता है। धर्म 
10 आ 5 है और इस कारण इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाहरी दबाव 

त है, किन्तु ध मे - 
र ह याव 1 की आड़ में अनाचार, अत्याचार या धार्मिक करता या असहिष्णुता 

(घ) समुदाय निर्माण की स्वतन्त्रता का अधिकार-संगठन 1 
इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ च 5 Mo 
चाहिए। व्यक्ति को इस वात का अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति करने के 
ढिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके, लेकिन इस प्रकार के किसी भी | 
क अया अनैतिक कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती है। . ; 

का अधिकार--एक : वदि | 
उसे नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नही है तो उसकी nus क व | 
है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार विना किसी अनुचित कम खाट है का ते संके | । 
“तिक स्वतन्त्रता नींद के उस पत्थर के समान है जिस पर जीवन का सम्पूर्ण भवन asi 08: | 
स्वतन्त्रता के विना राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता का कोई विशेष नही होता है,' नैतिक | 

01) सम्पत्ति का अधिकार-मानव जीवन के लिए सम्पत्ति आवश्यक ही सति के अधिक | 
जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योकि यह विचार मानव को उन्नतिं की ओर प्रेरित अशिया a | 
अधिकार का तात्य यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाये गये.घन को चाहे तो त करता है। सम्पत्ति | 
खर्च कर सकता है या अर्जित करके रख सकता है और धन, जमीन चाट तो आज की आवश्यकताओं पर | 
रित इस धन को विना मुआवजा दिये उससे छीना नहीं जा सकता हा ग कतार लक | 


: “Over himselt लहर का पेम anip atdsaul tiles 19 SertRign.” 


क 


CY SR FE DG YO BO EYE HP DENCY 


_____0०८००४५॥हीक के- अभिका थ्न 5102051901 58 itizedbyA अधिकार अछत and 03100 55 


वर्तमान समय में सम्पत्ति के अधिकार को अनियन्त्रित रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका 
कारण यह है कि सम्पत्ति का अधिकार जहां एक ओर दया, दान, उदारता, स्नेह, कार्यक्षमता, आदि मानवीय 
गुणों की ओर प्रेरित .करता है, वहां यह विषमता, भेदभाव, वैमनस्य और शोषण के दुर्गुणों का भी कारण 
बन जाता है। अतः जनकल्याण की दृष्टि से सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया,जा सकता है। 

(४) रोजगार का अधिकार--व्यक्ति को स्वयं अपने और परिवार के भरण-पोषण, आवास एवं शिक्षा 
के ठिए धन की आवश्यकता होती. है और व्यक्ति यह आर्थिक शक्ति किसी-न-किसी प्रकार का काम किये 
बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः वर्तमान समय में यह आवश्यक समझा जाता: है कि व्यक्ति को काम प्राप्त 
करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। 

नैतिक रूप में वर्तमान समयः के सभी राज्य रोजगार के अधिकार को स्वीकार करते हैं, किन्तु भारत ' 
जैसे अनेक राज्यों में आर्थिक साधनों के अभाव के कारण राज्य कानूनी रूप में नागरिकों कों अव तक इस 
प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं कर सका है। का 

(४) शिक्षा का अधिकार-शिक्षा मानव की मानसिक एवं आध्यात्मिक खुराक है और शिक्षा के.आधार 
पर ही व्यक्तित्व का विकास सम्भव है। अतः वर्तमान समाज में यह बात सर्वमान्य है कि नागरिक-को शिक्षा 
प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। केवळ इतना ही नहीं, शासन को धनवान एवं निर्धन, दोनों ही वर्गों 
को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं। वाचनालय, पुस्तकालय और संग्रहाल्यो की स्थापना की 
जानी चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में व्यवस्था की जानी चाहिण ` 

(५) जीवन का अधिकार--मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार संबसे अधिक मौलिक व 
आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के विना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा 
सकती है। जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और 

, राज्यं इस वात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अन्त न कर सके। 
जीवन के अधिकार के अन्तर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि: 

किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक 
कार्यवाही कर सकता है और आत्मरक्षा के निमित्त की गयी यह कार्यवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। 

(४) परिवार का अधिकार--राज्य के समान ही परिवार भी मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य संस्था 
रही है और मानव जाति के विकास में परिवार का योग किसी भी दूसरी संस्थां से कम नहीं है। केवळ यौन 
तुष्टि और मानव जाति को बनाये रखने के लिए ही नहीं वरन्‌ नागरिक गुणों के विकास हेतु भी परिवार का 
अस्तित्व आवश्यक है। अतः व्यक्ति को विवाह कर परिवार का निर्माण करने और सन्तान के पालन-पोषण 
का अधिकार होना चाहिए तथा राज्य को इस सम्बन्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिएं। | 
(7) राजनीतिक अधिकार (९०1०81 Rights) po 

राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के 
लिए आवश्यक होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रवन्ध में भाग लेते 
हैं। साधारणतया एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार 
प्रदान किये जाते हैं : ५ कक | ईं 

: (मत देने का अधिकार--वर्तमान समय के विशाळ राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय व्यवस्था सम्भव नहीं 
रही है इसलिए प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र के रूप में एक ऐसी व्यवस्था की गयी है जिसमें जनता अपने. 
प्रतिनिधियों. का निर्वाचन करती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता. है। इस प्रकार 
जनता मताधिकार के माध्यम सै ही देश के शासन में भाग ठेती है और मतदान को प्रजातन्त्र की आधारशिला 
.कहा जा सकता है! वर्तमान समय की प्रवृत्ति मताधिकार को अधिकाधिक व्यापक बनाने की है और इसलिए 
अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया है। . 

() निर्वाचित होने का अधिकार-प्रजातन्त्र में शासक और शासित का कोई भेद नही होता और 
योग्यता सम्बन्धी कुछ प्रतिवन्धों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का 


अधिकार होता है। इसी अधिकार के माध्यम से में से भाग ले सकता है। 
तके माध्यम से व्यक्ति / वैश a की उन्नति ya सनक हित. > 


की रूपरेखा प 
- (प) सार्वजनिक का अधिकार- व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद्‌ ग्रहण करने का अधिकार 
होना चाहिए और इस मर के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। 
6४) आवेदन-पत्र और सम्मति देने का अधिकार--छोकतन्त्र का आदर्श यह है कि शासन का संचालन 
जनहित के लिए किया जाय। अतः नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने या शासन को आवश्यक सम्मति 
प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्यपालिका या व्यवस्थापिक्रा अधिकारियों को प्रार्थनापत्र 


देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अन्तर्गत ही शासन की आलोचना का अधिकार भी सम्मिलित - 


किया जाता है। क 

उक्त सभी अधिकारों को प्रत्येक लोकतान्त्रिक देश में संविधान या कानून के माध्यम से मान्यता प्रदान 
की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को जारी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक 
क कि अक र 


` ` कर्तब्य का अर्थ-किसी विशेष कार्य के करने या न करने के सम्बन्ध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को ही 
कर्तव्य कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिन कार्यों के सम्बन्ध में समाज एवं राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति 
से यह आशा करते हैं कि उसे वे कार्य करने चाहिए, वे ही व्यक्ति के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। 
कर्तव्य के प्रकार (८1105 ० 000८०)--कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं : (1) नैतिक कर्तव्य, और 
(2) कानूनी कर्तव्य। 
(1) नैतिक कर्तव्य ((००७४1 ए६९७)-नैतिक कर्तव्यों से तात्पर्य उन कर्तव्यों से है जिनका सम्बन्ध 
- मनुष्य के अन्तःकरण, नैतिकता व औचित्य और अनौचित्य की प्रवृत्ति से 
होता है; जैसे, सत्य वोलना और प्राणी मात्र के हित की कामना, आदि। 
यद्यपि नैतिक दृष्टि से व्यक्तियों के द्वारा सदैव ही ये कार्य किये जाने 
' चाहिए, लेकिन यदि व्यक्ति इन नैतिक कर्तव्यों के विरुद्ध भी आचरण 
करें, तो उन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता है। . 
(2) कानूनी कर्तब्य (०४० ए४।९५)-कानूनी कर्तव्य अपनी प्रकृति से ही नैतिक कर्तव्यों से भिन्न 


होते हैं। इन्हें करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, अपितु यें व्यक्ति के वे कर्तव्य होते है | 


जिनका पाठन करना अनिवार्य होता है जिचका पालन न करने पर व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदत्त दण्ड के भागी 
होते हैं। नागरिकशात्र के अन्तर्गत प्रमुख रूप से इन कानूनी कर्तव्यों का ही अध्ययन किया जाता है। 
i अप नागरिक के प्रमुख कानूनी कर्तव्य 
एक नागरिक के प्रमुख कानूनी कर्तव्य निम्नलिखित. कहे जा सकते हैं : 


` (2) राज्य के प्रति भक्ति-प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह उस राज्य के प्रति भक्ति रखे, . 


जिसका वह नागरिक है। व्यक्ति के विकास के 


के कर्तव्य के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। '" 
Fa (3) कर देना-राज्य को शान्ति और व्यवस्था 
तया नागरिक के हित वविविवारकि त काय के ०००० 


ठिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता होती है और इस आर्थिक शक्ति को प्राप्त करने'के छिए राज्य विविध 
प्रकार के कर लगाता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सहर्ष इस प्रकार के करों को स्वीकार करें और पूर्ण 
ईमानदारी के साथ इस प्रकार के सभी करों का भुगतान करें। कर देने के सम्बन्ध में बेईमानी, आनाकानी या ` 
छल अपराध की श्रेणी में आते हैं। 9 राक व 
राज्य के प्रेति भक्ति, कानूनों का पालन और कर देना इन कर्तव्यों के अतिरिक्त ईमानदारी के साथ 
मताधिकार का. प्रयोग करना, सेवाभाव के साथ सार्वजनिक पदों को ग्रहण करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की 
रक्षा करना और राज्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्यपालन में सहायता देना, आदि को व्यक्ति के राजनीतिक 
कर्तव्यों में सम्मिलित किया जाता है, किन्तु इस प्रकार के कार्यों को विशुद्ध कानूनी कर्तव्य नहीं कहा जा 
सकता है। इसका कारण यह है कि. इस प्रकार के कार्य न करने पर अर्थात्‌ मताधिकार का प्रयोग न करने 
या सार्वजनिक पद को स्वीकार न करने पर किसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नहीं की.गयी है। साधारण रूप 
से यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को प्रत्येक सम्भव रूप में राज्य के साथ सहयोग करनां चाहिए और 
व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने हित के साथ-साथ समाज एवं राज्य के हित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस 
प्रकार का मार्ग अपनाते हुए ही व्यक्ति समाज एवं राज्य की उन्नति में योग दे सकता. है।. कप 
पर्यावरण की सुरक्षा के प्रतिनागरिक के दायित्व . ः 
पर्यावरण का अर्थ -मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा सम्बन्ध है। हमारे चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण 
एवं परिवेश जिसमें हम मनुष्य और अन्य जीवधारी रहते हैं तथा जिसमें वनस्पति जगत' भी. सम्मिलित है; 
सव मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। * धका है हु 
, हमारा यह पर्यावरण मुख्यतया तीन भागों में बंटा हुआ है: स्यलमण्डल, जमुण्डल और वायुमप्डल! 
भौतिक जगत के इन तीनों मण्डलों (स्थलमण्डल, जठमण्डल और वायुमण्डल) की रक्षा तया उनकी विशुद्धता को 
बनाए रखना ही पर्यावरण की सुरक्षा है। क 
४ ` पर्यावरण की सुरक्षा और उसका महत्व 
वर्तमान युग में पर्यावरण परं दबाव बढ़ता ही जा रहा है। आज विकास के नाम पर मानव.प्रकृति सें 
दूर होता जा रहा है। बीसवीं सदी में तथाकथित सभ्य मानव ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। निरन्तर 
बढ़ती हुई जनसंख्या और अन्य कारणों से समस्त मानव जाति के सम्मुख प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा 
है, उसकी शान्ति, सादगी और पवित्रता नष्ट हो रही है। र 
. अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मकान बनाने, खेती करने, ईधन प्राप्त करने, पैसा बनाने ` 
और अन्य उपयोगों के लिए पेड़ों और जंगलों का सफाया हो रहा है। रोज ही नई-नई सड़कों, गगनचुम्बी 
इमारतों, मिलों और कारखानों का निर्माण हो रहा. है। इस प्रक्रिया में हानिकारक रसायनों और गैसीं का 
प्रयोग हो रहा है और यह समस्त प्रक्रिया पहले से बहुत बड़ी मात्रा में हानिकारक रसायनों एवं गैसों को ही 
जन्म दे रही है। इसके परिणामस्वरूप शहरों से लेकर गांवों तक पर्यावरण का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो - 
रहा है। म ०, 2 ४ Se 
आज स्थिति यह है कि औद्योगिक प्रगति के प्रभावों के रूप में प्रतिवर्ष हमारे पर्यावरण में कार्बन 
डाइ-ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा 2 प्रतिशत बढ़ती जा रही है और यह समस्त विश्व. 
के लिए भारी चिन्ता का विषय है। भारत और अन्य विकासशील देशों में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति इस 
कारण विशेष रूप से है कि उद्योगों का विकास अनियमित रूप से हुआ है तथा उद्योगों से पर्यावरण की रक्षा 
करने के लिए जिस प्रकार के प्रबन्ध किए जाने कीं आवश्यकता है; उस प्रकार के प्रबन्ध नहीं किए गये हैं। 
परिणामतया गंगा, यमुना और गोमती जैसी नदियां और अन्य छोटे जलाशय, सभी भारी प्रदूषण की स्थिति. 
में पहुंच गएं हैं। दूसरी ओर जंगलों में भारी तथा अंधाधुंध कटाई हो रही है जिससे “प्राकृतिक असंतुलन" की 
, स्थिति उत्पन्न हो गई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा का औसत गिरं गया है और 
` .छगातार सूखे की स्थिति ने जन्म ले लिया है। यह: स्थिति आज की तुना में भविष्य में अधिक बड़े संकट का 
` ¬ दलति मी जवात हैं, यह वात वैज्ञानिक रूप से भी स्पष्ट और सिद्ध हो चुकी है। . : _ नळ 8 23: 
2९३ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कारण बन सकती है। पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण तथा बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण पर्यावरण के) 
भौतिक व जैविक तत्वों में पाया जाने वाला सन्तुलन बिगड़ गया है। इसे पर्यावरण असन्तुलन भी कहते है 


जो दीर्घकाल में मानव समुदाय के लिए घातक है। 


मनुष्य के जीवित रहने के लिए जिस तरह भूमि आवश्यक है, उसी तरह अन्य जीवधारी और वनस्पतिं 


भी आवश्यक हैं। प्रकृति का प्रत्येक जीव यानी पेड़-पौधे, प्राणी, कीड़े-मकोड़े, पक्षी और हिंसक जीव, आदि 
भी प्रकृति के व अंग और पुर्जे हैं, जो इस उपग्रह पर जीवन के प्राकृतिक तंत्रं का संचालन 


और निर्धारण करते हैं। इसमें एक जीव की कमी या नष्ट होने का प्रभाव दूसरे जीवों के अस्तित्व और | 
क्रियाकलाप पर पड़ता है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा का आशय है : प्रकृति दारा प्रदत्त समस्त वातावरण की 
सुरक्षा ; 


| 
| 
| 


` पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति नागरिक का दायित्व 
(पर्यावरण की रक्षा हेतु व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले उपाय) 


आज की परिस्थितियों में पर्यावरण की रक्षा समस्त मानव जाति के लिए जीवन-मरण का प्रशन है। यदि । 


मानव जाति ने पर्यावरण की रक्षा के प्रति आवश्यक जागरूकता का परिचय नहीं दिया, तो. समस्त मानव | 


जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। पर्यावरण को भारी आघात पहुंचा है और विभिन्न रूपो.में प्रदूषण 
निरन्तर बढ़ता जा रहा है] प्रदूषण (2०1४०) के ये विभिन्न रूप हैं : जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि 
प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं अस्वास्थ्यजनक रहन-सहन से उत्पन्न प्रदूषण। प्रदूषण एक विश्वव्यापी दानवी 
समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण की प्रकृति ऐसी है कि उसे राष्ट्रीय सीमाओं मे 


१ 
1 
|. 
नहीं बांधा जा सकता। उदाहरण ¦ 


के लिए, जलवायु परिवर्तन (८।०३।९ ८०१४९) की समस्या जो आज विश्व की सबसे प्रमुख समस्या है। | 


इससे निपटने के लिए विश्व के सभी देशों का एक सम्मेलन दिसम्बर 2009 में कोपेनहेगन (स्वीडन) में हुआ 
र्य | य की रोकथाम और पर्यावरण की रक्षा इन परिस्थितियों में हम सबका वहुत अधिक महत्वपूर्ण दायित्व 
जाता है। 
इस दृष्टि से नागरिक द्वारा प्रमुख रूप से निम्न दिशाओं में प्रयल किए जाने चाहिए : 
1. जनसंख्या की रोकथाम--यदि हम पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो जनसंख्या की रोकथाम के 
लिए सभी सम्भव प्रयल करने होंगे! विधिवत्‌ रूप से लगाये गये एक अनुमान 


! 
1 
1 


| 


| 
4 


| की जनसंख्या 508.2 करोड़ थी और आज यह जनसंख्या 670 करोड़ से अधिक हो गई है। विश्व के तीन | 


के सभी as | 
भारत जैसे देश में इस प्रसंग में विशेष प्रयल किए जाने बाप सम्भव प्रयत्न. किए जाने चाहिए 


2. बनों, पेड़-पौधों और वनस्पति र वनों 
त यत जाम दी जगत की रक्षा तथा वृद्धि पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से वनों, पेड़-पीधों 


रक्षा का विशेष महत्व है। वनों से होने वाढे लाभ अनगिनत हैं। वन तापमान को | 


हो व करते हैं, नमी व वर्षा को आमन्त्रित करते हैं, तेज आंधियों को रोकते हैं और मरुस्थळ के फैलाव 


निर्णायक वाधा उपस्थित करते हैं वन भूमि, वायु एवं जल के मध्य संतुलन बनाये रखते हैं। वनों की इसी 


को जन्म देने से भी अधिक पवित्र कार्य i काटना नराधम कार्य और वृक्षों को लगाना संतान .| 


- ' गया है, लेकिन व्यवहार में 
. तात्कालिक भौतिक छाभों के लिए अज्ञान और स्वार्थ-वश वनों स्थिति यह है कि मानव अपने 


“1 हाऊ ही के वर्षो में प्राकृतिक साधनों के अमर्यादित दोहन के र 
- कोमाननेल्येई कि कारण 
विकास और पर्यावरण का निकटतम सम्बन्ध है तया पर्यावरण की सुरक्षा के विना विकास का न तो कोई 
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भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अयं लोग इस वात ! 
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है। अनुमान यह है कि लगभग 12 प्रतिशत भूमि ही बनों से आच्छादित है तथा इसमें भी लगातार कमी हो रही 
ह अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नागरिकों का दो दिशाओं में दायित्व वन जाता है। प्रथम, पुनः बन 
लगाए जाएं (२८४०९४४४०7) और द्वितीय, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो। ये दोनों ही क्रियाएं बनों के संरक्षण 
का महत्वपूर्ण भाग और एक-दूसरे की पूरक हैं। वृक्षारोपण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि न॑ केवळ 
वृक्ष लगाए जाएं वरन्‌ जो वृक्ष लगाए गये हैं उनकी रक्षा की जाए। वृक्षों को प्रथम दो वर्षों में विशेष संरक्षण 
की आवश्यकता होती है। भारत जैसे देश में स्थिति यह है कि पेड़ तो वड़ी संख्या में लगाये जाते हैं, लेकिन 
उनकी :रक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आवश्यकता इस वात की है कि वृक्षों का रख-रखाव और 
उनकी रक्षा को एक सामाजिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व के रूप में स्वीकार किया जाए - . 
3. नदियों और जलीय स्रोतों की रक्षा तथा उनकी स्वच्छता एवं विशुद्धता को बनाए रखना--जल पर्यावरण 
का एक महत्पूर्ण अंग. है। आवादी के बढ़ने और सृष्टि का विकास होने के साथ पानी का खर्च निरन्तरः 
बढ़ता जा रहा है, लेकिन वर्षा से प्राप्त पानी में कोई वृद्धि नहीं होती। ऐसी स्थिति में पानी को लेकर तीन 
प्रकार की समस्याएं हैं : न 
(क) पानी को नष्ट होने से बचाना, र 
(ख) पानी को प्रदूषण से बचाना, 
(ग) प्रदूषित तथा इस्तेमाल किए गये पानी को शुद्ध कर उसे फिर से प्रयोग के योग्य करना। 
इनमें भी पानी के प्रदूषित होने की समस्या सव्रसे अधिक गम्भीर रूप छे रही है। उदाहरण के लिए, 
. धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से. भारत की सवसे अधिक पवित्र नदियां गंगा और यमुना आज सवसे अधिक 
प्रदूषित हैं। धार्मिक अंधविश्वास, स्नान और अस्थि विसर्जन भी नदियों के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। 
` बड़े शहरों की समस्या और गम्भीर है। जल-मल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सारी गन्दगी - 
नालों के माध्यम से समीपवर्ती नदियों में पहुंचती है और प्रदूषण का कारण बनती है। ` 
अब तो समुद्र भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। समुद्रों में जहाजरानी, आणविक अस्त्रो के परीक्षण तथा 
समुद्र में फेंकी गई गन्दगी के कारण प्रदूषण होता है। अतः नदियों और अन्य जलीय स्रोतों के जल 
को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें हर सम्भव चेष्टा करनी होगी। नागरिकों का दायित्व है कि 
नदियों और अन्य जलीय स्रोतों में गन्दगी न गिराई जाए। यदि हम अपने लिए और प्रकृति के लिए 
स्वस्थता की स्थिति चाहते हैं, तो हमें पानी की विशुद्धता को वनाए रखने के लिए हर सम्भव चेष्टां करनी 
होगी।' . -. 
4. परिवहन के साधनों के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था-परिवहन के साधन वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण 
के प्रमुख कारण हैं। भारत और अन्य अनेक देशों में ऐसे.वाहन भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो अब कूड़े-करकट 
में फेंके जाने योग्य हैं। ऐसे सभी वाहनों को सड़कों से अलग किया जाना चाहिए, जो अनावश्यक रूप से 
अधिक कार्बन छोड़कर वायुमण्डल को प्रदूषित करते हैं। सड़क परिवहन के प्रसंग में “ध्वनि नियन्त्रण. के 
लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। - 2 


5. दैनिक जीवन में पर्यावरण की सुरक्षा-हमें अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण की. सुरक्षा से सम्वन्धित... . 


प्रत्येक बात पर पूरा ध्यान देना होगा। प्रतिक्षण स्वच्छता की स्थिति को अपनाकर प्रकृति को स्वस्थ बनाये 
रखने की चेष्टा करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, आदि स्थितियों को अपनाने से दूर रहना होगा। 
नागरिकों का दायित्व हो जाता है कि कूड़ा-करकट, रही एवं निष्प्रयोज्य पदार्थों को यथास्थान इकट्ठा करें। 
कूड़ा-कंरकट को यौगिक खादों में. परिवर्तित कर .कचरे की समस्या हळ की जा सकती है। हमें अपने 
दिन-प्रतिदिन के क्रार्यक्षेत्र में ऐसे आचरण को अपनाना होगा, जिससे हम पर्यावरण सन्तुलन और मानव 
कल्याण में सहयोगी हो सकें। 5 र र 

- 6. जन जागरूकता अभियानं--पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है। नागरिकों में इसके प्रति . 
जागरूकता उत्पन्न करना आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकार, मीडिया, 
शिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर जन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। ' ; 

नागरिकों का दायित्व हो जाता है कि वे पर्यावरण.की सुरक्षा को अपने जीवन और अपने नित्य-कार्य 


में पूरी निष्ठा के साय अपना यदि, हमने पकृति के साय, जिल्वाड़ की (्थुति,को.बनाये रखा, प्रकृति 
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मानव जाति को भीषण दण्ड देगी। भारत में पर्यावरण की दृष्टि से अन्य तुलना 
हिति है। जंगल नष्ट हो रहे हैं, जलीय संस्थान दूषित हो रहे हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है | 
तथा अनियोजित औद्योगिक विकास वायुमण्डल को गन्भीर रूप से प्रदूषित कर रहा है। चैरनोबिछ दुर्घटना | 
और भोपाल गैस त्रासदी इस वात की साक्षी है कि पर्यावरण के प्रसंग में अपनाई गई गम्भीर लापरवाही | 
* कितनी अधिक भयानक स्थितियों को जन्म दे सकती है! हमें पर्यावरण की सुरक्षा को गम्भीर धार्मिक दायित्व | 
के रूप में अपनाना होगा। हमारी अपनी सन्तति और समस्त मानव जाति की रक्षा के लिए ऐसा करना 
नितान्त आवश्यक हो गया है। पर्यावरण की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि “पर्यावरण की 
रक्षा के लिए पर्यावरण कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए” और “पर्यावरण अदाउतें स्थापित की जानी | 
चाहिए।' इसके साथ ही नागरिकों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपने दायित्व धार्मिक निष्ठा के साथ निभाने | 
होंगे, इसी में सवका कल्याण निहित ह| . | 
ग हर पर्यावरण और विकास में सन्तुलन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक और वैज्ञानिक 
विकास आवश्यक है, लेकिन यह समस्त कार्य ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा 
सम्मव हो सके। पर्यावरण के सम्बन्ध में जन-जन के मस्तिष्क में जिस प्रकार की चेतना उत्पन्न होनी चाहिए, | 
वैसी व्यापक चेतना अब तक भी उत्पन्न नहीं हो सकी है। सम्पूर्ण मानवता के भविष्य के लिए इस सम्बन्ध | 
में चेतना उत्पन्न किए जाने की आवश्यकताही : ' ERE 
र अधिकार और कर्तव्य का सम्बन्ध | 
अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सार्वजनिक मांगें हैं और एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्तियों के | 
कर्तव्य-पाहन पर ही निर्भर करते हैं। वाइत्ड के शब्दों में कहा जा सकता है कि “अधिकारों का महत्व कर्तव्यों ! 
के संसार में ही है” अधिकार और कर्तव्य दोनों की ही सामाजिकता पर बल देते हुए डॉ. बेनीप्रसाद ने लिखा | 
हि “दोनों ही सामाजिक हैं और दोनों ही तत्वतः सही जीवन की शर्तें हैं जो समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त | 
चाहिए।” आओ 
साधारणतया अधिकार और कर्तव्यों को एक-दूसरे का विरोधी समझा जाता है। अधिकार का आशय | 
लिया जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए बाध्य कर | 
सकता है। इस प्रकार अधिकार का अभिप्राय लाभ उठाने से लिया जाता है। कर्तव्य का तात्पर्य है दूसरों के | 
लिए कोई कार्य कंरना और इस कारण इसे व्यक्तिगत हानि के रूप में समझा जाता है, किन्तु इस प्रकार का | 
दृष्टिकोण मिथ्या एवं भ्रमालमक है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे,के पूरक हैं और एक के अभाव | 
र पहलू अपने से देखता है तो को दूसरों | 
के दृटिसेण से देखता है तो वे करतय हो ये हो NN य १ 
अधिकार और कर्तव्य का पारस्परिक सम्बन्ध निम्न सपो मं स्पष्ट किया जा सकता है:  _ ., 
(1) एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है--अधिकार एक व्यक्तिगत प्रश्‍न नहीं वरन्‌ आवश्यक | 
रूप से एक सामाजिक प्रश्‍न है। सहयोग के द्ारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं और संहयोग के द्वारा ही. | 


उनका उपयोग किया जा सकता है] वस्तुतः एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्तियों का कर्तब्य | 
होता ६. और व्यक्ति के अधिकार इस वात पर निर्भर करते हैं कि समाज के दूसरे जि ह काक | 
* कर्तव्य का किस सीमा तक पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने विचार और भाषण की स्वतन्त्रता | 
के अधिकार का उसी समय उपयोग कर सकता हूं जवकि दूसरे लेग मेरे इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा. | 


हर (2) व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरों के समान अधिकार को स्वीकार 
अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का । 

हे a न ह world कू that rights have significance.” | 
: बा महा. fone locks ae ome thing, Hone Jno mer ov sand pein te | 
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अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के समान अधिकार को 
स्वीकार करे। यदि मुझे सम्पत्ति का अधिकार है तो इस अधिकार के साथ ही मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि 
मैं दूसरे व्यक्तियों की सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न न करूं। डॉ. बेनीप्रसाद ने ठीक ही कहा है कि “यदि 
प्रत्येक व्यक्ति केवळ अपने अधिकार का ही ध्यान रखे तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र ही 
किसी के लिए भी अधिकार नहीं रहेंगे!” ' 

(3) नागरिक का अधिकार राज्य का कर्तव्य--अधिकार की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि अधिकार 
व्यक्ति का वह दावा है कि जिसे समाज स्वीकार करता है और 
राज्य लागू करता है। इस प्रकार व्यक्ति के अधिकार राज्य के 
अधिकारों को लागू करने की क्षमता और तत्परता पर निर्भर 
करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों में कोई दूसरा व्यक्ति 
या सरकारी अधिकारी वाधक सिद्ध होता है तो राज्य का कर्तव्य 
हो जाता है कि उसे दण्ड दे और इसे प्रकार व्यक्ति के अधिकारों 
की रक्षा करे। 

(4) व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसंका कर्तव्य 
है--राज्य के द्वारा.व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य 
व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और सामूहिक रूप से सम्पूर्ण 


अधिकार और कर्तव्य का सम्बन्ध 

(1) एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे 
व्यक्ति का कर्तव्य है 

(2) व्यक्ति का अधिकार उसका यह 


(3) नागरिक का अधिकार राज्य का 
कर्तव्य 
(4) व्यक्ति का अधिकार समाज के 


समाज्‌ की उन्नति होता है। अतः व्यक्ति का अधिकार उसका यह 
कर्तव्य निश्चित करता है कि उसका उपयोग इही सवयो की | 5, अते उसका कर्तव्य हे. के अते 
प्राप्ति के ठिए किया जाय। अधिकार का उचित ढंग से प्रयोग कर्तव्य निर्धारित करते हैं 


करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। राज्य के द्वारा विचार जर 
और भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार मुझे स्वयं अपनी और सम्पूर्ण समाज की उन्नति के लिए दिया गया 
है और यदि मेरे द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि, न्यायाल्य के अपमान या 
सदाचार के नियमों के विरुद्ध किया जाय, तो मेरे इस अधिकार को भी सीमित किया जां सकता है और 
विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। 

(5) व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं-राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन 
स्वतन्त्रता, शिक्षा और सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किया जाता है और राज्य इस बात की व्यवस्था करता है 
कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपभोग कंर सके। इस प्रकार राज्य व्यक्तियों के.अधिकारों की रक्षा 

और व्यवस्था के जो कार्य करता है, उन कार्यों के बदले में व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य 
का समर्थन और सहयोग करे, राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठा रखे और संकट की स्थिति में राज्य के लिए 
प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। 

इस सम्बन्ध में जैक (1210 महोदय का कथन है कि “प्रत्येक नागरिक को यह स्मरण रखना चाहिए कि 
समस्त अधिकारों के ऊंपर उसका यह अधिकार है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे।'” 

भारतीय संविधान में 1975 ई. तक तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ही: उल्लेख था, लेकिन यह * 
अनुभवः किया गया कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी संविधान में उल्लेख होना चाहिए। अतः 1976 
में 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर नागरिकों के दस मूल कर्तव्यों और उत्तरदायित्यों को स्थान दिया गया 
है। 86वें संविधान संशोधन (2002) दारा. एक कर्तव्य इस सूची में बढ़ाया गया है। भारतीय संविधान में की 
गयी यह व्यवस्था अधिकार और कर्तव्य के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध को ही स्पष्ट करती है। यद्यपि इन कर्तव्यों 
के पीछे स्वतः कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, ठेकिन पृथक्‌ कानून बनाकर मौलिक कर्तव्यों को वाध्यकारी 

. बनाया जा सकता है। पूर्व सोवियत संघ, जापान, चीन और अन्य अनेक देशों के संविधान में अधिकारों के 

साथ-साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। 

7 vey azn must remember that he has a right to duty above all other rights.” ' —Jelh | 
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: अधिकार और कर्तव्य परस्पर अन्योन्याश्नित हैं। अधिकार कर्तव्य का तथा कर्तव्य अधिकार का 
विदा होता है। एक के अन्त से दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विश्व में बढ़ती हुई ईर्ष्या 
द्वेष, कलह, घृणा और असन्तोष का एकमात्र कारण यह है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का तो उपभोग करना 
चाहते है, लेकिन कर्तव्यपालन के प्रति उदासीन हैं। सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का र 
एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्यपालन वी प्रो. गोल्ड ने.कहा है कि “'हमात 
एकमात्र अधिकार अपने कर्तव्यों का पालन है” महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जा सकता है कि “कर्तव्य का 
पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जायेंगे?” * 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
1. कर्तव्य की परिभाषा कीजिए। नागरिक के प्रमुख कर्तव्य कौन-कौन से हैं? in 
2. नागर जीवन मजि क या मा ह ह क को सपा कि कर के अध 
` का उपभोग सम्भव है। 
3. “अधिकार के अस्तित्व के लिए कर्तव्यों का होना आवश्यक है।” इस कथन को समझाइए। 
4. अधिकार का अर्थ समझाइए। इसके विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? 
5. अधिकार से आप क्या समझते.ह? समानता तथा स्वतन्त्रता के अधिकारों के सम्वन्ध का विवेचन कीजिए। 
6. अ तात्पर्य है? लोकतन्त्र में उपलव्ध नागरिकों के अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए और उनका | 
- कीजिए। : ः र 
7. नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए? । (उ.प्र.,.2010) | 
8. प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ____ (उ.प्र., 2010) | 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न री | 
(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक) | 
. अधिकार किसे कहते हैं? 
अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 
कानूनी अधिकार को मुख्य रूप से कितने भागों में वांटा जा सकता है? . “ 1 
. राजनीतिक अधिकार किसे कहते हैं? भै 
"कर्तव्य किसे कहते हैं? 1 
. कर्तव्यों के भेद वताइए। - | 
(ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दो में दीजिए (4 अंक)! १ 
7. चार प्रमुख राजनीतिक अधिकारों के नाम वताइए। न | 
, अथवा, राजनीतिक अधिकारों के भेद वताइए। ० 
8. कानून का पाउन करना क्यों आवश्यक है? सकारण उत्तर दीजिए। . 
9. ह त क रि लस हल 
10. देते हुए यताइए कि अधिकार तथा कर्तव्य 
1. पर्यावरण की रक़ा हेतु नागरिकों के कया क ह? प सरबते हैं 
अति लघु उत्तरीय प्रश्न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में 
म 2- जाके के क. अ ह "सर ग पीक | 
“आथवा, दो प्रमुख राजनीतिक अधिकारों के नाम बताइए। (उ.प्र., 201 ; 
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प्रश्न 3--कर्तव्यों के दो प्रमुख भेद बताइए। 

उत्त--कर्तव्यो के दो प्रमुख भेद हैं--(1) नैतिक कर्तव्य, तया (2) कानूनी कर्तव्य। 

प्रश्‍न 4--नागरिको के दो प्रमुख कर्तव्य बताइए। 

उत्तर--नागरिकों के दो प्रमुख कर्तव्य हैं--(1) राज्य के प्रति भक्ति, और (2) राज्य के द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन 


प्रश्न 5--दो मानव अधिकारों को लिखिए | 

उत्तर--दो मानव अधिकार--(1) जीवन का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार। 

प्रश्‍न 6--पर्यावरण की सुरक्षा का आशय क्या है? 

उत्तर--पर्यावरण की सुरक्षा का आशय है--प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त वातावरण. की सुरक्षा। र 
प्रश्‍न 7--पर्यावरण की सुरक्षा के कोई दो उपाय बताइए। (उ.प्र. 2010) 
उत्त--(1) जनसंख्या की रोकथाम हेतु सभी सम्भव प्रयल, (2) वनों, पेड़-पीधों और वनस्पति जगत की रक्षा तया वृद्धि 
प्रश्‍न 8--दो सामाजिक अधिकार बताइए। 

उत्त--दो सामाजिकअधिकार--(1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार! 


'बहुबिकल्पीय प्रश्न 
निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए है। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए 
1. “अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व 
का विकास नहीं कर पाता है।” यह कथन किस विचारक का है 


(अ) छास्की का र (ब) वाइल्ड का 
(स) योसांके का (द) डॉ. वेनीप्रसाद का 
2. अधिकार का आवश्यक लक्षण-है 
*(अ) अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है 
(ब) लोकहित में प्रयोग 
(स) राज्य का संरक्षण 
(द) उपर्युक्त सभी 
3. “अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है।'” यह कथन किस विचारक का 
हे 
(अ) छास्की का. (ब) वोसांके का _ 
(स) वाइल्ड का , (द) जैफरसन का 
4. ` निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक या नागरिक अधिकार है 
(अ) समानता.का अधिकार (व) स्वतन्त्रता का अधिकार 
(स) सम्पत्ति का अधिकार (द) इनमें से सभी 
5. निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीतिक अधिकार से सम्बन्धित है : 
(अ) मत देने का अधिकार (ब) निर्वाचित होने का अधिकार 
(स) रोजगार का अधिकार (द) सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार 
6. “राजनीतिक दायित्व के सिद्धान्त' पुस्तक की रचना किसने की थी 
(अ) लास्की (ब) टी. एच. ग्रीन 
(स) महात्मा गांधी (द)वेंथम ` 
7. “व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अन्तरात्मा के प्रति होता है।” यह कथन किसका है 
- (अ)वेंथमका ` . (ब) जे. एस. मिल का 
(स) महात्मा गांधी का (द) लास्की का 
8. . निम्नलिखित में से कौन-सा कानूनी कर्तव्य नहीं है : 
(अ) कानूनों का पालन (ब) सत्य बोलना 


(स) राज्य के प्रतिं भव्तिC-0. Panini Kanya ((शि'क्ररपेता,518/3 Collection 
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9. पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से नागरिकों दवारा कौन-सा प्रयास किया.जाना चाहिए 
(अ) जनसंख्या की रोकथाम हेतु सभी सम्भव प्रयल 
(ब) वनों, पेड़-पौधों और वनस्पति जगत की रक्षा तथा वृद्धि व 
(स) नदियों और जलीय स्रोतों की रक्षा तथा उनकी स्वच्छता एवं विशुद्धत को बनाए रखना - 
(द) उपर्युक्त सभी 
10. “अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है।” यह कथन किसका. है 
(अ) लास्की का : (ब) वाइल्ड का 
(स) डॉ. बेनीप्रसाद का ' (द) वोसांके का 
11. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 
(अ) 42वें संशोधन द्वारा (व) 43वें संशोधन द्वारा ` 
(स) 44वें संशोधन द्वारा (द) 45वें संशोधन द्वारा 
,12. भारतीय संविधान में नागरिकों के लिये कितने मूळ कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं 
(अ) 5 (ष) . : 
(त) 15 . (द) 20 
13. किसने कहा था कि “कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे।' : 
(अ) जवाहरलाल नेहरू (व) महात्मा गांधी 4 
(स) प्रो. गोल्ड 
ज्तर--1. (अ), 2. (द), 3. (ब), 4. (द), 5. (स), 6. (ब), 7. (स), 8. (व), 9. (द), 10. (व), 11. (अ), 
12. (व), 13. (व)॥ 
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राज्य 


[STATE] 


शक्ति नहीं, वरन्‌ इच्छा ही राज्य का आधार हा! — री. एच. ग्रीनः 


राज्य : अर्थ और परिभाषा 

एक स्थान पर यैकाइवर ने लिखा है कि “यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं 
विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की हैं” राज्य के सम्वन्ध में इस प्रकार की विभिन्नता का कारण यह है. कि : 
राज्य के संगठन, उद्देश्य और कार्यों के सम्बन्ध में अलग-अंलग समय पर विभिन्न प्रकार के विचार प्रचलित 
रहे है! अब तक राज्य की प्रमुख रूप से जो परिभाषाएं की गयी हैं, उन्हें मोटे तौर पर प्राचीन और 
आधुनिक-इस प्रकार के दो. भागों में बांटा जा सकता है। 

प्राचीन विचारकों के अनुसार--प्राचीन विचारक राज्य के दो लक्षण मानते हैं। प्रथम, राज्य व्यक्तियों का 
एक समुदाय है और बितीय, राज्य व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय है। इसी 
विचारधारा के आधार पर अरस्तू और सिसरो ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है * ० 

अरस्तू के अनुसार, “राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर 
जीवन की प्राप्ति ही” 

इसी प्रकार सिसरो के शब्दों में, “राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब 
मनुष्यों को उस समुदाय के लाभो को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।”” 

आधुनिकयुगीन परिभाषाएं-प्राचीन विचारकों द्वारा राज्य को व्यक्तियों का एक समुदांय कहा गया है 
लेकिन आधुनिक विचारकों के अनुसार केवल व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण नहीं हो जाता है, राज्य का 
रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक निश्चित क्षेत्र पर भली प्रकार बसे हुए होने चाहिए और इनमें शान्ति 
तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए कोई राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। ब्लण्टशली, बुडरो विल्सन और बर्गेस 
के द्वारा राज्य की परिभाषा इसी दृष्टि से की गयी है। ' . 
` _ घबुडरो बिल्सन के शब्दों में, “किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य 
कहते हैं।'” 
ब्छण्टशली के अनुसार, “किसी निश्‍चित भू-प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा 
जाता है।' र 

थोड़े समय बाद यह समझा गया कि इस प्रकार के संगठन को भी उस समय तक राज्य नहीं कहा जा 
सकता है, जब तक कि इस संगठन के पास सम्रभुता या सर्वोच्च शक्ति न हो। इस प्रकार राज्य के आवश्यक 
तत्वों में सम्प्रभुता को सम्मिलित किया गया और इस बात को दृष्टि में रखते हुए छास्की ने राज्य की परिभाषा 
करते हुए कहा है कि “राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकांर और प्रजा में विभाजित है और जो अपने 
निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है।'' 
7 Wii, not Force; is the basis of the state.” TH. Green | 
RTP मन कप ह्या anini 00 Na तुत की यापन 
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प्रो. लास्की द्वारा दी गयी राज्य की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका 
ट कि सम्रभुता के जो दो पक्ष होते है-आन्तरिक पक्ष और बाहरी पक्ष--उनमें छास्की के द्वारा 
सम््रभुता के केवल आन्तरिक पक्ष का ही विवेचन किया गया है, बाहरी पक्ष का नहीं। | 
वस्तुतः अब तक राज्य की जो परिभाषाएं की गयी हैं उनमें फिलिमोर और गार्नर की परिभाषाएं ही | 
सबसे अधिक मान्य हैं। ये परिभाषाएं इस प्रकार हैं :. ० 
फिलिमोर के शब्दों में, “राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो एक निश्चित भू-भाग पर स्थायी रूप से बसा | 
हुआ हो और जो एक सुव्यवस्थित सरकार दारा उस भू-भाग की सीमा के अन्तर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा | 
नियन्त्रण तया प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से सन्धि या युद्ध करने अथवा अन्य 
किसी प्रकार से अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो” 
फिलिमोर की इस परिभाषा में राज्य के सभी तत्वों-जनसंख्या, निश्‍चित भू-भाग, सरकार और आन्तरिक 
तथा वाहरी सम््रभुता-का क्रमशः उल्लेख हो गया है। 
इसी प्रकार गार्नर के अनुसार, “राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में, राज्य | 
संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्‍चित भू-भाग में स्थायी रूप से रहता 
हो, जो बाहरी नियन्त्रण से पूर्ण स्वतन्त्र या ऊगभग स्वतन्त्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो, जिसके 
आदेशों का पाउन नागरिकों का विशाळ समुदाय स्वभावतः करता हो।”' 
गार्नर की इस परिभाषा में भी राज्य के चारों तत्वों-जनसंख्या, भूमि, शासन एवं सम्प्रभुता-का | 
उल्लेख होता है। “राज्य कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन' इसमें प्रथम तत्व जनसंख्या का उल्लेख | 
है। “एक निश्चित भू-भाग में स्थायी रूप में रहता हो” इसमें भू-भाग का उल्लेख हो गया है। राज्य के तीसरे j 
तत्व शासन का संकेत "जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो' इस वाक्यांश में किया गया है। इसी प्रकार । 
“जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो' इन शब्दों में सम्रभुता के आन्तरिक 


पक्ष का और 'जो बाहरी नियन्त्रण से पूर्ण स्वतन्त्र या लगभग स्वतन्त्र हो' इन शब्दों में सम्प्रभुता के बाहरी पक्ष । 
का उल्लेख हो जाता है। 


राज्य के तत्व 

राज्य के तत्व या प्रकृति के. सम्बन्ध में प्राचीन भारत के राजनीतिक साहित्य (रामायण, महाभारत, 
मनुस्मृति, शुक्र नीति और सबसे अधिक प्रमुख ग्रन्थ कौटिल्य का अर्थशास्र, आदि) में.भी पर्या विस्तार के | 
साय विचार व्यक्त किये गये हैं। मनु, भीष्म, कौटिल्य और शुक्र, आदि ने राज्य को 7 अंगों वाळा संगठन या 
:7 प्रकृति युक्त माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की 7 प्रकृति या अंग इस प्रकार हैं : सवामी (राजा), आमात्य | 
(मन्त्री), जनपद (प्रदेश), दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्रा भारतीय चिन्तन में इस विषय पर न केवल संगठन, 
क र और क दण अपनाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में 
प संगठन .से विचार करते हैं और राजनीतिक 

चिन्तन को अधिक महत्व देने की परम्परा वन गयी है। 2 hg गाय 


राज्य के तत्वो के सम्वन्ध में विभिन्न विचारकों द्वारा भिन्न-भिन्न विचार के | 
अनुसार राज्य के तीन आवश्यक तत्व होते हैं--(1) सामाजिक bn कोले 
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के | 
विचार मान्य हैं। राज्य के सम्वन्ध में डॉ. गार्नर 
प्रदेश, जिसमें वे च राज्य के चार आवश्यक तत्व है--(1) मनुष्यों का समुदाय, (2) एक | 
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की इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। गैटल के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार 
व्यक्त किया गया है और इन विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन 
निम्नलिखित' प्रकार से किया जा सकता है.: ® 

(1) जनसंख्या (?०७।०४।००)-मानव के सामाजिकता के गुण के आधार पर राज्य का जन्म हुआ 
और व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। अतः सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य के आवश्यक 
तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, ठेकिन एक राज्य के अन्तर्गत 
कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में विद्वानों के विचारों राज्य के तत्व 
में पर्याप्त मतभेद हैं और अपनी कल्पना की आदर्श शासन-च्यवस्था | (13 जनसंख्या 
तथा राज्य की शक्ति के सम्बन्ध में अपने विचारों के आधार पर | 2 श्या वाभा fe 
विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किये है! प्लेटो, i द क 
अरस्तू, रूसो, आदि विद्वान प्रत्यक्ष प्रजातन्चीय शासन को श्रेष्ठ ५ 
समझते थे और क्योंकि प्रजातन्त्र के इस रूप को थोड़ी जनसंख्या वाले राज्य में ही अपनाया जा सकता है, 
अतः प्लेटो ने अपनी पुस्तक “रिपब्छिक' (2८८७/८) में आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए कहा है कि एक 
आदर्श राज्य में 5,040 नागरिक ही होने चाहिए!,अरस्तू के अनुसार राज्य की जनसंख्या न अधिक न बहुत अधिक 
होनी चाहिए। जनसंख्या इतनी अधिक्र न हो कि जीवनयापन कठिन हो जाए। जनसंख्या इतनी कम भी न हो कि 
राज्य को अपने कार्या हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति उपलब्ध न हो। इसी प्रकार रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 
10 हजार होनी चाहिए।,दूसरी ओर हिटलर, मुसोलिनी तथा अन्य अनेक व्यक्तियों का विचार है कि राज्य 
एक .शक्ति है. और यह शक्ति ठीक प्रकार से कार्य कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसमें अधिकतम 
जनसंख्या हो। . > 

वस्तुतः जनसंख्या का कम या अधिक होना वहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और एक राज्य में कितनी . 
जनसंख्या होनी चाहिए, इसके सम्बन्ध में गार्नर के शब्दों में कहा जा सकता है कि “जनता राज्य के संगठन 
के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए तथा यह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, जितनी के लिए भू-खण्ड 
तथा राज्य के साधन पर्याप्त हों।”” व्यवहार में जहां एक ओर भारत, चीन, रूस और अमरीका जैसे करोड़ों 
जनसंख्या वाले राज्य है तो दूसरी और सेनमेरिनो और मोनाको जैसे राज्य भी हैं, जिनकी जनसंख्या केवल 
कुछ हजार ही है। जनसंख्या के सम्वन्ध में संख्या की अपेक्षा गुण का प्रश्‍न अधिक महत्वपूर्ण है, क्योकि जनता 
के स्वरूप पर ही राज्य का स्वरूप निर्भर करता है। 

(2) निश्‍चित क्षेत्र या भू-भाग (22178 '71०५)--डिग्विट और सीछे, आदि कुछ विद्वानों ने तो 
निश्चित क्षेत्र को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है, किन्तु एक निश्‍चित क्षेत्र के 
अभावं में व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है, इसलिए वर्तमान समय में सभी 
विद्वान निश्चित क्षेत्र को राज्य के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्छण्टशली के शब्दों में 
कहा गया है कि “जैसे राज्य का वैयक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार प्रदेश है। जनता 
उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो।” 

इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूमि का अभिप्राय केवल भू-क्षेत्र से 
ही. नहीं है, अपितु इसके अन्तर्गत वे सभी प्राकृतिक साधन भी सम्मिलित होते हैं जो किसी देश को स्थल, जल 
और वायु से प्राप्त हों अर्थात्‌ किसी राज्य में विद्यमान नदियां, सरोवर, झीलें, खनिज पदार्थ, तट से 12 मील तक 
का समुद्र और वायुमण्डल सभी भूमि के अन्तर्गत आते है ' 

राज्य की भूमि का विस्तार कितना होना चाहिए इस सम्बन्ध में विद्वानों के विचारों में मतभेद है। प्लेटो, 
अरस्तू, डी. टाकविळ और रूसो के अनुसार राज्य का क्षत्र कंम ही होना चाहिए; किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में 
राज्य का क्षेत्र कम होना हानिकारक समझा जाता है। आज -राज्यों का विशाल आकार शक्ति का साधन बन 
गया हैं और जनसामान्य विशाल राज्यों के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त, कम क्षेत्र वाढे राज्य आर्थिक दृष्टि से 
भी आलनिर्भर नहीं हो सकते हैं। संघवाद की व्यवस्था के कारण भी सामान्य बहुमत बड़े राज्यों के पक्ष में ` 
हो गया है। वस्तुतः राज्य के क्षेत्र की औपि रिधर गता ही कमा सक्रवा।है/कि राज्य की जनसंख्या . 


प्राप्ति के लिए संगठित होता है, वह उद्देश्य उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक इन व्यक्तियों का | 
जीवन कुछ नियमों द्वारा नियमित न हो। सरकार ही वह संस्था या साधन है जो उक्त कजर को पूर्ण कर | 
सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ही राज्य में वसे हुए जनसमुदाय की इच्छा को कार्यरूप में परिणत कर । 
सकती है। सरकार के अभाव में सभी लोग अपने-अपने हितों की भाषा में अल्ग-अल्ग स्वर से बोलेंगे और । 
कोई भी निश्चित मत पर नहीं पहुंच सकेगा। इस प्रकार सरकार राज्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व है। 
सरकार का कोई ऐसा निश्चित रूप नहीं है जो सभी राज्यों को मान्य हो। सरकार राजतन्त्रात्मक, | 
कुलीनतन्वात्मक या प्रजातन्त्रात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है, यथपि वर्तमान समय में प्रजातन्त्रात्मक सरकार | 
दूसरे प्रकार की सरकारों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। - | 
(4) सम््रभुता (५०४०४९६०१५)-एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले तथा सरकार से सम्पन्न लोग भी उस | 

समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, जव तक कि इनके हाथ में प्रभुसत्ता न हो। उदाहरणार्थ, 15 | 
अगस्त, 1947 के पूर्व भारत की अपनी जनसंख्या, क्षेत्र और सरकार थी, किन्तु भारत राष्ट्र स्वयं प्रभुसत्तासम्पन्न | 
न होने के कारण राज्य नहीं था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद भारत को सम्र्रभुता प्राप्त हुई और तभी. भारत एक || 
राज्य हुआ। ड , 
राज्य की सम््रभुता से हमारा तात्पर्य है कि राज्य आन्तरिक रूप में उच्चतम हो अर्थात्‌ अपने क्षेत्र में स्थित | 

सभी व्यक्तियों और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके और वह बाहरी नियन्त्रण से मुक्त हो अर्थात्‌ दूसरे राज्यों | 
के साथ अपनी इच्छानुसार सम्बन्ध स्थापित कर सके, किन्तु, यदि कोई राज्य स्वेच्छा से अपने ऊपर किसी अकार | 
का प्रतिबन्ध स्वीकार कर लेता है, तो इससे राज्य की सम्रभुता समाप्त नहीं हो जाती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त | 
राष्ट्रसंघ की सदस्यता से विभिन्न राज्यों की सम्रभुता सीमित नहीं हुई है। SR 4 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, नियमंपूर्वक । 
स्थापित सरकार और सम्प्रभुता होनी चाहिए। इनमें से किसी एक तत्व के अभाव में उस संगठन को राज्य | 
नहीं: कहा जा' सकता है। 1 


TC SE २९ WED ET 


cerns isso: 


tases 


स्वाभाविक है अथवा नहीं व्यवहार में यह निश्चित कर पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। j 
क्या संघ राज्य की इकाइयां या संयुक्त राष्ट्रसंघ राज्य है? ` | 


कारण व राज्य नहीं कहा जा सकता है। 
प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ को भी राज्य नहीं कहा जा सकता 
अनेक अंग हैं और इसके पास निश्चित क्षेत्र भी है किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ 
हमें "१ के अपनी जनसंख्या ह: 
और न हो अपनी प्रभुसत्ता। हमें यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि सं पास न तो नी 
है, यह तो सवत्र राज्यो का एक स्वैच्छिक संघ (Voluntary ए राष्ट्रसंघ एक अन्तर्राष्रीय राज्य । 
रज्य मझ है CC-0.Panini kanya Maha शेवटी हे (३ प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ. भी पकी 


है। यह ठीक है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के । 
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राज्य तथा अन्य संस्थाओं में अन्तर 
साधारण रूप से जनता प्रायः राज्य, समाज, शासन तया राष्ट्र आदि शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग 
करती है, लेकिन वस्तुतः राज्य समाज, समुदाय, सरकार और राष्ट्र से भिन्न है। इस अन्तर को निम्न प्रकार 
से स्पष्ट किया जा सकता है 
` राज्य और समाज में अन्तर ` 
राज्य और समाज में निम्नलिखित अन्तर हैं 


iety) 
« | राज्य का कार्य-क्षेत्र समाज की तुळना में सीमित है। | समाज का कार्यक्षेत्र व्यापक है। 
राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग आवश्यक.है। | समाज के लिए निश्चित भू-भाग आवश्यक नहीं। 
„ | राज्य में प्रभुत्व शक्ति होती है। समाज-में प्रभुत्व शक्ति नहीं होती! 
- | राज्य के पास सरकार होती है। समाज के पास सरकार नहीं होती। 
. | राज्य के नियमों का पालन न करने प्र दण्ड मिलता | समाज के नियमों का पालन व्यक्ति की इच्छा परं 
है। निर्भर करता है। 
. | राज्य के संगठन में एकता होती है। समाज का संगठन वहुमुखी होता है। 
. राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं। समाज के आवश्यक तत्व मूलतः दो ही हैं--व्यक्ति 
और उनके वीच आपसी सम्वन्ध। 


समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक है। 

समुदाय का क्षेत्र निश्चित नहीं होता है। | 

मनुष्य एक ही समय में अनेक समुदायों का सदस्य हो | . 

सकता है। ` 

समाज में सम्प्रभुता नहीं होती उसकी शक्ति का आधार 

नैतिकता है। 

समुदाय एक अस्थायी संगठन है। 

समाज की अवहेलना करने पर बाध्यकारी दण्ड नहीं 

दिया जा सकता। समाज नैतिक. शक्ति के आधार पर 

कार्य करता है। 

समुदाय को कर उगाने का अधिकार नहीं होता। | 

समुदायों का उद्देश्य सामान्यतया सीमित और निश्‍चित 

होता. है। 
राज्य और सरकार में अन्तर ह 

. सरकार राज्य का एक प्रमुख तत्व है। प्राय: लोग राज्य और सरकार को एक ही वस्तु समझते हैं। यदि 

पर्वक देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य और सरकार में निम्नलिखित प्रमुख अन्तर हैं 

सरकार (Govermment) 


सरकार अस्थायी है और यह समय-समय पर जनता 
की इच्छानुसार अथवा अन्य कारणों से वदलती रहती 
है 


- | राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। 
. | राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होता है। 

. | मनुष्य एक समय पर एक ही राज्य का सदस्य हो 
सकता है। 

« | राज्य प्रभुसत्ता-सम्पन्न समुदाय है। 


- | राज्य एक स्थायी संस्था है। म 
. | राज्य के नियमों की अवहेलना करंने पर व्यक्ति को 
दण्ड मिळता है। 


. | राज्य को कर (टैक्स) लगाने'का अधिकार है। | 
« | राज्य का उद्देश्य व्यापक है। 
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[राज्य एक व्यापक शब्द है। राज्य में शासक वर्ग और सरकार राज्य का एक अंग है। सरकार में केवळ शासक 
शासित जन-समूह दोनों ही शामिल हैं। वर्ग ही रहता है। 

4. | सभी राज्यों के लक्षण समान होते हैं सभी सरकारें एकसमान नहीं होतीं! ४ | 
5. । राज्य प्रमुत्व-सम्पन्न संस्था है। व्यक्ति इसका विरोध नहीं | यदि सरकार के कार्य जनहित में नहीं ₹ तो नागरिक | 
कर सकते। सरकार का विरोध कर सकते हैं। | 
6. | राज्य का वर्तमान स्वरूप विकास का परिणाम है। अलान लाती कण स । 
र नहीं होती। 

सरकार के अधिकार मौलिक नहीं हैं। 


7. | राज्य के अधिकार मौलिक हैं 


राज्य और राष्ट्र में अन्तर . ः 
राज्य और राष्ट्र अपने आप में मिळते-जुळते शब्द हैं। वहुत-से लोग राज्य और राष्ट्र में कोई अन्तर |. 
नहीं मानते हैं, परन्तु यह गलत है। राज्य और राष्ट्र मे निम्नलिखित प्रमुख अन्तर हैं : न 
| 
, | राज्य में प्रभुसत्ता होती है] यह वळपूर्वक नागरिकों से | राष्ट्र में सम्प्रभुता नहीं होती यह एकता की भावना के 
आज्ञापालन करा सकता है। आधार पर अस्तित्व में आता है। 
राज्य में एक संगठित सरकार होती है। राष्ट्र मे संगठित सरकार का होना अनिवार्य नहीं है। | । 
राज्य का निर्माण एक निश्चित भू-भाग पर होता है। स लिए एक निश्चित भू-भाग की आवश्यकता 
1 
राज्य सदैव वाह्य नियन्त्रण से मुक्त होता है। राष्ट्र पर वाह्य नियन्त्रण हो भी सकता है। 
राज्य के लिए पारम्परिक एकता की भावना का होना | राष्ट्र का आधार ही पारस्परिक एकता की भावना है। 
आवश्यक है। ५ 
. | राज्य एक राजनीतिक व विधिक अवधारणा है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। 


वस्तुतः राज्य सम्पूर्ण अथो में एक राजनीतिक संगठन ही है, राष्ट्र में सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक | 
एकता का तत्व बहुत प्रमुख होता है। 


॥| 


|| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
। 
। 


}| 
| 
1 
| 
| 


[ राज्य के कार्य 

राज्य सभ्य जीवन की अनिवार्य दशा है। राज्य सभी समुदायों में अपेक्षाकृत अधिकतम महत्वपूर्ण | 
समुदाय है। राज्य के कार्य उसके उद्देश्य न अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। आधुनिक काल में राज्य के | 
बदलते हुए सालो भ लह के साथ-साथ उसके कार्यों में अपार वृद्धि हुई है। राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में कई | 
विचारधाराएं अयवा सिद्धान्त प्रचरित हैं जो इस प्रकार हैं : § 
(1) अराजकतावादी सिद्धान्त--अराजकतावादी सिद्धान्त के समर्थक राज्य के विरोधी हैं। इस सिद्धान्त के | 
अनुसार राज्य निरर्थक है। अतः इसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। सि 
(2) व्यक्तिबादी सिद्वान्त-व्यक्तिवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। अपराधों को 
रोकने के लिए राज्य का अस्तित्व आवश्यक है। राज्य का धों : ही | 
बा प्रमुख कार्य अपराधों को रोकना तथा वाही 
(3) उपयोगिताबादी सिद्धान्त--उपयोगितावादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य को करना | 
चाहिए जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी हों। र Sls 
(4) आदर्शवादी तिद्वान्त--आदर्शवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य मानवीय जीवन का सर्वोत्तम रूप है। | 


स तीय जीवन पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य अपने आप में एक | 


मष बी वाक्त समाजवादी दात व्यक्तिवादी सिनत का विरोधी ह इस सिद्धान के | 
अनुसार व्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा विकास के लिए यह आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक ' 
क्षेत्र में राज्य का अधिकार) हो Kanya Maha Vidyalaya Collection. 1 


“1 
| 


| 
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दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
“राज्य सभ्य जीवन की अनिवार्य दशा है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए। 
« राज्य की परिभाषा कीजिए। राज्य एवं समाज का अन्तर स्पष्ट कीजिए। द 
राज्य की परिभाषा कीजिए और उसके तत्वों की विवेचना कीजिए। - « (उ.प्र. 2010) 
राज्य के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए तथा राज्य व सरकार के वीच अन्तर वताइए। 
« राज्य का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है? राज्य तथा अन्य समुदायों के मध्य अन्तर वताइए। 
. राज्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। क्या 1947 के पहळे भारत एक 
राज्यथा? (उ.प्र. 2010) 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न 
(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)! 
राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किस विद्वान की है? 
„ राज्य वाह्य आक्रमणों से नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा किस प्रकार करता है? 
राज्य आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? 
« राज्य के चार अनिवार्य तत्व कौन-कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? 
. तर्क देकर वताइए कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है अथवा नहीं? 
.(ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 
6. _राज्य व राष्ट्र में कोई चार अन्तर वताइए। ` (उ.प्र. 2010) 
7. राज्य और सरकार के मध्य चार अन्तर स्पष्ट कीजिए। : 
8. राज्य और समाज के मध्य चार अन्तर स्पष्ट कीजिए। 
9. राज्य और समुदाय के मध्य चार अन्तर स्पष्ट कीजिए। 
10. आधुनिक राज्य के चार प्रमुख कार्यो का विवेचन कीजिए?. (उ.प्र., 2010) 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में] 
प्रश्‍न 1--राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किस विद्वान की मानी जाती है? 
-उत्तर--राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा गार्नर की मानी जाती है। 
प्रश्‍न 2--प्ठेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 
उत्तर--'लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,040 होनी चाहिए। 
प्रश्‍न 3--राज्य और समुदाय में सरकार किसका आवश्यक तत्व है? 
उत्तर--सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है न कि समुदाय का! 
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प्रश्‍न 4--राज्य के तत्व लिखिए। - 

अथवा, राज्य के किर्न्ही दो तत्वों के नाम लिखिए। (उ.प्र., 2010) 

उत्त--राज्य के चार तत्व ह-(1) जनसंख्या, (2) निश्चित मू-भाग, (3) सरकार, और (4) सम्रभुता। 

प्रश्‍न 5--राज्य और सरकार में कोई दो अन्तर बताइए। (उ.प्र., 2010) 

` जत्त--(1) राज्य स्थायी है जवकि सरकार अस्थायी है। (2) राज्य प्रधान है, जवकि सरकार उसकी प्रतिनिधि है। 

प्रश्‍न,6--राज्य तथा राष्ट्र के बीच दो मुख्य अन्तर बताइए (उ.प्र., 2010) 

उत्तर!) सम्प्रभुता का अन्तर; राष्ट्र के लिए सम्प्रभुता आवश्यक नहीं है। (४) राज्य के चार निश्‍चित तत्व हैं 
राष्ट्र के कोई निश्चित निर्माणकारी तत्व नहीं हैं , 

प्रश्‍न 7--प्राचीन भारत के चिन्तन के अनुसार राज्य के आवश्यक तत्व लिखिए। 

अथवा, कौटित्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या लिखिए? (उ.प्र., 2010) 


उत्तर-आचीन भारतीय चिन्तन के अनुसार राज्य के 7 आवश्यक तत्व ये हैं--(1) स्वामी (राजा), (2) आमात्य (मन्त्री) 

* (3) जनपद (प्रदेश), (4) दुर्ग, (5) कोप, (6) दण्ड और (7) मित्र। ` 

“प्रशन 8--बह कौन-सा तत्य है, जो राज्य को अन्य सभी समुदायों से अलय करता है? 

उत्तर--सम्रभुता राज्य का विशिष्ट तत्व है। राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी समुदाय में सम््रभुता नहीं होती। 
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अ का किले च 
सल अत स और गाय का एक सया ह, निका य्य पूर्ण और आलि जीवन क प्रात है 


हैं? क 

स्त राज्य क लक ha ऐच्छिक। 2: राज्य के पास दण्ड शक्ति होती है, समुदाय | 

के पास नहीं। f | 
खहुविकल्पीय प्रशन द , 
“निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए : 


1. “राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आलमनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।” 
यह कथन किस विचारक का है : र व 2 
ब (द) एक्वीनास 


2. के अनुसार राज्य के कितने प्रकृति या अंग हैं : 


(अ) 4. (ब) 5 So (द) 11 


3. सिजविक के अनुसर राज्य का. आवश्यक तत्व हैं : 


-(अ) जनता (व) भू-खण्ड 
(स) सरकार ; . “दमे से सभी 
4. राज्य के कितने प्रमुख तत्व हैं : 
(अ) 2 न्स (0 (स) 5 (द) 6 
5. हि य आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए : 
` (अ) 5, (व) 10,000 | 
(स) 10,040 (द) 15,040 
6. “रिपव्लिक' (२८७००॥०) की रचना किसने की थी : | 
(अ) हाव्स (व) लॉक खेटे | 
(स) रूसो (द) 'डेटे 
7. अरस्तू के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए : १ 
(अ) 5000 ऱ (व) 5,040 | 
(स) लगभग 10 हजार. . (द) लगभग 12 हजार * | 
8. लेवियाथन नामक पुस्तक का लेखक है : ड (उ.प्र., 2010) |. 
(अ) रूसो (ब) लॉक | 
(स) हाव्स (द) गार्नर | 
9. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य नहीं है: र | 
(अ) अमरीका ४ ` (ब)रूस . | 
(स) संयुक्त राष्ट्र संघ ४ (द) भारत 


` 10. 15 अगस्त, 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि : कम ती 
(अ),इसकी अपनी निश्चित जनसंख्या नहीं थी। (व) इसकी अपनी कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी | 


(स) इसके पास सम्रभुता नहीं थी। (द) इसका कोई संविधान नहीं था। ~| 
11. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य नहीं है : ५ 1 
. (अ) गुजरात * (व) केरल (स) पंजाब (द) जापान | 
12... निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है : क क त 

"(अ) राज्य एक ऐसे पूर्ण का नाम है जिसका एक अंग सरकार है। र 

(ब) राज्य प्रधान है और सरकार उसकी प्रतिनिधि होती है। . 

(स) प्रकृति की दृष्टि से सरकार प्राकृतिक है और राज्य कृत्रिमा 

(द) राज्य स्थायी है जवकि सरकार अस्थायी] ४ 


13. “राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ नहीं है, सभी कुछ राज्य के अन्तर्गत ही है!” $| 
(अ) उरो ` 7८.0.०4) ७/2) 0० ह!” यह कथन किसका 


. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है 


. (अ) लक्ष्य की दृष्टि से समाज व्यापक तया राज्य संकुचित है। 


20. 


21. 


(ब) समाज राज्य से प्राचीन है। 
(स) कार्यक्षेत्र की दृष्टि से भी राज्य समाज से बहुत सीमित है। 
(द) समाज के भी चार आवश्यक तत्व होते हैं-जनसंख्या, भूमि, सरकार और सम्म्रभुता। 


. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है 


(अ) राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है, किन्तु समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ' 


. (व) राज्य एक स्थायी समुदाय है, किन्तु समुदाय अधिकांशतया अल्पकालीन होते हैं 
*(स) समुदाय के पास सम्रभुता होती है, जो राज्य के पास नहीं होती है। 


(द) लक्ष्य की दृष्टि से राज्य की तुरना में समुदाय का लक्ष्य बहुत अधिक विशिष्ट और सीमित होता है! 


, निम्नलिखित में से कौन-सी विचारधारा राज्य को शोषणं का एक यन्त्र मानती है 


(अ) व्यक्तिवादी `` - "` - (व) वहुलवादी 
(स) साम्यवादी ; (द) इनमें-में से कोई नही... - 
; ` निम्नलिखित में से किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है (उ.प्र., 2010) . . 
(अ)व्यक्तिवादी विचारधारा *“ (व)अराजकतावादी विचारधारा 
(स) साम्यवादी विचारधारा . (द) इनमें से कोई नहीं 
. "राज्य का जन्म मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं के कारण हुआ और उत्तम जीवन के लिए ही राज्य का 
अस्तित्व बना हुआ है।” यह कथन किसका हैः 
(अ) ष्हेटो (ब) अरस्तू 
(स) हाव्स (द) वेंथम हेड ५ 
, राज्य का अनिवार्य तत्व है : ` २ * . (उ.प्र, 2010) ` 
(अ) संविधान * (व) न्यायपालिका 
(स) सम्प्रभुता (द) राष्ट्रीयता 
राज्य का आधार शवित नहीं इच्छा है', यह कथन किसका है? (उ.प्र.; 2010) 
* (अ) थामस हाव्स (ब) जॉन लॉक 
`(स) री.एच-ग्रीन `- (द) जेरेमी वेन्थम 
“सम्प्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है।” किसने कहा था? . , 
; (उ.प्र, 2010) 
(अ) वांदा ने - (व) व्छैकस्टोन ने 
(स) ग्रोसियसने . (द) लास्की ने 


[उत्तर--1. (स), 2. (स), 3. (द), 4. (व), 5. (अ), 6. (द), 7. (स), 8. (स), 9. (स), 10. (स), 11. (द) 
12. (स), 13. (स), 14. (द), 15. (स), 16. (स), 17. (व), 18. (ब), 19. (स), 20. (स) 
21. (द) 
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| 

| 

| | 
“कौटिल्य के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र अति विस्तृत होना चाहिए। प्रजा को सुशिक्षित करने, समृद्ध | 
बनाने और उसके हित सम्पादन हेतु राज्य दारा सभी सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहिए।'' । 
द प --एन. सी. बंद्योपाध्याय | 

' राज्य साध्य है या साधन | 
नागरिकशास्र के अध्ययन में यह प्रश्न वहुत अधिक विवादग्रस्त रहा है कि राज्य अपने आप में साध्य) 
है या मनुष्य के हित और कल्याण का साधन मात्र है। इस सम्बन्ध में दोनों ही पक्षों की विवेचना इस प्रकाए | 
हैः । 


राज्य साध्य है (51512 15 था ६॥4)अनेक विद्वानों का यह विचार रहा है कि राज्य मानव जीवन | 

का उच्चतम रक्ष्य और अपने आप में एक साध्य है। प्लेटो और कुछ सीमा तक अरस्तू. ने इसी विचार का। 
प्रतिपादन किया है कि “राज्य स्वयं साध्य है।' इन यूनानी विचारको के अनुसार व्यक्तियों का सर्वोत्कृष्ट जीवन! 
राज्य में ही सम्भव हो सकता है और इस वात की कल्पना ही नहीं की जा संकती है कि राज्य के हित रे | 
पृथक्‌ व्यक्तियों का हित हो सकता है। सामान्य इच्छा के प्रतिपादक रूसो और हीगल, व्रेडळे बोसांके आदि ! 
आदर्शवादी विचारकों तथा ट्रीटश्के, नीत्से आदि जर्मन विचारको ने इसी धारणा का प्रतिपादन किया है। राज्य 1 
को साध्य मानने से व्यक्ति का महत्व गौण हो जाता है तथा उसकी स्वतन्त्रता व अधिकारों का कोई महत | 
नहीं होता। राज्य का विकास व उसका हित सर्वोपरि है। फासीवादी विचारक मुसोहिनी ने भी राज्य को | 
` साध्य माना है। आ विचारक नैतिकता के आधार पर राज्य को व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं ] 
राज्य साधन मात्र है (5181215 ९४९] ४ 1८॥॥४)--राज्य को साध्य मानने के दूसरी / 

ओर अनेक विचारकों ने व्यक्ति को साध्य मानकर राज्य को उसके हित का साधन न नो ही यूज 
स के विपरीत भारतीय विचारधारा में 
तया काम न्रिवर्ग की साधना होती है।'” उदारवाद अराजकतावाद, व्यक्तिवाद बहुलवाद भी इसी | 

* मकार के विचार का प्रतिपादन किया गया है। राज्य की सत्ता के सबसे प्रबळ कि ar ल 


र _ __ ])912०५ ७५ (05% क्रेआनायों। के वसितह्रात्त 161131 and eGangoi_ 79 by ॥ा ज्य के कार्यों के सिसत) 677०। and eGangotri 75 
ठ राज्य के उद्देश्य 


राज्य को मानवीय कल्याण कां एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सांधन माना जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में 
स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वे कौन-से विविध उद्देश्य हैं, जिनकी साधना राज्य के द्वारा 
की जाती है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के स्वरूप और संगठन में. जैसे-जैसे परिवर्तनं 
होते गये, वैसे-वैसे राज्य के उद्देश्यों से सम्वन्धित विचारधारा भी परिवर्तित होती रही है। 

राज्य के उद्देश्यों के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, यद्यपि उनमें पर्याप्त भेद हैं, लेकिन फिर 
भी कुछ ऐसे उद्देश्य हैं, जिनका उल्लेख सभी विचारको द्वारा समान रूप से किया गया है। सामान्य धारणा 
के आधार पर राज्य के निम्न उद्देश्य वताये जा सकते हैं : 

-(1) सामूहिक हित के कार्यों का सम्पादन--वर्तमान समय 
में मानव जीवन अत्यन्त जटिल हो गया है। ऐसी स्थिति में यातायात 
bs डाक म मुद्रा चलन, उद्योगों की स्थापना, आदि ऐसे वा हित के कार्यों का 
कार्य हो गये हैं जिनका सम्पादन राज्य के द्वारा ही किया जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के शारीरिक शानि व्यवस्था और सुरक्षा की 
और मानसिक स्तर की उन्नति भी है। 

(2) शान्ति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना--सभी विचारकों 
द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि राज्य का सर्वप्रथम 
उद्देश्य शान्ति और व्यवस्था की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना 
है, जिनमें व्यक्तियों के द्वारा सुरक्षापूर्वक अपना जीवन व्यतीत 
किया जा सके। ' र ् 

(3) राजसत्ता और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के मध्य सामंजस्य की स्थापना--राज्य और व्यक्ति के बीच उचित 
सम्बन्धों की स्थापना नागरिक जीवन की सबसे प्राचीन समस्या रही है। इस सम्बन्ध में वर्तमान समय में इस 
वात की आवश्यकता अनुभव की जाती है कि शासक वर्ग की सत्ता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता के मध्य ऐसा 
सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और साथ-ही-साथ 
अन्य व्यक्तियों के विकास में बाधक न हों। 

. (4) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं मानवीय सभ्यता का विकास--अन्तर्राष््रीय शान्ति और मानवीय सभ्यता का 
विकास भी राज्य का उद्देश्य कहा जा संकता है। विज्ञान और राजनीतिक चेतना ने विश्व के देशों को इतना 
अधिक समीप ला दिया है कि विश्व के अन्य देशों से पृथक्‌ रहकर कोई भी राज्य अपना विकास नहीं कर 
सकता है। 

वस्तुतः जिस प्रकार राज्य के स्वरूप और संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं उसी प्रकार परिवर्तित 
वातावरण और विचारधाराओं के कारण राज्य के उद्देश्य से सम्वन्धित विचारों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। 
वर्तमानं समय की प्रजातन्त्रामक शासन-व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए एक शब्द में राज्य का उद्देश्य लोकहित _ 
या लोककल्याण कहा जा सकता ही ` 

राज्य के कार्य 


राज्य के कार्य देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहे हैं। प्रारम्भिक काल में राज्य के 
द्वारा केवल वे ही कार्य किये जाते थे, जिनका करना राज्य के अस्तित्व के लिए नितान्त आवश्यक होता था 
किन्तु वर्तमान समय में राज्य के द्वारा किये जाने वाले कार्य इतने अधिक बढ़ गये हैं कि उनकी एक सूची 
वनाना सम्भव नहीं है। वर्तमान समय में राज्य के द्वारा जो कार्य किये जाते हैं उनका वर्गीकरण दो शीर्षकों 
के अन्तर्गत किया जा सकता है : (1) आवश्यक या अनिवार्य कार्य, तथा (2) ऐच्छिक कार्यी के 
राज्य के आवश्यक कार्य 

आवश्यक कार्यों में राज्य के वे कार्य सम्मिलित हैं; जिनका करना राज्य को अपना अस्तित्व बनाये 
रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। प्रत्येक राज्य के द्वारा चाहे वह कितना ही पिछड़ा हुआ क्यों न हो, इन 


` आवश्यक कार्यों को पूण किन: र जाता है। ये आवश्यक क कार्य अग्रल्खित हैं, 


किया जाता है। ! । 
(2) वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन-बाहरी आक्रमण से 
अपनी रक्षा करने हेतु राज्य एक सुसंगठित सेना. रखता है, किन्तु 
बाहरी आक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो और अन्य राज्यों के साथ 
परस्पर हितकारी सम्बन्ध बने रहें, इसके लिए राज्य के द्वारा | 
वैदेशिक सम्बन्धो का संचालन किया जाता है। अन्य राज्यों के | 
साथ सम्बन्ध स्थापित करने का यह कार्य राज्य द्वारा अत्यन्त प्रारम्भिक काल से किया जाता रहा है। इस कार्य | 
के अन्तर्गत राज्य अपने राजदूत दूसरे देशों में भेजता. है और अन्य देशों के राजदूतों के ठिए अपने यहां | 
रहने की व्यवस्था करता है। | 
(3) आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था-राज्य का एक मुख्य कार्य नागरिकों के जान-माळ की रक्षा, | 
आन्तरिक उपद्रवो से उनका वचाव तथा उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करना है। शान्ति औरं व्यवस्था ; 
स्थापित करने में असमर्थ राज्य, राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। शान्ति और व्यवस्था स्थापित | 
करने हेतु राज्य पुलिस दल की व्यवस्था करता है और विशेष परिस्थितियों में राज्य इस कार्य हेतु सेना का | 
प्रयोग भी करता है। | " | 
(4) च्याय परवन्ध-शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य केवल सेना और पुलिस के द्वारा ही | 
नहीं किया जा सकता वरन्‌ इसके लिए उत्तम न्याय प्रवन्ध भी आवश्यक होता है। अतः न्याय प्रबन्ध भी राज्य | 
का एक अनिवार्य कार्य है। एंक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति तथा व्यक्ति और राज्य के वीच उत्पन्न होने बाडे | 
विवादों को हल करने के ठिए प्रत्येक राज्य में न्यायालयों की स्थापना की जाती है। ज्ञा 
'गैटिह के अनुसार, राज्य के इन आवश्यक कार्यों में आर्थिक कार्य को भी सम्मिलित करना है जिसके | 
अन्तर्गत राज्य के द्वारा कर निर्धारित करना, आयात-निर्यात कर लगाना, मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्था करना, भूमि, | 
जंगछ और सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रवन्ध. करना, डाक, तार और रेल का प्रबन्ध, आदि कार्य आते है)! 
यह उल्हेखनीय है कि जो राज्य केवळ अनिवार्य कार्य करता है। उसे पुलिस राज्य (?०[०० ४४०) ¦ 
कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के पूर्व राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य का ही था। | 
* राज्य के ऐच्छिक कार्य ळा वयम टर 1. 
` ऐच्छिक कार्य का आशय उन कार्यों से होता है जिनका करना राज्य के अस्तित्व के आवश्यक ¦ 
नहीं होता, कि जो नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित में होते हैं। जा लक रूप } 
§ क य हगासळो हैं, किन्तु रिना की ना में राज्य ये कार्य अधिक अच्छे प्रकार से |. 
- 1 माना जाता { 
जाने चाहिए] राज्य के ऐसे ऐच्छिक कार्य ननित होते ह, “र जवि ऐच्छिक कार्य किये | 


:_ (1) शिक्षा-शिक्षा श्रेष्ठ सामाजिक जीवन की प्रथम 1 
अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए चा र जा विना. भी व्या 


a 
hi 


| क क सज का आनन्द अच्छे स्वास्थ्य पर ही निर्भर है और स्वस्थ व्यक्ति ही 
क को भठी-भांति पूर्ण कर सकता है। जनता. के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य , 

अं कानून बनाता है जिनके द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थितियों को दूर करने का प्रयल | 
- किया जाता है। इनके अुपिरिक, हानई रीच नि होम, आदि का प्रबन्ध भी | 
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राज्य के द्वारा किया जाता है जिससे नागरिकों के शरीर की राज्य के ऐच्छिक कार्य 
रक्षा और उनका. शारीरिकः विकास सम्भव हो सके। () शिक्षा 

(3) यातायात के साधनों का प्रबन्ध-आधुनिक समय में | (2) स्वास्थ्य रक्षा और सफाई 
यातायात. के साधन देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक | (3) यातायात के साधनों का प्रबन्ध 
जीवन के प्राण हैं। आज कोई भी राज्य सड़कें, रेळे, तार, हवाई | (4) व्यापार, व उद्योग-धन्धों की 
जहाज, रेडियो, टेलीफोन, कारखाने, आदि की सुविधा के बिना सहायता 
जीवित नहीं रह सकता है। जनता की सुविधा तथा देश के आर्थिक रि मिल का कल्याण 

के के (6) मुद्रा का प्रबन्ध ; 
288 ह लिए राज्य के द्वारा इन सुविधाओं का प्रबन्ध किया ठ) कागि को उन्नति और ग्राम संगठन 


(4) व्यापार ब उद्योग-थन्यों की सहायता--राज्य का एक | : (2) असहाय, अपाहिज और वृद्ध 


महत्वपूर्ण कार्य व्यापार व उद्योग-धन्धों की सहायता है। राज्य के व्यक्तियों काने: यो की सहायता 
कार्य अनेक साधनों द्वारा किया जाता है; जैसे Uo नी 
द्वारा यह का साधनों द्वारा किया जाता है; जैसे आयात | (10) सामाजिक सुधार 


किये गये माळ पर कर लगाना, उद्योगों को वित्तीय सहायता, * 
औद्योगिक अन्वेषण केन्द्रों की स्थापना, मेलो और प्रदर्शनियों का प्रबन्ध, वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना, आदि। 

(5) श्रमिकों का कल्याण-श्रमिको का कल्याण भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य हैं और वर्तमान 
समय में राज्य श्रमिकों की पूंजीपतियों व वड़े जमींदारो से रक्षा करने के लिए फैक्टरी कानून व न्यूनतम 
मजदूरी कानून, आदि का निर्माण करता है। 

(6) बैंकिंग और मुद्रा का प्रबन्ध--विश्व के. प्रायः सभी सभ्य देशों में राज्य के द्वारा मुद्रा का प्रवन्ध 
किया जाता है और अन्य देशों के साथ अपनी मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित की जाती है। कट 

(7) कृषि की उन्नति और ग्राम संगठन--वर्तमान समय में सरकार कृषि की उन्नति तथा ग्रामीण संगठन 
के कार्य पर भी जोर देती है। कृषि की उन्नति के लिए बिजली, कुओं, कृषि अनुसन्धान तथा इसी प्रकार की 
दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं और ग्रामीण संगठन के लिए ग्राम पंचायत, आदि की स्थापना की जाती है। 

(8) असहाय, अपाहिज और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता--वर्तमान समय का राज्य एक कल्याणकारी संस्था 
है और राज्य के द्वारा बूढ़े, निर्धन, अन्धे, असहाय और अपाहिज लोगों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के 
"कार्य किये जाते हैं। कुछ राज्यों में वेकार लोगों को सहायता देने तथा वृद्धावस्था में छोगों को पेंशन देने का 
प्रबन्ध भी किया जाता है। : 

(9) मनोरंजन की व्यबस्या--स्वस्थ मनोरंजन सफल व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन की आधारशिला है। 
अतः राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है। . 
राज्य बगीचे और पार्क, खेलकूद के मैदान, सार्वजनिक तरण तालों, सिनेमा, रेडियो, नाट्यं-गृहों, आदि का 
प्रबन्ध करता है। अपने इसी कार्य के अन्तर्गत राज्य के द्वारा चलचित्रों और नृत्यघरों पर नियन्त्रण रखा जाता 
है, जिससे मनोरंजन अश्छील न हो जाया _ 

(10) सामाजिक सुधार--वर्तमान समय में राज्य के द्वारा सामाजिक उन्नति और सुरक्षा के लिए भी 
कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में राज्य के द्वारा अस्पृश्यता, जाति“पांति के भेद, वाल-विवाह 
और बहु-विवाह के विरुद्ध प्रयल किये गये हैं। प्रत्येक प्रगतिशीळ राज्य का धर्म है कि वह सामाजिक बुराइयों 
को दूर 'करे। द र र * 

वसा में राज्य के ऐच्छिक कार्य इतने अधिक हैं कि उनकी कोई एक सूची बनाना सम्मव नहीं है। 
राज्य का कार्य नागरिकों को वे सभी सुविधाएं और अवस्थाएं प्रदान करना है जिनके द्वारा उनकी भलाई और 
उन्नति' हो सकती है। राज्य के ऐच्छिक कार्य भी आज आवश्यक कार्यों के समान ही महत्वपूर्ण हो गये हैं। 
कल तक राज्य के जिन कार्यों को उसके ऐच्छिक कार्य समझा जाता था, वे आज आवश्यक प्रतीत होने लगे 
हैं। सभ्यता के विकास के साथ-साथ राज्य का कार्यक्षेत्र वढ़ता ही जा रहा है। | 

राज्य के जो अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य बताये है. द हैं उन कार्यों. को एक लोकतन्त्रामक और 
लोककल्याणकारी राज्य ही ठीक प्रकार से कर सकता है। लोककल्याणकारी राज्य 20वीं शताब्दी में अस्तित्व 


में आएं इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत है,तथा ये पुलिस राज्य के विपरीत जनकल्याण के कई कार्य करते हैं 


nya Maha Vidyalaya Collection. 


राज्य का कार्यक्षेत्र : विविध विचारधाराएं 

जिस प्रकार राज्य के उद्देश्यों के सम्बन्ध में विचार परिवर्तित होते रहे हैं उसी प्रकार राज्य के कार्यक्षेत्र 
के सम्बन्ध में भी विचार बदलते रहे हैं। राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए या व्यापक, इस सम्बन्ध में 
अब तक अनेक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जा चुका है, जिनमें व्यक्तिबाद, समाजवाद और, 
छोककल्याणकारी राज्य की धारणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैँ ' - 
1. व्यक्तिवाद र कर ! 

और राज्य के कार्या के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी धारणा--व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य शक्ति के आधार 
पर ल है, लेकिन शक्ति के आधार पर किये गये राज्य के कार्य व्यक्ति के लिए असुविधाजनक और) . 
3 कष्कर होते है | व्यक्ति के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास स्वविवेक | 
के आधार पर कार्य करने पर ही सम्भव है, क्योंकि राज्य इस । 


मार्ग में वाधक है, इसलिए राज्य बुराई का प्रतीक है। लेकिन 
चोर, उचक्कों और हत्यारों के रूप में समाज में कुछ ऐसे 
अवांछनीय तत्व होते हैं, जिन पर नियन्त्रण रखने के लिए राज्य 
का अस्तित्व आवश्यक है। इस प्रकार व्यक्तिवाद के अनुसार राज । 
* - एक आवश्यक बुराई है, जिसका कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित होना | 
चाहिए। फ्रीमैन के शब्दों में, “बही संस्कार सबसे अच्छी है, जो सबसे कम शासन करती है।”” व्यक्तिवादी राज्य | 
के कार्य और व्यक्ति की स्वतन्त्रता को एक-दूसरे का विरोधी मानते हैं और इस बात का प्रतिपादन करते हैं| 
कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता के हित में राज्य के द्वारा कम-से-कम कार्य ही किये जाने चाहिए। | 

| 


व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों की कुप्रवृत्तियो को नियन्त्रित रखने के लिए ही है, 
अतः राज्य का कार्यक्षेत्र निषेधात्मक ही होना चाहिए, सकारात्मक नहीं। हम्बोल्ट का कथन है कि “प्रत्येक | 
नागरिक की प्रवृत्तियों और पूर्ण व्यक्तित्व का विकास ही राज्य का उद्देश्य होना चाहिए और इसलिए उसे | 
केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहिए, जिन्हे व्यक्ति स्वयं न कर सके, जैसे सुरक्षा!” | 
व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्य के द्वारा केवळ निम्नलिखित कार्य ही किये जाने चाहिए : । 
(1) राज्य व राज्य के नागरिकों की वाहरी शत्रुओं से रक्षा करना; | 
(2) नागरिकों की सुरक्षा और मानहानि से उनकी रक्षा करना; | | 
(3) छूटमार या अन्य प्रकार की क्षति से सम्पत्ति की रक्षा. करना; | 
(4) संविधान के निर्वाह की व्यवस्था करना। दे | 
व्यक्तिवादियों के अनुसार वही सरकार सवसे अच्छी है जो कम शासन करती है। मिल का मानना है | 
कि राज्य एक आवश्यक बुराई ह]. j 
व्यक्तिवाद का समर्थन (5७०7 ०! Individualism) | 


इस सिद्धान्त का प्रतिपादन यूरोप में 18वीं सदी के अन्तिम काल में हुआ था। इसके मुख्य समर्थक जॉन | 


खुअर्ट मिठ, एडम स्मिथ, हरवर् सेन्सर, रिकार्ड तथा माल्यस थे। जॉन स्टुअर्ट-मिळ इनमें ते, 
हहे अधिक ल ह इय विच के प में निमित तर्क दिवे जाह हे: लस ! 
अनुसार मनुष्य j 

उसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए त व 201 
दिया जाय। यदि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप 
` किया गया तो, व्यक्तियों का आत्मवढ और आत्मविश्वास नष्ट 
र होगा, उनमें स्वयं नया कार्य प्रारम्भ करने की शक्ति नहीं रहेगी, 
उनका विकास रुक जायेगा और वे दूसरों पर निर्भर रहने ढगेंगे। 
इसके अतिरिक्त, स्वयं व्यक्ति ही अपने हितों के सम्बन्ध में ठीक 
प्रकार से निर्णय कर सकता है। अत: राज्य अपने आदेश-निर्देश 
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के आधार पर व्यक्तियों के नैतिक विकास में बाधक ही होगा। बिल के शब्दों में, “राजकीय सहायता ब्यक्ति के 
आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है| यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती और चरित्र के विकास को 
कुण्ठित कर देती है।”” रं 
(2) आर्थिक तर्क-व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को सबसे अधिक अच्छे प्रकार से समझ सकता और 
अपने ही लाभो की प्रेरणा के आधार पर आर्थिक उन्नति के लिए सबसे अच्छे प्रकार से कार्य कर सकता है। . 
इसके अतिरिक्त, आर्थिक क्षेत्र के प्राकृतिक नियमों-मांग और पूर्ति के नियम तथा स्वतन्त्र प्रतियोगिता के 
नियम--को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने दिया जाय, तो समस्त आर्थिक गतिविधियां भली-भांति चलती रहती 


- हैं, अतः राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नही. किया जाना चाहिए। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो का विचार 


है कि “आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कम होने से न केवळ उत्पादन में वृद्धि होगी, वरन्‌ इसके साथ-ही-साथ 


उत्पादित वस्तुओं के गुण भी उच्चतर होंगे, पिछड़े हुए देशों का आर्थिक विकास होगा और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की उन्नति होगी।” आर्थिक क्षेत्र में राज्य को दूर रखने के विचार को अहस्तक्षेप की नीति (1.९ £477९) 
` कहते हैं। 


(3) प्राणिवैज्ञानिक तर्क (3101021071 ^r्u९n!)—हरबर्र स्पेन्सर ने डार्विन की विकासवादी विचारधारा 
के आधार पर सामाजिक जीवन के क्षेत्र में 'अस्तित्व के लिए संघर्ष! (5९६० £०7 ९४।३९०८९) तथा ` 
योग्यतम की विजय' (97४४३1 ०£ 1९ 10०४0 के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। स्पेन्सर का विचार है कि 
असहाय, दरिद्र और बूढ़े व्यक्तियों की सहायता करने से सामूहिक रूप से समाज को लाभ की अपेक्षा वहुत 
अधिक हानि उठानी पड़ती है, अतः राज्य के द्वारा समाज के इन निर्वळ तत्वों की सहायता नहीं की जानी 
चाहिए। स्वयं स्पेन्सर के ही शब्दों में, “यदि हम शक्तिशाली और कर्मठ सन्तति का विकास करना चाहते हैं 
तो हमें मनुष्यों को उनकी ही इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, जिससे शक्तिशाली व्यक्तियों की उन्नति और , 
कमजोर व्यक्तियों की समाप्ति हो सके। 

(4) राज्य की अयोग्यता का तर्क-राज्य के दारा इसलिए भी कम-से-कम कार्य किये जाने चाहिए कि 


राज्य एक अयोग्य संस्था है और राज्य का नियन्त्रण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो प्रायः अयोग्य 
' होते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के कार्या में उत्तरदायित्व निश्चित न होने के कारण प्रत्येक का कार्य किसी ` 


का भी कार्य नहीं होता। उद्योग और व्यापार का.यह सरळ सिद्धान्त है कि जो लोग जोखिम उठाते हैं, वे 
उन राज्य-अधिकारियों की अपेक्षा अधिक योग्यता और मितव्ययता से व्यापार का संचालन कर सकते हैं, 
जिनकी अपनी कोई जोखिम नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रबन्ध का अर्थ है-लालफीताशाही, अनावश्यक 
देसे, फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार! 

(5) अनुभब का तर्क-इतिहास मानवीय अनुभवों की खान है और इतिहास. इस बात का साक्षी है कि 
राज्य का हस्तक्षेप सदैव ही मूर्खतापूर्ण होता है। जव कभी राज्य.ने व्यक्तिगत, सामाजिक या आर्थिक जीवन 
में हस्तक्षेप का प्रयत्न किया, तभी स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी और .विकास रुक गया। इस ऐतिहासिक अनुभव 
के आधार पर कहा जाता है कि राज्य के द्वारा कम-से-फम कार्य ही किये जाने चाहिए। 
व्यक्तिबाद. की आलोचना (Criticism of Individualism) 

अनेक व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिवादी सिद्धान्त की कटु आलोचना. की गयी है। उनका कहना है कि इस 
सिद्धान्त ने मनुष्य को मनुष्य का शोषण करना सिखाया तथा दमन और अनाचार के वातावरण को जन्म 
दिया। इस सिद्धान्त में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दोष हैं 

(1) कानून स्वतन्त्रता को सीमित नहीं करते-व्यक्तिवादी विधारकों ने राज्य के कानून और व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता को परस्पर विरोधी समझ लिया है, जो ब्रुटिपूर्ण है। कानून व्यक्तियों की स्वतन्त्रता सीमित नहीं 
करते, वरन्‌ सभी व्यक्तियों के छिए स्वतन्त्रता का उपभोग सम्भव बनाते हैं। सर्वसाधारण जनता कानूनों के 
माध्यम से ही स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकती है। यदि राज्य 'और कानून न हों, तो समाज के सवल सदस्यों 
दवारा निर्बळ सदस्यों की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य ऐसी सकारात्मक 


सुविधाएं प्रदान करता है जिनकी सुद्ावता र Kanya अपने व तिव का विकास कास कर सके! व्यक्तिवादी जिस 
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स्वतन्त्रता की बात करते हैं। उसे राज्य के कानूनों के अभाव में लागू करना मुश्किल है। इसी कारण 
चे मिल को 'खोखली स्वतन्त्रता का मसीहा? कहा है। ` : 


व्यक्तिवाद की आलोचना 0 ३7 5 नचा 
(0 कुन सा को सीमिल नही | का प्रतीक है। यदि राज्य ई होता तो कभी का समा) 


| गया होता। वास्तव में राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास के ट 
में आने वाढी बाधाओं को दूर करते हुए उसके व्यक्तित्व 
विकास का सफळ प्रयल करता है। 
` (3) अतिशय प्रतियोगिता हानिकारक होती है--व्यक्तिवादिवे 
द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जिस स्वतन्त्र प्रतियोगिता का प्रतिपाळ 
'किया गया है, वह तो दानव (पूंजीपति) और बौने (श्रमिक) हे 
बीच संघर्ष के समान होती है जिसमें निर्बल श्रमिक वर्ग ग 
दीनता, भूख, अस्वस्थता और अयोग्यता के परिणाम प्राप्त हे! 
हैं। प्रतियोगिता के इस सिद्धान्त का परिणाम एकाधिकार ब 
प्रवृत्ति, मांग और पूर्ति के बीच असमानता, अनुचित लाभ ब 
प्रवृत्ति और राज्यों का पारस्परिक संघर्ष होता है। सिजविक दे) ` 
अनुसार, “स्वतन्त्र प्रतियोगिता की धारणा व्यक्तिवादी विचारा; 
--- की सवते बड़ी कमजोरी है।” 1 
(4) 'योग्यतम की विजय' का सिद्धान्त प्रमात्मक है--पशु जगत में प्रचलित 'योग्यतम की विजय' के स 
को मानव प्राणियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने का परिणाम तो हिंफ़| 
शक्तियों की विजय और जंगलीपन को स्थिर रखना होगा। जीवन-संघर्ष में सफलता प्राप्त कर लेना | 
की उचित कसौटी नहीं है। छीकॉक ने कहा है कि “यदि जीवित रहने को ही जीवित रहने की योग्यता सै! 
कसौटी मान लिया जाय तो एक समृद्ध चोर प्रशंसा का पात्र बन जायेगा और एक भूखा कलाकार घृणा का! 
.-कैवल योग्य व्यक्तियों को ही जीवित रखने के स्थान पर सभी जीवित व्यक्तियों को योग्य बनाने का प्रयत! 
. किया जाना चाहिए। : . 
(5) राज्य की अयोग्यता का तर्क असत्य है-वास्तव में, राज्य एक अयोग्य संस्थां नहीं है! यदि:कु | 
कार्यों को राज्य की अपेक्षा व्यक्ति भली प्रकार कर सकता है तो दूसरी ओर ऐसे अनेक कार्य हैं, जि 
स्वतन्त्र रूप से व्यक्तियों की अपेक्षा राज्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकता है और सामाजिक जीवन ब! 
( नकी का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता--व्यक्तिवाद की यह मान्यता सही | 
है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। वास्तव में, व्यक्तिवादियो का व्यक्तियों बँ, 
दूरदर्शिता और सूझवूझ में उचित से अधिक विश्वास है और वे प्रत्येक से बहुत अधिक आशा करते 
` प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान समय में जटिळ सामाजिक जीन की समस्याओं को समझकर अपना मार्ग निशि 
सा ही क ताता है | | 
) ऐतिहातिक दृष्टि से व्यक्तिवाद के आर्थिक और राजनीतिक परिणाम भयंकर हुए ह -व्यक्तिवाद बॅ. 
आठोचना-का सबसे सब आधार यह है किं व्यक्तिवादी नीति को अपनाने के परम कर्ण अच्छे नहीं रे 
इस नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप पूंजी केवल कुछ ही व्यक्तियो के हाथों में केद्ित हो गयी, असल “ 
` जनसमुदाय आश्रयहीन हो गये और मानव का नैतिक पतन हो गया। इन बुराइयों को दूर करने के र्न 
राज्य को आर्थिक क्षेत्र म हस्तक्षेप करना पड़ा और इस प्रकार Lene 
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(8) व्यक्तिगत ब सार्वजनिक हितों में समन्वय--व्यक्तिवादी विचारधारा केवल व्यक्ति के हितों पर जोर 
देने के कारण एकांगी है। व्यक्ति के साथ-साथ समाज के सार्वजनिक हितों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक 
है। दोनों में समन्वय की आवश्यकता है। 
वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्वन्ध में व्यक्तिवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता है। 
2. समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद 
(SOCIALISM OR DEMOCRATIC SOCIALISM) 
समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के रूप:में हुई और वर्तमान समय में यह . 
विचारधारा बहुत अधिक लोकप्रिय है। समाजवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची '5००1811511', *5०८८५' शब्द से लिया - 


- गया है, जिसका -अर्थ है समाज और जैसा कि शब्द य्युतपत्ति से ही स्पष्ट है समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध समाज 


के महत्व पर आधारित है। समाजवाद का आधारभूत उद्देश्य समानता की स्थापना करना है और इस समानता 
की स्थापना के लिए स्वतन्त्र प्रतियोगिता का अन्त किया जाना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर सम्पूर्ण समाज 
का अधिकार होना चाहिए और उत्पादन व्यवस्था का संचालन किसी एक वर्ग के लाभ को दृष्टि में रखकर 
नहीं; वरन्‌ सभी वर्गों के सामूहिक हित को दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए। समाजवाद की परिभाषा 
करते हुए रॉबर्ट ब्हैकफोई ने कहा है कि “समाजवाद के अनुसार भूमि तया उत्पादन के अन्य साधन सबकी * 
सम्पत्ति रहे और उनका प्रयोग तथा संचालन जनता द्वारा जनता के लिए ही हो।'' इसी प्रकार फ्रेड ब्रेमेल ने 
कहा है कि समाजवाद का अर्थ है-'“व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित के अधीन रखना।'” 
समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र 

राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में समाजवाद का मत व्यक्तिवाद के नितान्त विपरीत है। इस विचारधारा 


` ` के अनुसार राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किये जाने चाहिए, जो व्यक्ति और समाज'की उन्नति के लिए 


आवश्यकं हों, और क्योंकि व्यक्ति एवं समाज की उन्नति के लिए किये जाने वाले कार्यों की कोई सीमा नहीं 


. है, अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक जीवन के प्रायः सभी कार्य राज्य के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 


आ जाते हैं। 
` ` साधारणतया यह कहा जा सकता है कि समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य को आन्तरिक एवं 
बाहरी सुरक्षा एवं न्याय-व्यवस्था के साथ-ही-साथ सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रवन्ध. करना चाहिए, 


` उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक विषमता के अन्त का प्रयल करना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए स्वस्थ 


मनोरंजन का प्रबन्ध एवं अपाहिज और बूढ़े व्यक्तियों की सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। 
इस प्रकार समाजवाद राज्य को अधिक-से-अधिक कार्य सपना चाहता है। ' | 
समाजवाद के प्रमुख सिद्धान्त (Main Tenets of Socialism) 
समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक सशक्त विचारधारा और 


` आन्दोलन है। यह समानता को अपना आदर्श मानकर चलता है और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक 


क्षेत्रो में अधिकाधिक समानता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद के प्रमुख सिद्धान्तो का अध्ययन निम्नलिखित 


रूपों में किया जा.सकता है 
(1) समाजवाद समाज की आंगिक एकता पर बळ देता है-समाजवाद का आधारभूत विचार यह है कि 


व्यक्ति कोई एक अकेला प्राणी नहीं है, वरन्‌ यह समाज के दूसरे व्यक्तियों से उसी प्रकार सम्वन्धित है, जिस 


प्रकार शरीर के विभिन्न अंग परस्पर सम्बन्धित होते हैं। 
(2) समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करता है-समाजवाद का विचार: यह है 


. ` कि पूंजीवादी व्यवस्था में प्रचलित प्रतियोगिता से धनिक वर्ग को ही छाभ होता है और श्रमिक वर्ग को हानि। .. 


प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक व्यवसायी अपनी वस्तुओं को इतंनी सस्ती बेचना चाहता है कि उसकी श्रेष्ठता 
विल्कुर नष्ट हो जाती है। अतः समाजवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को 


प्रतिष्ठित करना चाहता है। 
का ध्येय समानतां है-समाजवाद वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में. विद्यमान असमानता 


समाजवाद 
का अत्यन्त विरोधी है और हद व्री गल. ताग ऐसे विझत के आधार पर करना चाहता है कि 


हः ०००) ०५०३ नापिक की कूपखा ६, नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 
उसमें वर्तमान समय में विद्यमान गम्भीर असमानता कम-से-कम हो जाय। योग्यता के अन्तर को तो समाजवादी 
भी स्वीकार करते हैं और वे यह भी मानते हैं कि पूर्ण समानता अनुचित, अनावश्यक और असम्भव है, 
किन्तु साथ ही उनका लक्ष्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है. जिसमें प्रत्येक को उन्नति के समान | 
अवसर प्राप्त हो सकें। वास्तव में समाजवादी समानता व स्वतन्त्रता । 
में समानता को राजनीतिक अधिकारों की तुलना में आर्थिक व ' 
सामाजिक अधिकारों को अधिक महत्व देते हैं। इसके विपरीत | 
उदारवादी स्वतन्त्रता व राजनीतिक अधिकारों को प्रमुखता प्रदान 
करते हैं। 

(4) समाजवाद का उद्देश्य पूंजीवाद का अन्त है-समाजवाद 
व्यक्तिवादी विचारधारा तथा पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध पर 
आधारित है।समाजवाद के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ 
लोग वहुत अधिक अमीर और कुछ लोग बहुत अधिक गरीव हो 
जाते हैं और इस प्रकार की आर्थिक विषमता से राष्ट्र की प्रगति 
रुक जाती है। इस प्रकार समाजवाद के अनुसार वर्तमान समय 
की पूंजीवादी व्यवस्था दोषपूर्ण, जर्जर, अन्यायी व शोषक है और 
सम्पूर्ण समाज के हित में इस अर्थव्यवस्था का अन्त कर दिया | 
जाना ही उचित है। 

(5) समाजवाद एक प्रजातान्त्रिक विचारधारा है-समाजवाद 
के सम्बन्ध में प्रमुख बात यह है कि यह एक प्रजातान्त्रिक: 
विचारधारा है। अनेक बार समाजवाद को साम्यवाद का पर्यायवाची * 
मान लिया जाता है, जो नितान्त भ्रमपूर्ण है। पूंजीवाद के विरोध | 
में परस्पर सहमत होते हुए भी समाजवाद और साम्यवाद परस्पर | 
नितान्त विरोधी विचारधाराएं हैं इबन्सरीन (६७९०४४००) के शब्दों / 
में, “ये (समाजवाद और साम्यवाद) विचार और जीवन के दो नितान्त विरोधी ढंग हैं, उतने ही विरोधी जितने ! 

कि उदारबाद और सर्वाधिकारवाद!' इन दोनों विचारधाराओं में प्रमुख भेद साधनों के सम्बन्ध में है। साम्यवाद 
हिंसक साधनों को अपनाने के पक्ष में है, किन्तु समाजवाद का विचार है कि वांछितं परिवर्तन प्रजातन्त्रामक 
और संवैधानिक साधनों से ही लाया जाना चाहिए।समाजवाद प्रजातन्त्रवादी विचार है, साम्यवाद सर्वाधिकारवादी। | 

(6) समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के पक्ष में है--पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोधी । 
होने के कारण समाजवाद भूमि और उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्त की मांग करता है और उत्पादन 
के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। समाजवादियों.के अनुसार, 'वैयक्तिक 
भाळ मक लृटमार है” और व्यक्तिगत सम्पत्ति को सामाजिक अथवा सामूहिक संग्पत्ति का रूप देना ही | 

` (0) समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रायमिकता देता है-समाजवाद का विचार है कि सम्पूर्ण 

ज्य सामूहिक हित अकेले व्यक्ति के हित से अधिक मूल्यवान है और आवश्यकता पड़ने पर समष्टि | 
र Mb नान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समाजवादियों का विचार है.कि 
आ बापा हे जता हे निहित होता है और सामूहिक हित की साधना से व्यक्तिगत हित की साधना 


8 
न क राज्य को एक सकारात्मक गुण मानता है-समाजवाद व्यक्तिवाद के इस कथन को अस्वीकार । 
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इतिहासं से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राज्य सं 
रही है और यदि इसने कही दछ का प्रयोग राज्य संस्था चिरकाल 


समाजवादी राज्य को एक. उनहितकारी(मं्टर माते ०ह॥०५2।०)2 Collection. 
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(9) समाजबाद राज्य को अधिकाधिक कार्य सौंपना चाहता है--समाजवादी राज्य को एक कल्याणकारी 
संस्था मानते हैं और व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक 
करना चाहते हैं। समाजवाद के अनुसार, व्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूरी-पूरी भलाई नहीं कर सकता 
और इस पुलिस राज्य में 99 प्रतिशत जनता पूंजीवादी शोषण से पिसकर अपने प्राण दे देगी। ऐसी स्थिति 
म्य और मजदूरों के हित मे राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित अधिक-से-अधिक कार्य किये जाने 
चाहिए। 9 
ण इस प्रकार समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा वैयक्तिक हित के स्थान पर . 
| , सामूहिक हित और प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करके, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक 
` नियन्त्रण के आधार पर आर्थिक समानता स्थापित कराने का प्रयत्न किया जाता है। 
समाजबाद की आलोचना (Criticism of Socialism) 

। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अन्त के लिए समाजवाद एक सुन्दर मार्ग प्रस्तुत करता है| समाजवाद 
' ने व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामाजिक हित को उच्चतर स्थान प्रदान कर प्रशंसनीय कार्य किया है, किन्तु 
| - इन गुणों के होते हुए भी समाजवादी व्यवस्था दोषमुक्त नहीं है। इस॑ व्यवस्था की प्रमुख रूप से निम्नलिखित 
आधारों पर आलोचना की जाती है : 

. , (1) उत्पादन क्षमता में कमी-यह मानव स्वभाव है कि 
¦ व्यक्तिगंत लाभ की प्रेरणा पर ही वह ठीक प्रकार से कार्य कर 

* सकता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन कार्य राज्य के हाथ 
| में आ जाने और सभी व्यक्तियों का पारिश्रमिक निश्चित होने 
के कारण कार्य करने के लिए प्रेरणा का अन्त हो जाता है और 
} व्यक्ति आलसी बन जाता हैं। इसी कारण आर्थिक प्रगति भी रुक 
| . जाती है। समाजवाद के दुष्परिणाम हम सोवियत संघ के विघटन 
के रूप.में देख सकते हैं। इसका प्रमुख कारण आर्थिक विकास 
की कमी थी। 

(2) नौकरशाही का बिकास--समाजवादी व्यवस्था में सभी 
उद्योगों पर राजकीय नियन्त्रण होगा और उनका प्रवन्ध सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सरकारी 
अधिकारियों के हाथ में शक्ति आ जाने का स्वाभाविक परिणाम नौकरशाही का विकास होगा। काम की गति 
शिथिल हो जायेगी, सरल से सरल काम देर से होंगे और घूंसखोरी तथा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। 

(3) समानता की धारणा प्राकृतिक विधान के विरुद्र--समाजवाद समानता, सबसे प्रमुख रूप में आर्थिक 
समानता पर वल देता है और आलोचकों के अनुसार समानता का यह विचार प्राकृतिक विधान और प्राकृतिक 
व्यवस्था के विरुद्ध है। प्रकृति के द्वारा व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियां समान रूप में 
नहीं वरन्‌ असमान रूप में प्रदान की गयी हैं और इसी कारण समानता स्थापित करने के किसी भी प्रयल 
में सफलता प्राप्त होना बहुत अधिक सन्देहपूर्ण है। , 

(4) राज्य की कार्यकुशलता में कमी-समाजवादी व्यवस्था में राज्य के कार्यक्षेत्र मे बहुत अधिक विस्तार 
हो जाने के कारण राज्य की कार्यकुशलता में भी कमी हो जायेगी। समाजवादी व्यवस्था में सार्वजनिक निर्माण 
सम्बन्धी, उत्पादन, वितरण तथा श्रमिक विधान सम्बन्धी सभी कार्य राज्य द्वारा होंगे। आलोचकों का कथन है 
कि राज्य के हाथ में इतने अधिक कार्यों के आ जाने से एक भी कार्ये ठीक प्रकार से सम्पन्न नहीं हो सकेगा। 

(5) मनुष्य का नैतिक पतन-सभी क्रायोँ को करने की शक्ति राज्य के हाथ में आ जाने से आत्मनिर्भरता 
आत्मविश्वास, साहस और आरम्भक के नैतिक गुणों का व्यक्तियों में अन्त हो जायेगा। समाजवादी व्यवस्था 
में उसे अपने विकास की नवीन दिशाएं और दशाएं न प्राप्त होने के कारण. वह हतप्रभ हो जायेगा और 
उसका नैतिक पतन हो जायेगा। 

(6) समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी होगी--आलोचक यह भी कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी 
व्यवस्था से बहुत अधिक खर्चीली होगी। जब सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कार्य किया: जाता है तो एकं 


छोटे से काम के लिए अनेक कर्मचारी रखे जाते हैं और फिर भी यह कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। 
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समाजवाद की आलोचना - 

- (1) उत्पादन क्षमता में कमी . 
(2) नौकरशाही का विकास 
(3) समानता की धारणा प्राकृतिक 

विधान के विरुद्ध 

(4) राज्य की कार्यकुशलतः में कमी _ 

(5) मनुष्य का नैतिक पतन 

(6) समाजबादी व्यवस्था. अपव्ययी 

होगी 


(7) व्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्त का 
भय 


ou od जा र स द्वारा बहुत अधिक | 

(7) व्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्त का भय--समाजवाद क अन्त हे ) 

कार्य किये जाते हैं तो इस बात का भय रहता है कि व्यक्तियों के जीवन में सरकार के इस अत्यधिक हस्तक्षेप 

से उनकी स्वतन्नता का अन्त हो जायेगा। समाजवादी राज्य समाजवाद की स्थापना के नाम पर व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता व उसके राजनीतिक अधिकारों को सीमित कर देते हैं 

समाजवाद के पक्ष में तर्क (085011 F५०० ० S0c।alism) 

" समाजवाद के विपक्ष में जो विभिन्न तर्क दिये गये हैं उनके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जाना : 

चाहिए कि समाजवाद एक सारहीन दर्शन है। समाजवाद के पक्ष में प्रमुख रूप'से निम्नलिखित बातें कही | 

जाती हैं : bo 

(1) समाजवाद वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों का प्रभावशाली वर्णन और सुन्दर हळ है--समाजवाद वर्तमान | 

व्यवस्था की बुराइयों का स्पष्ट, विस्तृत और प्रभावशाली वर्णन है। समाजवाद पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत 

न ला 

: ` | नागरिकों को पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइया दूर करने का सन्देश | 


प्रदान करता है! \ 1 

इसके अलावा समाजवाद इन बुराइयों को दूर करने:का | 
व्यावहारिक मार्ग भी बताता है। आज के समाज में जो भी ! 
शोषण, अन्याय तथा भीषण असमानता दिखायी देती है, उन | 
सबका मूळ कारण पूंजी का असमान वितरण और उत्पादन के | 
साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। ऐसी स्थिति में उत्पादन के | 
साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना हो जाय और सबको | 
उपभोग के लिए वराबर मिले, तो वर्तमान काल की संभी आर्थिक | 
और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक तथा राजनीतिक | 


| 
1 
जाता है कि समाजवादी व्यवस्था में उद्योग के अन्तर्गत कार्य । 
- करने वाले व्यक्तियों का उद्योग के साथ छाभ-हानि का प्रश्न जुड़ा | 
न होने. के कारण उन्हें कुशल्तापूर्वक कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिळती और उत्पादन में कमी हो . 
जाती है। आलोचकों का यह विचार मानव स्वभाव की त्रुटिपूर्ण मान्यता पर आधारित है। | 
समाजवाद से व्यक्ति की स्वतन्त्रता सीमित हो जायेगी, यह भी एक भ्रान्ति ही है। वास्तव में तो : 
समाजवाद में प्राप्त आर्थिक स्वतन्त्रता व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र कर देगी। | 
इ नामा जाहा आ अता भी नहीं कहा जा सकता] वास्तव में कर्मचारी ' 
प्रकार की व्यवस्था 1 होता है। समाजवाद की आलोचना ह| 

ही, विपरीत ल sean aa पर आधारित है। आशा त अगर हि 
समाजवाद का अपब्यय नहीं होगा--व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था में आपसी प्रतियोगिता के | 

कारण विज्ञापन, आदि पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे वस्तु का लागत मूल्य बहुत अधिक | 
बढ़ जाता है। समाजवादी व्यवस्था में आवश्यकता के अनुसार उत्पादन होने तथा विज्ञापन और मध्यस्थों की | 
कोई र न होने के कारण बत अधिक मितव्ययता सम्भव हो सकेगी। | 
समाजवाद समान अवसर देगा--समाज़वाद का रक्ष्य समानता क्य | 

की प्राप्ति के छिए समाजवाद सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर देने की Fb bs: 1 


ग 9 महत्व को स्वीकार करता है और एक ऐसे | 
| वातावरण निर्माण पर जोर देता है जिनमें प्रत्येक के द्वारा अपने व्यक्तित्व का उच्चतम विकास किया जा 
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(5) समाजवाद पर-परिश्रमजीवी वर्ग का अन्त कर देगा -समाजवादी दर्शन 'जो काम नहीं करेगा, बह 
खायेगा भी नहीं? (०, who will pot work, neither आओ 1७९८०) के विचार पर आधारित है। इससे 
स्पष्ट है कि समाजवाद में स्वयं परिश्रम कर रोजी कमाने .वाले वर्ग को ही जीवित रहने का अधिकार होगा 
और आज की सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान पर-परिश्रमजीवी पूंजीपति वर्ग का अन्त हो जायेगा। समाजवाद 
का यह विचार और कार्य पूर्णतया न्यायोचित है। 

6) समाजवाद भ्रातृत्व तथा समाज-सेवा भाव को बढ़ाता है-समाजवादी राज्य समानता पर आधारित 
होगां। यह राज्य सामूहिक हानि-लाभ के विचार को ध्यान में रखते हुए भ्रातृत्व की ओर अग्रसर होगा।. 
व्यक्तियों पर समाजवादी व्यवस्था को अपनाने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा और इस वात की आशा 
की जा सकती है कि समाजवादी व्यवस्था में उनकी प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्वार्थो की तुष्टि के स्थान पर सामूहिक 
हितों की साधना ही हो जायेगी। 

(7) समाजबाद एक न्यायपूर्ण तथा जनतान्त्रिक विचारधारा है-राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद जनतन्त्र के 
प्रति विश्वास व्यक्त करता है, क्योंकि राजतन्त्रीय या कुछीनतनत्रीय व्यवस्था में अनिवार्य रूप से विद्यमान भेद 


समाजवाद को मान्य नहीं है। इसके अलावा समाजवाद उत्पादन पर “सामूहिक स्वामित्व” और उसकी “सामूहिक. . 
. व्यवस्था” का समर्थक है, जो पूर्णतया प्रजातान्त्रिक तथा न्यायोचित विचार है। वास्तव में प्रजातन्त्र और समाजवाद 


परस्परःपूरक हैं जिनमें से एक राजनीतिक समानता का प्रतिपादन करता है तो दूसरा आर्थिक समानता का। 
छैडलर के शब्दों में, “प्रजातान्त्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवाद ही है।”” 
निष्कर्ष--यह तथ्य है कि समाजवाद एक न्यायपूर्ण तथा जनतान्त्रिक विचारधारा है। समाजवाद के पक्ष 
में एक विशेष वात यह है कि समाजवाद के व्यावहारिक रूप के सम्बन्ध में मतभेद होने पर भी यह सर्वत्र, 
स्वीकार कर लिया गया है कि लोककल्याण की दृष्टि से राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र और मानव जीवन के सभी 
पक्षों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। 1991 में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप'के. अन्य राज्यों में 
जो घटनाचक्र बना, वह साम्यवाद की असफलता का उदाहरण है, यह समाजवाद की असफलता नहीं है। 
3. लोककल्याणकारी राज्य 
लोककल्याणकारी राज्य की धारणा. का अभ्युदय (Origin of the Concept of Welfare State)— 
लोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है, जिसके अन्तर्गत शासन की शक्ति का 
प्रयोग किसी वर्ग विशेष के कल्याण हेतु नहीं वरन. सम्पूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। इंस रूप में 
लोककल्याणकारी राज्य का विचार नया नहीं है। भारत में प्राचीनकाळ से रामराज्य की.जो धारणा प्रचलित 
है, यह एक ऐसे राज्य का प्रतीक है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वागीण रूप से विकास 
करने का प्रयल किया जाता है। इसी दृष्टि से वेदव्यास ने 'महाभारत' में कहा है कि “जो नरेश अपनी प्रजा 
को पुत्र के समान समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता; बह नरक का भागी होता है!” भग 
इसी प्रकार की धारणा यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित थी और इसी विचार को लक्ष्य करते हुए अरस्तू ने 
कहा है कि “राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सदजीवन के लिए अस्तित्व. में बना हुआ है।”” 
इस प्रकार अपने मूळ रूप में लोककल्याणकारी राज्य की धारणा सदैव ही विद्यमान रही है, लेकिन 
वर्तमान समय में जिस अर्थ विशेष में इस धारणा का प्रयोग किया जाता है, वह वर्तमान परिस्थितियों की ही 


` उपज है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारम्भ में विश्‍व के अधिकांश राज्यों द्वारा व्यक्तिवादी 


अहस्तक्षेप' (755९2 217) की नीति को अपना लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यूरोप के राज्य 
अधिकाधिक सम्पत्तिशाली बनते गये, लेकिन इसके साथ ही सम्पत्ति का केवळ कुछ ही. हाथों में केन्द्रीयकरण 
भी होने छगा। एक ओर तो अत्यधिक सम्पत्तिशाळी वर्ग-उत्पन्न हो गया और दूसरी ओर एक ऐसा श्रमिक 


"वर्ग था, जिसके पांस अपनी क्षमता से अधिक.कार्य करने पर भी जीवन के साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में 
, बहुसंख्यक जनता में विद्यमान व्यवस्था के प्रति असन्तोष उत्पन्न हुआ और रस्किन, कार्लायछ, विल्यम गाइविन 


आदि विद्वानों द्वारा इस असन्तोष की अभिव्यक्ति. की गयी। 


RO “अस 
eeonomic side of the democratic ideal is, in fact, sociali . 
कि Laidler, Social and-Economic Movement, ७. 193 
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पसमीहिएट तासात सला ०००५; ॐ 
व्यक्तिवादी व्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य से ही 1848 में कार्ल मार्क्स और ऐजिल्स ने “साम्यवादी 


घोषणा-पत्र' (८०71711751 )०7/९5/०) प्रकाशित किया। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण करते हुए | 
ही 1917 सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग द्वारा एक सफल क्रान्ति की गयी और समस्त आन्तरिक एवं 
बाहरी विरोधों के बावजूद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन-व्यवस्था स्थापित की गयी। यह साम्यवादी व्यवस्था | 
निश्चित रूप से पाश्चात्य देशों में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध और उनके लिए भय का एक कारण 
थी। ऐसी स्थिति में पूँजीवादी देशों ने अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करना प्रारम्भ किया और वे इस निष्कर्ष ( 
पर पहुंचे कि विद्यमान व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उसमें मूळ परिवर्तन आवश्यक है।.उनके द्वारा अपनी 
शासन-व्यवस्था को सर्वजन हितकारी बनाने का प्रयल' किया गया और अपनी शासन-व्यवस्था में परिवर्तन | 
करने के उद्देश्य से उनके द्वारा राज्य के जिस रूप विशेष को अपनाया गया, वह लोककल्याणकारी राज्य 

* के नाम से प्रसिद्ध है। छोककल्याणकारी राज्य का विचार एक लोकतान्त्रिक विचार है छोकतन्त्र के विकास के | 

. साथ इसका विकास जुडा है। वस्तुतः लोककल्याणकारी राज्य आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रजातन्त्र का विस्तार | 

- है। भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से लोककल्याणकारी विचार को लागू किया गंया। | 

- 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश विचारक लास्की पहला चिन्तक है जिसने 'पुलिस राज्य” की धारणा के विपरीत | 

सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य की धारणा का समर्थन किया। ब्रिटेन पहला राज्य है जहां कल्याणकारी राज्य की | 

- धारणा को आधुनिक अर्थो में मूर्तरूप दिया गया | ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी में श्रमिक संघ आन्दोलन, फेबियनवाद 
के प्रभाव तथा श्रमिक दल (1.40०५7 7271) के जनाधार के विस्तार के कारण कल्याणकारी राज्य की मांग | 
जोर पकड़ने छगी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लॉर्ड एटली के प्रधानमन्त्री काल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का १ 
. आरम्भ किया गया तथा कई बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका | 
के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की “न्यू डील” (५८७ ९४1) की नीति जनकल्याण की नीति थी। यूरोप के अन्य 
राज्यो--स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क आदि में राज्य द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया गया। समाजवादी 
राज्यों में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस विचार को छांगू किया गया] भारत के नए संविधान में नीति 
निदेशक तत्वों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया तथा योजनागत विकास व 
अन्य कानुनी प्रावधानों द्वारा कल्याणकारी राज्य की धारणा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार 20वीं 
शताब्दी में अधिकांश राज्य लोकतन्त्र के विकास के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर अग्रसर 
हुए। र 

लोककल्याणकारी राज्य की परिभाषा (0९11001 0! Welfare State) 


अपने वर्तमान रूप में लोककल्याणकारी राज्य की प्रमुख रूप से निम्न प्रकार परिभाषाएं की गयी हैं : 

1918 में प्रकाशित '६१८५०।०००००० ५ 5०८०४ ८721८25 में लोककल्याणकारी राज्य की परिभाषा | 
करते हुए कहा गया है कि ““छोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों . 
को न्यूनतम जीवन-स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता ही?” 

टी. डब्लू. केण्ट के अनुसार; “लोकहितकारी बह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज 
रे व्यवस्था त अरी ह अनेक रूप होते हैं। इनके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, 

गार, वृद्धावस्था 9 व्यवस्था होती है। नागरिकों 

ठि तता र इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की 


डॉ. अब्राहम के अनुसार “कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी तु के 
अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है।” आर्थिक व्यवस्था का संचाठन आय 


1... जवाहरठाल नेहरू ने अपने एक भाषण में लोककल्याणकारी राज्य 
उव लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों 
- ऊपर उठाना 


उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में लोककल्याण के आर्थिक पक्ष पर अधिक 
मे बळ दिया गया है, परन्तु कल्याण 
. की धारणा केवळ भौतिक ही नहीं, वरन्‌ मानवीय स्वतन्त्रता और प्रगति से भी सम्वन्धित है। द यी में 
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,* - मैसूर विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देते हुए, न्यायमूर्ति छागछा ने कल्याणकारी राज्य की सही धारणा को 


व्यक्त करते हुए कहा था, “लोककल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा 
व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जो उत्थानकारी और 
स हो। लोककल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिक द्वारा सच्ची स्वतन्त्रता के उपभोग को सम्भव 
बनाना है।” 

इस प्रकार :छोककल्याणकारी राज्य का अर्थ है--राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार! राज्य के कार्यक्षेत्र के 


विस्तार का अर्थ प्रायः व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बन्धन से ल्या: जाता है, लेकिन कल्याणकारी राज्य का अर्थ . . 


राज्य के कार्यक्षेत्र का इस प्रकार विस्तार करना होता है कि व्यक्तियत.स्वतन्त्रता पर:कोई विशेष बन्धन न ठगे, 
राज्य के कार्यक्षेत्र के साय-ही-साथ व्यक्ति का भी अपना स्वतन्त्र कार्यक्षेत्र. हो। वास्तव में लोककल्याणकारी राज्य 
की धारणा पश्चिमी प्रजातन्त्र और साम्यवादी अधिनायकतन्त्र-_दोनों से ही भिन्न है। पश्चिमी प्रजातन्त्र 
राजनीतिक स्वतन्त्रता को एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसके अन्तर्गत नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त 
नहीं होती है। इसके विपरीत, आर्थिक. सुरक्षा के विचार. पर आधारित साम्यवादी अधिनायकतन्त्र में राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का अमाव होता है। लेकिन छोककल्याणकारी राज्य की धारणा राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक . 
सुरक्षा के बीच सामंजस्य का एक सफळ प्रयल है। 
न हॉबमैन (०७००) के शब्दों में, “यह (कल्याणकारी राज्य) दो अतियों में एक समझौता है जिसमें एक . 
तरफ साम्यवाद है और दूसरी तरफ अनियन्त्रित व्यक्तिवाद।” लोककल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित 
होता है और इस सम्वन्ध में लोकहित से हमारा तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति 
की अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है | इस व्यवस्था 
का उद्देश्य किसी एक समुदाय या वर्ग विशेष के हितों की साधना न होकर जनता के सभी वर्ग के हितों की. 
साधना होता है। 
लोककल्याणकारी राज्य के. लक्षण (Elements of Welfare State) 
लोककल्याणकारी राज्य की उपर्युक्त धारणा को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार के राज्य के प्रमुख रूप 
से निम्नलिखित लक्षण बताये जा सकते हैं 
(1) आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था-छोककल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर 
आधारित है। हमारा अब तक का अनुभव स्पष्ट करता है कि 
शासन का रूप चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में राजनीतिक शक्ति | लोककल्याणकारी राज्य के लक्षण 
उन्हीं लोगों के हाथों में केन्द्रित होती है, जो आर्थिक दृष्टि से | (1) आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था . 
शक्तिशाली होते.हैं। अतः राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में () सभी व्यक्तियों को रोजगार 
निहित करने और जनसाधारण के हित में इसका प्रयोग करने 
के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है! 
लोककल्याणकारी राज्य के सन्दर्भ में आर्थिक सुरक्षा का तात्पर्य 
निम्न तीन बातों से ल्या जा सकता है , 
* ` (1) सभी व्यक्तियों को रोजगार ऐसे सभी व्यक्तियों को, 
जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते | ` 
है, राज्य के द्वारा उनकी योग्यतानुसार उन्हें किसी-न-किसी प्रकार 
का कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी 
प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान 
नहीं कर सका है, उनके जीवनयापन के लिए राज्य द्वारा “बेरोजगार 
बीमे' की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
0) न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी-एक व्यक्ति को अपने कार्य के बदठे में इतना पारिश्रमिक अवश्य 
ही मिळना चाहिए कि उसके द्वारा न्यूनतम आर्थिक स्तर की प्राप्ति की जा सके। न्यूनतम जीवन-स्तर से आशय 


(3) . सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था 
(4) राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि 
(5) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना 
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कशास्त्र की रूपरेखा 


88 Digitized by कर्मी हिट ला. 

है--भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की 
अधिकता पर्याप्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

5 अल की स्थापना--सम्पत्ति और आय की पूर्ण समानता न तो सम्भव है और-न 


ही वांछनीय; तथापि आर्थिक न्यूनतम के पश्चात्‌ होने वाली व्यक्ति की आय का उसके समाज सेवा सम्बन्धी * 


कार्य से उचित अनुपात होना चाहिए। जहां तक सम्भव हो, व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम 


सुविधाएं। होककल्याणकारी राज्य में किसी एक के हिए | 


स्तर में अत्यधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक आय की समानता तो स्थापित की ही जानी चाहिए । 


भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण न कर सके। 
के जी राजनीतिक सुरक्षा की i राज्य की दूसरी विशेषता राजनीतिक सुरक्षा की 
_ व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की. व्यवस्था की जानी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों 


में निहित हो और ये अपने विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस लक्ष्य की | 


प्राप्ति हेतु निम्न बातें आवश्यक है : 


() लोकतन्वीय शासन-लोककल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक हितों की साधना को भी । 


आर्थिक हितों की साधना के समान ही आवश्यक समझा जाता है, अतः एक लोकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था वाला. 
राज्य ही लोककल्याणकारी राज्य हो सकता है। न ] 

(४) नागरिक स्वतन्त्रताएं-संविधान द्वारा लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना कंर देने से ही राजनीतिक 
सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती। व्यवहार में राजनीतिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक स्वतन्त्रता 
का वातावरण होना चाहिए अर्थात्‌ नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की 
स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन स्वतन्त्रताओं के अभाव में लोकहित की साधना नहीं हो- सकती। लोकहित 
की साधना के बिना छोककल्याणकारी राज्य, आत्मा के बिना शरीर के समान होगा! 

पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान चीन, आदि साम्यवादी राज्यों में नागरिकों के लिए नागरिक स्वतन्त्रताओं 
और परिणामतः राजनीतिक सुरक्षा का अभाव होने के कारण उन्हें लोककल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा 
सकता। न 5 

` (3) सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था--सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सामाजिक समानता से है और इस 
सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, वंश, रंग और सम्पत्ति के आधार पर 
उन्न भेदों का अंत करके व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व प्रदान.किया जाय। डॉ. बेनी प्रसाद के शब्दों 
मे, “सामाजिक समानता का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व हो सकता 


है तथा किसी को भी अन्य किती के सुख का साधनमात्र नहीं समझा जा सकता है।” वस्तुतः लोककल्याणकारी | 


राज्य में जीवन के सभी पक्षों में समानता के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। 


(4) राज्य के कार्यक्षेत्र में बृद्धि-छोककल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक | 
प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी जनहितकारी कार्य करने चाहिए, जिनके | 


करने से व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट या-कम नहीं होती। इसके द्वारा न केवळ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक | 


सुरक्षा की व्यवस्था दरन जैसा कि हॉब्स ने कहा है, “डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कम्पनी 
के एसे, मकान बनाने बाठे, रेलवे निक तबा अन्य रकस में कार्य किया जाना चाहिए 


(5) अन्तर्राफ्रीय सहयोग की भावना-इन सबके अतिरिक्त एक लोककल्याणकारी राज्य, अपने राज्य | 


व 3 से के न रखकर सम्पूर्ण मानवता 
न. राष्ट्रीय होता है। एक लोककल्याणकारी राज्य तो ' कुटुम्बकम्‌' अर्थात्‌ ' 
ही मेर कुटुम्ब है” के विचार पर आधारित होता है| द Be क कर 
राज्य के कार्य (Functions of Welfare State) 


पर्परागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों (अनिवार्य और ऐच्छिक) में करने की 

` रही है और यह माना जाता रहा है कि अनिवार्य कार्य तो र (र 
जाणला ह ह हे आया सत ए राज्य के अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए 
किया जाना तत्कालीन मत. कीत किशेष मरिस्थित्षियों 


नता के हित में दि हुए भी राज्य के द्वारा उनका ' | 
और शि पर निर्भर करता है, लेकिन | 
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oo ८..424. (यायालय 


oo काया के लिखा य... री 
. होककल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणामस्वरूप अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की यह सीमा ' . 
- रेखा समाप्त हो गयी है और यह माना जाने लगा है कि परम्परागत रूप में ऐच्छिकं कहे जाने वाले कार्य भी . 
राज्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अनिवार्य समझे जाने वाढे कार्य। लोककल्याणकारी राज्य 
' के प्रमुख कार्य निम्न हैं : ै > 
(1) आन्तरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमण से रक्षा। 
(2) व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों और राज्य एवं व्यक्तियों के सम्बन्धों की व्यवस्था। 
(3) कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। 
(4) आर्थिक सुरक्षा सम्वन्धी कार्य। 
(5) जनता: के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना। 
(6) शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य। 
(7) सार्वजनिक सुविधा सम्बन्धी कार्य 
(8) समाज-सुधार। रू व्यि र प 
(9) आमोद-प्रमोद की सुविधाएं। रा ० 
` *(10) नागरिक स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था ४% ३ 
(11) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य। 1 - 
इस प्रकार लोककल्याणकारी राज्य के कुंछ कर्तव्य गिनाये गये हैं, किन्तु लोककल्याणकारी राज्य के 
समस्त कर्तव्यों की सूची तैयार करना सम्भव नहीं है। व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप कहां से आरम्भ 
_ हो और कहां पर समाप्त.हो जाय, इस सम्वन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रश्‍न 
का ठीक-ठीक उत्तर.स्थानीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के सन्दर्भ में ही दिया जा सकता 
है। आज की जटिळ परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति केवळ अपने लिए या अपने ही प्रयास से. जीवित नहीं 
रह सकता है और समाज.द्वारा जनहितकारी कार्यों का सम्पादन अच्छे जीवन की. एक आवश्यकता वन गयी . 
है। अतः राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को वे समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो उनके सामूहिक . 
कल्याण की वृद्धि करने वाली हों। - ५ ao कळी, 
लोककल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन (Evaluation of Welfare State) : 
यद्यपि लोककल्याण वर्तमान समय की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रवृत्ति है, फिर भी लोककल्याणकारी राज्य 
के विरुद्ध कुछ तर्क दिये जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं : SR Ss 
* (1) ऐच्छिक समुदायों पर आप्रात-जब लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपना छेने पर राज्य के कार्य बहुत 
अधिक बढ़ जाते हैं, तो राज्य अनेक ऐसे कार्य करने लगता है, / 
जो वर्तमान समय में ऐच्छिक समुदायों द्वारा किये जाते हैं। इस | लोककल्याणकारी राज्य का 
प्रकार लोककल्याणकारी राज्य ऐच्छिक समुदाय के लिए घातक मूल्यांकन - 
` होता है और मानव जीवन के सम्बन्ध में उपयोगी भूमिका निभाने | (1). ऐच्छिक समुदायों पर आघात 
वाढे ये ऐच्छिक समुदाय समाप्त हो जाते हैं। 8) वैयक्तिक आ त्त 
(2) वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अन्त-व्यक्तियो का कहना है. टी लसताही खीला 
(5) प्रशासनिक अक्षमता * 


. ` कि लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपना छेने पर जव राज्य के 
कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते है, तो स्वभावतः राज्य की शक्तियों 
. में भी वृद्धि होती है और अति शक्तिशाली राज्य वैयक्तिक स्वतन्त्रता को समाप्त कर देता है। अमरीकी राज्य 
सचिव बायर्नेस ने इसी आधार पर इसमें 'बृहद सरकार' (88 ०४९१००) की संज्ञा दी थी। 
(3) नौकरशाही का भय--छोककल्याण की प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य-नौकरशाही में भी बहुत 
अधिक वृद्धि होगी और नौकरशाही में यह अत्यधिक वृद्धि लाळफीताशाही, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आदि 
' अन्य बुराइयों को जन्म देगी। Ms Fn 726 31 
| (4) अत्यधिक खर्चीला--छोककल्याणकारी राज्य बहुत अधिक खर्चीला:आदर्श है, क्योंकि राज्य को 
विभिन्न लोककल्याणकारी सेवाएं सम्पादित करने में बहुत अधिक धनराशि की,आंवश्यकता होती है। सामान्य 
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कारण 
. है कि “लोककल्याण की नीति राज्य को दिवालियेपन की ओर छे जायेगी” . र 3 


का कुशलता पूर्व निष्पादन करने में असफल रहा है। जैसे शिक्षा को बढ़ावा, दहेज प्रथा का अन्त या बाह 
विवाह को रोकना। न * नी न विकारी 
लोककल्याणकारी राज्य के जो उपर्युक्त दोष बताये जाते हैं, उनके कारण लोककल्याणकारी राज्य को 
अस्वीकार नहीं किया.जां सकता। वास्तव में ये दोष लोककल्याणकारी राज्य के नहीं वरन्‌ मानवीय जीवन 
की दुर्वलताओं के तथा हमारी अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के हैं। सर्वप्रथम, लोककल्याणकारी| 
राज्य और सर्वाधिकारवादी राज्य में आधारभूत अन्तर है और लोककल्यांणकारी राज्य का. तात्पर्य राज्य द्वार | 
व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन पर अधिकार नहीं है। लोककल्याणकारी राज्य में न केवछ व्यक्ति की स्वतन्त्रता के: 
छिए एक बहुत बडा क्षेत्र वच जांता है, वरन्‌ यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता को.वास्तविकता का रूप प्रदान करता, 
है] छोककल्याणकारी राज्य के कारण ऐच्छिक समुदायों के कार्यक्षेत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।' 
इससे उनके कार्य और महत्व में वृद्धि ही होती है, कमी नहीं। द्वितीय, जहां तक नौकरशाही की बुराइयों का. 
सम्बन्ध है, वे तो दोषपूर्ण राज-व्यवस्था और मानवीय चरित्र की दुर्बलता के परिणाम हैं और इनमें सुधार कर 
इरे दूर किया जा सकता है। तृतीय, इसके अतिरिक्त, यह देखने में आया कि लोककल्याण की प्रवृत्ति तत्ाउ . 
तो राजकोष में भारी व्यय का कारण होती है, ढेकिन लम्बे समय में इसका नागरिकों की कार्यकुशळता पर | 
अच्छा प्रभाव पडता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय तेजी के साथ बढ़ती है। व्यवहार | 
में लोककल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति को विश्व के छगभंग सभी राज्यों द्वारा किसी-न-किसी रूप में अपना | 
लिया गया है और इसे अपनाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। लोकतन्त्र आज की सबसे अधिक । 
लोकप्रिय शासन-व्यवस्था है और लोकतनत्रीय शासन लोककल्याण के आदर्श को अपनाकर ही सफलता के | 
मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। लोकतन्त और लोककल्याणकारी राज्य एक-दूसरे के अनुकूलं और परस्पर | 
पूरक ह| - £ | 
भारत में लोककल्याणकारी राज्य } 
डे “भारत में लोककल्याण की परम्परा बहुत प्राचीन है। अपनी इस प्राचीन परम्परा के | 
विधान-निर्माता लोककल्याणकारी राज्य के विचार से प्रेरित थे, लेकिन एक Msi | 
कांयों को करने की आशा की जा सकती है उन कार्यों को करने के लिए बहुत अधिक आर्थिक शक्ति और | 
साधनों की आवश्यकता होती है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत का एक छुम्बे समय तक शोषण किये जाने के | 
कारण, स्वतन्त्र भारत की सरकार के पास इतने साधन नहीं थे कि राज्य इस प्रकार के सभी जनहितकारी । 
कार्यों को सम्पन्न कर सकता। अतः संविधान-निर्माताओं द्वारा संविधान के नीति निदेशक तत्वों में ही इस बात 
की घोषणा की गयी है कि हमारा उद्देश्य भारत को एक राज्य का स्वरूप प्रदान करना है। | 
त स £ पूर्ति के लिए संविधान के नीति निदेशक तत्वो में अनेक बातों का उल्लेख किया गया है, जो | 
(1) राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि (अ) समान न सभी | 
वर नवती के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, (आ) राष्ट्रीय धन Mr ad में | 
जाय, शहि र जियो को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, (ई) बालकों का शोषण न किया | 
. (2) राज्य अपने आर्थिक साधनों ह अंगहीन होते | 
की स्र सार्वजनिक णा जाक पा ताया | 
राज्य काम क र Le 
00 ग्य ना त ए ह पन हिए प्रसूति सहायता का प्रबन्ध करे। | 


9 आहार, पुटि तळ और जीवन-स्तर को ऊंचा | 
* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ) 
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उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना , 
_ की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं। भारत के तत्कालीन शासक दल राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपने 1955 के 
अबाड़ी अधिवेशन में 'समाजबादी ढंग के समाज की व्यवस्था' (9०९/15८ एकाद्या) ०£ 50०४७) का लक्ष्य 
घोषित किया जा चुका है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने स्वतत्त्रता-ग्राप्ति के बाद 
से ही नियोजन का मार्ग अपनाया और अब तक दस पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर अनेक रोककल्याण 
योजनाएं स्वीकार और लागू की गयी हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्ताव में *समाजवाद' 

` शब्द जोड़ा गया। भारत में प्रजातान्त्रिक समाजवाद का जो रूप अपनाया गया है वह लोककल्याणकारी राज्य - 
का ही एक प्रकार है। : ४ र 

शिक्षा के क्षेत्र मे प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार की शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और दिसम्वर 
2003 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 86वें संवैधानिक संशोधन (2002) के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक.की आयु 
वर्ग के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। मई 1998 से “राष्ट्रीय साक्षरता मिशन" 
तथा नवम्बर 2000 से “सर्व शिक्षा अभियान' का भी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शिक्षा की तरह ही 
सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। 2010 में पूरे देश में शिक्षा के 
अधिकार कानून को लागू कर दिया गया है तया शिक्षा के मौलिक अधिकार को व्यावहारिक रूप प्रदान कर 
दिया गया है। FS र 

आर्थिक क्षेत्र में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, चकबन्दी, सहकारी खेती, ग्रामोयोग और रोजगार सम्बन्धी ` 
कानून बने हैं और योजनाएं चाळू हैं। भारत गांवों का देश है, अतः गांवों के वहुमुखी विकास के लिए 
“सामुदायिक योजनांए' और 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड' की योजना सभी गांवों में लागू की गयी है। मजदूरों 
के कल्याण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है और उनके लिए जीवन बीमा योजनाएं, प्रॉविडेण्ट 
फण्ड योजना व बोनस देने की योजनाएं लागू की गयी हैं, जिनसे लाखों मजदूरों को छाभ पहुंच रहा है। 
इसी प्रकार “औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन' की योजना भी लागू की गयी है। ट 

भारत जैसे देश में लोककल्याण का मूलाधार गांवों का विकास और गांवों में सदियों से चली आ रही . 
पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करना ही हो सकता है। अतः-पहले तो 2 अक्टूबर, 1959 से “पंचायती राज' 
की व्यवस्था को अपनाया गया तथा इसके बाद पंचायती राज और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की _ 
कमियों को दूरं करने के लिए 1993 ई. में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। - 
आशा की जाती है कि समस्त देश में स्थापित स्थानीय स्वशासन की यह व्यवस्था देश को लोककल्याण और . 
विकास की दिशा में बहुत आगे छे जाने में सफल होगी। ; 

-वर्ष 2004-05 में चौदहवीं लोकसभा चुनाव के पूर्व (राजग सरकार) और पश्चांत्‌ (यूपीए सरकार) 
द्वारा लोक कल्याणं की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए गए हैं। राजग सरकार द्वारा “बाळ श्रम उन्मूलन योजना” 
लागू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाओं के विस्तार के लिए “अटल ग्रामीण गृह योजना” नाम से एक 
नई योजना लागू की गई। असंगठित क्षेत्र के छगभग 37 करोड़ श्रमिकों के लिए “सामाजिक, सुरक्षा योजना” 
| अपनाई गई और बालिकाओं के शैक्षणिक पिछड़ेपन. को दूर करने के लिए 'कस्तूरबा गांधी विद्यालयों' की 

` योजना लागू की गई। मई 2004 में गठित “संयुक्त प्रगतिशींछ गठबंधन' की सरकार ने अपने “साझा न्यूनतम ' 
कार्यक्रम? (CP) में.छोककल्याण की दिशा में कुछ सारभूत कदम उठाने और तीव्र गति से आगे बढ़ने की 
वात कही है। एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005' के रूप में 
| . उठाया गया है, जिसके अनुसार देश की ग्रामीण जनसंख्या (प्रति परिवार एक सदस्य) को.वर्ष में न्यूनतम 
100 दिन के: लिए रोजगार की गारण्टी दी गई है! प्रारम्भ में देश के .200 जिलों में इसे लागू किया गया। - 
इस प्रकार यह योजना सीमित क्षेत्रों के लिए और अनेक सीमाओं के साथ है, लेकिन इसके बावजूद यह 
लोककल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। इसी प्रकार स्कूल जाने वाळे बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं 
में “मध्यावकाश भोजन व्यवस्था' (\/10-५2) 1४०४७) लागू की गई है तथा “राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' 
योजना भी लागू की गई है। _ 

2008 ई. में पेश किए गए -वार्षिक वजट में सीमान्त किसानों, निर्धन वर्ग, महिलाओं, वच्चों और 
हुं आदि के लिए वषु सतो विशेष खप से ध्यान में रागय है। 
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के लिए, सीमान्त किसानों को ऋण माफी दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना” 200 र 
bones को के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। यह इतनी बड़ी रोजगार योजना है कि गतव 
जुलाई 2009 तक इसके अन्तर्गत 85.29 करोड़ कार्य दिवसों (१८5०104995) का सृजन कर ग्रामीण व्यक्तिं 
को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं (1०००-2010, ७०५. ०£ 10४) इस प्रकार काम के अधिका | 
को ग्रामीण क्षेत्रों में एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। 'मध्यावकाश भोजन व्यवस्था” (3/1009! 
९३5), प्राथमिक स्तर के बच्चों से आगे बढ़कर पूर्व माध्यमिक स्तर तक लागू कर दी गई है। वस्तुतः 
लोकतन्त्र और लोककल्याण एक-दूसरे से गहरे रूप में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। शासक ba चाहे जो दल हे 
उसे लोककल्याण की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा, तीव्र गति से और ठोस कदमों के आधार पर आगे! 
बढ़ना होगा। पर प "ण 

“इस प्रकार लोककल्याण की दिशा में कुछ कदम उठाये गये। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम 
सभी नागरिकों के लिए 'काम का अधिकार” ही हो सकता है, लेकिन अनेक घोषणाओं के बावजूद अब तब 
भी इस कार्य को नहीं किया जा सका है। वस्तुतः लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना औपचारिक घोषणाओं,॥ 
कोरी नारेबाजी या मात्र कानून निर्माण पर निर्भर नहीं करती; वरन्‌ ऐसे ठोस प्रयत्नो पर निर्भर करती है, | 
जिनसे जनसाधारण की स्थिति में वास्तविक रूप में सुधार हो। वस्तुतः आर्थिक सुरक्षा तथा समानता की दिशा 
में अभी वहुत अधिक किया जाना शेष है। र र । 

यह तथ्य है कि एक वास्तविक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना से अभी हम बहुत दूर हैं और इस. 
सम्बन्ध में तीव्र गति से ठोस प्रयत्न. किये जाने की आवश्यकता है। 
राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में भारतीय विचारको 
(मनु और कौटिल्य) का दृष्टिकोण 
प्राचीन भारत में राजनीतिक चिन्तन की परम्परा : 


,_ अनेक पाश्‍चात्य विद्वानों, विशेषतया मैक्समूळ्र और डनिंग द्वारा इस धारणा का प्रतिपादन किया गया | 
है कि प्राचीनकाळ में भारतीयों का अध्यात्मवाद पर केन्द्रित थी और प्राचीन भारत के दर्शन में राजनीतिक | 
चिन्तन का अभाव है। इन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित यह विचार एक भ्रान्ति मात्र ही है। वस्तुस्थिति यह है कि] 
भारत में राजनीतिक चिन्तन की भी अपनी एक सुदीर्घ परम्परा रही है जो पाश्‍चात्य राजदर्शन की तुलना में| 
निश्‍चित रूप से अधिक प्राचीन, समृद्ध और सुव्यवस्थित है। भं 
मनु और कौटिल्य का सप्तांग सिद्धान्त | 

भारतीय राजशास्त्र के अन्तर्गत मनु, भीष्म, शुक्र और कौटिल्य आदि प्रमुख राजशास्त्रियो के द्वाए 1 
त कल्पना एक से लि एवं जाग्रत शरीर के रूप में की गई है, जिसके “सात अंग? होते ह! 
*मनुस्मृति' के अध्याय 9 294 में कहा गया है कि राज्य की ये सात प्रवृत्तियां हैं : j 
पुर, कसध दण्ड तया मित्रा तिया ह त्यची प | 

डा - इसी प्रकार कौटिल्य के अनुसार राज्य की ये 7 प्रवृत्तियां या अं | 
pm त ल क ता वाय सत सय ज्या 
राज्य की इन सप्त में मनु और कौटिल्य दोनों ही पू! 
शासन, समस्त या - की आधारशिला मानते हैं। ` ते इ 5 
इस प्रकार भारतीय ने राज्य और राज्य-के अंगों के के! 

गाव लि विवेचना की है। पाश्चात्य विचारकों ने राज्य के चार तत्वों बाज व किया है। भारती र 
चारको ने 7 तत्वों या अंगों का उल्ठेख किया है। भारतीय विचारकों मनु, भीष्म, शुक्र और कौटिल्य आदि | 
ज ह ग ये अधिक चधार्य पर ह. लिण 8 |! 
प्राचीन- विचारकों-मनु, शुक्र, भीष्म, कौटिल्य बृहस्पति और 'राम , अते | 

~ ~ 7 त 3 3 रामायण” 4 ठर 
222 Ds पये और a पर्याप्त विस्तार के साथ विचार किया गय है। ल | 
न सले शो ह ह कि गया ह पाला 
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' प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण रूप से विकास 


य के कार्यों के सिद्धान कि मम 93 . 
करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी दृष्टि से वेदव्यास ने 'महाभारत' 
में कहा है कि “जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, 


बह नरक का भागी होता ही!” 
के मनु का दृष्टिकोण “ : 
मनु ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'मनुस्मृति' में राज्य के कार्यों पर समुचित विचार किया है। मनु राज्य और 


राज्य के शासक के रूप में राजा को व्यापक कार्यक्षेत्र प्रदान करता है। मनु के अनुसार राज्य के प्रमुख रूप `` 
से निम्नलिखित कार्य हैं : Fr 


(1) बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना--मनु के अनुसार वाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना 
राज्य का सबसे प्रमुख कार्य है। राजा को युद्ध से कदापि भी डरना नहीं चाहिए। उसे अप्राप्त को पाने की 
इच्छा व प्राप्त भूमि की रक्षा करनी चाहिए। राजा सेना को तैयार रखे, सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करता रहे 
और गुप्तचरों की सहायता से शत्रु की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करे। राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए 
स्वयं पहाड़ी दुर्ग में निवास करना चाहिए, क्योंकि वह सव दुर्गों में श्रेष्ठ होता है। दुर्ग के बीच में एक बड़ा 
सुरक्षित महर बनवाना चाहिए। 

- (2) आन्तरिक शान्ति स्थापित करना--मनु इस वात से परिचित थे कि समाज के कण्टक तत्व आन्तरिक 
शान्ति भंग करने का कारण बन सकते हैं। अतः राज्य का एक प्रमुख.कार्य दण्ड शक्ति के आधार पर दुशं 
को नियन्त्रित करना है। दुों के प्रति राज्य और राजा के द्वारा आवश्यकतानुसार बहुत कठोर व्यवहार किया 
जाना चाहिए। राज्य के द्वारा भ्रष्ट आचरण. करने वाळे व्यक्तियों, जुआरियों, धोखेवाजों तथा दुष्टों को दण्डित 
किया जाना चाहिए और गळत ढंग से चिकित्सा करने वालों पर भारी जुर्माने किये जाने चाहिए। मनु के 


“अनुसार वैश्यों तथा शूद्रों को अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश करना भी राज्य का कार्य 


है। मनु ने इस वात पर बळ दिया है कि ख्नियों की सम्पत्ति का गवन करने वाले व्यक्तियों को राज्य के द्वारा 
बहुत कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए! 

(3) विवादों का निर्णय यां न्यायिक कार्य--राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह नागरिकों के 
आपसी विवादों का निर्णय करे और विभिन्न समुदायों के बीच होने वाले झगड़ों का निपटारा करें न्याय 
करने में राज्य के द्वारा भावना या दुर्भावना को नहीं अपनाया जाना चाहिए न्यायाधीशों को सभी विवादों 
का निर्णय निष्पक्षतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि 'जिस सभा (न्यायालय) में सत्य असत्य से पीड़ित होता है, 


- उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते ही! हे 


(4) राज्य का आर्थिक विकास और समृद्धि-मनु के अनुसार राज्य का आर्थिक विकास व समृद्धि भी 
राज्य का एक प्रमुख कार्य है। इस प्रसंग.में शासन की नीति चार सूत्री होनी चाहिए : शक्ति और दैथ उपायों 
द्वारा धन अर्जित करना, रक्षण करना, वृद्धि करना और सुपात्रों को दान करना ' 


राज्य की समस्त व्यवस्था का संचालन करने के लिए धन की.आवश्यकता होती है, अतः मनु ने करों -_ 


की व्यवस्था भी की है। मनु ने चार प्रकार के कर बतलाये हैं : बलि (विभिन्न प्रकार के कर), शुल्क (बाजार 


या हाट के व्यापारियों द्वारा विक्री के लिए झायी गयी वस्तुओं पर चुंगी), दण्ड्कर (जुर्मने) और भाग (ल्गान)| 7: 


मनु की कर सम्बन्धी धारणा में उसकी वुद्धिमत्ता, प्रगतिशीता और लोककल्याणकारी प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन 
होते हैं। मनु कहते हैं कि “कर न लेने से राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अन्त हो जाता 
हा”! अधिक कर का निषेध करते हुए मनु लिखते हैं, “जिस प्रकार जोक, बछडा और मधुमक्खी थोडे-योड 
अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा-थोड़ा वार्षिक ग्रहण 
करना चाहिए”? मनु का स्पष्ट मत था कि कर इस प्रकार निर्धारित किये और वसूल किये जाने चाहिए कि. 
गरीब जनता पर कर का भार कम पंड़े और समृद्धिशाली लोगों पर. कर-भार अधिक पड़े। मनु ने वस्तुओं के 
मूल्य को नियन्त्रित करना भी राज्य का एक कर्तव्य बताया है। - - ; 
1 मुखि 7512 jaar Political Thought anit Institutions, pp. 17:72. 
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असहाय व्यक्तियों की सहायता करना--मनु के अनुसार सभी असहाय व्यक्तियों की सहायता कर 
राज्य व प्रमुख कार्य है। राज्य के द्वारा सन्तान-विहीन स्रियो, विधवाओं तथा रोगग्रस्त स्रियो की देखभ 
की जानी चाहिए और अवयस्को की सम्पत्ति की विशेष रूपः से रक्षा करनी चाहिए! जो व्यक्ति गायब ह 
गये हैं, राज्य के द्वारा उनकी सम्पत्ति अपने संरक्षण में ले ली जानी चाहिए और जब वे प्रकट हो न | 
उनकी (सम्पत्ति लौटा दी जानी चाहिए। a 
(6) शिक्षा का प्रबन्ध-राज्य के दवारा शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए और शिक्षकों का 
रूप से ध्यान रखना चाहिए। राज्य के दवारा वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने वाले ब्राह्मणों को क 
अवश्य ही दिया जाना चाहिए। कर ० ४ 
(7) स्थानीय संस्थाओं का प्रवन्ध-मनु ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं है 
महत्व को भी स्वीकार किया है और स्थानीय विषयों का भार इन संस्थाओं को ही सौंपने का निर्देश दिया) 
राज्य के कार्यक्षेत्र और राजा की शक्तियों के प्रसंग में मनु के राजनीतिक चिन्तन की दो प्रमुख वा 
हैं : प्रथम, उसने सदैव इस वात पर बळ दिया है कि राजा द्वारा कर्तव्य पांडन किया जाना चाहिए औ! 
राजा का सर्वोच्च कर्तव्य. है, प्रजा पालन। मनु के अनुसार, “राजा के द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पिता ॥| 
समान व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का श्रेष्ठ धर्म है और प्रजा पाक 
द्वारा शास्त्रोक्त फल को भोगने वाला राजा धर्म से युक्त होता है।” | 
द्वितीय, उसने राजा को निरंकुश शक्तियां प्रदान नहीं कीं, वरन्‌ राजसत्ता को सीमित क्रिया है। केक 
` मोटवानी मनु के चिन्तन की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, “राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के निय 
के अधीन है। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता, धर्म राजाओं और सामान्यजन पर एकसमा।] 
ही शासन करता है। इसके अतिरिक्त, राजा राजनीतिक प्रभु--जनता के भी अधीन है। वह अपनी शक्तियों ३| 
प्रयोग में जनता की आज्ञापालन की क्षमता से सीमित है।” इसी प्रकार सालेटोर ने लिखा. है कि “मनु र 
निस्सन्देह यह कहा है कि जनता राजा को गही से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है, यदि वह अस 
मूर्खता से प्रजा को सताता है।”? | 
_ ` राज्य के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी मनु के चिन्तन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वात यह है कि उसने मानव म 
के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बळ दिया है। यह एक ऐसी वात है जिसे अपनाकर सम्पूर्ण मानव जा 
सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। पाश्‍चात्य जगत के प्रसिद्ध विधिशाख्री'जस्टिनियन ने एई 
क का या किं क ऐसी पद्धति का प्रतिपादन किया है. जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसे 
र प्राप्त हो सकेंगे। मनु यह कह सकते हैं कि उन्होंने राजधर्म क! 
वर्णन किया है जिसमें सभी वर्गों के व्यक्तियों के कर्तव्यों की जग ट्या । 
« इस प्रकार मनु के अनुसार, राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। “| 
ल ए ने सन राय के विधा की साई क 
झोंगे।” वस्तुतः मनु द्वारा चित्रित राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बीद्धिक, मैत, 
तया आध्यासिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर छेने का अवसर मिलता है। Se 1 
राज्य के कार्यक्षेत्र के प्रसंग में कौटिल्य का दृष्टिकोण | 


मनु के समान ही कौटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्य 'अर्पशात्र” में राज्य के कार्यों और राजा के कर 


ititions, 9. 133. | 
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बात है। कौटिल्य की विचारधारा का मूल तत्व यह है कि “प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित 


में राजा का हित है। राजा.के लिए प्रजा के सुख से अलग अपना कोई सुख नहीं है।” उसके अनुसार, “राजा 
और प्रजा में पिता और पुत्र का सम्बन्ध होना चाहिए।” जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा के 


. द्वारा प्रजा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सामान्य धारणा के प्रतिपादन के साथ कौटिल्य राज्य के कार्यक्षेत्र ` " 


या राजा के कर्तव्यों की विशदू विवेचना भी करता है। उसके अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं : 

'(1) वर्णाश्रम धर्म को बनाये रखना-प्राचीन भारतीय जीवन के अन्तर्गत चार वर्णों और वर्णाश्रम धर्म 
की व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। चार वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौटिल्य के अनुसार, 
राज्य का एक प्रमुख कार्य वर्णाश्रम धर्म. को बनाये रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न 


_ होने देना है क्योकि “जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और 


आश्रम के नियमों का पाछन करती है और जो त्रयी (तीन वेद) द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है वह 


. प्रजा सदैवं प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता।'” 


(2). दण्ड की. व्यवस्था करना--राज्य और राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दण्ड की व्यवस्था करना है - 
'क्योंकि दण्ड “अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करता है, उसकी रक्षा करता है, रक्षित.वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी 
हुई वस्तु का उपभोग करतां है।” समाज और सामाजिक व्यवहार दण्ड पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए दण्ड 
की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, किन्तु इस सम्बन्ध में.स्वामी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दण्ड न तो 
आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम। यथोचित दण्डे देने वाला राजा ही पूज्य होता है 
और केवल यथोचित दण्ड ही प्रजां को घर्म, अर्थ तथा काम से परिपूर्ण करता है। “यदि काम, क्रोध या 
अज्ञानवश दण्ड दिया जाय तो जनसाधारण की कौन कहे, वानप्रस्थी और संन्यासी तक क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि 
दण्ड का उचित प्रयोगं नहीं होता, तो बलवान मनुष्य निर्वछों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी 

(3) आर्थिक विषयों का प्रबन्ध--कौटिल्य ने इस बात पर बहुत बळ दिया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 
सुदृढ़ होनी चाहिए और आर्थिक विषयों का प्रबन्ध सुव्यवस्थित रूप में होना चाहिए। राज्य के पास भरा-पूरा 
कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस सम्वन्ध में उसका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का 
'छठा भाग ले तथा कोष में बहुमूल्य धातुएं तथा मुद्राएं पर्याप्त मात्रा मे रखे। कौटिल्य के अनुसार, “कोष धर्मपूर्वक 
एकत्रित किया गया होना चाहिए और वह मातरा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्तिकाल में भी दीर्घ समय तकृ 


“निर्वाह हो सके”! कौटिल्य ने इस बात पर व दिया है कि आवश्यक होने पर राज्य के द्वारा घनवानों पर. 


'अधिक कर लंगाये जाने चाहिए और इस प्रकार एकत्रित की गयी धनराशि गरीबों में बांट दी जानी चाहिए। 

. (4) होकहित और सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्य-कौटिल्य ने राजा को लोकहितं और सामाजिक 
कल्याण के भी कार्य सौंपे हैं। इसके अन्तर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के 
पालन-पोषण की व्यवस्था करेगा! असहाय गर्भवती ख्रियों की.उचित व्यवस्थां करेगा और उनके बच्चों का 
पालन-पोषण करेगा। जो किसान खेती नं करके जमीन परती छोड़ देते हों, उनके पास से जमीन लेकर वह 
दूसरे किसानों क्रो देगां। राज्य के अन्य कर्तव्य हैं : कृषि के लिए बांध बनाना, जल मार्ग, स्थल मार्ग, बाजार 
और-जलाशय बनाना, दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना और उन्हें बीज देना, आदि! 

कौटिल्य के अनुसार खदानें, वस्तुओं का निर्माण, जंगलों में इमारती लकडी और हाथियों को प्राप्त 
करना तथा अच्छी नस्ल के जानवरों को पैदा करने का प्रबन्ध भी राज्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए। राजा 
के लोकहित और समाज-कल्याण सम्बन्धी इन 20 न उल्लेख में कौटिल्य की दूरदर्शिता ही झळकती है। 

. (5) युद्ध करना तथा राज्य की सीमाओं का विस्तार-वर्तमान समय में युद्ध करने को राजा के कर्तव्यों 
में सम्मिलित करने पर. भले ही आपत्ति की जाय, कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राज्य का एक प्रमुख कार्य 
है। कौटिल्य के 'अर्थशात्र' का केन्द्र एक ऐसा बिजिगीषु (विजय की इच्छा रखने वाला) राजा है जिसका 
उद्देश्य निरन्तर नयी भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य 
संस्थाओं की महत्ता इसी मापदण्ड से निश्‍चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए 


1 अर्षशान्न, अधिकरण 6, अध्याय्‌ 1. 7३८ १.७ 
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हार करती ई) नयी भूमि प्रा करना अर्थशा्र का इ प्रु विषय है कि र्यशाख के 15 न 
में से 9 अधिकरण परोक्ष रूप में युद्ध से ही सम्बन्ध क वा 5 
ह या के त वक ता कार्यों कायपन होकहित की भावना से ही किया जाना चाहिए। | 
क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? - 

कौटिल्य राजतन्त्र को शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानता है और ठं 
अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है, किन्तु ऐसा होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश गां 


के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था । र्य 
राजा की शक्ति पर दूसरा प्रतिवन्ध धार्मिक नियमों और रीति-रिवाजो का था। राजा के अधिकार धर्म अँ. 

. रीति-रिवाजों से सीमित थे और वह इनका पालन करने के लिए वाध्य था। इस वात की आशंका रहती ई 
कि राजा द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जनता क्षुब्ध होकर स्वयं ही उसके जीवन का अ 
कर दे। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रवल होने के कारण नरक का भय भी राड 
को मनमानी करने से रोकता था| उसकी निजी नैतिक और धार्मिक भावना उसे निरंकुश वनने से रोकंती थं! 
कौटिल्य का राजा स्वयं राजधर्म के नियमों से बंधा है। राजधर्म का तात्पर्य है राजा का कर्तव्य । राजा का प्रु 
कार्य प्रजा की रक्षा व उसका कल्याण है। राजधर्म का अर्थ किसी पन्थ विशेष का पालन करना नहीं, वर! 
राजा के कर्तव्यों से है। डर 1 है 
- राजा की शक्ति पर तीसरा प्रतिवन्ध मन्त्रिपरिषद्‌ का था। उसके अनुसार राज्य रूपी रथ के दो चक्र एर! 
और मन्त्रिपरिषद्‌ हैं, इसलिए मन्त्रिपरिषद्‌ का अधिकार राजा के वरावर ही है। मन्त्रिपरिषद्‌ राजा की शहि 
पर नियन्त्रण रख उसे निरंकुश वनने से रोकती थी। - : . : j 
इन सबके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर अन्तिम, किन्तु एक अत्यन्त प्रभावश, 
प्रतिबन्ध राजा के व्यक्तित्व तथा उसे प्रदान की गयी शिक्षा के आधार पर लगाया है। कौटिल्य ने राजा के छि. 
अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताये हैं और इस प्रकार का सर्वगुणसम्पन्न राजा अपने सव! 
से ही निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अछावा उसने राजा की शिक्षा पर वळ देकर उस पर ऐसे संस, 
डालने चाहे हैं कि वहं निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्यों में ही छग रहे। वस्तुतः कौटि 


ने राजतन्त्र का समर्थन और इस व्यवस्था में राजा को पर्याप्त शक्तियां दने का कार्य प्रजाजन के हित को | 
“में रखकर ही किया है।: र | 


राजा का पद सर्वोच्च था, किन्तु न तो वह जनता से पृथक था और चो) 
जनता के प्रति व्यहार करने के हिप ससत न यां... के लिए विदेशी ही और वह जैता ४, 
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प्रश्न 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य की अवधारणा.वताइए! : - „' ' (उ.अ., 2010) 
राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। 
लोककल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बताइए कि यह समाजवादी राज्य से 
किस प्रकार भिन्न है? (उ.प्र, 2010) 


4. 
5. 


राज्य के आवश्यक कार्यों का विवरण दीजिए तथा लोककल्याणकारी राज्य की धारणा को स्पष्ट कीजिए। 
राज्य के कार्यों के व्यक्तिवादी सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए। व्यक्तिवाद आधुनिक युग के लिए कहां तक 


- उपयुक्त है? 


डे ७ ७9२ 9: 


12. 


राज्य की परिभाषा कीजिए। उसके अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। 

समाजवादी राज्य के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। | - (उ.प्र, 2010) 
लोककल्याणकारी राज्य के कार्यों का वर्णन कीजिए। 

राज्य के कार्यों के सम्वन्ध में मनु के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। 


, राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में कौटिल्य के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? 
. टिप्पणी लिखिए 


९) कल्याणकारी राज्य। 
(0) राज्य के कार्यो का व्यक्तिवादी सिद्धान्त। 
(10) राज्य के कार्यों पर मनु के विचार| ' 
लोक कल्याणकारी राज्य या समाजवादी राज्य में चार अन्तर स्पष्ट कीजिए? (उ.प्र., 2010) 


लघु उत्तरीय प्रशन 
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10. 
11. 
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13. 
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15. 


(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 


, राज्य के कौन-कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं? 


राज्य के कार्या को किन-किन दो भागों में वांटा जा सकता है? 


, राज्य के आवश्यक या अनिवार्य कार्य क्या हैं? 


समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र स्पष्ट कीजिए। . 


. कल्याणकारी राज्य के किन्ही दो कायाँ को लिखिए। (उ.प्र, 2010) 


लोककल्याणकारी राज्य से आपका क्या आशय है? | 
अथवा, छोककल्याणकारी राज्य की धारणा को स्पष्ट कीजिए। 


, उदारवादी राज्य व कल्याणकारी राज्य के कोई दो अन्तर समझाइए? (उ.प्र., 2010) 


(ब) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 


, राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में कौन-कौन सी विचारधाराएं अथवा सिद्धान्त प्रचलित हैं? ' 
. राज्य के प्रमुख ऐच्छिक कार्य क्या हैं? 


राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। 


` व्यक्तिवाद के समर्थन में कौन-कौन से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं? 


व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना किन-किन तको के आधार पर की जाती है? 
समाजवाद के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। 

समाजवाद की आलोचना किनःकिन तकों के आधार पर की जाती है? 

राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार वताइए। 


अति लघु उत्तरीय प्रश्न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में] 


न 


प्रश्‍न 1--राज्य के कार्य सम्बन्धी कौन-कौन सी विचारपाराएं' हैं? 


उत्तर--(1) व्यक्तिवादी विचारधारा, (2) समाजवादी विचारधारा, (3) आदर्शवादी विचारधारा, और (4) लोककल्याणकारी 


| विचारधारा । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


98. ०0५७८००७/ बटरमहिए्ट नागरिकशाल कौ रय तत ; | ए नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 
scango . , 
, -प्रश्न 2--राज्य के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 
उत्तर-(1) अनिवार्य कार्य, (2) ऐच्छिक कार्य 
प्रश्‍न 3- शिक्षा की व्यवस्था राज्य का अनिवार्य कार्य है अथवा ऐच्छिक? 
उत्तर--ऐेच्छिक कार्य! 
_ प्रश्न 4--राज्य के कोई दो अनिवार्य कार्य लिखिए। 
उत्त--(1) राज्य में शान्ति तथा सुव्यवस्था की स्थापना करना, (2) न्याय प्रदान करना। 
प्रशन 5--समाजवाद की कोई दो मान्यताएं बताइए 
उत्तर--(1) व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रायमिकता, (2) उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। 
प्रश्न 6-्यक्तिदादी तिद्धान्त के समर्थक किस बात पर सर्वाधिक जोर देते हैं? 
उत्तर व्यक्तिवादी सिद्धान्त के समर्थक व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सर्वाधिक जोर देते हैं। 
प्रश्न 7>-अ्यक्तिवाद का प्रतिपादन कब हुआ 
उत्तस-व्यक्तिवाद का प्रतिपादन यूरोप में 18वीं शताब्दी के अन्तिम काठ में हुआ या। 
प्रश्‍न 8--र्‍व्यक्तिवाद के समर्थन में दिये जाने वाढे दो तको को ठिखिए। 
उत्तर--(1) आर्थिक तर्क, (2) प्राणिवैज्ञानिक तर्क! 
प्रश्‍न 9--व्यक्तिवाद के प्रमुख दोष लिखिए। 
उत्तर--(1) कानून स्वतन्त्रता को सीमित नहीं करते, (2) राज्य एक बुराई नहीं है। 
प्रश्‍न 10--चैज्ञानिक समाजवाद:का जनक कौन है? 
*उत्तर--वैज्ञानिक समाजवाद का जनक प्रसिद्ध विद्वान कार्ल मार्क्स है। 
प्रश्‍न 11--समाजवाद के पक्ष में दो तर्क दीजिए 
उत्तर--(1) न्याय की रक्षा, (2) व्यक्तित्व का विकास सम्भव होना। 
प्रश्न 12--समाजवाद का एक प्रमुख दोष ठिखिए। ` 
उत्तर--व्यक्तियत क्षमता का हास (पतन) 
प्रश्न 13-व्यक्तिबाद और समाजवाद के मध्य एक अन्तर स्पष्ट कीजिए 
उत्तस्-व्यक्तिवाद व्यक्ति के हित को महत्व देता है, जवकि समाजवाद समाज के हित को महत्व देता है| 
प्रश्‍न 14—कौन-सा सिद्धान्त राज्य के उन्मूलन के पक्ष में है? 
उत्तस्--अराजकतावाद। 
प्रश्न 15--कल्याणकारी राज्य के दो प्रमुख कार्य ठिखिए 
उत्तर--(1) सामाजिक सुरक्षा, (2) आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्या। 
प्रशन 16--कल्याणकारी राज्य किस सिद्धान्त पर आधारित है? - 
उत्त--कल्याणकारी राज्य इस सिद्धान्त पर आधारित है कि सामूहिक कल्याण करना राज्य का परम कर्तव्य है। - 
प्रश्न 17--कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य बढ़ते हैं या घटते हैं? 
उत्तर -कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य बढ़ते हैं। 
प्रश्न 18--राज्य के कार्यों से सम्बन्धित व्यक्तिवादी सिद्वान्त के दो समर्थकों के नाम लिखिए। 
उत्त--(1) जॉन स्टुअर्ट मित, (2) हरवर्ट स्पन्सर। 
reese द की रिद पुलक का नाम (उ.प्र., 2010) 


f 

प्रश्‍न 20 अर्थशास्त्र पुस्तक के छेखक का नाम बताइए। 

उत्त-कौटिल्य (चाणक्य)। 

प्रश्न 21--प्लेटो की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? 

उत्त--र्‍ठेटो की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम: है : "रिपब्लिक (Republic)! | 

प्रश्न 22--मनु के अनुसार राज्य के दो कार्य क्या हैं? j- 

उत्त--(1) राज्य का आर्थिक विकास और समृद्धि, (2) असहाय व्यक्तियों की सहायता करना। | 
| 
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बहुबिकल्पीय प्रश्‍न 
निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए 
1. निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार राज्य साध्य हैः ` 
(अ) प्छेटो (व) रूसो 
(स) हीगल . (द) इनमें से सभी 
2. सामान्य इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया : 
(अ) रूसो ___. (ब) हीगठ 
(स) बोसांके (द) ब्रेडठे 
. 3; “राज्य स्वयं ईश्वर है, यह पृथ्वी पर स्थित दैवीय विचार है।” यह कथन किस विचारक का है(उ.प्र., 2010) 
(अ) प्ठेटो का ` (ब) अरस्तू का 
(स) हीगल का. ` (द) ग्रीन का 
4. राज्य का प्रमुख उद्देश्य है: . | 
(अ) सामूहिक हित के कार्यों का सम्पादन 
(व) शान्ति-व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना 
(स) राजसत्ता और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के मध्य सामंजस्य की स्थापना 
(द) उपर्युक्त सभी उद्देश्य 
5. राज्य का आवश्यक कार्य है 5 
(अ) वाहरी आक्रमण से रक्षा , (व) वैदेशिक सम्वन्धों का संचालन * 
(स) आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था ˆ ,(द) इनमें से सभी 
6. राज्य का ऐच्छिक कार्य है : 
(अ) स्वास्थ्य रक्षा और सफाई ( 
(स) यातायात के साधनों का प्रवन्ध (द) इनमें से सभी 
7. निम्नलिखित में से किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है, जिसका कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित 
होना चाहिए न (उ.प्र., 2010) 
(अ) व्यक्तिवाद (व) समाजवाद 
(स) छोककल्याणकारी राज्य की धारणा (द) अराजकतावाद 
8. “वही सरकार सबसे अच्छी है, जो सवसे कम शासन करती है!” यह कथन किसका है 
(अ) एडम स्मिय का म (व) फ्रीमिन कां 
(स) हरवर्ट स्पेन्सर का. (द) रिकार्डो का 
9, व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्य के द्वारा कौन-सा कार्य किया जाना चाहिए 
*(अ) राज्य व राज्य के नागरिकों की वाहरी शत्रुओं से रक्षा करना 
(व) नागरिकों की सुरक्षा और मानहानि से उसकी रक्षा करना .. 
(स) संविधान के निर्वाह की व्यवस्था करना 
(द) सभी 
10. a से कौन-सा विचारक व्यवितवाद का समर्थक नहीं है 
(अ) जॉन स्टुअर्ट मिल (व) एडम स्मिथ 
, (स) हरवर्ट स्पेन्सर (द) हीगड 
11. सामाजिक जीवन के क्षेत्र में “अस्तित्व के लिए संघर्ष” तथा 'योग्यतम की विजय' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
“किसने किया 
(अ) हरवर्ट स्पेन्सर ने (व) मु भी 2 
(स) माल्यस ने (द) पडस नव ड 
12. “समाजवाद का अर्थ है-व्यक्तिगत हित को ख के अधीन रखना।'' यह कथन किसका है 
ब्ठेकफोर्ड ब 
चि bs 22 (द) हॉबहाउस का 
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13. समाजवाद का प्रमुख सिद्धान्त है 


(अ) यह समाज की आंगिक एकता पर बह देता है 
(ब) समाजवाद का ध्येय समानता है 
(स) समाजवाद का उद्देश्य पूंजीवाद का अन्त है 
(द) उपर्युक्त सभी क 
` “राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सदूजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है।” यह कथन किस 
विचारक का है 
(अ) प्ठेये का (व) अरस्तू का 
(स) वेदव्यास का | (द) कौटिल्य का 
15. कार्ड मार्क्स और ऐजिल्स ने साम्यवादी घोषणा-पत्र (2011110115. 0181110510) कव प्रकाशित किया 
(अ) 1648 में (व) 1748 में 
(स) 1848 में (द) 1948 में 
16. “कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के 
उद्देश्य से करता है!” यह कथन किसका है 
(अ) री. डब्ल्यू केण्ट का (व) डॉ. अब्राहम का 
(स) जवाहरलाल नेहरू का (द) होव्मेन का 
17. जोककल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्षण है: 
(अ) राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि (व) आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था 
(स) सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था (द) इनमें से सभी 
18. “कर न लेने से राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवनु.क्रा अन्त हो जाता है।'? यह कथन किसका 
हैः- * दर 
"(अ) मनु का (व) कौटिल्य का 
(स) शुक्र का (द) वेदव्यास का 
19. कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है : 
(अ) वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना (व) दण्ड की व्यवस्था करना 
(स) आर्थिक विषयों का प्रवन्ध करना (द) इनमें सभी है 
20. 'अर्थशास्त्र' नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ; (उ.प्र. 2010) 
(अ) मनु ८ (व) ढास्की 
(स) नेहरू , (द) कौटिल्य 
21. .वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? (उ.प्र., 2010) 
(अ) रूसो (व) कार्लमार्क्स - 
(स) स्पेन्सर (द) टी. एच. ग्रीन 
22. राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग'में आने वाठी बाधाओं में वाधा डालना है। उक्त कथन सम्वन्धित है 
(उ.प्र., 2010) 
(अ) थामस एक्यूनास से (व) जे. एस. मिल से 
(स) जॉन छाक से ग्रीन से 


[उत्त--1. (द), 2. (अ), 3. (स), 4. (द), 
12. (व), 13. (द), 14. (व), 
21. (व), 22. (द)|] 


(द) 
5. (द), 6. (द), 7. (अ), 8. (व), 9. (द), 10. (द), 11. (अ), 
15. (स), 16. (व), 17. (द), 18. (अ), 19. (द), 20. (द), 
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` उच्चतम वैधानिक शक्ति निवास करती है!” 


“प्रभुसत्ताधारी नहीं 
य (2 सर्वव्यापकता--सम्रभुता ४ 
पर क्त अधिकार तयारिमा हैलो, गा ह सकता, केक उनको छोड़कर 
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` ` सम्प्रभुता एवं विधि 


[SOVEREIGNTY AND LAW] 


राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं-जनसंख्या, क्षेत्र (निश्चित भू-भाग), सरकार तथा सम्रभुतां। सम्प्रभुता 
राज्य का ऐसा तत्व है जो राज्य को किसी अन्य संघ उसे भिन्न करता है। सम्प्रभुता का स्थान राज्य की इच्छा 
तथा शक्ति की सर्वोच्चता में निहित है। सम््रभुता का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द “सॉवरेनटी' (5०९८्थं४70) 
है। यह छैटिन भाषा के शब्द 'सुपरैनस' (9०००००५) से वना है, जिसका अर्थ है “सर्वोच्च शक्ति'। इस 
प्रकार प्रभुसत्ता का तात्पर्य राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रान्स के प्रसिद्ध 
राजनीतिक विचारक जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक 'सिक्स बुक्स ऑन द रिपव्छिक' (80 8००६५ ०॥ 10८ 
Republic, 1576) में किया था। बोंदा के अनुसार, “सम्प्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च 


शक्ति है, जो कानून के नियन्त्रण से परे है।” सम््रभुता को प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। . 


सम्प्रभुता की परिभाषाएं - 


राजनीति के अनेक विद्वानों डारा सम्रभुता की परिभाषा विभिन्‍न शब्दों में दी गयी है, किन्तु सभी एक 


बात पर सहमत हैं कि सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। कुछ विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाएं निम्नलिखित 
च हैं ह - * 


र ` हस्ती के अनुसार, “प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के कानूनों से भिन्न है”! 
'बर्गेस के अनुसार, “सम्रभुता राज्य के सभी. व्यक्तियों तया व्यक्ति समुदायों के ऊपर मौलिक, पूर्ण 


“एवे असीमित शक्ति का जाम है!” 


पोलक के ज" वह शक्ति है.जो न अस्थायी हो, न प्रदत्त हो, और ऐसे नियमों के 
अधीन हों जिसकों वह' बदळ न सके और न पृथ्वी की किसी शक्ति के प्रति उत्तरदायी हो!" र 
्लैकस्टोन के अनुसार, “प्रेभुसत्ता सर्वोच्च; अप्रतिरोधनीय परम, अनियन्त्रित शक्ति है जिसमें राज्य की 


. दिलोबी के अनुसार, “राज्य की सर्वोच्च इच्छा प्रभुसत्ता कहलाती है!” ं 


. . इुग्बी के'अनुसार, “प्रभुसत्ता राज्य की-आदेशित करने वाली शक्ति है, यह राज्य में व्यवस्थित राष्ट्र 


. की इच्छा है। यहं राज्य के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को अनियन्त्रित रूप से आदेश देने का अधिकार है!” 


विल्सन के अनुसार, “प्रभुसत्ता कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें छू. करने वाली प्रतिदिन की 


"करियाशीछ शक्ति ही” » .. - न्या 
-उप्ुक्तपरिभाषाओ के आणे त पुसता मौलिक है, वह किसी पर निर्भर नहीं है और नःवह कहीं 


हा कं है उसका अस्तिल स्वयं है।:यंदि यह-शक्ति कही दूसरे में स्थित है तो उसे धारण करने वाला 
'हो सकता बल्कि, जिसमें वह शक्ति स्थित है वही वास्तव में राजसत्ताधारी है।'* 
र परता की व्यापकताको अर्थ कि राज्य,के. प्रत्येक क्षेत्र, पदार्थ तुथा जन समुदाय . 


टच 


1020001000 का को सला - नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 


. जिनको राज्य ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने नियन्त्रण से वाहर रखना स्वीकार कर लिया है, जैसे विदेशी 
, विदेशी राजप्रमुख, विदेशी सेना आदि। * 
कर! स्थिरता-सरकार या शासनों के परिवर्तन से सार्वभौमिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 
वह स्थिर है। राजा की मृत्यु हो जाए या राजा भाग जाए तब भी सार्वभौमिकता बनी रहती है। सार्वभौमिकता 
राज्य का एक आवश्यक तत्व है अतः जब तक राज्य है राज्यसत्ता स्थिर रहती है। राज्य की समाप्ति पर ही 
प्रभुसत्ता का अन्त होता है। गार्नर के अनुसार, “जिस प्रकार किसी भौतिक वस्तु में बाहरी परिवर्तन होने से 
केन्द्र एक भाग से हटकर दूसरे भाग में चला जाता है। उसी प्रकार प्रभुसत्ताधारी की मृत्यु 
या पदच्युति होने के कारण प्रभुसत्ता समाप्त नहीं होती बल्कि तुरन्त दूसरे प्रभुसत्ताधारी में निवास करने 
-लगती है। > 
(3) नियन्त्रणहीनता--सम्प्रभुता का एक गुण उसकी नियन्त्रणहीनता है। वह स्वयं सव मनुष्यों तथा 
समुदायों पर नियन्त्रण रखती है। वह कानून बनाती है और उन्हें रद्द कर सकती है तथा उनमें परिवर्तन कर 
सकती है। राज्य के प्रत्येक नागरिक पर यह .कानून आवश्यक रूप से लागू होते हैं, जो उल्लंघन करता है 
उन्हें दण्ड देती है। यह सब होते हुए भी प्रभुसत्ता स्वयं इन कानूनों से ऊपर है। 
(5) अदेयता--सम्प्रभुता को राज्य से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, प्रभुसत्ता राज्य का प्राण है। जिस 
. प्रकार व्यक्ति के प्राण चळे जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार राज्य से प्रभुसत्ता की समाप्ति पर 
राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। छीबर का कथन है कि “जिस प्रकार आत्महत्या के बिना मनुष्य 
अपने जीवन को या.वृक्ष अपने फलने-फूलने के गुण को पृथक्‌ नहीं कर सकता उसी प्रकार प्रभुसत्ता को भी 
राज्य से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। 
(6) अविभाज्यता--प्रभुसत्ता को विभाजित नहीं किया जा सकता यह एक राजनीतिक तथ्य है। प्रभुसत्ता 
का विभाजन करना उसका अन्त करना है। यदि किसी राज्य में दो सर्वोच्च . शक्तियां हैं तब वे दो 
पृथक्‌ राज्य कहलाएंगे। सरकार के विभिन्न अंगों में प्रभुसत्ता निवास कर सकती है, किन्तु इसका यह अर्थ 


आ होगा कि वह विभाजित हो जाती है। गैटेळ के शब्दों में, “विभाजित प्रभुसत्ता में विरोधा- 
मास है!” ट 


प्रभुसत्ता के पक्ष. . 
आन्तरिक और बाह्य दृष्टि से सम्मभुता के दो पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों का विवरण निम्न है : 

(1) आन्तरिक समरभुता-आन्तरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य अपने नियन्त्रण के अधीन क्षेत्र में 
सर्वोच्च सत्ताधारी का उनके संघ राज्य के नियन्त्रण के अधीन हैं। राज्य की प्रत्येक आज्ञा का 
पाठन मानव समाज को स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा 
आर्थिक समुदायों में से कोई भी राज्य के नियन्त्रण से परे कार्य नहीं कर सकता इन समुदायों को अपने-अपने 
त्रं में कार्य करने का अधिकार राज्य के पास होता है। इसके साथ-साथ स्वयं प्रभुसत्ता किसी का नियन्त्रण 
स्वीकार नहीं करती। सम््रभुता के आन्तरिक पक्ष की व्याख्या करते हुए छास्की ने कहा कि “प्रभुसत्ता राज्य 
की सीमा के अन्दर सभी मनुष्यों व समुदायों के लिए आज्ञाएं प्रसारित करती है, किन्तु इनमें से किसी भी 
अडा को नही मानती! इसकी इच्छा पर किसी प्रकार की सीमा नहीं होती ; “ 
ं बाह्य सम्रभुता-सम्रभुता के वाह्य लक्षण का यह अर्थ है कि हे 
आ ता किसी राज्य की नीतियों का निर्माण वात ls तळ 
इशार पर होता ह तो वह देश राज्य नहीं कहळा सकता। किसी देश की विदेश 
व्यापारिक समझौते आदि के वारे में वह क्या नीति अपनाएं? rena 
जिनका निर्णय वह अपने हितों को ध्यान में 


कानून के पान करने से प्रभुसत्ता पर अंकुश 
ना as ओर यह इन कानूनों का. पाठन स्वेच्छा से करता है और दूसरी ओर विश्व के सभी 

मा : अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव को सुदृढ़ करने के. ढिए ये बन्धन सभी राज्यों ने स्वेच्छा से 
स्वीकार किए हैं। अत£किसी पूरा वषार वम्चमरने्ही?छनते][7/318/3 Collection. 


सम्प्रभुता के प्रकार 
ग्रद्यपि सम्प्रभुता एक कानूनी अवधारणा है, किन्तु विभिन्न दार्शनिकों:ने इसका विभिन्न अर्थो में प्रयोग 
किया है। सम्रभुता के सभी प्रकारों का नीचे विवेचन किया गया है: : ME 
(1) नाममात्र की प्रभुसत्ता ब वास्तविक प्रभुसत्ता-कुछ राज्यों में प्रभुसत्ता के दो रूप देखे जा सकते हैं 
' नाममात्र की प्रभुसत्ता वह है जिसकी सत्ता नाममात्र की होती है वास्तविक प्रभुसत्ताधारी वह है जो वास्तव 
में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इंग्ढैण्ड का राजा नाममात्र के शासक का सर्वोत्तम उदाहरणं है। सारा 


प्रशासन उसके नाम से होता है, परन्तु शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमन्त्री व उसके मन्त्रियों में निहित - 


है, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत का राष्ट्रपति भी इसी श्रेणी में आता है, परन्तु 
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रान्स. के राष्ट्रपति वास्तविक सम्रभु की श्रेणी में आते हैं। यह इस तथ्य के 
कारण है कि.वे आने विवेक के अनुसार राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा किसी कृत्य से हुई गलती 
के लिए वे उत्तरदायी होते हैं। वे सही अर्थ में शासन करते हैं। 

(2) वैधानिक सम्प्रभुता ब राजनीतिक सम्रभुता-वैधानिक प्रभुसत्ता सम्पन्न शासन वह है जिसके पास 
कानून के निर्माण तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति हो ऐसे सम्रभु द्वारा निर्मित कानून सभी सम्बद्ध 
लोगों तथा वर्गों पर अनिवार्यः लागू होता है और वही सत्ता कानून को परिवर्तित या निरस्त कर सकती 
है। ब्रिटेन की संसद वैधानिक सम्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो अपने विवेक के अनुसार कानून बना 
सकती है। वैधानिक शब्दावली में, यह सर्वशक्तिमान है, क्योकि यह किसी अवयस्क को वयस्क घोषित कर 
सकती है, यह राजद्रोही की मृत्यु के: बाद भी ताड़ित कर सकती है और यदि यह उचित समझे, किसी व्यक्ति 
को अपने मामले का स्वयं निर्णायक बना सकती है, परन्तु राजनीतिक प्रभुसत्ता निर्वाचक मण्डल की शक्ति 
की द्योतक है। मतदाता संसद को वना सकते हैं और उसे बद सकते हैं। संसद के सदस्य कोई ऐसा कानून 
नहीं बना सकते, जो मतदाताओं की स्वीकार्य न हो और यदि ऐसा हो तो मतदाता विद्रोह करके संसद को 
वदल सकते हैं। इसी कारण यह कहा गया है कि वैधानिक सम्प्रभुता के पीछे राजनीतिक प्रभुसत्ता वास करती 
'है। गिलक्राइस्ट के अनुसार, “राजनीतिक प्रभुसत्ता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून 
के पीछे होते हैं। तथापि यहां यह मानना .होगा कि वैधानिक प्रभुसत्ता का विचार एक प्रामाणिक सत्य है और 

` इसे आसानी से समझा जा सकता है, किन्तु राजनीतिक प्रभुसत्ता सम्बन्धी विचार एक कल्पना है और इस 
कारण यह एकं भ्रम व विवाद का विषय है! (र नम * 

(3) वैध सम्प्रभुता तथा यथार्थ सम्प्रभुता-प्रभुसत्ता के वैध तया यथार्थ रूप में भी भेद किए गए हैं।. 
या विधानतः राज्य सम्प्रभु वह है, जो अपने राज्य के सुस्थापित कानून एवं परम्पराओं के अनुसार अपने पद 
* पर आसीन है और इसलिए उसके पास आदेश देने तथा सम्बद्ध लोगो से उनके आज्ञापालन की प्राप्ति करने 
का वैध.अधिकार है। इसका अभिप्राय यह है कि उसका पद पर आसीन रहना तथा संभी शक्तियों का उपयोग 
करना व्यवस्था के है। 

बा व हह जो राज्य बम पर गैर-कानूनी अथवा असंवैधानिक ढंग से आसीन 
है और-उसके उपरान्त'अपनी इच्छा को लागू करने के लिए बल का प्रयोग करता है। 

किसी देश में युद्ध या विद्रोह के परिणामस्वरूप ऐसा हो सकता है। जैसा कि ब्राइस का कहना है, 
“व्यक्ति'अथवा व्यक्तियों का निकाय जो अपनी या उन सवंकी इच्छा को कानूनी या कानून विरोधी ढंग से. 


, सर्वोपरि बना सकता है, वही व्यक्ति या निकाय यथार्थ राज्यप्रभु है जिसके प्रति वास्तविक आज्ञाकारिता होती . ` | 


है!" वैध के वीच ऐसा भेद कुछ समय तक चढता रहता है और उसके उपरान्त यह भेद 
विठुप्त कोर्या शासक पुनः सत्ता प्राप्त करे जैसे bd [ के सम्राट हेल सेलासी इटली 
की पराजय के वाद पुनः सम्राट बना, अथवा यथार्थ शासक देश के संवैधानिक कानून त कर अपनी 
सत्ता को वैध बना छे जैसा 1973 में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति दाऊद खां नेःअपने देश में राजतन्त्र प्रणाली 


को ब | अर्थ जनता की प्रभुसत्ता है स्पष्टतया यह ्रजतान्तरिकं व्यवस्था की आधारशिला 


जनता की के लिए हुआ। लोक प्रभुसत्ता 
है। वास्तव में इसका प्रदर्भाव ल्वर्रचारी गूजाओं से जनता की मुक्ति के जिप हुअ कक 


104____ 597529 दी सास की केला ताणा 
प्रतिपादित किया था। प्राचीन-भारतीय राजनीतिज्ञ भी लोक प्रभुसत्ता से अपरिचित नहीं थे 
os भी जनता से शक्ति ग्राप्त करते थे। 16वीं शताव्दी में तानाशाही से विरोध प्रकट 
करने के लिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जन्म हुआ। रूसो ने अपने सामान्य इच्छा के सिद्धान्त के आधार पर यह 
घोषित किया कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का यही आधार बना। वाद में 
अमरीका में भी इसी सिद्धान्त को अपनाया गया। इसी लोकप्रिय प्रभुसत्ता के आधार पर प्रजातन्त्र शासन बने। 
जब किसी देश की सम्पूर्ण वयस्क जनता निर्वाचन में भाग ळेती है और स्वयं कानून बनाती है तब उस देश 
में लोकप्रिय प्रभुसत्ता विद्यमान है ऐसा समझा जाता है। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक रिषी का कहना है 
कि जनता निर्वाचन के समय सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है। है 75328 
सम्प्रभुता के सिद्धान्त ; 
राज्य की सम्प्रभुता के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त--एकळ्वादी और बहुलवादी। ; 
'एकलबादी. विचारधारा 
एकल्वादी सिद्धान्त कां प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रान्स के विचारक जीन वोंदा ने किया जिनके अनुसार 
- प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च व स्थाई शक्ति है। एकलवादी सिद्धान्त के मुख्य समर्थकों में हाब्स, हीगल, आस्टिन 
आदि का नाम आता है। एकल्वादियो के अनुसार सम््रभुता असीम, अविभाज्य अथवा एकवचनात्मक है। 
यह सिद्धान्त मानता है कि केवल राज्य ऐसे कानून के निर्माण करने व उसे लागू करने में समर्थ है जो इसके 
. नियन्त्रण में रहने वाले व्यक्तियों अथवा समूहों सभी पर अनिवार्य रूप-से लागू होता है। इस शक्ति में कोई 
अन्य संघ भागीदार नहीं होता। एकलवादी सिद्धान्त के प्रतिपादकों में आस्टिन का सिद्धान्त प्रमुख है जिसका 


वर्णन निम्नलिखित है : 
! आस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त क नक य टी. 

. जॉन आस्टिन एक अंग्रेज विद्वान.था। 19वीं शताब्दी में उसने प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को विस्तृत रूप में 
कानूनी विवेचन किया। 1832 में “विधि'दर्शन पर व्याख्यान” में उसने अपने मत का प्रतिपादन किया था) 
आस्टिन पर वैन्यम तथा हॉव्स के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पता चलता है। उसने अपने सिद्धान्त का. 
तर्कपूर्ण रचन वणा! है। - | 

प्रभुसत्ता करते हुए वह कहता है कि “यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं 
किसी दूसरे ऐसे ही उच्च सत्ताधारी के आदेश प्राप्त करने का अभ्यस्त न हो और जिसके आदेश पालन करने 
का किसी मनुष्य समाज का एक बड़ा भाग अभ्यासी हो तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में प्रभु 
_ सम्पन्न होता है और वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक तथा स्वाधीन समाज होता है। 

आस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धान्त की विशेषताएं . त * 


प्रभुसत्ताधारी स्वीकार नहीं करता। य सर्वोच्च 
होती है। CC-0:Panini Kanya vis तागारी की इच्छ सर्वोच्च व अनियन्नित , 
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(4) प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है-प्रभुसत्ता अपने में एक पूर्ण इकाई है और उसे विभाजित नहीं किया 

| जा आ उसका विभाजन विभिन्न समुदायों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाजन से सम्म्रभुता नष्ट 
जा ह, रे - पि - 

a ब बाह्य नियन्त्रण से मुक्ति-सत्ताधारी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे ही व्यक्ति के आदेशों का 
पाइन नहीं करता और न राज्य के अन्दर कोई शक्ति उसके आदेशों के पालन का विरोध कर सकती है, 
अर्यात्‌ वह आन्तरिक और बाह्य नियन्त्रण से मुक्त होती है, क्योंकि उसकी शक्ति सर्वोच्च है। ` 

(6) सत्ताधारी कानूनों से बंधा नहीं है-सत्ताधारी का आदेश कानून है वास्तव में उसकी इच्छा का 
प्रकटीकरण ही कानून है। चूंकि कानून उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है इस कारण कानून न उसके वांध 
सकता है न सीमित कर सकता है। f+ 
आस्टिन के सिद्धान्त की आलोचना त पका 

आस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना की गयी है। लॉर्ड ब्राइस, सर 
कि आदि इसके प्रमुख आलोचक हैं। निम्नलिखित आधारों पर आस्टिन की आलोचना की जा 
सकती है : . ४ 
(1) सर हेनरीमेन के अनुसार प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है, लेकिन आस्टिन ने इसे स्वीकार 


नहीं किया। वह सम्रभुता के केवलं वैधानिक पक्ष को ही सांमने रखता है, किन्तु वह यह .भूल जाता है कि 


राज्य में लोकप्रिय प्रभुसत्ता तथा राजनीतिक सत्ता भी निवास करती है। 
` ` (2) आस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ताधारी का अपने से छोटे अधिकारी को दिया आदेश कानून कहलाता 
है; किन्तु वर्तमान समय में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्व में कुछ ऐसे नैतिक, धार्मिक तथा. 
परम्परागत ऐसे कानून भी होते हैं, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों से भी अधिक प्रभावकारी होते हैं। इसके 
अतिरिक्त कानून किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेशों को नहीं कह सकते कानून लोकमत के आधार पर जनता 
वनाती है। > ५ ? 25 
.(3) आस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता कां निश्चित होना आवश्यक-है, किन्तु प्रजातन्त्र राज्य में प्रभुसत्ता 
निश्चित नहीं की जा सकती। a 
(4) यदि आस्टिन के सिद्धान्तों को टीक मान लिया जाए तो वर्तमान संघात्मक राज्यों में राजसत्ता का. 
निवास कहां है खोज करना अत्यन्त कठिन होगा। संघात्मक राज्यों में शक्ति केन्द्र तथा राज्यों में विभाजित 
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होती हैं इस कारण राजसत्ता का प्रयोग दोनों स्थानों पर होता है और राजसत्ता संविधान में निहित होती है। . -. 


5) आस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता आन्तरिक तथा बाह्य दृष्टियों से पूर्ण स्वतन्त्र होती है। उसकी शक्ति ` 
अमर्यादित होती है, किन्तु वास्तव मै प्रत्येक देश की प्रभुसत्ता अनेक वतं में मर्यादित होती है देश के अनेक » 
समुदाय उसकी शक्ति की सीमाएं वांध देते हैं, इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों से भी देश की राजसत्ता: 


मर्यादित होती है। - 
; बहुलवादी सिद्धान्त 


एकलवाद की विचारधारा के विपरीत प्रतिक्रियास्वरूप बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ यह विचारधारा के 
j रखना चाहती है, किन्तु राज्य की सम्प्रभुता का अन्त करना श्रेयस्कर . . 
शा जा 27 7 हैं--गियर्क, मैटरैण्ड, फिगिस, ठिण्डसे, छास्की आदि। इस सिद्धान्त . - 


मानती के मुख्य समर्थकः ऐस 
के बनुरार जनता सगे और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का न 


| . राजसत्ता को सीमित कर देता.है। 


संधीय स्वरूप का समर्थन करते हैं, जो विभिन्‍न समुदायों व वर्गों पर आधारित हैं ` 
झी ह हि का स्वरूप संघालक होता है अतः सत्ता भी संघालक होनी चाहिए!” इस - 
प्रकार छास्की की दृष्टि में समाज विभिन्न समुदायों व वर्गों कां संगठित रूप है और इसी कारण ऐसे समाज 


विद्यमान सत्ता भी इन समुदायों व ब में बंटी होनीचाहिएं। ०. 
सम्प्रभुता के एकलवादी.' सिद्धान्त पर ४ 
- बहुल्वादी विचारकों द्वार एकल्वादी 


5 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collaction. 
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इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र की रूपरेखा क 
छादि 
(1) समाज की स्थिति और संरचना का आधार-बहुलवादियों के अनुसार 
स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है 
व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है। व्यवहार में अन्य 
समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति रखते हैं और समुदायों ने अनेक बार राज्य को झुकने के लिए .बाध्य 
किया है। अतः आज समाज का संगठन एकात्मक न होकर बहुल्वादी है। इसठिए एकलवादी सिद्धान्त आज 
की परिस्थितियों में कोई औचित्य नहीं खता! '. `: ब रकम 
(2) ऐतिहातिक आपार--बहुल्वादियो के अनुसार, आस्टिन के पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य की सत्ता 
कभी नहीं रही। प्राचीन काळ और मध्यकाल में भारत या यूनान में इस तरह के कोई राज्य नहीं थे उन. पर 


अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक बन्धन थे। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रभुसत्ता 


का सिद्धान्त राज्य के लिए आवश्यक नहीं है और इस सिद्धान्त का अन्त करके वर्तमान काल के राज्यों को 
 प्रभुसत्ता से शून्य ही बना देना उचित है। - पर 

(3) व्यक्ति के विकास का तर्क-बहुलवादियों के अनुसार सम्रभुता का विचार व्यक्ति कें विकास में 
बाधक है, क्योंकि यह राज्य को चरमसाध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है, जो वास्तविक स्थिति 
के नितान्त विपरीत है। राज्य व्यक्ति की प्रगति. तथा आत्ममनतुष्टि का साधन मात्र है और व्यक्ति का यह 
विकास तथा सन्तुष्टि बहुमुखी होती है। ऐसी स्थिति में राज्य तथा अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न होने 
पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी भक्ति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए जो केवर 
बहुलवादी व्यवस्था में ही सम्भव है। .. >: र 

(4) झोकतन्त्र की सफलता के आधार पर--सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य में नहीं 
वरन्‌ वहुळ्वादी व्यवस्था में ही सम्भव है। लोकतन्त्र में व्यक्ति शासन के प्रत्येक कार्य में सक्रिय रूप से भाग 
. लेता है यह केवळ वहुलवादी व्यवस्था में ही सम्भव है जो विके्रीकरण और मानवीय जीवन के विविध पक्षों 
के उचित महत्व पर आधारित है। ; 

(5) विश्व शान्ति के आधार पर--बहुलवादी कहते हैं कि सम्रभुता का सिद्धान्त ही संघर्षों एवं युद्ध का 
क है और विश्वशान्ति बनाए रखने के लिए सम्रभुता के सिद्धान्त का त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता 
ह के आधार छ जि i कानून का मा स्रोत राज्य को माना था और 

सम्प्रभुता का वहुख्वादियों 

नह बि घोषणा करने वाज ही है 9 2 अनुसार राज्य कानूनों का निर्माता 
बहुलवाद की मान्यताएं 

वहुल्वादी सिद्धान्त की निम्नलिखित मुख्य मान्यताएं हैं: 


(1) वहुल्वादी राज्य के अस्तित्व का विरोध नहीं करते बल्कि वे राज्य कों एक समुदाय मानते हैं: 


ai गा पी राज्य को समाज का एक अंग मानते हा 
रा य rn बाहरी क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों से 
र यण 
` नहीं, विधि राज्य का निर्माण करती है।” जल आणा पपच 
(5) बहुलवाद एक जनतन्त्रामक विचारधारा है और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास रखता है 


यह राज्य के स्थान पर 
संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो। ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें. शासन व्यवस्था का 
समालोचना ३ 


बहुलवाद की 
नडुडवाद स्रुता के एकत्ववादी सिद्धान्त के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिक्रिया | 
ने राज्य को सञ्मुता का(पळमत्र/झधिकारी/ओवषित्र किया], हि को वित 


समय में समाज की. 
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, एक संस्था मानते हैं उनके अनुसार समाज में राज्य के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं व समूहों का अस्तित्व होता 
है तथा जो व्यक्ति के विकास और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य 


केवळ व्यक्ति के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है; अतः उसे समाज की सर्वोच्च शक्ति प्रदान करना ` . 


: व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के छिए उचित नही है इसलिए बहुलुवादियों ने विभिन आधारो जैसे 
अन्तर्राष्ट्रीय, नैतिक, छोकतन्त्र आदि के आधार पर राज्य की असीमित सम्प्रभुता का विरोध 
[ है। 
बहुल्वाद की मुख्य कमी यह है कि वह एक व्यवस्थित सिद्धान्त नहीं है, एक प्रक्रिया मात्र है। इस 


सिद्धान्त में स्पष्टता का भी अभाव है, क्योंकि बहुलवादी एक तरफ राज्य की सम्प्रभुता की आलोचना करते , 


हैं तो दूसरी तरफ राज्य को समाज.के प्रथम समुदाय के रूप में बनाए भी रखना चाहते हैं। इस कमी के 
वावजूद बहुलवाद का प्रमुख योगदान राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाना तथा समाज में विभिन्न समूहों 
के महत्व को रेखांकित करना है। 

विधि 


. (LAW) 
राज्य का उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना है, परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है 
जव राज्य के नागरिक अपने जीवन में आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हों। अतः राज्य 
अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति 


के लिए आवश्यक होता है और यदि व्यक्ति उनका .पाळन नहीं करता है तो वह दण्ड का भागी होता है। : 


राजनीति विज्ञान में राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते हैं। 
कानून आंग्ल भाषा के.'लॉ' शब्द का. हिन्दी रूपीन्तरण है। लॉ शव्द की उत्पत्ति ट्यूरानिक 'ठैग? (८.०४) 


से हुई है जिसका अर्थ होता है जो वस्तु सदा स्थिर, स्थायी और निश्चित या सभी परिस्थितियों में समान रूप - 


से रहे। अतः शब्द व्युत्पत्ति: की दृष्टि से कानून का अर्थ है वह जो एंक रूप वना रहे! 


कानून की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं: मैकाइबर के अनुसारं, “राज्य कानून का शिशु और ` . 


जनक दोनों ह!” 
आस्टिन के अनुसार, “कानून सम््रभु की आज्ञा है।” 


बुझरो विल्सन के अनुसार, “कानून स्थिति, विचार तथा स्वभाव का वह अंश है, जिसे शासक की शक्ति | 


खगू करती है।” 


ग्रीन के अनुसार, “अधिकारों.और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जाता है जिसे सरकार लागू . 


करती है।'” 

हॉलैण्ड के अनुसार, “आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं, जो मनुष्य के बाहरी 
आचरण से सम्बन्धित होते हैं, और जिन्हें एक निश्‍चित सत्ता लागू करती है। यह निश्‍चित सत्ता राजनीतिक 
क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। Me 
कानून के तत्व 

कानून के निम्नलिखित पांच तत्व बताए जा सकते हैं 

(1) कानून के लिए नागरिक 
सुव्यवस्थित संगठन है और इस संगठन के संचालन हेतु ही नियमों की आवश्यकता होती है। 

(2) कानून ऐसे होने चाहिए, जिनका पालन न केवल दण्ड के भय से वरन्‌ सामाजिक हित की भावना 
से किया जाए। 

3 सम्वन्ध व्यक्ति के बाहरी आचरण से होता है, उनकी आन्तरिक भावनाओं से नहीं। 

6 सी निर्माण. तथा उनकी क्रियान्विति के लिए एक समप्रभुत्व पूर्ण सत्ता का अस्तित्व 


- (5) नागरिकों को कानून का अनिवार्य रूप से पान, करना होता है और कानून का उल्लंघन 'करने 


पर वे राज्य दण्ड के भागी होतेह Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


[रिक समाज का अस्तित्वं आवश्यक है, क्योकि नागरिक समाज ही एक: 


विधि शास्त्रिय द्वारा ग्रहण किए गए आधारों के अनुसार, “कानून को अनेक पो में वर्गीकृत किया 
गया है। विद्वानों ने सत्ता के आधार पर, निजी-सार्वजनिक विशेषताओं के आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीयत 
के आधार पर कानूनों का वर्गीकरण किया। कानूनों के विभिन्न अनिवार्य रूपों का वर्णन इस प्रकार का 
| ; ब 
ह i प्राकृतिक तथा सकारात्मक कानून--प्रकृति या किसी अन्य अति-प्राकृतिक अभिकरण द्वारा निर्मित 
होने के कारण प्रकृति का कानून अमूर्त है, जवकि राज्य का कानून मानव द्वारा निर्मित होने के कारण मूर्त 
: है। प्रकृति कानून अलिखित होता है। अतः इसे समझना आसान नहीं है, जबकि सकारात्मक कानून ढिखित | 
होता है। इसे सरलता से समझा जा सकता है। प्राकृतिक कानून लागू करने के पीछे अति-प्राकृतिक शक्ति 
के प्रति सम्मान या भय छिपा होता है, जबकि सकारात्मक कानून को राज्य-छागू करता है। इस कारण इसे 
आदेशात्मक कानून कहा जाता है। १ 
(2) राष्ट्रीय ब अन्तर्राष्ट्रीय कानून--किसी प्रभुसत्ता सम्पन्न सत्ता द्वारा निर्मित कानून तथा उसके प्रादेशिक 
क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। यह राज्य में 
रहने वाले लोगो के निजी एवं सार्वजनिक सम्वन्थो का निर्धारण करता है। : 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के वीच परस्पर आचरण को विनियमित करता है। दोनों मानव निर्मित 
कानून हैं तथापि दोनों में अन्तर यह है कि राष्ट्रीय कानून के पीछे प्रभुसत्ता सम्पन्न सत्ता का बल है, जबकि 
* अत्तर्राष्ट्रीय कानून विश्व के सभ्य राष्ट्रों के सदविवेक से अपना बल ग्रहण करता है र 
_ (3) संवैधानिक तथा साधारण कानून--यद्यपि दोनों राज्य के कानून हैं, परन्तु अपनी शक्ति के क्षेत्र में 
दोनों भिन्न है] संवैधानिक कानून का स्तर देश के संविधान का अंग होने के कारण उच्चतर होता है, जबकि 
साधारण कानून किसी विधायी निकाय या.अन्य सत्ता द्वारा निर्मित हो सकता है! | 
(4) दीवानी तथा फौजदारी के कानून--दीवानी के कानून का सम्बन्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अय | 
के हितों को क्षति पहुंचाने वाले कार्य से है।.जैसे, ऋण का भुगतान न करनां या किसी समझौते की शर्तों | 
का उल्लंघन करना आदि, जवकि फौजदारी के कानून का सम्बन्ध किसी व्यक्ति के आपराधिक कृत्य (चोरी, | 
ह लि) से है। दोनों मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भी भिन्न होती है। ह 
(5) निजी तथा सार्वजनिक कानून--हॉठेण्ड के अनुसार निजी कानून का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच" 
पारस्परिक सम्वन्थो से है, जवकि सार्वजनिक कानूनों का आशय ना राज्यों के वीच सम्बन्धों से है। | 


2 सार्वजनिक कानून का सम्बन्ध राज्य की व्यवस्था, शासन के कार्यो के सीमांकन 92:32 
..के वीच सम्वन्धो से है। मड) र न तुया राज्यःव उसके नागरिकों 


(6) प्रशासकीय कानून--किसी देश मैं साधारण नागरिकों से पृथक्‌ सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग 


कानून के स्रोत से तात्य उन साधनों 
कानून के मुख्य म्रोत निम्नलिखित है) 


`` जाते हैं, तब राज्य उन्हे कानून का रूप दे देता है। इंग्हैण्ड में « र 
(2) धर्म--परम्पराओं की तरह धर्म का भी कां ल निमाण र sl इंसंकी मान्यतां 
लोगों की धार्मिक पुरतकमविधमोन रही है।धोमिंक वह तया पुजारिंयों व-अलीकिक | 


Digitzed-byAra SAMA ile 
पुरुषों द्वारा की गई व्याख्याओं से लोगों के धार्मिक कानून का गठन होता है। समय की गति के साथ धार्मिक 
` कानून के अधिकांश सिद्धान्त राज्य द्वारा निश्चित निमयों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। : 

(3) न्यायिक निर्णय--जैसे-जैसे सामाजिक व्यवस्था जटिल होने लगी, वैसे-वैसे विभिन्न रीति-रिवाजो में 
संघर्ष उत्पन्न होने ल्गा ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए समाज के उन बुद्धिमान व्यक्ति या व्यक्तियों की 
सलाह छी जाती थी जिनका निर्णय संबको स्वीकार हो। ऐसे व्यक्तियों के निर्णयों ने 'कानूनी दृष्टान्तों' का 
रूप धारण कर लिया। वाद में उत्पन्न विवाद सुलझाने के लिए इन पूर्ण दृष्टान्तों का अनुकरण किया जाने 
लगा और इस प्रकार न्यायिक निर्णय कानून के स्रोत वन गए। आज भी न्यायिक निर्णय कानून के विकास 
में काफी सहायक होते हैं। ' i - 

(4) कानूनी टीकाएं--प्रत्येक क्षेत्र में कानून के प्रसिद्ध ज्ञाता कठिन कानूनों के अर्थ को स्पष्ट रूप से 
समझाने के लिए कानून की व्याख्या करते हुए ग्रन्थ रचना करते हैं। जिन्हें कानूनी टीकाएं कहा जाता है। 
न्याय शास्त्रियों की यह रीकाएं भी कानून का स्रोत होती हैं। न्यायालयों में न्यायाधीश इन टीकाओं को मान्यता 
देते हैं तथा अपने निर्णयों में इनका आदर के साथ उल्लेख करते हैं। इस प्रकार कानून की यह शास्त्रीय टीकाएं 
. कानून के विकास में सहायक होती: हैं। St 

(5) समता या औचित्य (200७) कानून का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोत “औचित्य” की भावना है यह 
प्राकृतिक न्याय (९४४० 115102) के. सिद्धान्तों पर आधारित है। न्यायालयों के समय यदि ऐसा विवाद 
उत्पन्न हो जाए जिसके सम्बन्ध में कानून मौन हो तो न्यायाय 'औचित्य' के सिद्धान्त के आधार पर नए. 
नियमों व मापदण्डों का निर्धारण करता है वाद में यही नियम कानून का रूप धारण कर लेते हैं। 

(6) व्यवस्थापन (1.९४।५।३६।००)--आधुनिक युग में कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत व्यवस्थापन है। 
इसका तात्पर्य आवश्यकतानुसार व्यवस्थापिका द्वारा कानूनं का निर्माण किया जाना है। 2:37 

आज प्रचलित अधिकांश कानून ऐसे हैं जिनका निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। व्यवस्था द्वारा 
निर्मित कानून सुस्पष्टत व सुनिश्चित होते हैं तथा उनकी अभिव्यक्ति लिखित अधिनियमों के माध्यम से की _ 
जाती है। रु 


कानून का स्वरूप अथवा कानून के सिद्धान्त 

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं 'विधि के शासन” की धारणा पर संचालित होती हैं| विधि के शासन का 
विचार इंग्हैण्ड के विचार ए. वी. डायसी ने अपनी पुस्तक “८ ८6८०51॥८/०४४' में दिया था। इसके 
अनुसार कानून सभी के लिए एक जैसा है। शासन का संचालन शासकों की व्यक्तिगत इच्छाओं से नहीं वरन्‌ 
कानूनों से होना चाहिए। अतः कानून शासकों व नागरिकों दोनों को ख करता है। 

इसी दृष्टि से आज के छोकतन्त्र में कानून के निर्माण व उन्हें जनभावनाओं के अनुसार 212 पर 
विशेष वळ दिया जाता है। कानून का स्वरूप कैसा है? इस विषय पर कई दृष्टिकोण प्रचलित हैं जिन्हें कानून 
के सिद्धान्त भी कहा जाता है। इनका विवरण निम्नलिखित है : 

(1) बिश्लेषणात्मक सिद्धान्त (१1४1/५०१ 11८00)--इस सिद्धान्त के अनुसार सम्रभु का आदेश, है। 
सम््रभु ही कानून का.एक मात्र स्रोत है तथा कानूनों का पालन जनता सम्प्रभु के दण्ड के भय से करती है। 


की पीछे बाह्यकारी सम्रभु की आज्ञा है। 
र सिद्धान्त वेन्यम 72 के विचारों पर आधारित है। इसका प्रतिपादन हॉलैण्ड व बिलोबी जैसे 


सिद्धान्तों द्वारा किया गया है। इसके अनुसार कानून का स्रोत मुख्यतः व्यवस्थापिका: ही है। 

(2) ऐतिहासिक सिद्धान्त (175०४०० 71०००७)--इस धारणा के अनुसार कानून का निर्माण नहीं वरन्‌ 
उसका क्रमिक विकास होता है। यह विचारधारा कानून के स्रोत (सम्प्रभु) के स्थान पर काकी विषय वस्तु 
पर अधिक वल देती है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य कानूनों का निर्माण अचानक नहीं कर देता वरनू' 
` उसका आधार लम्चे समय से चली आ रही परम्पराएं व-रीति-रिवाज होते हैं व्यक्ति कानूनों का पालन इसलिए 
करते हैं कि उन्हें इन परम्पराओं मं विश्वास होता है तया. इनके = ह गो 

इस विचारधारा के प्र्न पलक, मेटल व Collection. 


3) दार्शनिक सिद्धान्त (1105011091 71९०19)-इस विचारधारा के समर्थक हीगल, काण्ट, हर 
लर न च्यात हैं। इस विचारधारा के समर्थक कानून के स्रोत व उसके विधिक पहलू पर ध्यान न देक 
उसके नैतिक अथवा दार्शनिक प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। इनके अनुसार-कानून आदर्श राज्य दौ 
सैतिकता की अभिव्यक्रित्न है। कानून के पालन का आधार भी उसमें निहित नैतिकता का तत्व है। 


(4) समाजशास्त्रीय तिद्वान्त ($०८।०।०७।८०। 116ण५)--इस विचारधारा' का मानना हैं कि 


सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। उनकी उत्पत्ति सामाजिक शक्तियों. का परिणाम :है। व्यक्ति 
- कानूनों का पालन सम्प्रभु के भय के कारण नहीं वरन्‌ सामाजिक चेतना के कारण करते हैं। अतः कानूनों 
का वास्तविक जनक सामाजिक परिस्थितियां हैं। राज्य केवळ उनकी सुनिश्चित व विधिक अभिव्यक्ति का 
साधन है! मैकाइवर, कैब, गयप्छाबिज व अमेरिका के जस्टिस होल्म इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थ. हैं। 


दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 


गुद 
2. 
3, 
4. 
5 
6. 
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कानून की परिभाषा दीजिए तया इसके विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालिए। 

सम्प्रभुता पर एक लेख लिखिए। * (उ.प्र., 2010) 
कानून के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। (उ.प्र., 2010) 
ऑस्टिन के सम्रभुता सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 

ऑस्टिन के एकत्ववादी सम्प्रभुता सिद्धान्त के प्रति बहुल्वादी आक्षेपों की विवेचना कीजिए। 

कानून को परिभाषित करते हुए इसके स्वरूप के सम्वन्ध में विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए। 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न 


CI TM 


10. 
11. 


अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, उत्तर 


. उत्तर--यह कथन ऑस्टिन का है। 


' उत्त--दो बहुल्वादी विचारकों के नाम है--जॉस्की तया ढिण्डसे। 


- विधि के चार प्रकार वताइए। 


- विधि का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण सिद्धान्त कया है? 
. सम्म्रभुता को विशेषताएं वताइए| 


. ततर -सञ्रभुता का एक प्रमुख सिद्धान्त ऑस्टिन का एकत्ववादी सिद्धान्त है। 


*(अ) नोट--निग्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 


- प्रभुसत्ता की दो विशेषताएं लिखिए। (उ.प्र., 2010) 


लेक सम्रभुता का अर्थ समझाइए। 


. ऑस्टिन के सम्रमुता सिद्धान्त की दो आलोचनाएं लिखिए। 


बहुङवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 


वैध (0८४7८) तथा ययार्थ (0८४००) सम्रभु में क्या अन्तर है? ` 


राजनीतिक सम्प्रभुता का अर्थ वताइए। 
(ब) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दो में दीजिए (4 अंक)। 


प्रशन 
सम्प्रभुता से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं व प्रकारों से समझाइए। 
(उ.प्र., 2010) 


सम्रभुता के विभिन्न प्रकार वताइए। IO | | 
विधि के प्रमुख स्रोत यताइए। 


दस शब्द (एक वाक्य 
अश्न 1. सम्रभुता के किसी एक सिद्वान्त का उल्ठेख कीजिए णानि 


(उ.प्र. 2010) 


प्रश्‍न 2. ठोक सम््रभुता का विचार किसने दिया था 
उत्तर-छोक सम्रभुता का विचार सर्वप्रथम रूसो ने दिया या! 


प्रश्न 3. 'कानून सम््रभुता आदेश है” किसका कथन है? 
प्रश्न 4. दो बहुलवादी विचारकों के नाम लिखिए 


स 


bo setter 


5 क प्रश्‍न 6. विधि दर्शन पर व्याख्यान” पुस्तक किसकी है 
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, . उत्त -यह पुस्तक ऑस्टिन की है। 


बहुविकल्पीय प्रश्‍न 
उ निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर छिखिए : 
1. निम्नलिखित में से कौन विधि का स्रोत नहीं है : (उ.प्र. 2010) 
(अ) रीतिरिवाज व परम्पराएं (ब) न्यायिक निर्णय र 
(स) विधानमण्डल र (द) ग्राम पंचायतें ; 
` 2. “कानून सम्रभु की आज्ञा है” .: उ 1 (ढ.प्र,, 2010) ` 
-(अ) (ब) वोंदा E 
(स) ग्रीन (द) छास्की 
3.. सम्रभुता के सिद्धान्त को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? - ` (उ.प्र, 2010) ` 
(अ) जॉन ठाक (ब) जे. एस. मिल . त 
(स) रूसो (द) वोदा ` 
4. निम्नलिखित में कौन वहुल्वादी विचारक नहीं है? 
(अ) लास्की | (ब) ऑस्टिन 
(स) लिण्डसे (द) मैकाइवर 
5. निम्नलिखित में कौन सम्प्रभुता की विशेषता.नहीं है? - 
(अ) अविभाज्यंता . ` - (व) मौलिकता 
(स) सर्वोच्चता . (द) देयता/हस्तान्तरणशीळता 
` 6. आधुनिक राज्यों में कानून निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? 
(अ) व्यवस्थापिका (ब) कार्यपालिका 
` (स) मन्त्रिमण्डल (द) न्यायपालिका 
7. नाममात्र के संमप्रभु का कौन उदाहरण है? - oS 
(अ) अमेरिकां का राष्ट्रपति र ब, सम्राट 
(स) भारत का प्रधानमन्त्री - (द) इनमें से कोई नहीं 
* 8. ''विधि के शासन” का विचार किसने दिया था? 
(अ) डायसी (ब) लास्की 
(स) ऑस्टिन (द) रूसो 
9. बहुल्वादियो के अनुसार सम्प्रभुता 
(अ) अविभाज्य है। . (ब) अदेय है। 
(स) विभाज्य है। - ` (द) स्थायी है! 


प्रश्‍न 7. “समाज संघात्मक है अतः सत्ता भी संपात्मक होनी चाहिए” यह कथन किसका है? 
, उत्त--यह कथन छास्की का है। 

प्रश्‍न 8. सम्प्रभुता का विचार सदसे पहले किसने दिया था? 

उत्तर--सम्प्रभुता का विचार सबसे पहले जीन योदा ने दिया था। 

प्रशन 9. वह कौन-सा तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है! 


. अत्तर-सम्रभुता राज्य का ऐसा तत्व है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। सम्रभुता राज्य के अतिरिक्त किसी 


` अन्य समुदाय में नहीं पाई जाती। 
"प्रश्न 10. कानून के स्वरूप के बारे में दो सिद्वान्तों के नाम लिखिए। 
उत्त--कानून के. स्वरूप के बारे में दो सिद्धान्त हैं : 1. विश्लेषणात्मक सिद्धान्त,.2. ऐतिहासिक सिद्धान्त। 


.' अन्तर्राष्ट्रीय के आधार पर सम्रभुता की आलोचना किसने की है? 
राष्ट्रीय कानून वो 


(अ) ऑस्टिन 


र (द) इनमें से कोई नहीं. 
सरे) 3. (द), 4. (ब), 5. (दो. 6 (आ), 7. (व), 8. (अ), 9. (स), 10. (ब) 
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स्वतन्त्रता ओर. समानता 
[LIBERTY AND EQUALITY] 


“स्वतन्त्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन. नहीं, वरन्‌ यह सर्वोच्च साध्य है।”” 
र न्य _ -ड.राधाकृष्णन 


2 2 स्वतन्त्रता की आवश्यकता या उसका महत्व. 
मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितान्त आवश्यक है और व्यक्ति के 
विविध अधिकारों में स्वतन्त्रता का स्थान निश्चित रूप में सवसे अधिंक महत्वपूर्ण है। बर्टरण्ड रसैल कहते हैं कि 
` “स्वतन्त्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण 
सम्भव है।” मनुष्य का सम्पूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतन्त्रता के वातावरण में ही सम्भव है। | 
स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र का आधार स्तम्भ है। लॉक ने इसे जीवन व सम्पत्ति के अधिकारों के साथ प्राकृतिक अधिकारों ! 
की श्रेणी में रखा है। इसके अनुसार स्वतन्त्रता राज्य के पूर्व व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थी। " 
- यदि हम प्रकृति पर दृष्टि डालें तो भी यह वात स्पष्ट हो जाती है कि स्वतन्त्रता के बिना किसी भी वसु 
का विकास सम्भव नहीं है। पेड़-पौधे भी स्वतन्त्रता के वातावरण में ही विकसित-हो सकते हैं। जो पौधा या 
ˆ पेड किसी विशाळ वृक्ष की छाया या दबाव में पड़ जाता है, उसका विकास रुक जाता है। इसी प्रकार पिंजडे | 
में बन्द पक्षी या सर्कस के कठहरे में वन्द शेर सही अर्था में पक्षी या शेर नहीं रहते वे अपना सारभूत तत : 
खो देते हैं। सृष्टि के इन प्राणियों के सम्बन्धन्में जो बात सत्य है, वह विवेकशील मनुष्य के सम्बन्ध में और 
भी अधिक सत्य है। मनुष्य का भौतिक, वौद्धिक तंथा नैतिक विकास स्वतन्त्रता के बिना सम्भव ही नहीं है 
इसी आधार पर जे. एस. मिछ द्वारा अपनी पुस्तंक *0/ 7४6८४) में स्वतन्त्रता को मानव जीवन का मूह | 
आधार वताया गया है। बर्न्स ने ठीक ही लिखा है कि “स्वतन्त्रता न केवळ सभ्य जीवन का आधार है, वस 
सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतन्नता पर ही निर्भर करता है।” इसी प्रकार महाकवि तुलसीदास ने | 
*रामचरितमानस' में लिखा है “करे विचार देखहु मन मारही, परापीन सपनेहु सुख नाही! 
स्वतन्त्रता अमूल्य वस्तु है और उसका मानवीय जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यह बात व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता दोनों के ही सम्बन्ध में सत्य है। स्वतन्त्रता का महत्व न होता, तो विमित | 
देशों में लाखो व्यक्तियों द्वारा स्वतन््रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का वलिदान न दिया जाता। इटली के | 
प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी (342227) का कथन है कि “स्वतन्त्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पू 
नहीं कर सकते। अतएव आपको स्वतन्त्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको ईत | 
अधिकार से वंचित रखना चाहती हो, उससे जैसे भी वने, अपनी स्वतन्त्रता छीन ठेना आपका कर्तव्य ही" 
द स्वतत्नता का अर्थ और परिभाषा 
आधुनिक युग में स्वतन्त्रता शब्द सवसे अधिक लोकप्रिय है और इस शब्द की लोकप्रियता का परिणी 


यह हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ; Ss 
स्वतन्त्रता का अर्थ मनमानी करने से या विना तता छ अल्ग-अलग आर्य लेता. है] अधिकांश म 


करने से ेते हैं। स्वतन्त्र विचारक स्वतन्त्रता का अर्थ प्राचीन परम्पराओं 


आध्यात्मिक सन्त का सांसारिक पाया मोह लेतु्ति्ष कत के 
द्र तीम | ०प्ुक्ति क्षे.. लेते हैं और देश * | 
, निवासी स्वतन्त्रता को स्वर का पर्यायवा समझते हैं, किन्तु व्यवहार में प्रचलित लता कदा विविध! 


dn वावा धोर तमात चा मामे 


अर्था में कोई भी अर्थ सही नहीं है। स्वतन्त्रता का सही प्रकार से अभिप्राय दो रूपों में व्याख्या करते हुए 
समझा जा सकता है : (1) स्वतन्त्रता का निवेधात्मक अर्थ, और (2) स्वतन्त्रता का सकारात्मक अथी 

(1) स्वतन्त्रता का निषेधात्मक अर्थ--स्वतन्त्रता का अंग्रेजी रुपान्तर 'लिबर्टी? (110९719) लैटिन भाषा के 
'लिवर' (८1९1) शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है 'बन्धनों का अभाव', किन्तु स्वतन्त्रता शव्द की 
व्युपत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बन्धनों के अमाव के रूप में 
स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता का रूप धारण कर लेती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहते 
हुए असीमित स्वतन्त्रता का उपयोग कर ही नहीं सकता। इस सम्बन्ध में मैक्केनी ने ठीक ही लिखा है कि 
“पूर्ण स्वतन्त्रता जंगली गधे की आवारागर्दी की स्वतन्त्रता ही हो सकती है।”' अतः राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत 
स्वतन्त्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है, उस रूप में स्वतन्त्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन 
के इन दो विरोधी तत्वों (बन्धनों का अभाव और नियमों के पालन) में सामंजस्य का नाम है। इसकी परिभाषा 
करते हुए कहा जा सकता है कि “स्वतन्चता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, 
बशर्त कि दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता में कोई बाधा न पहुंचे!" 1789 की 'मानवीय अधिकार 
घोषणा” (Declaration of Human Rights) में यही कहा गया है कि “स्वतन्त्रता वह सब कुछ करने की 
शक्ति का नाम है जिससे अन्य व्यक्तियों को आघात न पहुंचे।” सीले, मैक्केनी और छास्की ने स्वतन्त्रता की 
परिभाषा इस प्रकार से की है : 

सीले के अनुसार, “स्वतन्त्रता अति शासन की विरोधी हो” . 

मैक्केनी के अनुसार, “स्वतन्त्रता सभी प्रकार के प्रतिबन्धों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबन्धों के 
स्थान पर उचित प्रतिबन्धो की व्यवस्था है।'” 

प्रो. लास्की के शब्दों में, “स्वतन्त्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व 
पर प्रतिबन्ध न हो, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितान्त आवश्यक हैं।'" 

(2) स्वतन्त्रता का सकारात्मक अर्थ-सीले और छास्की ने स्वतन्त्रता की जो परिभाषाएं की हैं, उनमें 
स्वतन्त्रता का चित्रण अनुचित प्रतिवन्धों के अभाव के रूप में किया गया है और इस प्रकार ये परिभाषाएं 
स्वतन्त्रता के नकारात्मक स्वरूप को प्रकट करती हैं, किन्तु जैसा कि गैटिल ने कहा है, “स्वतन्त्रता का समाज 
में केवळ नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है, बरु सकारात्मक स्वरूप भी है!” स्वतन्त्रता के सकारात्मक स्वरूप की 
सर्वप्रथम विधिवत्‌ व्याख्या अंग्रेज विचारक प्रो. टी. एच. ग्रीन ने की है। स्वतन्त्रता के सकारात्मक या वास्तविक 
स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता बताये हुए टी. एच. ग्रीन ने लिखा है कि “जिस प्रकार सौन्दर्य कुरूपता 
के अभाव का ही नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतन्त्रता प्रतिबन्धो के अभाव का ही नाम,नहीं है।” सकारात्मक 
या. वास्तविक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता बताते हुए आगे चलकर ग्रीन ही स्वतन्त्रता के 
सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि “स्वतन्त्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का 
नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो! स्वतन्त्रता के इस रूप की व्याख्या करते हुए लास्की ने भी 
कहा है कि “स्वतन्त्रता उस वातावरण को बनाये रखना है जिसमें ब्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की 


rA द 
pa सकारात्मक रूप में स्वतन्त्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता 


से है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके।' 
` 0 सा 12 तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज 


के दूसरे ल्द की ओर से न्यूनतम प्रतिवन्ध होने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य-व्यवहार 
में अधिकाधिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सके। 

(2) ब्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं-स्वतन्त्रता का दूसरा तत्व यह है कि समाज और राज्य द्वारा 
व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। 


22124 ELS 
1 Abacus freedom is dissolute liberty of a i 455, i 


2 “Liberty is the opposite of overgoverT™ ® tying worth doing or worth enjoying.” —Green 
दे roo seth atmosphere in which men have the opportunity oftheir 


best selves. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अतः स्वतन्त्रता के नकारात्मक और सकारात्मक 
परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि “स्वतत्नता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के 
जीवन पर न्यूनतम प्रतिबन्ध हों और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो!" 

स्वतन्त्रता के विविध रूप ; 
फ्रांसीसी विद्वान मॉग्टेस्क्यू ने एक स्थान पर कहा है कि “स्वतन्त्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा 
शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हों और जिसने नागरिक के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो! 
मॉण्टेस्क्यू के इस कथन का कारण यह है कि राजनीति विज्ञान में स्वतन्त्रता के विविध रूप प्रचलित हैं, जिनमें 
निम्नलिखित प्रमुख हैं : 

(1) प्राकृतिक स्वतन्त्रता (४४॥॥२] 1.1519)--इस घोषणा के अनुसार स्वतन्त्रता प्रकृति की देन है 
और मनुष्य जन्म से ही स्वतन्त्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है कि “मनुष्य 
स्वतन्न उत्पन्न होता है, किन्तु सर्वत्र वह वन्यनो में बंधा हुआ है।”' लॉक ने भी स्वतन्त्रता के अधिकार को 
व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। 2 

प्राकृतिक स्वतन्त्रता का आशय मनुष्यों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता से है। संविदावादी 
विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। संयुक्त 
राज्य अमरीका की “स्वाधीनता की घोषणा” और फ्रांस की राज्य क्रान्ति में इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का 
प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतन्त्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतन्त्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष 
होती पक समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबन्धित नहीं कर 
सकता है। 

- परन्तु प्राकृतिक स्वतन्त्रता की यह धारणा पूर्णतया भ्रमात्मक है। प्राकृतिक स्वतन्त्रता की स्थिति में तो 
व्यि “मत्स्य न्याय' का व्यवहार प्रचलित होगा और परिणामतः समाज के 

कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकेंगे। इसके 
अतिरिक्त समाज में रहकर असीमित स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं किया 


जा सकता। सामूहिक हित में स्वतन्त्रता को सीमित करना नितान्त 
आवश्यक है। 


ˆ है कि वह नागरिकों को इन शक्तियों के विकास हेतु पूर्ण अवसर ¦ 
प्रदान करे। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतन्त्रता का विचार इस रूप में के रह 
और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए] क कक 


व्यक्ति सम्प्रभु ही? 
इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया चाहिए य 
सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति के कौन से दवे उनसे ही उ ss 
1 “Man is bom free, but everywhere he is in chains.” ५ र 


2 “Over himself, overhig Thor aid didow HARIRI दिया क —J.5. Mil 


114 इण्टरमीडिएट 4 णा स ए उ ड लखा कख 
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में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और अनेक वार ऐसे अवसर उपस्थित हो सकते हैं जवकि सार्वजनिक 


स्वास्थ्य, शालीनता और व्यवस्था के हित में व्यक्ति की भोजन, वस्र और धार्मिक आचरण की स्वतन्त्रता को 
प्रतिबन्धित करना पड़े। समाजवादी विचारधारा का तो आधार ही यह है कि व्यक्ति के सभी कार्य प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डाछते हैं और उन पर समस्त समाज का नियन्त्रण होना चाहिए। इस प्रकार 
यद्यपि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विचार को अब मान्यता प्राप्त नहीं रह गयी है, तथापि इस विचार में इतनी 
सत्यता अवश्य ही है कि जिन कार्यों का सम्बन्ध एक ही व्यक्ति से हो, उनके विषय में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
होनी चाहिए। 

(3) नागरिक स्वतन्त्रता (01011 1.152119)--नागरिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतन्त्रताओं 
से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतन्त्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति 
2 और अधिकार प्रदान करना होता है। अतः स्वभाव से ही यह स्वतन्त्रता असीमित या निरंकुश 

॥ 

नागरिक स्वतन्त्रता दो प्रकार की होती है-(1) शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतन्त्रता, (2) व्यक्ति 
को अन्य व्यक्तियों तथा समुदायों से स्वतत्त्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतन्त्रता लिखित या अलिखित 
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से स्वीकृत की जाती है। नागरिक 
स्वतन्त्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के अन्य समुदायों के विरुद्ध प्राप्त. करता 
है। नागरिक स्वतन्त्रताओं के अन्तर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, व्यवसाय की स्वतन्त्रता, संगठन बनाने, 
भ्रमण तथा निवास की स्वतन्त्रता आदि शामिल है। : 


नागरिक स्वतन्त्रता का स्तर सभी राज्यों में एकसा नहीं होता है। वस्तुतः जिस राज्य में नागरिक स्वतन्त्रता: 


का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे उतना ही अधिक झोकतन्त्रात्मक एवं लोककल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। 

(4) राजनीतिक स्वतन्त्रता (011८३1 1.७९7।५)--अपने राज्य के कार्यों में स्वतन्त्रतापूर्वक सक्रिय रूप 
से भाग लेने की स्वतन्त्रता को राजनीतिक स्वतन्त्रता कहा जाता है। लास्की के अनुसार, “राज्य के कार्यों में 
सक्रिय भाग छेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतन्त्रता ही!” 

राजनीतिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ब्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं-(1) मत देने का अधिकार, (2) 
निर्वाचित होने का अधिकार, (3) उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, (4) सरकार 
के कार्यों की आलोचना का अधिकार। इन अधिकारों से स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता केवळ एक प्रजातन्त्रात्मक 
देश में ही प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के अभाव में नागरिक स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं 
रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतन्त्रता के उपयोग से ही ऐसे समाज का निर्माण सम्भव होता है जिसमें 
नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा सम्भव हो सके 

(5) आर्थिक स्वतन्त्रता (20070०71० ८।0९7।१)- वर्तमान समय में आर्थिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्ति 
की ऐसी स्थिति से है जिसमें ब्यक्ति अपने आर्थिक प्रयतनों का लाभ स्वयं प्राप्त कर सके तथा उसके श्रम का दूसरे 
के दारा शोषण न किया जा-सके। लास्की के अनुसार, “आर्थिक स्वतन्त्रता का यह अभिप्राय है कि प्रत्येक ब्यक्ति 


को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तया सुविधा प्राप्त हो।” कुछ व्यक्ति आर्थिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य .- 


.. उद्योग में प्रजातन्त्र' की स्थापना से भी लेते हैं। 
(6) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (४८००३1 1.१0०४६) अत्येक व्यक्ति के स्वतन्त्रता के अधिकार के समान ही राष्ट्र 
को भी स्वतन्त्र होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और राषट्रो की खत्न्तरता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, ' 


संस्कृति, नस्छ, ऐतिहासिक परम्पर, आदि की एकता पर आंपारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह सवततर राज्य . 


का के अधीन न हो। र 
व हो कटरा की सवाल दूसरे व्यक्तियों की समान स्वतन्त्रता से सीमित होती है, उसी 


प्रकार एक राष्ट्र की स्वतन्त्रता भी दूसरे 


हित में ऐसा होना भी चाहिए। 
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राष्ट्रों की समान स्वतन्त्रता से सीमित होती है। सम्पूर्ण मानवता के . 


त्मा ऽना ऽयया य है कि सभी या hennaiande थर 

(7) धार्मिक स्वतन्त्रता (R९।i९i0u5 Liberty). खतन्नता का अशि थिह है कि सभी व्यक्तियें 
को अपनी इच्छानुसार धार्मिक जीवन व्यतीत करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। नागरिकों को अपने धर्म के प्रचा 
और प्रसार की भी स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। राज्य के दारा अपने नागरिकों में, उनके धर्म के आधार पर कित 
भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए! | 

(8) भैतिक स्वतन्त्रता (१४००० 110«1/)-व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतन्त्रताएं प्राप्त होने प्‌ 
भी यदि वह नैतिक दृष्टि से परतन्त्र हो तो उसे स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतन्त्रता ही वास्तविक 
एवं महान्‌ स्वतन्त्रता है। नैतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित 
लोभ-छालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो प्लेटो, अरस्तू, ग्रीन, बोसाढ़े 
तथा काष्ट ने इस बात पर वल दिया है कि नैतिक स्वतन्त्रता से ही मनुष्य का विकास सम्भव है। वैसे तो 
सभी प्रकार के जीवन और शासन-व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता होती है, किनु 
लोकतन्त्रात्मक शासन के लिए नैतिक स्वतन्त्रता नितान्त आवश्यक है। 

स्वतन्त्रता और कानून का सम्बन्ध ग 

स्वतन्त्रता और कानून के पारस्परिक सम्वन्ध के विषय पर राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक मतभेद 
है और इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है : | | 

(1) अराजकतावादियो और व्यक्तिवादियो के विचार-प्रथम विचारधारा का प्रतिपादन अराजकतावादी और ! 
व्यक्तिवादी विचारकों द्वारा किया गया है। अराजकतावादियो के अनुसार, स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की 
अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण 
व्यक्तियों की इच्छानुसार कार्य करने में वाधक होते हैं, अतः स्वतन्त्रता और कानून परस्पर विरोधी हं 
अराजकतावादी विछियम गाडविन के शब्द में, “कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है।”'' व्यक्तिवादी | 
भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए कानून और स्वतन्त्रता की परस्पर विरोधी वताते हैं। उनका | 
कथन है कि “एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, दूसरे की मात्रा उतनी ही कम हो जायेगी।”” जे. एस. मिह | 
की कानून व स्वतन्त्रता को एक-दूसरे का विरोधी मानता है। पे | 

(2) आदर्शवादियों के विचारअराजकतावादी और व्यक्तिवादी धारणा के नितान्तःविपरीत आदर्शवादी | 
विचारको और राजनीति विज्ञान के वर्तमान विद्वानों ने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि कानून स्वतचता | 
को सीमित नहीं करते वरन्‌ स्वतन्त्रता की रक्षा और उसमें वृद्धि करते हैं। बिलोबी के अनुसार, “जहां नियन्रण 
होते हैं, वहीं स्वतन्त्रता का अस्तित्व होता है” हॉक और रिची के द्वारा भी यही मत व्यक्त किया गया ह| 
और हाकिन् ने तो यहां तक कहा है कि “व्यक्ति जितनी अधिक स्वतन्त्रता चाहता है उतनी ही अधिक तीमा | 

| 
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` नेकिया था। 
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व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान करते हुए उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। 
वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों द्वारा जनकल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया है और 
राज्य कानूनों के स एक ऐसे वातावरण के निर्माण में संलग्न हैं जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व 
का पूर्ण विकास कर सकें। राज्य के द्वारा की गयी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, अधिकतम श्रम और न्यूनतम 
वेतन के सम्बन्ध में कांनूनी व्यवस्था, जनस्वास्थ्य का प्रबन्ध, आदि कार्यो द्वारा नागरिकों को व्यक्तित्व के 
सा की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और इस प्रकार राज्य नागरिकों को वास्तविक स्वतन्त्रता प्रदान कर 
रहा है। 

यदि राज्य सड़क पर चलने के सम्वन्ध में किसी प्रकार के नियमों का निर्माण करता है, मद्यपान पर 
रोक लगाता है.या टीके की व्यवस्था करता है तो राज्य के इन कार्यों से व्यक्तियों की स्वतन्त्रता सीमित नहीं 
होती, वरन्‌ उसमें वृद्धि ही होती है। इस प्रकार यह कृहा जा सकता है कि साधारण रूप से राज्य के कानून 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा और उसमें वृद्धि करते हैं। 
-स्वतन्त्रता और कानून के इस घनिष्ठ सम्वन्ध के कारण ही रैम्जे म्योर ने लिखा है कि “कानून और 
स्वतन्त्रता इस प्रकार अन्योन्याश्रित और एक-दूसरे के पूरक है" ध 
सभी कानून स्वतन्त्रता के साधक नहीं-लेकिन राज्य द्वारा निर्मित सभी कानूनों के सम्वन्ध में इस प्रकार 
की बात नहीं कही जा सकती है कि वे मानवीय स्वतन्त्रता में वृद्धि करते हैं। यदि शासन अपने ही स्वार्था 
को दृष्टि में रखकर कानूनों का निर्माण करता है, जनसाधारण के हितों की अवहेलना करता है और बिना 
किसी विशेष कारण के नागरिकों की स्वतन्त्रताएं सीमित करता है तो राज्य के इन कानूनों से व्यक्तियों की 


. स्वतन्त्रता सीमित ही होती है। उदाहरणार्थ, हिटलर और मुसोलिनी द्वारा निर्मित अनेक कानून स्वतन्त्रता के 


विरुद्ध थे। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कानून नागरिकों की स्वतन्त्रता में वृद्धि नहीं करते, वरन्‌ ऐसा केवळ 
उन्हीं कानूनों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है जिनके सम्बन्ध में, छास्की के शब्दों में “व्यक्ति यह अनुभव करते 


, हैं कि मैं इन्हें स्वीकार कर सकता और इनका पालन कर सकता हू! उदारवाद के प्रतिपादक जॉन लाक ने भी 


कहा है, “जहां कानून नहीं है वहां स्वतन्त्रता नहीं है 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो बह स्वतन्त्रता 
का पोषक होगा और यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतन्त्रता का विरोधी हो सकता है। 

समानता का अर्थ और परिभाषा 

सामान्यतया समानता कां यह अर्थ छगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से ही समान होते हैं और इसी 
कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए इसे निरपेक्ष समानता 
(Absolute 5१०41७) कहा जाता है, किन्तु समानता का यह अभिप्राय भ्रमपूर्ण है और प्रकृति कें द्वारा 
भी सभी व्यक्तियों को समान शक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं। राज्य के द्वारा इस प्रकार की समानता को 
अपनाया जाना अनुचित ही नहीं वरन्‌ असम्भव भी है। वर्तमान राज्यों में सापेक्ष समानता (२०६५५९ 
एप०४४७) की धारणा अपनाई गई है। इसके अन्तर्गत समानता का अर्थ 'समानों में समानता तथा असमानों 
में असमानता है।” इसे दूसरे शब्दों में आनुपातिक समानता भी कहते हैं जिसका सर्वप्रथम प्रतिपादन अरस्तू 
वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उस असमानता के.कारण दो 
प्रकार के हैं और इन दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की है। एक प्रकार की 
असमानता वह है जिसका, मूल प्रकृति द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में किया गया बुद्धि, बल और प्रतिभा का भेद , 
है और इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न.होती है, उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक 


असमानता का निराकरण सम्भव और उचित नहीं है। . 


में असमानता वह है जिसका मूळ समाज द्वारा उत्पन्न की गयी 
समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानता वह है र i 
विषमताएं हैं। अनेक वार बुद्धि, वळ और प्रतिभा जो इ ह ह मित व्यक्तियों क 
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तातर्य यह है कि राज्य के डा सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर दिये जाने चाहिए, 
ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती, तो वह 
भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। अतः समानता की विधिवत्‌ परिभाषा करते हुए कहा जा सकता 
है कि “समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित 
के दिकात हेतु समान अवसर प्राप्त हो सकें और इस प्रकार उस असमानता का अन्त हो सके जिसका मूल कारण 
सामाजिक वैषम्य है।'” 

रशदल ने समानता की परिभाषा इस प्रकार की है : “समानता का अर्थ है कि वराबर वालों में समानता 
और असमान स्तर के व्यक्तियों में असमानता अर्थात्‌ अन्य बातों के समान होने पर मेरा हित उतना ही | 
महत्वपूर्ण है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति का हित।” 

छास्की के अनुसार, “समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का यथाशक्ति समान 
अवसर प्रदान करने का प्रयल है।” हेरल्ड छास्की के अनुसार, समानता के लिए तीन प्रमुख आवश्यकताएं है : 

(1) विशेष सुविधाओं का अभाव, 

(2) सभी के छिए समान अवसरों की उपलब्धि, 

(3) सवकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सवसे पहले पूर्ति।. 

समानता के विविध रूप 

स्वतन्त्रता के समान ही समानता के भी अनेक प्रकार हैं, जिनमें निम्न प्रमुख हैं : 

- (1) नागरिक समानता (107 £१७९।।।५)नागरिक समानता के सामान्यतया दो अभिप्राय लिये जाते 
हैं। प्रथम, राज्य के कानूनों की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और राज्य के कानूनों द्वारा दण्ड और 
सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति-व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। द्वितीय, इसके अतिरिक्त सभी 

समानता के विविध रूप व्यक्तियों को नागरिक जीवन के अवसर अर्थात्‌ नागरिक अधिकार 

एव स्वतन्त्रताएं समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। सारांशतः सभी 
व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। 

(2) सामाजिक समानता (90८/21 ६५००१५) -सामाजिक 
समानता का तात्पर्य यह है कि समाज से विशेषाधिकारों का अन्त 
हो जाना चाहिए और समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्ति होने के 
नाते ही महत्व दिया जाना चाहिए। समाज में जाति, धर्म, लिंग और 
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कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों डे रंग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर | 


(4) आर्थिक समानता (Economic re )--वर्तमान गं अवसर प्राप्त होने चाहिए! | 
> सभी पक्षों दारा स्वीकार ्ररलियाबंया आवि जाईर [ie ०६स०निथ्यपूर्ण विचार को लगभग | 
वट क 'हिकि | Ek समानता का महत्व सबसे अधिक है 


~ 
28 
तर 
= 
$ 3 
| 
RT RTP UE TD RT CPP 22. 


Digitized by Arya 5कनलास०लरालमानता 2118181 8609100 १7 उम्लक0 ओर ० समानता 2115 and eGangotri 119 


और आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है आर्थिक समानता 
का तात्पर्य अलग-अछग प्रकार के व्यक्तियों के समान वेतन से नहीं है वरन्‌ इसका तात्पर्य केवळ यह है कि 
मनुष्य की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनकी आय में इतना अधिक 
अन्तर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरे व्यक्ति के जीवन पर अधिकार कर छे। जब 


. तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं सन्तु नहीं हो जाती हैं उस समय तक समाज के किन्हीं भी 
व्यक्तियों को आरामदायक एवं विलसिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस * 


प्रकार आर्थिक समानता. धन के उचित वितरण पर बल देती है। र ; 

(5) प्राकृतिक समानता (४४४ एव०411(४)--प्राकृतिक समानता के प्रतिपादक इस वात पर बल देते 
हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को समान वनाया है और सभी मनुष्य आधारभूत रूप में बरावर हैं। सामाजिक 
समझौता सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की समानता का विशेष रूप से उल्लेख किया 


` है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की इस धारणा को अमान्य किया जा चुका है और इसे 'कोरी कल्पना' 
बताया जाता है। कोल के शब्दों में, “मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज 


सेवा की भावना और सम्भवतया सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक-दूसरे से मूलतः भिन्न हैं।”” 
(6) धार्मिक समानता (२९४1015 84७४॥४)--इसका अर्थ यह है कि सभी धर्म समान हैं और सभी 
व्यक्तियों को समान रूप से अपनी इच्छानुसार धार्मिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। राज्य 


. के दारा धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक समानता की प्राप्ति 


धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही सम्भव है। भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही के साथ धर्मनिरपेक्षता की 
ऐसी धारणा को अपनाया गया है जिसमें “सर्वधर्म समभाव” का आदर्श निहित है। . 

_ (7) सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी समानता (0ए0ए० 214 800०४४०॥५ छ4००॥७४)--सभी व्यक्तियों 
को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में जाति, धर्म, वर्ण और 
लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा सम्बन्धी समानता में यह बात निहित है कि 
निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। सांस्कृतिक समानता का 
तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक दृष्टि से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति 
बनाये रखने का अधिकार. होना चाहिए। द 

" स्वतन्त्रता और समानता का सम्बन्ध 

स्वतन्त्रता और समानता के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर राजनीतिशास्त्ियो में पर्याप्त मतभेद हैं और 
इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है जो इस प्रकार हैं: 

स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं-कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्रता और समानता के जन प्रचलित 
अर्था के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी वताया गया है। उनके अनुसार स्वतन्त्रता अपनी इच्छानुसार कार्य 
करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्य प्रत्येक प्रकार से सभी व्यक्तियों को His समझने 
से है। इस आधार पर सामान्य व्यक्ति ही नहीं, वरन्‌ डी. टाकविळ और एक्टन जैसे विद्वानों द्वारा भी इन्हें 
परस्पर विरोधी माना गया है। लॉर्ड एक्टन एक स्थान पर लिखते हैं कि “समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के 
कारण स्वतन्त्रता की आशा ही व्यर्थ हो गयी ही” स्वतन्त्रता व समानता को परस्पर विरोधी मानने वाळे अधिकांश 


विद्वान नकारात्मक स्वतन्त्रता की धारणा को मान्यता दी है। _ 
ठ 07 को परस्पर विरोधी मानने वाले इन विचारकों द्वारा अपने मत की पुष्टि में 


निम्नलिखित तर्क दिये गये हैं : उदके 
6) व्यक्ति को स्वतन्चता तभी प्राप्त रह सकती है, जवकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के बन्धन न 
हों; परन्तु इसके ठीक विपरीत समानता स्थापित करने के लिए बन्धनों का होना नितान्त आवश्यक है। 


ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा स्वतन्त्रता और 
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समानता में से एक को ही प्राप्त किया जा सकता है, दोनों को . 


2) यदि सभी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाय तो समानता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, 
क्योंकि प्रकृति के द्वारा वळ और i प्रदान करने में भेद किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः अपने 
ही स्वार्थ की वात सोचता है। ऐसी स्थिति में अधिक वळ तथा बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक विकास 
कर लेंगे और बळ तथा बुद्धि की दृष्टि से हीन व्यक्ति जीवन में पिछड़ जायेंगे। इस प्रकार स्वतन्त्रता का 
परिणाम होगा-समाज में सर्वत्र असमानता। . कः 

(3) यदि समाज में पूर्ण रूप से समानता की स्थापना कर दी जाय, तो बुद्धिमान लोगों का स्वतन्न 
विकास असम्भव हो जायेगा! इस प्रकार समानता स्वतन्त्रता को नष्ट कर देगी। न 

यहां यह उल्लेखनीय है कि सामान्यता उदारवादी विचारको ने समानता की तुलना में स्वतन्त्रता को 
अधिक महत्व दिया है। वहीं समाजवादियों ने समानता को प्रमुखता प्रदान की है। . द 
- स्वतन्त्रता और समानता परस्पर पूरक हैं-उपर्ुक्त प्रकार की विचारधारा के नितान्त विपरीत दूसरी ओर 
विद्वानों का बड़ा समूह है, जो स्वतन्त्रता और समानता को परस्पर विरोधी नहीं वरन्‌ पूरक मानते हैं। रूसो, 
टॉनी, ठास्की और मैकाइवर इस मत के प्रमुख समर्थक हैं और अपने मत की पुष्टि में इन विद्वानों ने निल | 
तर्क दिये हैं : | 

(1) स्वतन्त्रता और समानता को परस्पर विरोधी वताने वाले विद्वानों द्वारा स्वतन्त्रता और समानता 
की गळत धारणा को अप्रनाया गया है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य 'प्रतिबन्धों के अभाव” या स्वच्छन्दता से नहीं है, 
बरनु इसका तात्पर्य केवल यह है कि अनुचित प्रतिबन्धों के स्थान पर उचित प्रतिबन्धों की व्यवस्था की जानी चाहिए | 

और उन्हें अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा 
सके। इसी प्रकार पूर्ण समानता एक काल्पनिक वस्तु है और समानता का तात्पर्य पूर्ण समानता जैसी किसी | 
काल्पनिक वस्तु से नहीं, वरन्‌ व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक और पर्याप्त सुविधाओं से है, जिससे सभी व्यक्ति 1 
अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और इस प्रकार उस असमानता का अन्त हो सके, जिसका मूल कारण | 
क शोत का भेद है। इस प्रकार स्वतन्त्रता और समानता दोनों ही व्यक्तित्व के विकास हेतु नितान्त | 
आवश्यक 


(2) स्वतन्नता और समानता दोनों के ठिए प्रतिबन्धों का होना अनिवार्य है। विना प्रतिबन्थो के दोनों ही 
अव्यावहारिक और अपूर्ण ह| ' प | 
(3) वर्तमान समय की परिस्थितियों में अर्थ ने मानव जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
ड्या द और वस्तुस्थिति यह है कि आर्थिक समानता सभी प्रकार की स्वतन्त्रताओं की जननी है। प्रो. जोड के | 
शब्दों में, “आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता एक भ्रम है! | 
3. अ मक के युग आ और समानता दोनों ही लोकतन्त्र के आधारस्तम्भ हैं, अतः | 
के. कां नहीं। फ्रांस के क्रान्तिकारियों | 
संविधान की प्रस्तावना, आदि में स्वतन्त्रता ता र ची 
स्वतन्त्रता और समानता के परस्पर पूरक होने के कारण ही ऐसा किया गया है। डॉ. आशीर्वादम्‌ ने ठीक ही । 
का नारा लगाया पा/2 . म मीर ता 
वास्तव में स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं, | 
एक कल्पना वनकर रह जाती है] जिस समाज में किसी उ हा ह ना 
सामाजिक तथा आर्थिक अन्तर पाये जाते हैं, वहां वह वर्ग अ | 


उचित न्याय प्राप्त नहीं कर पाते और मुकदमेवाजी की ली i के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों ते 
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होगी और स्वतन्वता के बिना समानता निरर्थक होगी!” प्रो. पोल्ड ने इस सच्चाई को एक वाक्य में इस प्रकार 
व्यक्त किया है कि “स्वतन्त्रता की समस्या का केवळ एक हल है और वह ह समानता मे ही निहित हे" 
यह नितान्त सम्भव है कि भारत के निर्धन किसानों और श्रमिकों में अनेक ऐसे व्यक्ति हों, जो नेहरू 
और टैगोर के समान ही प्रतिभासम्पन्न हों, ढेकिन पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण वे अपने व्यक्तित्व 
का विकास न कर सके हों। वस्तुतः समानता के अभाव में सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों की खोज उसी 
प्रकार से बहुत अधिक कठिन है, जिस प्रकार एक ऐसी दौड़ में सबसे तेज दौड़ने वाले का.पता लगाना, 
जिसके अन्तर्गत प्रतियोगी अल्ग-अल्ग स्थानों से दौड़ शुरू करते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्रता और समानता 
एक-दूसरे के पूरक और सहायक हैं। एच. आर. टॉनी ने सत्य ही कहा है कि “समानता की एक बड़ी मात्रा 
स्वतन्त्रता की विरोधी न होकर, उसके लिए नितान्त आवश्यक है।”. आजकल अधिकांश विचारक दोनों को 
एक-दूसरे का पूरक मानते हैं। 


प्रशन 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) | 
1. स्वतन्त्रता की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारो की व्याख्या कीजिए। . (उ.प्र., 2010) 
2. समानता किसे कहते हैं? इसके विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए ? (उ.प्र. 2010) 
3. टिप्पणी लिखिए.: र (9 
0) आर्थिक स्वतन्त्रता! 
(1) समानता। 
(1) स्वतन्त्रता। 


(४) आर्थिक समानता। 
« “स्वतन्त्रता नियन्त्रणों का अमाव है।” इस कथन पर टिप्पणी लिखकर समझाइए। 
, स्वतन्त्रता और समानता में सम्बन्धो की व्याख्या कीजिए। 
स्वतन्त्रता की परिभाषा कीजिए और विधि के साथ उसका सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए। 
, स्वतन्त्रता का अर्थ और उसके प्रकार वताइए। व्यक्ति और समाज के जीवन में स्वतन्त्रता का क्या महत्व है? 
, समानता के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। कौन-सा अधिक महत्वपूर्ण है? (उ.प्र., 2010) 
. “स्वतन्त्रता की समस्या का केवळ एक ही समाधान है और वह समाधान में निहित है।' इस कथन की विवेचना 
कीजिए। (उ.प्र., 2010) 
लघु उत्तरीय प्रशन 
(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)! 
: .स्वतन्त्रता क्या “है? ` 
स्वतन्त्रता कितने प्रकार की होती है? 
« समानता कितने प्रकार की होती ` .. 
आर्थिक समानता का अर्थ स्पष्ट ।जए। 
, समानता का मानव जीवन में क्या महत्व है? 
. स्वतन्त्रता के किन्ही चार प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 
(ब) नोड-निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)! 
7. आर्थिक स्वतन्त्रता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
8. .भाषण की स्वतन्त्रता प्र छघु टिप्पणी लिखिए। 
9. नागरिक स्वतन्त्रता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
10. स्वततम्प्रदा का मानव जीवन में महत्व स्पष्ट कीजिए। 
11. समानता था समता पर एक रघु टिप्पणी लिखिए। Lo 
1 “Liberty would be hollow without some measure of equality an ty wo br sie 
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12. समानता और स्वतन्त्रता के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए। 
अथवा, समानता स्वतन्त्रता की पोषक किस प्रकार से है? 


अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में] 


प्रश्‍न 1. स्वतन्त्रता की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। 

उत्त स्वतन्त्रता अति-शासन की विरोधी है-सीले। 

प्रश्‍न 2. किन्ही दो राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का उल्लेख कीजिए। 

उत्तर--राज्य के मामले में सक्रिय रूप से भाग लेने को ही राजनीतिक स्वतन्त्रता कहते हैं। दो प्रमुख राजनीतिक स्वतन्त्रता 
इस प्रकार है-(1) निर्वाचित होने की स्वतन्त्रता, (2) सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता। 

प्रश्‍न 3. स्वतन्त्रता के कोई दो भेद लिखिए 

उत्तर--(1) नागरिक स्वतन्त्रता, (2) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता। 

प्रश्‍न 4. समानता के कोई दो प्रकार लिखिए। 

उत्तर--(1) राजनीतिक समानता, (2) आर्थिक समानता 

प्रश्‍न 5. स्वतंत्रता के सिद्धान्त का सबसे प्रमुख प्रतिपादक कौन है? म 

उत्तर--जॉन स्टुअर्ट मिछ। मिठ ने अपनी पुस्तक "01 179270” में स्वतंत्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 

प्रशन 6. कानून के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? 

उत्त--जव सभी के लिए विना किसी भेदभाव के एकसे कानून तथा एकसे न्यायालय होते हैं, तव नागरिकों फो कानूती 
समानता प्राप्त हो जाती है। 

प्रश्‍न 7. ऑन लिबर्टी' नामक पुस्तक के लेखक कोन हैं? 

उत्त--ऑन ठिवर्टी नामक पुस्तक के लेखक जे.एस. मिठ हैं। 


बहुविकल्पीय प्रश्‍न 
निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए 
* '0॥ 1027” पुस्तक के छेक हैं: ` (उ.प्र. 2010) 
(स) वर्न्स (द) मार्क्स 


- “स्वतन्त्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन्‌ सभ्यता नै 
edn ane रन्‌ का विकास भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर 


,(अ) डॉ. राधाकृष्णन का * (व) जे. एस. मिल का 
(स) वर्न्स का (द) लास्की का. 
. ट ना कद पक 
अ (व) अंग्रेजी 
(त) हिन (द) फारसी 
* Oe (८७९7) शब्द का अर्थ होता है , 
वन्धन 
(ब) वन्धनों का अभाव 
sn मा (द) इनमें से कोई नहीं 
र स |" pa अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिवन्ध के स्थान पर उचित प्रतिदर्श 
) सीले का 
(स) प्रो. हास्की का (ब) मैक्केनी का 


(द) री. एच. ग्रीन का 

स्वतन्त्रता के सकारात्मक सर्वप्रयम 
(अ) सीले का स्या विविधत्‌ ध व्याख्या किस विचारक ने की है 
(च) लै, एच. रीन का ` (९) इनमें से कोई नहीं 


- “जिस प्रकार सौन्दर्य कुरूपता के अभाव 
का ही नाम नहीं है। ह ला उसी प्रकार स्वतन्चता प्रतिवन्थो के अभर 


:(अ) विशोबीं का . 
(स) री. एच्रीन0की 81111 Kanya Maha IE ००० 
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« व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सवसे प्रमुख समर्थक है : 


(अ) हिटलर (व) मुसोलिनी . - 
(स) जे. एस. मिर (द) इनमें से कोई नहीं 


. राजनीतिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत व्यक्ति को कौन-सा अधिकार प्राप्त है : 


(अ) मत देने का अधिकारा (ब) निर्वाचित होने का अधिकार 
(स) सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार (द) उपर्युक्त सभी अधिकार 
“जहां नियन्त्रण होते हैं, वहीं स्वतन्त्रता का अस्तित्व होता है।” यह कथन किसका है : 


(अ) विलोवी का (व) हाकिन्स का 
(स) डॉक और रिची का (द) विलियम गाडविन का 
- स्वतन्त्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इसे मानने वाली विचारधारा है : 
(अ) अराजकतावादी (व) व्यक्तिवादी - 
(स) उपर्युक्त दोनों विचारधाराएं (द) इनमें से कोई नहीं 
, नैतिक स्वतन्त्रता के समर्थक विचारकहैं: . - र 
(अ) प्लेटो (व) अरस्तू 
(स) ग्रीन (द) इनमें से सभी > 
. “मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है, किन्तु सर्वत्र वह वन्धनो में वंधा हुवा है!" यह कथन किसका है : 
(अ) हॉब्स का (व) लॉक का 
(स) रूसो का (द) मार्क्स का 


. कानून किस प्रकार से व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं : 


(अ) कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता की अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। 

(व) कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। 

(स) कानून व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान करते हुए उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रतां प्रदान 
करते हैं। 


(द) उपर्युक्त सभी प्रकार से। 

. “समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी: शक्तियों का उपयोग करने का यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का 
प्रयल है।” यह कथन किसका है : 
(अ) छास्की का - (व) विलोवी का 
(स) जोड का (द) रशदल का. 

. स्वतन्त्रता एवं समानता को परस्पर पूरक मानने वाला विचारक है : . . 

(अ) डी. राकविछ (व) ड एक्टन त: 
(स) रूसो (द) इनमें से कोई नहीं 


. स्वतन्त्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानने वाढा विचारक है : 


(अ)रूसो . (ब) डी. टाकविल 

(स) टॉनी. . (द) छास्की 
. “आर्थिक समानता के विना राजनीतिक स्वतन्त्रता एक भ्रम है।” यह कथन किसका है : 

(अ) प्रो. जोड का (व) रूसो का - ; 

(स) टॉनी का (द) शॉर्ड एक्टन का यकर 
. “जहाँ कानून नहीं है, वहां स्वतन्त्रता भी नहीं है।” किसने कहा था? ' (उ.प्र., 2010) 

(अ) जे. एस. मिछ ने (ब) लॉक ने | 

(स) माण्टेस्क्यू ने (द) ऑस्टिन ने 


[उत्तर--1. , (स), 3. (स), 4. (व), 5. (ब), 6. (स), 7. (स), 8. (स), 9. (द), 10. (अ), 
य 1 | $ क A 5.६8, 14. (द), 15. (अ), 16. (स), 17. (ब), 18. (अ), 19. (व) 
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संविधानः 
[CONSTITUTION] 
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“संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य बारा अपने लिए अपनायी जाती है।'” ` | 
a । 
संविधान की आवश्यकता-संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य | 
का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन-मार्ग अर्थात्‌ संविधान होता | 
है। यह वात न केवल लोकततन्त्रात्मक वरन्‌ निरंकुश राज्यों के सम्वन्ध में भी पूर्ण सत्य है और इतिहास के | 
आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। लोकतन्त्र की स्थापना के पूर्व फ्रांस में वूर्वो वंश के निरंकुश व 
. स्वेच्छाचारी राजाओं का शासन था। ये शासक अपनी इच्छा को ही कानून समझते थे, किन्तु इनके शासन में 
भी फ्रांस में एक प्रकार के संविधान की सत्ता विद्यमान थी और कुछ ऐसे कानून विद्यमान.थे, जिनका उल्लंघन | 
शासन द्वारा भी नहीं किया जा सकता था। कर लगाने के सम्बन्ध में शासक की शक्ति जनता की प्रतिनिधि 
संस्था इस्टेट्स जनरल” दवारा सीमित थी और राजवंश के लोग किस क्रम से सिंहासन पर आरूढ हों, इस वात ! 
के सम्बन्ध में भी निश्‍चित नियम थे। राज्य के लिए संविधान की अनिवार्यता वताते हुए जैलीनेक (1811070 
के शब्दा में कहा जा सकता है कि “संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में| 
राज्य, राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता. होगी।' वर्तमान में संविधानवाद व संवैधानिक सरकार की | 
धारणा महत्वपूर्ण हो गई है। संवैधानिक सरकार वह है जो संविधान के अनुसार, चढे, क्योकि संविधान मौल्कि | 
कानून होने के साथ-साथ जनता की आकांक्षाओं व इच्छाओं का प्रतिविग्व भी है। संविधानवाद का अर्थ सीमित | 
शासन से है अर्थात्‌ ऐसा संविधान जहां शासन की शक्ति को संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं यथा--मौल्कि | 
अधिकार, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता आदि द्वारा सीमित कर दिया गया है। कुछ भी हो संविधान का असितं 
` इस वात का प्रतीक है कि शासन कानूनों का है, व्यक्तियों का नहीं। 
कज संविधान : अर्थ और परिभाषा 
मानव शरीर के संविधान के आंग पर्यायवाची शब्द 'कॉन्टीव्यूशन' irution) की 
प्रयोग मानव शरीर के ढांचे व उसकी वनावट के लिए खयाल or 
अ स अर्थ शरीर ड ल्य गठन से होता है, उती प्रकार नागरिकशात्र में, कॉन्स्टीट्यूशन 
राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है।'' विभिन्न विद्वानों द्वारा संविधान । 
से की गयी है, जिनमें से कुछ निन प्रकार है. दारा संविधान की परिभाषा अछग-अछा 
ीकाक के अनुसार, “किसी राज्य के ढांचे को उसका संविधान कहते ही!” 
सब के अनुसार, “संविधान मूलभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था हे 
गा ला अनुसार, “किसी राज्य अथवा राष्ट्र के संविधान का निर्माण उन नियमों अथवा कानूनों कै 


र है जो सरकार के स्वरूप तथा सरकार के प्रति नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्ध | 


1 ASae wnt -- - ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
1 “AState without ६ व्थाडत 00४० 
» would not be a State, but a regime of anarchy,” _ yellined 
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' प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है।” 


1०7 य nN 50 ENS संविधान . 125 
न 


ऱ 
गिलक्राइस्ट का कथनं है कि'“संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता 


'है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के 


प्रयोग के सामान्य सिद्धान्त निश्चित किये जाते है!" न 

प्रो. डायसी के अनुसार, “संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य की प्रभुत्व सत्ता के 

उपर्युक्त विद्वानों द्वारा संविधान शब्द की'जो परिभाषा की गयी है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
किसी राज्य के संविधान द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन बातें निश्चित की जाती हैं: (1) व्यक्ति-व्यक्ति का 
पारस्परिक सम्बन्ध, (2) व्यक्ति और राज्य अर्थात्‌ शासक और शासित के पारस्परिक सम्बन्ध, (3) संविधान दारा 
इन दो कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण कार्य सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के विविध अंगों के पारस्परिक 
सम्बन्धों को निश्चित करने का किया जाता है। र 

इन तथ्यों के आधार पर अपने शब्दों में संविधान की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि 
“संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके दारा व्यक्ति-व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक 
सम्बन्ध को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित 
किया जाता है!” र । 

संविधानों का वर्गीकरण (C1855ificati०॥ ०६ “णाड(ए015)--विभिन्न विद्वानों द्वारा संविधानो के जो 


- विविध वर्गीकरण प्रस्तुत किये जाते हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए वर्तमानं समय में संविधानों का निम्नलिखित 


आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है : 

(1) संविधान की उत्पत्ति के आधार पर। 

(2) संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर। 

(3) संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। 
1. संविधान की उत्पत्ति के आधारे पर 

उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते है--विकसित और निर्मिता 

विकसित संविधान (६४०।४९१ €०18(॥०)--इस प्रकार के संविधानों का निर्माण संविधान सभा 
जैसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नंहीं किया जाता वरन्‌ ये संविधान विभिन्न परम्पराओं, रीति-रिवाजों, 
प्रथाओं और न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होते हैं। इंगरैण्ड का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है जिसके अन्तर्गत शासन-व्यवस्था का स्वरूप और सरकार के विविध अंगों की शक्तियां विकास 
का ही परिणाम हैं। 

. निर्मित संविधान (18००0 0०15ए॥01)--ये वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय 
पर संविधान सभा जैसी किसी विंशेष संस्था के द्वारा किया जाता है। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से 
लिखित होते हैं और साधारणतया कठोर भी होते हैं, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निर्मित संविधान 
का विकास नहीं होता। इनमें अन्तर केवळ यही है कि विकसित संविधानों की तो उत्पत्ति ही लकत होती 
है, हेकिन निर्मित संविधानों का विकास उनके निर्माण के वाद होता है। आजकल अधिकांश देशों में निर्मित 
व लिखित संविधान है जिनका निर्माण सविधान bos द्वारा किया गया है। 

2. संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर FS 
इस आधार पर भी दो प्रकार के संविधान होते है-अलिखितं और लिखित संविधान। संविधान का यह 
भेद इस तथ्य पर आधारित है कि प्रथाएं न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होतीं, किन्तु कानून न्यायालय दारा मान्य 
होते हैं तथा उनके द्वारा लागू किये जाते है। अमेरिका का संविधान विश्व का सवसे पुराना लिखित संविधान 
(1789) है, जवकि ब्रिटेन का संविधान एकमात्र अलिखित संविधान प ह 
अलिखित संविधान (८1७४८६१९ 0०॥४/(ए४०॥)--ईन संविधानों में परम्परागत प्रथाओं, परम्पराओं तथा 
“समय-समय पर न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का महत्व अधिक होता है। ऐसे संविधानो में सरकार के 
स्वरूप, शासन के विविध अंग तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध और नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य, आदि 


| . महत्वपूर्ण बातें प्रथाओं और परम्पराओं पर ही आधारित होती हैं। इंगरैण्ड का संविधान इस प्रकार के संविधान 


काही उदाहरण है। CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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' हित सिवान (000८7 ८००७०३८.) - लिखितं सविन ति औय उस संविधान से 
जिसकी अधिकांश घाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध हो! लिखित संविधान किसी एक संवैधानिक कानून के ञ्ञ 


में हो सकता है या अनेक ऐसे कानूनों के रूप में हो सकता है, जिसमें शासन विधि का विशुद्ध प्रतिपाद 
किया गया हो। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। अमरीका, फ्रांस और भारत के संविधान लिक्ष 


संविधानों के श्रेष्ठ उदाहरण ही र 
अलिखित संविधान के गुण 
अलिखित संविधान के निम्नलिखित गुण कहे जा सकते हैं: . 
(1) समय के साथ-साथ विकास--अहिखित संविधान में परिवर्तन सरल होता है, इसलिए यह सामाजिक 
परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता रहता है। वास्तव में, यह बदलती हुई परिस्थितियों का सच्चा प्रतिविष 
अलिखित संविधान के गुण होता है। विकसित संविधान में संविधान के आदशों त्ष 
(0 समय के साथ-साथ विकासं | व्यावहारिक परिस्थितियों में अधिक अन्तर नहीं होता है। इसके 


प विपरीत लिखित संविधान थोपा हुआ प्रतीत होता है। 
5 els के लिए श्रेष्ठ (2) क्रान्ति की रोकथाम--अलिखित संविधान में वदल्ती 
हुई परिस्थितियों के अनुसार सरलता से परिवर्तन हो सकता है, 


अतः संविधान में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार की क्रान्ति की आवश्यकता नहीं रहती। ` ' ' 

(3) संकटकाल के लिए श्रेछ-अलिखित संविधान संकटकाल के लिए अधिक अच्छा रहता है क्यों 

इसमें संकटकाल का सामना करने के लिए आवश्यक परिवर्तन सरळता से किये जा सकते हैं। | 

5 अलिखित संविधान के दोष : 
अलिखित संविधान में निम्नलिखित दोष होते हैं :: 

(1) बहुसंख्यक दल के हाथों का खिल़ीना--अलिखित संविधान अपने लचीलेपन के कारण बहुसंख्यक | 

| 


अलिखित संविधान के दोष || 
| (1) बहुसंख्यक दल के हाथों का 
खिलौना 


(2) अधिकारों की सुरक्षा सम्भव 
नहीं 


दल के हाथों का खिलौना वन सकता है। बहुमत दल संविधान में 
त्त्य परिवर्तन कर अपने हाथों में अत्यधिक शक्ति ठे सकता 
| पवर र 
(2) अधिकारों की सुरक्षा सम्भव नहीं-अधिकार पूरी तरह 
से ढिखित रूप में न होने पर अधिकारों-की सुरक्षा पूरी-तरह से 
नहीं की सा सकती क्योंकि संविधान वहुसंख्यक दल के हाथों की 
कठपुतली वन जाता है। र 
_.(3) अस्पष्ट तथा अनिश्चित--इसकी अधिकांश वातें लिखित 
रूप में न होने के कारण यह अस्पष्ट और अनिश्‍चित होता है । 
इसकी व्याख्या में भी कठिनाई होती है। * ४ 


(3) अस्पष्ट तथा अनिश्‍चित 
(4) अस्थायित्व 
(5) संघात्मक शासन के लिए 
अनुपयुक्त 


से इसमें अस्थायित्व रहता है। 


1 
| 
पक अटळ लिखित संविधान के 
लिखित संविधान में निम्नलिखित गुण होते हैं : | 
(1 स्वाय -शिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा अधिर; 
यदि वह कठोर भी हो तो उसका स्थायि अधिक स्थायी होता है। इसके साथ 
खिलीना नहीं हो स उसका स्थायित्व और भी बढ़ जाता है और वह राजनीतिक दलों के हाथों वा | 


- — DmtisdoyAyaSamahotndaetenchenna-andesangoi 

(3) स्पष्ट तथा. निश्चित--लिखित संविधान स्पष्ट तथा 

निश्चित होता है, अतः उसका पालन सरलता से किया जा सकता 
है और उसकी व्याख्या में कोई कठिनाई नहीं होती है। 

(4) संघात्मक शासन के लिए लिखित संविधान होना 

अनिवार्य-संघात्मक शासन के लिए लिखित संविधान का होना 

` आवश्यक है, क्योकि संघीय शासन में शक्तियां केन्द्र तथा राज्यों 

में बंटी हुई होती हैं और ऐसा केवळ लिखित संविधान के अन्तर्गत 


ही सम्भव है , । ; 
लिखित संविधान के दोष 
लिखित संविधान में निम्नलिखित दोष बताये जा सकते हैं : 


: ` (2) अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक नहीं--नागरिक 
अधिकारों की रक्षा के लिए भी लिखित संविधान आवश्यक नहीं 
है। वास्तव में अधिकारों की सुरक्षा लिखित संविधान की अपेक्षा 

पर्याया स्वतन्त्र न्यायाळ्य, निष्पक्ष प्रेस, सवळ विरोधी दछ और जनता की 

(3) देश के दिकास में बाधक जागरूकता पर अधिक निर्भर करती है। ब्रिटेन का उदाहरण इस 

(4) क्रान्ति का कारण बात का प्रमाण है कि अलिखित संविधान वाले देश में नागरिक के 

अधिकार कम सुरक्षित नहीं होते! 

(3) देश के विकास में बाधक--लिखित संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग के कार्य करने का निश्चित 
ढंग होता है, अतः बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सरकार के अंगों के कार्यो में परिवर्तन नहीं हो सकता 
और संविधान देश के विकास में बाधक बन जाता है। ऐसी कठिनाई उस समय विशेष तौर पर सामने आ 
सकती है, जवकि संविधान लिखित के साथ-साथ कठोर भी हो।- ; 

(4) क्रान्ति का कारण--लिखित संविधान कई वार बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं 
हो पाता, अतः उसमें परिवर्तन करने के लिए क्रान्ति करनी. पड़ती है। Feo | 

लिखित संविधान के कुछ दोष बतलांए जा सकते हैं, 'लेकिन इन दोषों के बावजूद वर्तमान समय की 
प्रवृत्ति लिखित संविधान ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि लिखित व अलिखित संविधान का अन्तर विवेचना 
का विषय तो है, लेकिन यह.अन्तर व्यावहारिक नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड में अलिखित संविधान है 
फिर भी वहां नागरिक स्वतन्त्रताएं सुरक्षित हैं तथा प्रजातन्त्र की जड़ें गहरी हैं। इसके विपरीत एशिया अफ्रीका 
के देशों में लिखित संविधान होने के बावजूद नागरिक स्वतन््रताएं य प्रजातन्त्र कमजोर हैं। इसीलिए कहा 
जाता है कि लिखित व अलिखित संविधान का अन्तर मात्रा का है गुण का नहीं। 

3. संविधानं की परिवर्तनशीलता के आधार पर . 

संविधान के सम्बन्ध में दिये गये उपर्युक्त वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत नहीं हैं। उनकी 
तुलना में यह वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। इस आधार पर भी संविधान के दो भेद किये जा: 
सकते हैं- छचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान को नमनीय संविधान और कठोर संविधान, 
को अनमनीय संविधान जाता है। न र 

लचीला se संविधान (F16२७।० 0751०४।००)-यदि सामान्य कानून और संवैधानिक 
कानून के बीच कोई अन्तर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही 
संशोधन-परिवर्तन किया जा सके, तो संविधान को लचीला या सुपरिवर्तनशील कहा जायेगा। डॉ. गार्नर के शब्दों 
मे, '“छचीला संविधान वह है जिसको साधारण कानून से अधिक शक्ति ल सत्ता प्राप्त नहीं है और जो साधारण 
कानून की भांति ही बदला जा सकता है, चाहे वह एक प्रेख या ४ परम्पराओं के रूप में हो!” इंग्लैण्ड ' 
में संसद जिस प्रक्रिया द्वारा सड़क पर चलने के नियमों या मद्य निषेध नियमों में परिवर्तन करती,है, बिल्कुल . 


-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(2) अधिकारों की रक्षा हेतु 


18 ९ ७ णी नाकि क. 28 इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 
` परक्या क आधार पर संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन कर सकती है, और ईस करिण इंग्लैण्ड के संविश 
संविधान कहा जाता है। र न 
ड कक या दुष्परिवर्तनशीछ संविधान (२४0 0151०7) वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक 
साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता. है तया जिसमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन-परिवर्तन के शि 
साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया, जो साधारण कानून के निर्माण की पद्धति से कठिन होती है, अपनान 
आवश्यक होता है। कठोर संविधान की परिभाषा करते हुए डॉ. गार्नर लिखते हैं, “जो भिन्न स्रोत से उत्पन्न हेत 
है और पद में साधारण कानून से वैध दृष्टि से कहीं उच्च है। इसका संशोधन भी किसी भिन्न तरीके से होता है" 
सर्वप्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 ई. में लिखित और कठोर संविधान क अपनाया। अमरीकी कांग्रे 
सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण वहुमत से कर सकती है, लेकिन आ में संशोधन के लिए अमरीक्ष 
कांग्रेस के दो-तिहाई बहुमत के.साथ ही तीन-चौथाई इकाइयों के विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक होत 
है। भारतीय संविधान भी कठोर संविधान का ही एक उदाहरणही  . 
कठोर और लचीले संविधान में भेदं 
कठोर और छचीले संविधान में निम्नलिखित भेद बताये जा सकते हैं : , 
(1) संशोधन पद्धति में अन्तर--ठचीले संविधान में व्यवस्थापिका को संविधान में संशोधन का अधिका 


संस्था को प्राप्त होता है या संसद सामान्य कानून निर्माण कै | 
प्रक्रिया से भिन्न विशेष पद्धति को अपनाकर संविधान में संशोधर 
कर सकती है। संक्षेप में जहां संविधान संशोधन प्रक्रिया, कानून अ 
निर्माण प्रक्रिया से भिन्न व जटिल हो वहां संविधान को कवे! 
संविधान,कहा जाता है। अन्यथा की स्थिति में संविधान उचीत 
माना जाता है इंग्हैण्ड का संविधान लचीले संविधान का उदाहरण | 
है। वहीं अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है। भारत | 
लचीले व कठोर संविधान का'मिश्रण है। | 
स संवैधानिक कानून तया साधारण कानून की स्थिति में अन्तर-हत्तीले संविधान में साधारण कागूर | 
तथा ह कांनून क 2333 स्थिति और महत प्राप्त होता है, किन्तु कठोर संविधान में संवैधारिं। 
कानून को साधारण कानून की अपेक्षा उच्च स्थिति प्राप्त होती है और कोई | 
क र ई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकत | 
(3) हेखबद्धता में भी अन्तर-ऊुचीले और कठोर संविधानों में साधारणतया छेखवद्धता में भी अत | 
र होता है। कठोर संविधान आवश्यक रूप से ठेखबद्द होते हैं; लेकिन लचीठे संविधानों के लिए ऐसा होना आवर | 
नहीं है। उचीठा संविधान लिखित या अलिखित किसी भी रूप में हो सकता ह | 
क ` लचीले संविधान के गुण 
संविधान संविधान जी 
त) के बाण छचीले संविधान को इल की अपेक्षा वांछनीय समझा जाता है| 


है क्योंकि क्ति उसी समय होती है जबकि Se लास राज्य की रक्षा बनी 


साथा | 

के दूसरे सभी: देशे कात नेका न यी 
: f 

F 


——————Disiized by Ara 59119 03001 Chennai and 9091901 ___129 SamajWrRation Chennai and eGangotri 129 
बिल्कुल शान्तिपूर्ण ढंग से ही कुलीन वर्ग के हाथ से राजसत्ता निकल कर सामान्य जनता के हाथ में आ गयी। 
ब्रिटेन: के छचीले संविधान के कारण ही यह परिवर्तन शान्तिपूर्ण तरीके से सम्भव हो सका। 

(3) राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबिम्ब--रूचीला ुचोले संविधान 
` संविधान देश की आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां |. लचीले संविधान के गुण 

के साथ बदलते रहने के कारण जनंता की मनः स्थितियों एवं | (1) राजनीतिक प्रगति के अनुकूल. 
इच्छाओं को सही रूप में प्रतिविग्वित करता है और कठोर | (2 शानि की सम्भावना नहीं 
संविधान की भांति युग के पीछे न रहकर युग के साथ-साथ चलता 2 on म हे का 
प सा संविधान को राजनीतिक जीवन का दर्पण कहा (4) संकटकाल के लिए उपयुक्त 

(4) संकटकाल के लिए उपयुक्त--संकटकाल में शीघ्रतापूर्वक देश की शासन-व्यवस्था में अनेक परिवर्तन 
करने की आवश्यकता होती है और शीप्रतापूर्वक इस प्रकार के परिवर्तन केवल रूचीले संविधान में ही किये 
जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ब्रिटिश संसद ने आवश्यकतानुसार अपना 
कार्यकाल वढा लिया और युद्ध संचालन के लिए मन्त्रिपरिषद्‌ को विशेष अधिकार भी दे दिये, लेकिन अमरीका 
जैसे कठोर संविधान वाले देश में सरलतापूर्वक ऐसा नहीं किया जा सका है। इस प्रकार लचीछे संविधान की 
तुलना ऊचीली डालियों वाले पेड़ से की जाती है। ब्राइस ने लचीले संविधान के इस गुण का उल्लेख सुन्दर 
भाषा में किया है, उनके शब्दों में, “उन्हें (लचीढे संविधान को) उनके आकार को भंग किये बिना संकट का 


सामना करने के लिए फैलाया अथवा घुमाया जा सकता है और जब संकट का समय निकल जाता है तो वे अपने . 


पुराने रूप को उस वृक्ष की भांति प्राप्त कर ठेते हैं, जिसकी बाहरी शाखाओं को ऊंचे वाहन को निकलने देने के 
लिए एक ओर खींच दिया गया हो!” र 
प्रसिद्ध अमरीकी न्यायाधीश कुली (000८५) ने भी रचीले संविधान को ही श्रेष्ठ ठहराया है। 
लचीले संविधान के दोष ॥ 
“उपर्युक्त गुणों के होते हुए भी छचीले संविधान अनेक दृष्टियो से हानिकारक भी होते हैं। इन संविधानों 
के विपक्ष में प्रमुख रूप से निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं : 

(1) राजनीतिक जीवन में अस्थिरता-छचीले संविधान में संशोधन-कार्य वहुत सरल होता है और संविधान 
में सरळंतापूर्वक संशोधन की व्यवस्था होने के कारण इस प्रकार का संविधान राजनीतिक जीवन में अस्थिरता 
ही उत्पन्न करता है। सिजबिक के शब्दों में, “लोक विरोध के क्षणिक झोके में मूल्यवान सिद्धान्तों तथा संस्थाओं 
का उन्मूलन हो सकता और इत प्रकार प्राचीनता तथा अटूट परम्परा दारा प्रदत्त स्थिरता का नाश हो जाता ही” 

(2) नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं-संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शासक और शासित के 
सम्वन्ध निश्चित कर इन सम्बन्धो की मर्यादा वनाये रखना होता है, लेकिन ळचीले संविधान में अत्यन्त 
सरत्तापूर्वक संशोधन की व्यवस्था होने के कारण शासक वर्ग मनमाने तरीके से इन सम्वन्धों में परिवर्तन कर 
जेता है.और जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। प चा 

(3) राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना--ऊुचीले संविधान राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना बन 
जाते हैं और इस प्रकार के संविधान को वह पवित्रता और सम्मान प्राप्त नहीं होता है, जो देश की जनता 


की ओर से उसे प्राप्त होना चाहिए। 


'लचीले संबिधान के दोष 
(1) राजनीतिक जीवन में अस्थिरता 
(2) नागरिकों के अधिकार सुरक्षित 


(4) संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं--संघात्मक राज्य 


लचीठे संविधान में अकेली केन्द्रीय व्यवस्थापिका सामान्य बहुमत 
से मनचाहे परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान प्रवृत्ति संघात्मक 
राज्यों के निर्माण की ओर है, इसलिए भी लचीले संविधान को 
उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है! . 

2 इन सवके अतिरिक्त लचीठे संविधान केवल उसी देश के 
(9 साक शासन के लिए | छ ज्ययुक्त हो सकते है, जहां पर जनता राजनीतिक दृष्टि से 
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नहीं 
(3) राजनीतिक दलों के हाथ का 
खिलौना 


में तों छचीले संविधान को अपनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि - 


1 6:51... बट्मीडिट नागरिका को यातला एट नागरिकशास्त्र की रूपरेखां 


1011 nad ean होनी ॥ 
शासक वर्ग की शक्तियों पर नियन्त्रण रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसी काण 
ori से जागरुक देश में ही उचीला संविधान ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है औ 
नव-स्वतन्नता प्राप्त किसी भी देश में-छचीले संविधान को नहीं अपनाया गया है। 
कठोर संविधान के गुण ह 

निम्नलिखित गुणों के आधार पर कठोर संविधान को उपयुक्त समझा जाता हैं : 

(1) स्पष्ट एवं निश्चित--कठोर संविधान आवश्यक रूप से लिखित होते हैं और इनका निर्माण एक 
विशेष समय पर किसी विशेष समिति के द्वारा किया जाता है। कठोर संविधान के लिखित और निर्मित होने 
के कारण इसमें वह स्पष्टता एवं निश्चितता आ जाती है जो उचीले संविधान में नहीं पायी जाती। स्पष्टता एवं 

निश्चितता के कारण संविधान को सरलता से समझा जा सकता 
FES कठोर संविधान के गुण हे और संवैधानिक विवाद उत्पन्न होने की आशंका कम हो जाती 
| (1) स्पष्ट एवं निश्चित है। 
| (2) राजनीतिक जीवन में स्थिरता (2) राजनीतिक जीवन में स्थिता--कठोर संविधान में 
प नागरिक अधिकारों की रक्षा सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा इसके 
- (4) संविधान के सम्मान में वृद्धि परिणामस्वरूप राज्य की शासन विधि तथा उसके राजनीतिक 
७) संघात्मक राज्यों के लिए | जीवन में स्थिरता वनी रहती है। कठोर संविधान के कारण है 
वि सामयिक आवेशों तथा दलगत राजनीति द्वारा राजनीतिक जीव ६ . 
में उथलपुथल पैदा कर सकने की आशंका भी कम हो जाती है। | 

(3) नागरिक अधिकारों की रक्षा-कठोर संविधान देश के सभी नागरिकों के, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों | 
के अधिकारों की भठी-भांति रक्षा करता है। नागरिक अधिकारों के सम्वन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर | 
संविधान और न्यायालय का आश्रय लिया जा सकता है। इस प्रकार के संविधान में नागरिक अधिकारों की | 
रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था भी की जा सकती है। १ 

(4) संविधान के सम्मान में वृद्धि-स्प्ट और स्थायी होने तथा देश के सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी | 
राजनीतिज्ञो द्वारा निर्मित होने के कारण कठोर संविधान के प्रति नागरिकों में पवित्रता और सम्मान का क| 
माव पाया जाता है जो लेचीले-संविधान में दिखायी नहीं देता। प | 

(5) संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक-वर्तमान समय की प्रवृत्ति छोटे-छोटे एकात्मक राज्यों के स्था । 
पर विशाठ संघात्मक राज्यों के निर्माण की ओर है और जहां तक संघात्मक राज्यों का सम्बन्ध है, इस प्रकार 
के राज्य के लिए कठोर संविधान एक अनिवार्य आवश्यकता है। 

` कठोर संविधान के दोष | 
उपर्युक्त गुणों के होते हुए भी कठोर संविधान पूर्णतया दोषमुक्त संविधान दोप 
निनलिलित कहे जा जकर ह. , पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है। कठोर संविधान के प्रमुख | 

(1) क्रान्ति का कारण-कठोर संविधान की दुष्परवर्तनशीलता अनेक वार का कार्ण] 
भी वन जाती है। जव वदली हुई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ता आवश्यकताओं | 


§ 
| 


की आ संविधान क्रान्ति का कारण वन जाते लॉर्ड मैकाएे | 
कहा है कि कररत का सुल कारण यह तय है कि जहो रार उरि के पथ पर अग्रह हि 


mmm 
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(Ge!) ने भी कहा है कि “कठोर संविधान व्यक्ति के उज्ज्वळ भविष्य एवं उसके चतुर्मुखी विकास का ध्यान 
किये बिना ही हमेशा के लिए एक पोशाक फिट कर देने के समान है।” | 

(3) जनता की इच्छाओं का प्रतिबिम्ब नहीं-कठोर संविधान उचच 
में परिवर्तन काफी कठिन होता है और इस प्रत्यक्ष परिवर्तन के 
अभाव में कठोर संविधान जनता की इच्छाओं को परिलक्षित नहीं 
कर पाते तथा राष्ट्र की वास्तविक स्थिति के प्रतिबिम्व नहीं रहते हैं। 

(4) न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव--कठोर संविधान के 
` अन्तर्गत न्यायपालिका संविधान के अधिकारी व्याख्याता और न्यायपालिका का अनुचित 
संरक्षक के रूप में कार्य करती है और अपनी इस शक्ति के आधार प्रभावं 
पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकती है। अमरीका जैसे 
कठोर संविधान वाले देश में न्यायपालिका द्वारा यह कार्य केवल कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर ही नहीं, 
वरन्‌ राजनीतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार न्यायपालिका, 
जनता की प्रतिनिधि संस्था-व्यवस्थापिको का स्थान ग्रहण कर लेती है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। 
न्यायपालिका की यह शक्ति सामान्यतया प्रगति के कार्यो. में वाधक सिद्ध हुई है। 

निष्कर्ष--अलिखित और छचीले संविधान के चाहे जो भी गुण हों, वर्तमान समय की प्रवृत्ति लिखित और 
कठोर संविधानों को अपनाने की ही है। भारत का संविधान यहां की विशेष परिस्थितियों के अनुसार लचीले व 


कठोर का अनोखा मिश्रण है। . 
आदर्श संविधान के लक्षण 
आदर्श संविधान के लक्षणों का पूर्ण निश्चिततापूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न * 
परिस्थितियों में अलग-अलग प्रकार के संविधान ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, इंगछैण्ड में 
विकसित, अलिखित और लचीला संविधान ठीक प्रकार से कार्य करं रहा है तो दूसरी ओर अमरीका में 
लिखित, निर्मित और कठोर संविधान भी संवैधानिक प्रगति में वाधक सिद्ध नहीं हुआ है। सामान्य रूप से 
विविध संविधानों के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर आदर्श संविधान के निम्नलिखित लक्षण वताये जा 
सकते हैं : 
(1) संक्षि्तता--संक्षिप्तता अच्छे संविधान का एक आवश्यक लक्षण है और कुछ विद्वानों का मत है कि 
संविधान जितना संक्षिप्त हो, उतना ही अच्छा है। संविधान के अन्तर्गत देश की शासन-व्यवस्था से सम्वन्धित 
मूळ वातों का ही वर्णन किया जाना चाहिए और दिनःप्रतिदिन के राजनीतिक जीवन सें सम्वन्धित विस्तार 
की बातें ठिखकर संविधान का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। अधिक विस्तार से संविधान में वार-वार 
संशोधन की आवश्यकता पडती है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अमरीकी संविधान संक्षिप्त संविधान का 
त र श्रे उदाहरण है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान इतना संक्षिप्त 
आदर्श संविधान के लक्षण | भी नहीं होना चाहिए कि बह अस्पष्ट हो जाया 
(1) संक्षिप्तता '(2) व्यापकता--संविधान को संक्षिप्त रखने की दृष्टि से किन्ही 
(2) : व्यापकता , भी परिस्थितियों में उसकी व्यापकता का बलिदान नहीं किया जाना 
(3) स्पष्टता और निश्चितता चाहिए यद्यपि संविधान में दिन-प्रतिदिन की राजनीतिक वारीकियों 
(4) मौलिक अधिकार और कर्तव्य | द वर्णन तो नहीं होना चाहिए, ठेकिन शासन के आधारभूत 
120 उचत व्यायाः, सिद्धानतों एवं नियमों का यथासम्भव व्यापकतापूर्वक वर्णन किया 
2400000003 जाना चाहिए जिससे सन्देह और विवाद के अवसर कम-से-कम हो 
जायें। वस्तुतः एक आदर्श संविधान में व्यापकता, संक्षिप्तता तथा निश्चितता के मध्य उचित समन्वय होना 
चाहिए। एक की कीमत पर दूसरी विशेषता हानिकारक है। क 
(3) स्पष्टता और निश्वितता-स्पथ्ता एवं निश्चितता संविधान का एक अत्यन्त आवश्यक गुण है। 
संविधानं द्वारा व्यक्ति-व्यक्ति, व्यक्ति एवं सरकार और सरकार के विविध अंगों के पारस्परिक सम्बन्धों को 
निश्चित किया जाता है। स्पष्टता के अभाव में संविधान से सम्बन्धित इन विविध पक्षों में निरन्तर विवाद उत्पन्न 
होते रहेंगे और संविधान ही संघर्ष का कारण वन जाएगा। अतः संविधान की भाषा इतनी स्पष्ट और निश्‍चित 
होनी चाहिए कि सरकार के विविध अगे उसे हमार उत्कट अतुला रण लहते, _ - 


अधिकार और कर्तव्य-संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य शासन की मर्यादा निश्चित करना 
और रे प तथा राज्य के हस्तक्षेप से नागरिकों sa अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना होता है और 
यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि संविधान में ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने से नागरिक 
की स्वतन्त्रता और हित स त 
साथ मनचाहा खिलवाड़ नही कर । इसी कारण य. 
मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में ऐसा माना जाने लगा है कि संविधान में नागरिक 
के अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। "गुड: 

(5) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता-वर्तमान समय में देश का शासन किसी एक व्यक्ति या एक ही संस्या 
द्वारा नहीं, वरन्‌ विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। शासन के इन विभिन्न विभागों को अपनी सीमा में 
रखने और इन विभिन्न विभागों के वीच उत्पन्न होने वाढे विवादों के हल के लिए स्वतन्त्र न्यायालयों का 
अस्तित्व न केवल उपयोगी वरन्‌ आवश्यक हो जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी 
स्वतन्न न्यायालयों का अस्तित्व आवश्यक है। स्वतन्त्र न्यायालय शासक को अपनी सीमा में रखते हुए जनता के 
अधिकारों एवं स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं 

(6). परिबर्तनशीछता--जैनिंग्ज ने एक स्थान पर लिखा है कि “संविधान उन्हीं अवस्थाओं में. क्रियान्वित 
नहीं होता, जिनमें उसकी रचना हुई थी, वरन्‌ उसके शताब्दियों वाद तक वह कार्य करता है। इसलिए संविधान 
आवश्यक रूप से ऐसा होना चाहिए, जो अपने आपको परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके।': मनुष्य एक 
विकासशील प्राणी है और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ-ही-साथ 

संविधान में परिवर्तन होना भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संविधान में परिवर्तनशीलता का 
होना नितान्त आवश्यक है, किन्तु इसके साथ-ही-साथ संविधान इतना सुपरिवर्तनशील भी नहीं होना चाहिए कि 
बार-बार मनचाहे तरीके से संविधान के मौलिक तिद्धान्तों में. परिवर्तन किया जा सके! वस्तुतः एक अच्छे संविधान 
में स्थायित्व और परिवर्तनशीलता के बीच एक उचित सामंजस्य स्थापित किया-जाना-चाहिए। 
ह प्रश्न 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
1. संविधान की परिभाषा कीजिए। कठोर तथा नमनीय संविधानों में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 
. 2. टिप्पणी लिखिए : 
द () ठिखित संविधान। - 
() छचीठा संविधान। 
(1) अच्छे संविधान के गुण। 
(४) लिखित या अलिखित संविधान। 
nbn ठ 
- र संविधान के गुण-दोषों पर प्रकाश डालिए। 
- संविधान की परिभाषा कीजिए और संविधान के स वताइए। 
- संविधान से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। (उ.प्र., 2010) 
„ संविधान से आप क्या समझते हैं? अच्छे संविधान में किन बातों की आवश्यकता होती है? 
जा अलिखित संविधान में अन्तर स्पष्ट कीजिए तथा लिखित संविधान के गुण-दोषों का भी वर्ण | 
लघु उत्तरीय प्रश्न RR) 
(अ) नोट_निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों भं 
फेक या शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
- विकसित संविधान किसे कहते हैं? 
. निर्मित संविधान किसे कहते ह? 
- अठिखित संविधान किसे कहते हैं? 
लिखित संविधनि किछतिकिहते anya Maha Vidyalaya Collection. 
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अलिखित संविधान किसे कहते हैं? 
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, लिखित संविधान किसे कहते हैं? ' 


लचीला (नमनीय) अथवा परिवर्तनशील संविधान किसे कहते हैं? 


, कठोर या अपरिवर्तनशील. या अनमनीय संविधान किसे कहते हैं? | 
, कठोर और उचीळे संविधान में दो अन्तर स्पष्ट कीजिए। 


(ब) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 


, संविधान का वर्गीकरण किन-किन आधारों पर किया जाता है? . (उ.प्र., 2010) 
. "लिखित संविधान के चार गुण लिखिए। 

1. 
12. 


लिखित संविधान के चार दोष लिखिए। 

आदर्श संविधान के आवश्यक गुण लिखिए। 

अथवा, आदर्श संविधान के आवश्यक लक्षणों को ढिखिए। 

छचीले संविधान के दो गुणों और दो दोषों की विवेचना कीजिए। (उ.प्र, 2010) 


अति लघु उत्तरीय प्रशन [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में] 


प्रश्‍न 1. संविधान की कोई एक परिभाषा दीजिए 


उत्तर आइस के शब्दों में, “संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है जो शासन के स्वरूप तया तत्सम्वन्धी नागरिकों के 


अधिकारों तया कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। 
प्रश्‍न 2. उत्पत्ति के आधार पर संविधान का बर्गीकरण कीजिए। 
उत्तर--(1) विकसित संविधान, (2) निर्मित संविधान। 
प्रश्‍न 3. संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कीजिए। 
उत्तर(1) लचीला संविधान, (2) कठोर संविधान। 
प्रश्‍न 4. संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कीजिए। 
उत्तर--(1) अलिखित संविधान, (2) कठोर संविधान। 
प्रश्न 5. अलिखित संविधान के दो गुणों के केवल नाम लिखिए 


, उत्त---(1) क्रान्ति की रोकथाम, (2) संकटका के लिए श्रेष्ठ। 


प्रश्‍न 6. अच्छे संविधान के दो आवश्यक लक्षण लिखिए। 
उत्तर--(1) स्पष्टता, (2) निश्चितता। 


प्रश्न 7. अपरिवर्तनशील संविधान के किसी एक गुण का उल्ठेख कीजि. , (वोर्ड प्रतिदर्श प्रश्न-पत्र से) 
_ उत्तर--अनावश्यक परिवर्तनों से मुक्त। 5 
प्रश्न 8. संघात्मक संविधान का एक लक्षण लिखिए। ; (वोर्ड प्रतिदर्श प्रश्‍न-पत्न से) 


उत्तर--दोहरी सरकारें होना-एक केन्द्र की और दूसरी राज्यों की। 
और कठोर संविधान में एक अन्तर स्पष्ट कीजिए 
न्य यस्य य में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है, कठोर संविधान में इस 
तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 
प्रश्न 10. परिवर्तनशील या नमनीय संविधान का एक गुण लिखिए। 
उत्तर-जनता की इच्छा का दर्पण! 


. प्रश्न 11. लिखित संविधान का एक गुण ठिखिए। 


उत्तर-यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रतीक है। 
प्रश्न 12. लिखित कध कक न र) 
उत्तर-यह देश की प्रगति में वाधक 9 
प्रश्न 13. विकसित और अलिखित संविधान का नमूना किस वेश का संविधान है? 


'उत्तर--इंगरैण्ड का संविधान विकसित और अलिखित व उचीछे संविधान का नमूना है! 


प्रश्‍न 14. अलिखित संविधान के दो दोष लिखिए। 
उत्त--(1) अस्पष्ट तया अनिश्‍चित, (2) अधिकारों की रक्षा सम्भव नहीं! 


किस देश का है? (उ.प्र., 2010) 
प्रश्न 15. विश्व का सबसे पुराना लिखित hap का संविधान (1789) है। 


उत्तर-विश्व का सबसे पुरता खित त संविधान Nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५९ [1 
निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए : 
1. “संविधान मूलभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था है!” यह कथन किस विचारक का है : 
(अ) लीकाक का (व) फाइनर का (स) ब्राइस का (द) गिलक्राइस्ट का 
, किसी भी राज्य के संविधान द्वारा प्रमुख रूप से कौन-सी बात निश्चित की जाती है : र 
(अ) व्यक्ति-व्यक्ति का पारस्परिक सम्वन्ध (ब) व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्वन्ध . 
(स) सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के विविध अंगों के पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित करना 


[ 


FE (द) इनमें से कोई नहीं 
द (1010000000 तकी (द), 10. (स), 11. (हः! 


- को रूपरेखा 
(द) उपर्युक्त सभी | 
3. किस देश का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है : 
(अ) भारत का संविधान (व) इंग्हैण्ड का संविधान 
(स) अमरीका का संविधान (द) पाकिस्तान का संविधान 
4. अलिखित संविधान का उदाहरण है : ह हि 
(अ) जापान का संविधान (व) फ्रांस का संविधान 
(स) हंग्लैण्ड का संविधान (द) चीन का संविधान 
5. अलिखित संविधान का गुण है : 
(अ) समय के साथ-साथ विकास (व) क्रान्ति की रोकथाम 
(स) संकटकाल के लिए श्रेष्ठ (द) इनमें से सभी 
6. निम्नलिखित में से कौन-सा लिखित संविधान का गुण नहीं है : 
(अ) स्पष्ट तथा निश्चित (व) संघात्मक शासन के लिए अनिवार्य 
(स) अस्थायित्व (द) अधिकारो की रक्षा 
7. हचीठे संविधान का उदाहरण है : j 
,(अ) अमरीका का संविधान (व) इग्छैण्ड कां संविधान 
(स) भारत्‌ का संविधान (द) इनमें से कोई नहीं | 
8. सर्वप्रथम किस देश ने लिखित और कठोर संविधान को अपनाया : ` | 
(अ) भारत (व) इंग्लैण्ड र 
(स) संयुक्त राज्य अमेरिका (द) चीन 
9. ठचीले संविधान का गुण है : 
(अ) राजनीतिक प्रगति के अनुकूल (व) क्रान्ति की सम्भावनां नहीं 
(स) संकटकाछ के लिए उपयुक्त (द) इनमें से सभी . 
, 10. निम्नलिखित में से कौन-सा कठोर संविधान का गुण नहीं है : 
: द Mss दि डर (व) राजनीतिक जीवन में स्थिरता | 
उपयुक्त न (द) नागरिक अधिकारों 
11. आदर्श संविधान का प्रमुख लक्षण है : व जे | 
(अ) संक्षिप्तता ५ दन (व) स्पष्टता निश्चितता | 
क्त ha अधिकार और कर्तव्यों का इनमें से ड जद | 
12.. ' हीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान में 1 
न a क Ponsa के अभाव में राज्य, राज्य न होकर एक प्रकार | 
- {अ का व) जैठीनेक का (स १ | 
13. क के सा संविधान दो प्रकार के होते हे : अनर का. (द) बइस का | 
अ) विकसित और निर्मित . (व) लिखित एवं अलिखित 
14, ह कानूनो के | के न | 
और कानूनों के अनुपात आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं : | 
(अ) विकसित और निर्मित संविधान ` अहिखितं संविधान | 
(स) लचीला और कठोर संविधान (व) अलिखित और लिखित संविधानः | 
| 
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सरकार के प्रकार तथा आधुनिक शासन : 
_. प्रणालियां 


[FORMS OF GOVERNMENT AND MODERN SYSTEMS 
OF GOVERNMENT] 


“शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले, वही सर्वश्रेष्ठ ह” 
रै --एजेक्जेण्डर पोप 
“परिवार और सत्य, सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेन्स नाइटेंगळ की भांति छोकतन्त्र की श्रेष्ठता सन्देह 
के परे ही'? --जे. के. गेलब्रेथ, 
राज्यों का वर्गीकरण 
. मूलतः सभी राज्य एकसमान ही होते हैं क्योंकि सभी राज्य ऐसे जनसमुदाय होते हैं जो निश्चित 
भू-खण्ड पर वसे हुए हों, राजनीतिक संगठन में संगठित हों और प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न हों। ये विशेषताएं सभी 
राज्यों में समान रूप से होती हैं, किन्तु सभी राज्यों में इस प्रकार की समानता होते हुए भी उनमें भौगोलिक 
स्थिति, शक्ति, शासन-व्यवस्था और शासन की राजनीतिक एवं आर्थिक नीति के आधार पर अनेक विभेद होते 
हैं। राज्य के इन विभिन्न भेदों में शासन-व्यवस्था का भेद अधिक महत्वपूर्ण है और इसे ही राज्यों के वर्गीकरण के 
आधार रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि इस आधार पर किये गये वर्गीकरण की आलोचना करते 
हुए कहा जाता है कि राज्य और सरकार में भेद है और इस आधार पर किया गया वर्गीकरण तो राज्यों का 
वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण होगा, लेकिन इस सम्वन्ध में, जैसा कि क्रोशे ने कहा है, “उनके 
हिए जो भावात्मकता की अपेक्षा वास्तविकता दूंडना चाहते है, राज्य सरकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तथा 
राण्य की पूर्ण वास्तविकता सरकार बारा ही व्यक्त होती ह!” वस्तुतः अरस्तू के समय से लेकर आज तक राज्यों 
के जो भी वर्गीकरण प्रस्तुत किये गये हैं, वे किसी-न-किसी रूप में सरकारों के भेद से ही सम्बन्धित हैं। अतः 
शासन-व्यवस्था का भेद राज्यों के वर्गीकरण का सवसे अधिक सन्तोषजनक आधार कहा जा सकता है। 
- अरस्तू का वर्गीकरण 1 
राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण यूनान के विचारक अरस्तू द्वारा किया गया। अरस्तू ने राज्यों 


के अपनाएं हैं : ती 
अ र के आधार का तात्पर्य यह है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने : 


द्वारा किया जाता है। क क च 

इसका तात्पर्य यह है कि शासन करने वाढे व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है? 
os में कार्य करता है या जनहित के उद्देश्य से कार्य करता है। निजी उद्देश्य वाले 
शासन को उसका विकृत रूप माना है तथा जनहित वाले शासन को उसका आदर्श या स्वाभाविक रूप माना 


गया है। 


1 “Ror forms of government, let the fools र 
‘ 2 ‘Like the family and truth and sunshine and Florence Dglognls Tem stands जण 
an जप - 
ह्याना च य Galbraith in Re Lectures 1966-67 (Qu rm el's Democracy, p 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Whatever is best administered is the best,” 
contest. 


का शासन इस प्रकार के तीन भेद किये हैं और दूसरे आधार पर अरस्तू ने इन्हीं तीनों शासन-व्यवस्थाओं के 
दो रूपों-स्वाभाविक और विकृत-का निरूपण किया है। 


प्रसणान |... | 
१ (शासन करने वाढे ; शासन का स्वाभाविक रूप. शासन का विकृत रूप | 


| एकतन्त्र या राजतन्त्र (०1५५) | आततायीतन्त्र (1्या७) | 
कुछ व्यक्ति | कुलीनतन्त्र (^7।०००५) | व्गतनत्र या धनिकतन्त्र (01) ¦ 
: व्हुतंत्यक ¦  व्हुतन्त या सवैधानिकतन (0७0) ¦ भीड़तन्न'ं (Democracy) 


इन विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से अरस्तू का आशय इस प्रकार है : 

राजतन्च-इस प्रकार के राज्य में शासन की समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित होती है 
अरस्तू के राजतन्त्र में यह व्यक्ति आवश्यक रूप से सामान्य हित को दृष्टि में रखकर ही शासन कार्य करता है 

आततायीतन्त्र-यह राजतन्त्र का भ्रष्ट रूप है। इसके अन्तर्गत भी शासन की समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति 
के हाथों में केन्द्रित होती है; लेकिन राजतन्त्र के समान इस शासन शक्ति का प्रयोग सामान्य हित के लिए न | 
किया जाकर स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। ४ 

कुलीनतन्त्र-इस प्रकार के शासन में प्रभुसत्ता थोड़े-से व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होती है और इस 
शासन शक्ति का प्रयोग सामान्य हित को दृष्टि में रखकर किया जाता है। 

वर्गतन्त्र या धनिकतन्त्र (01¡४०7८।)-कुठीनतन्त्र का भ्रष्ट रूप वर्गतन्त्र है जिसके अन्तर्गत शासन की 
समस्त शक्ति धनिक वर्ग के हाथों में केद्धित होती है और शासन करने वाला वर्ग इस शक्ति का प्रयोग सामान 
हित में-न करके वर्गीय हित में ही करता है। टर र > 
बहुतन्च या संवैधानिकतन्त्र--इस प्रकार के शासन में राज्य की सर्वोच्च सत्ता बहुसंख्यक व्यक्तियों के हबं 
में निहित होती है और शासन करने वाले व्यक्ति सामान्य हित की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। अरस्तू के अनुसार 
बहुतन्च में मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है। अससत ने बहुतनत्र (90119) को सबसे अच्छी व्यवस्था माना है। 

भोइतन्व (९110८7३८) -भीइतन्त्र बहुतन्च का विकृत रूप है। जब शासन करने वाळे बहुसंख्यक जनता 
के प्रतिनिधि सामान्य हित की वात भुलाकर अपने वर्ग विशेष के हित में कार्य करने लग जाते हैं तो सरकार 
का रूप विकृत हो जाता है और इसे भीड़तन्त्र या प्रजातन्त्र कहा जाता है। 
अरस्तू के वर्गीकरण की आलोचना 


हाप द्वारा अरस्तू के वर्गीकरण की अनेक आधारों पर आलोचना की गयीं है जिनमें निम्नलिखित | 


(1) सरकारों का वर्गीकरण है-आलोचकों के अनुसार अरस्तू | में 
माना है और उनका वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर > काक ग 
उने राज्य तथा सरकार में कोई अन्तर नहीं माना है और अन्तिम विश्हेषण में यह वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकल |. 
नहीं, अपितु सरकारों का वर्गीकरण है और इसलिए राज्यों के रू 
rs है के विवेचन में उसका कोई उचित स्थान नहीं हो सकता ही” 
(2. अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक र (2) अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक वर्गीकरण--आलोचर्की- | 


136 इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र की रूपरेखा | 
एप किक पल जल पि और बहुसंख्यक व्यते 
अरस्तू ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन बहुसंख्यक व्यक्तियों 
प्रमुख | 


अनुसार यह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित 

(3) प्रजातन् को उचित स्थान नहीं | न होकर संख्या-विषयक भौतिक आधार पर आधारित है। य 

(6) वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं वर्गीकरण सरकार के आन्तरिक संगठन पर भी प्रकाश नही |. 
डाळता। बॉन महल (४० 11011) ने कहा है कि “उस सिदार 


हय अजान 
1 अततत ने बहुमत या 'पॉडिटी” (00100) शब्द रः | 
का पो आज की शाक प पणी यो आज की शब्द मे केसी के अर्थ मे और मोही! रर | 


. CC-0.Panini 70109 अर्थ lection. 


emma 


सरकार के प्रकार तथा 


प्या हु: "९४ 
1 (30 


--8 अकार, तथा आधूनिक शासन त ते 
का स्वरूप जिस पर यह आधारित है, राज्य के गठन से सम्बन्धित न होकर गणित से सम्बन्धित वर्गीकरण 
गुण-विषयक न होकर संख्या-विषयक है। ' म 

(3) प्रजातन्त्र को उचित स्थान'नहीं--प्रजातन्त्र शासन के सम्बन्ध में अरस्तु के विचारों को स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। अरस्तू प्रजातन्त्र को हुजूमशाही और भीड़तन्त्र का पर्यायवाची मानता है और इसे बहुत 
अधिक अव्यवस्थित एवं अनियन्त्रित शासन-व्यवस्था समझता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रजातन्त्र को सर्वश्रेष्ठ 
शासन पद्धति समझा जाता है। हच 5 

(4) वर्तमान राज्यों जागू नहीं-यह वर्गीकरण वर्तमान समय के राज्यों पर लागूं नहीं किया जा 
सकता। वर्तमान राज्यों में प्रभुता का निवास ढूंढ़ना बड़ा कठिन है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान राज्यों के जो 
विविध स्वरूप हैं, वे सव इसी वर्गीकरण के अन्तर्गत नहीं आते हैं। एंकासृक, संघात्मक, संसदात्मक और 
अषा राज्यों के स्वरूप को इस वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया गयां है। ऐसा कोई”भी प्रकार इंस 
वर्गीकरण में नहीं है जिसमें इंगरैण्ड जैसे राज्यं को-रखा जा सके, क्योंकि वहां “संवैधानिक राजतन्त्र 
(Constitutional Monarchy) है र 8 48 कि 
महल 


अरस्तू के वर्गीकरण की अनेक प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं, परन्तु इनका आशय ग्रह नहीं है 
कि अरस्तू का वर्गीकरण आधुनिक समय में कोई महत्व नहीं रखता है। अरस्तू का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम" 
वैज्ञानिक वर्गीकरण है और यह अन्य सभी वर्गीकरणों के लिए ऐतिहासिक आधार रहा है। अरस्तू के वर्गीकरण .. 
की सबसे अच्छी विशेषता जनहित के तत्व का समावेश है। आज भी अच्छी.शासन व्यवस्था वही है, जो 
जनहित का कार्य करे। दूसरा उसने शासन की शक्ति मध्यम बहुसंख्यक वर्ग को देने का समर्थन किया है, 
जो शासन के स्थायित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि “आधुनिक 
सरकारों के स्वरूप के लिए यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, पर आंज तक जितने वर्गीकरण किये गये हैं, उन 
सबके लिए यह ऐतिहासिक आधार रहा है।” - 5 स # 
आधुनिक वर्गीकरण ` | 

; (MODERN CLASSIFICATION) 

अरस्तू के प्रश्चात्‌ अन्य अनेक लेखकों ने भी राज्यों के वर्गीकरण प्रस्तुत किये हैं जिनमें वेटूज, वॉन 
महल, व्छण्टशली, जैलीनेक, बर्गेस, मैरियट और लीकॉक के वर्गीकरण महत्वपूर्ण हैं र व्र 

वर्तमान समय में राज्य के प्रकारो की संख्या इतनी अधिक होती जा रही है और उनके रूप इतने 
मिश्रित हैं कि उनका उचित वर्गीकरण बहुत.अधिक कठिन हो जाता है। फिर भी निम्न प्रकार से राज्या के - 
वर्गीकरण का प्रयत्न किया जाता है : की हक bo 

सर्वप्रथम राज्य तथा धर्म के सम्बन्ध के आधार पर राज्यों का धर्माचार्य एवं धर्मनिरपेक्ष राज्यों के रूप में 
भेद किया जा सकता है। धर्माचार्य राज्य वे होते हैं जिनमें राज्य का अपना एक विशेष धर्म होता है; धर्मनिरपेक्ष 
राज्य में राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते ही इसके वाद धर्माचार्य 
तथा धर्मनिरपेक्ष राज्यों को निरंकुश व्यवस्था के राजतन्त्र तथा अधिनायकतन्त् में वर्गीकृत किया गया है। वे 
` राज्य जिनमें शासक वंशक्रमालुगत होता है राजतन्त्र कहलांते हैं, तया.वे जिनमें शासक. निर्वाचन अथवा सैनिक 
विपच के आघार पर पदास होते हैं, अविनायकतनत कहजाते हैं. निरंकुश राज्यों के वर्गीकरण की समस्या यही 
समाप्तषहोजातीही  . हा यक आरो यत 

आगे चलकर लोकतन्त्रात्मक राज्यों का पांच आधारा पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा. 
सकता है : ® i पी दी BR मटा ; ४ 

प्रतिनिधित्वे छोफत॒न्त्र जिनमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है प्रत्यक्ष, लोकतन्त्र 

पहत है प विधारक रूसो ने प्रत्यक्ष भ्रजातन्त्र का समर्थन किया है। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र आज के युग में 


राज्यों "वत. नहीं है) फिर भी स्विटूजरलैण्ड में कुछ हंद तक आज भी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र केः 
जि में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य करती.है उसे _ 

लोकतन्त्र कहते हैं। आजकल अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष न ही प्रचलित है। इंग्लैण्ड संवैधानिक 
अप्यक्ष व्यवस्था है। 


हा में गणतन्त्रालक > 
प्रजातन्त्र का प्रमुख उदाहरण डैदापा-ाप Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(2) राज्य के प्रधान के पदग्रहण की पद्धति-इस आधार पर वे लोकतन्त्र जिनमें राज्य का. प्रधान 
वंशक्रमानुगत होता है, लेकिन व्यवहार में अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग ढोकप्रिय मन्त्रियों की सलाह से 
ही करता है, वैधानिक राजतन्त्र कहलाते हैं तथा बे लोकतन्त्र जिनमें राज्य का प्रधान प्रत्यक्ष या. अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
बाग पद ग्रहण करता है, गणतन्त्र कहलाते हं 

(3) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सम्बन्ध-वे लोकतन्त्र, जिनमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका 
परस्पर सम्बन्धित होती हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसदात्मक लोकतन्त्र 
| डा हैं।वे न जिनमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक्‌ होती हैं, अध्यक्षात्मक 

त्र कहलाते हैं। 


(4) राज्य की इकाइयों का केन्द्र के साथ सम्बन्ध-इस आधार पर वे लोकतन्त्र जिनमें राजशक्ति पूर्णतया . 


केन्र.में निहित होती है, एकात्मक लोकतन्त्र कहलाते हैं तथा वे लोकतन्त्र जिनमें राजशक्ति का केन्द्रीय सरकार 
और इकाइयों की सरकारों में विभाजन होता है, संघात्मक लोकतन्त्र कहलाते हैं। _ 

(5) राज्यों में प्रचलित अर्थ-व्यवस्था-इस आधार पर जिन राज्यों में उत्पादन व वितरण के साधनों पर 
व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, पूंजीबादी लोकतन्त्र कहलाते हैं तथा जिन राज्यों में उत्पादन के साधनों पर राज्य 
का स्वामित्व होता है, समाजबादी लोकतन्त्र कहलाते हैं। अमेरिका व ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों में पूंजीवादी 
व्यवस्था प्रचलित है। पूर्व सोवियत संघ तथा वर्तमान चीन समाजवादी व्यवस्था के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त, 
वे लोकतन्त्र जिनमें उत्पादकता व वितरण के साधनों के स्वामित्व तथा नियन्त्रण में सामूहिक रूप से जनता 
की ओर से राज्य का तथा व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों का हाथ रहता है, मिश्रित अर्थ-ब्यवस्था वाले लोकतन्त्र 
कहलाते हैं। भारत जैसे देशों के लोकतन्त्र इसी श्रेणी में आते हैं। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी 
देशों ने किसी-न-किसी रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाई हुई है। वस्तुतः यही अर्थव्यवस्था का एकमात्र 
व्यावहारिक रूप है। 

अधिनायकतन्त्र या तानाशाही 

अधिनायकवाद का आशय (0९६111४ ०£ D1c!2।०८५॥।7)--अधिनायकवाद बह शासन-व्यवस्था है जिसमें 
. एक व्यक्ति या दल विशेष का असीमित शासन होता है तथा वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सर्वोच्च 
शासक या शासक वर्ग की शक्तियों की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। अधिनायकवाद में सर्वोच्च शासक अपना 
पद चुनाव, सैनिक योग्यता अथवा एक विशेष राजनीतिक दल का सर्वोच्च नेता होने के आधार पर प्राप्त 
करता है। 

अधिनायकवाद या तानाशाही की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं : 

न्यूमैन के अनुसार, ''अधिनायकवाद एक व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति समूह का शासन है जो राजसत्ता बलपूर्वक 
प्राप्त कर लेता है-तथा उसका असीमित रूप में प्रयोग करता है!” र 

सॉल्टाउ के अनुसार, “अधिनायकवाद एक व्यक्ति का शासन है जो अपना पद वंश परम्परा से प्राप्त 
न कर शक्ति या सहमति, या दोनों के सहयोग से प्राप्त करता है। उसके पास पूर्ण सम्प्रभुता होती है जिसका 


प्रयोग वह कानून की अपेक्षा मनचाहे आदेश जारी करके करता है” ' 


अधिनायकतन्तर भी दो रूपों (प्राचीन और नवीन) में हमारे सामने आता है। इन्हें क्रमशः सैनिक तानाशाही . 


और सकता है। प्राचीन अधिनायकतन्त्र (सैनिक तानाशाही) उसको कहा जा 
सका का व्यक्ति सैनिक शक्ति की योग्यता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे। नेपोलियन 
बोनापार्ट का अधिनायकतनत्र इसी प्रकार का था। आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप अधिनायक के पदारूढ़ 
होने की दृष्टि से वदर गया है और अब अधिनायक उस दळ का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन 
प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिनायक जनता अथवा कम-से-कम दल विशेष की पसन्दगी के आधार पर 
पद ग्रहण करते हैं तथापि पंदारूढ़ होने के बाद तानाशाही हो से ही शासन का संचालन करते हैं। इस 
आधुनिक अधिनायकतन्त्र को “ तानाशाही” कंहा जा सकता ॥ 

रीस का उदय प्रमुख रूप से प्रथम विश्वयुद्ध के बाद हुआ। उदाहरणार्थ, 1922 


में So’ से मुसोलिनी इटली में, 1923 में प्रीमो दि खिरा स्पेन में और 1932 में नाजीदळ की 
सहायता से हिटलर जर्मनी में अक्षितम वे दका 


alaya Collection. 


के ४ 
का में स्थापित अभिनायकततन इस रूप को इसकी 


। 
| 
| 


पर दक्षिणपन्थी कहा जा सकता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों. से प्रेरण 
7८० में सोवियत संघ में और दवितीय विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों औ 
हाउचीन में एक भिन्न प्रकार के अधिनायकवाद की स्थापना हुई जिसे वामपन्थी अधिनायकवाद, साम्यवाद 
अधिनायकवाद या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद इनमें से किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। 
अधिनायकवाद, विशेषतया आधुनिक अधिनायकवाद के लक्षण ह 
ने अधिनायकवादी राज्य के 5 लक्षण बताये हैं, जो इस प्रकार हैं : हितों "- | 

की एक पुलिस राज्य होता है, जो जनता की भलाई के स्थान पर शासकों के हितों के लिए केक 
आवश्यक कार्य ही करता है। र 

2. इसमें शक्तियों का केन्द्रीकरण होता है। 

3. इसमें एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है। 

4. इसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियन्त्रण होता है। थे 

5. यह शक्ति पर आधारित होता है तथा नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। 
अधिनायकतन्त्र के गुण (Merits of Dictatorship) : व 

अधिनायकतन्त्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित कहे जा सकते हैं : & द 

(1) शासन में एकता और कुशऴता--अधिनायकतन्त्र में शासन-शक्ति एक व्यक्ति में ही निहित होती 
है। कानून-निर्माण, प्रशासन एवं न्यायिक निर्णय सभी कार्य इस व्यक्ति के द्वारा ही किये जाते हैं। एक ही 
व्यक्ति के अधिकार के अन्तर्गत सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था होने के कारण इसमें शासन संगठन में कार्यकुशलता 
एवं सरलता आ जाती है। अधिनायक का शासन सरल, शीर 
एवं मितव्ययी होता है। जैक्सन द्वारा अपनी पुस्तक *६॥7०११ 
$inc९ 7 में स्पेन के अधिनायक रिवेरा की सफलताओं का 
जो वर्णन किया गया है, वह इस सम्वन्ध में उदाहरण रूप में है| 
उसने लिखा है कि “स्पेनवासियो के इतिहास में यह पहला मौका 
है जबकि रेलें समय पर चली हैं, नयी रेल छाइनें बनायी गयी 
ता स्पेन के परम्परागत खच्चरी मार्गों की जगह मोटरों ने 1 
न स्य अधिनायक के अधीन व्यापार और उद्योग समृद्ध हुए हैं, 
फली-फूली है और श्रम संकट दूर हो गया!!' प्रथम विश्वयुद्ध के वाद अव्यवस्थित वातावरण में एक अधिनायक 
हो आर्थिक सामाजिक जीवन का पुनरुद्धार कर सकता था। 

(2) उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं--प्रजातन्त्र में उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है और यह कहावत 
ठीक ही है कि वहुतों का उत्तरदायित्व किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं रहता, लेकिन अधिनायकतन्त्र में एक 
ही व्यक्ति समस्त राष्ट्रीय हितों का संरक्षक होता है और यह अधिनायक अपने राजनीतिक कर्तव्यों को धार्मिक 
उत्साह की भावना के साथ सम्पादित करता है। इससे निर्णय लेने तथा उनके क्रियान्वयन में कठिनाई नहीं आती! 
„ 03) संकटका के लिए सर्वाधिक उपयुक्त -राष्ट्रीय संकट के समय शीप्रतापूर्वक एवं अपूर्व साहसिक 
से कार्य करने की आवश्यकता होती है। संकटकाल के अन्तर्गत केवल एक अधिनायक ही आन्तरिक प्रंशार्त 
एव भती सम्वन्ध का कार्य 32302 करके अपने देश की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकता है। | 

मितब्ययता--अधिनायकवाद में शासन का इससे 
कार्य में बहुत कम व्यय होता है। आकार विस्तृत न होकर छोटा होता है। इससे शार 

(5) दलबन्दी के दोषों से 

र कि es में एक दडीय व्यवस्था होती है। अतः शासन राजनीति | 


| 
अधिनायकतन्त्र के दोष (९7/5 of Dictatorship) 


अधिनायकतन्त्र के गुण 
(1) शासन में एकता और कुशलता 
(2) उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं 
(3) संकटकाल के लिए सर्वाधिक 
उपयुक्त 
(4) मितव्ययता 
(5): दलबन्दी के दोषों से मुक्त 


1000110000 का अ ता | 
| 


mn की तुलना में दोषों की संख्या बहुत अधिक छम्वी है। इसके प्रमुख वो 


(1 ) विवेक एवं स्वतः प्रेरणा का अन्त-ाअधिनापक्तत्न क र शीति 
सुविधाएं दे सकता हिनी की आर दूरी 


. सरकार के अकार : ५ 
एक विवेकशील प्राणी है और मानव जीवन को एक ढरें पर चलाना और उसे पूर्णतया राज्य के अधीन कर 
देना विवेक और स्वतश्रेरणा का अन्त कर देना है जो मानवीय जीवन का सबसे वहुमूल्य गुण है। अतः - 
अधिनायकवादी शासन मानवीय गरिमा तथा मानव के नैतिक विकास की दृष्टि से घातक है। 
(2) अस्थायी शासन--अधिनायकवाद शक्ति पर आधारित 
शासन व्यवस्था है तथा इसमें सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव या 
' मतपेटी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। अतः सत्ता प्राप्ति के लिए | (1) विवेक एवं स्वत:प्रेरणा का अन्त 
निरन्तर षड्यन्त्र होते रहते हैं और सदैव ही अस्थायित्व बना | (2 अस्थायी, शासन 
रहता है। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में हिसा व क्रान्ति के | ५.2 सिर शान: 


वीज निहित होते हैं। कभी कोई प्रभावशाली वर्ग क्रान्ति कर क न ks का 
सत्ता प्राप्त कर छेता है। इसमें शासन सत्ता का जनाधार नगण्य आश्वासन नहीं 
होता है। 


(3) निरंकुश शासन--अधिनायकवाद अपने स्वभाव से ही निरंकुश शासन होता है तथा तर्क एवं अनुभव 
से स्पष्ट है कि निरंकुश शासन जनता के हित में नहीं हो सकता। ऐसा शासन अनुत्तरदायी होने के साथ सभी 
के सर्वागीण विकास के लिए अनुपयुक्त है। 

(4) युद्ध को प्रोत्साहन--अधिनायकतन्त्र में अधिनायक का अस्तित्व उत्साहपूर्ण सफलताओं पर निर्भर 
करता है और जनता के मस्तिष्क को सदैव अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए अधिनायक युद्ध, आदि 
कार्यों का आश्रय लेता है। वर्तमान समय में ईरान, इराक, आदि देशों की विदेशनीति के आधार पर यह बात 
अधिक स्पष्टतापूर्वक समझी जा सकती है। फ्रेडमेन (1९५/३०) ने “विश्व राजनीति की प्रस्तावना 
(Introduction to World ०) में लिखा है कि “अब तक का मानव इतिहास इस बात का स्पष्ट 
परिचायक है कि मानव जाति के बीच हुए सभी युद्ध किसी-न-किसी रूप में अधिनायकवादी राज्यों दारा ही आरम्भ 
किये गये" 

(5) योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं-अधिनायकवाद के अधीन अच्छे प्रशासन को एक ठम्वे 
समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, क्योकि एक योग्य अधिनायक का सुयोग्य उत्तराधिकारी प्राप्त करना 
अत्यन्त कठिन होता है। -. . ; 

इसमें सन्देह नहीं है कि अधिनायकतन्त्र के अन्तर्गत एक ही व्यक्ति के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति होने के 
कारण शासन में कुशलता आ जाती है, लेकिन इस प्रकार की प्रशासनिक उशल्ता केवल कुछ समय के लिए 
होती है और कुछ समय के बाद स्थिति बदतर हो जाती है। इसके अतिरिक्त, शासन की कुशलता ही 
शासनःव्यवस्था का एकमात्र मापदण्ड नहीं है। वर्तमान समय में तो सुशासन के स्थान पर स्वशासन को प्राथमिकता 
दी जाती है और गार्नर की इस बात पर विश्वास किया जाता है कि “कोई भी सरकार जो लोकप्रियता पर 
आधारित नहीं है, जो लोगों में सार्वजनिक कार्यों के प्रति छगन उत्पन्न नहीं कर सकती तथा जो सजग, सक्रिय एवं 
दधती नागरिकता उत्पन्न नहीं कर सकती, आदर्श नहीं कही जा सकती है” इसके अतिरिक्त, अधिनायकतनत्र 
मानव स्वतन्त्रता के सिद्धान्त और वर्तमान समय के अनुकूल नहीं है। एक आधुनिक लेखक के शब्दों में, 
“ अधिनायक एक राक्षस होता है और उसका सर्वाधिकारवादी राज्य एक कारागृह है! साधारण जनता अट्रश्य कारागृह 
की इस चारदीवारी में बन्द रहती है!” अतः यह स्पष्ट है कि अधिनायकतन्त्र को प्रजातन्त्र का उपयुक्त विकल्प 


नहीं माना जा सकता है। 


साधारणतया शासन-व्यवस्था के तीन रूप प्रचित रहे हैं-राजतन्त्र, 

bus vos र साधारण रूप से राजतन्त्रात्मक या कुलीनतन्त्रामक शासन व्यवस्थाएं 

प्रचित थीं, किन्तु एक लम्वे समय के ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट हुआ कि राजतन्त्र या कुछीनतन्त्र जनसाधारण 

के हित में कार्य न करके एक वर्ग-विशेष या कुछ विशेष वर्गों के स्वार्थो का ही ध्यान रखते हैं। राजतन्त्र 
या कुलीनतत्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाये जाने के निम्न दो कारण त क 

(1) शासन-व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से ही सम्बन्धित होने के कारण शासक वर्ग जनसाधारण 


की आवश्यकताओं से परिचित लहीं होता] 7९8198 Maha Vidyalaya Collection. 


एक हुम्बे संघर्ष व विकास का परिणाम है। प्रजातन्त्र की स्थापना में अनेक क्रान्तियों का योगदान है। इगहैझ 
की गौरवपूर्ण क्रान्ति, 1688 द्वारा,.निरंकुश राजतन्त्र के विरुद्ध जनता के अधिकारों का महत्व दिया गया 
1789 की फ्रांस की क्रान्ति में स्वतन्त्रता, समानता व भाईचारे के आदर्श प्रस्तुत किए गए। 1776 की अमरीक्ी 
क्रान्ति द्वारा भी व्यक्ति के अधिकारों को रेखांकित किया गया। इन क्रान्तियों ने व्यक्ति की गरिमा, स्वतन्रता, 
समानता को रेखांकित किया। आज यही आदर्श प्रजातन्त्र के आधार स्तम्भ हैं। 


लोकतन्त्रीय शासन या लोकतन्त्र 
(DEMOCRACY OR DEMOCRATIC GOVERNMENT) 

लोकतन्त्र का आंग्छ पर्यायवाची 'डेमोक्रेसी' (0६11001809) ग्रीक शब्द-विधान के अनुसार 'डेमोत' 
(Dem०5) और 'क्रेटिया' (६/०८०) इस प्रकार के दो शब्दों से मिलकर वना है, जिनका तात्पर्य “जनता क्षै 
शक्ति! से होता है। इस प्रकार शासन के प्रकार के रूप में लोकतन्त्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें 
जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा सम्पूर्ण जनता के हित को दृष्टि मे 
रखकर शासन करती है। . य प; 

छ विद्वानों द्वारा लोकतन्त्र की अलग-अलग प्रकार से परिभाषाएं की गयी हैं, जिनमें कुछ प्रमु 
इस : 

राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार है, “लोकतन्त्र शासन यह शासन है नि 
शासन जनता का, जनता के दारा और जनता के लिए हो”... 

डायसी के शब्दों में, “छोकतन्त्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत 
एक बझ भाग हो. ` : : 
के क के शब्दों में, “होकतत्त्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्पूर्ण समा 

1) ) s 

सीले के अनुसार, “लोकतन्त्र वह शासन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है।””? | 

इसी प्रकार ब्राइस के शब्दों में, “छोकतत्त्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य हे जन की शक्ति किती 
विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर समस्त जनसमुदाय में निहित होती हे? 

5 लोकतन्त्र की परिभाषा करते हुए यद्यपि इन विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है 
र र भी इन परिभाषाओं के आधार पर छोकतन्त्र की सामान्य रूप से निम्न तीन विशेषताएं कही ज 


(1) जनता का प्रतिनिधित्व-इसके अन्तर्गत जनता की प्रतिनिधि 


है और इस प्रकार शासन का आधार दैवीय न होकर लौकिक ही होता हा अ 


Ro CN Heo 
- tof the people, by the people and for Linco 
2 “Democracy is a form of inhi the people.» —Abraham Linon 
ofthe entre मण §overnment in which governing body is comparatively a large Fe 
3 (क i १ पण णा rvernmant in which everyone has a share" __ 66४4 
partieuier™] 25३96 थे teeta ore state 18 vested not in 
र unity asa whole. कळे ;) 


सरकार के प्रकार तथा अ निक, शासन 


(3) जनता के प्रति उत्तरायित्व-इसके अन्तर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है अर्थात्‌ यदि 


को व्यावहारिक रूप देती है। 1 , 
उपर्युक्त तीन विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतन्त्र 
के अन्तर्गत सर्वसाधारण जनता सरकार की स्थापना करती है, तरकार सर्वसाधारण के हितों की ही रक्षा करती है 
और उसकी इच्छानुसार ही पदासीन रहती ही . | र 
लोकतन्त्रात्मक शासन के भेद (Kinds of Democratic Goverment) ब 
साधारणतया छोकतान्त्रामक शासन के दो भेद माने जाते हैं-(1) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, और (2) अप्रत्यक्ष 
लोकतन्त्रा : रे 
(]) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (010: 0८:००३४८५)--जब प्रभुसत्तावान्‌ जनता प्रत्यक्ष-रूप से शासन कार्यों 
में भाग लेती, नीति निर्धारित करती, कानून बनाती और प्रशासनाधिकारी नियुक्त कर उन पर नियन्त्रण रखती 
है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहते हैं, हर्नशा के अनुसार, “शुद्ध रूप में लोकतन्नीय शासन वह शासन है जिसमें 
सम्पूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और बिना प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है।”” 
प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों और भारत के वज्जि संघ में प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय शासन ही प्रचलित _ 
था और वर्तमान समय में स्विट्ररैण्ड के कुछ कैण्टनों में यह शासन व्यवस्था प्रचलित है। प्रसिद्ध विचारक 
रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का समर्थन किया था। उसने राज्य की जनसंख्या 10,000 निर्धारित की थी। इस प्रकार 
की प्रत्यक्ष लोक़तन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाळे छोटे राज्यों में ही. सम्भव हो सकती है और 
वर्तमान. समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में इसे अपनाना सम्भव नहीं है। ' 
` (2) अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र (Indirect or Representative Democrac)—-जब 
प्रभुसत्तासम्पन्न जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के 
माध्यमं से कार्य करती है तौ इसे प्रतिनिध्यामक या अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहते हैं। मिल के शब्दों मे, - 
प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र वह होता है जिसमें सम्पूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का 
प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों दारा करती है, जिन्हें वह समय-समय पर चुनती है।” इसी प्रकार हर्नशा के शब्दों 
में, “यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है!” इस शासन प्रणाली में जनता 
संविधान द्वारा निर्धारित निश्‍चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिससे कानून निर्माण 
करने वाढी व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। संसदात्मक शासन में तो इस व्यवस्थापिका में सै ही कार्यपालिका 
का निर्माण हो जाता है, लेकिन अध्यक्षामक शासन-च्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का भी प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। £ वरवर 
लोकतान्त्रिक शासन के मूल लक्षण या विश 
(ee मिला 
लोकतन्त्र और प्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन-व्यवस्था 
जनता बारा त लालित आतक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था 
के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके आधार पर इस बात का ज्ञान प्रात किया जा सकता है कि एक राजनीतिक 
व्यवस्थां कितनी सीमा तक लोकतान्त्रिक है! स शासन और लोकतान्त्रिक राजव्यवस्था के लक्षणों 
[ जा सकता है : 
ळर ues Po in Popular Sover९i९n।))-—-लोक प्रभुता का आशय है'कि 
“सत्ता लोगो से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अन्तिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है' तथा 
होक प्रभुता की यह धारणा छोकतत्तर का मूढ विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त 


किया जा सकता है : चुनाव--छोकतान््रिक व्यवस्था का यह आवश्यक लक्षण है.कि शासक 


में संविधान और कानून द्वाराविर्धारि मगत उतने वाहे सभी यति्यो र यो को जर lecti जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित 
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ili 
होने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव जनता का विशवास प्राप्त करने के साधन है, अतः शासक वर्ग द्वा 
चुनावों: को टालने का कोई भी प्रयल नहीं किया जाना चाहिए 

(0) लोकप्रिय नियन्त्रण-न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, वरन्‌ जनता को शासक ब 
पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियन्त्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता द्वारा शासक वर्ग पर यह नियन्त्रण जन- 
प्रतिनिधियों के माध्यम से ही रखा जा सकता है। द 9 

(द) लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व-ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर निरन्त 
प्रभाव बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार सहित सभी 
नागरिक और राजनीतिक स्वतत्त्रताएं प्राप्त हों, संचार साधनों (प्रेस, रेडियो और टेलीविजन) को स्वतन्त्रता 
की स्थिति प्राप्त हो और जनता तथा शासक वर्ग में निरन्तर सम्पर्क की स्थिति विद्यमान -हो। शासन जनता 
और जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। र ट 

(2) राजनीतिक और नागरिक समानता--समानता लोकतन्न का मूल आधार है, अतः सभी नागरिकों 
` को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। 
इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। 

वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे वढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता 
को लोकतन्त्र का लक्ष्य समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार 
पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यावहारिक न हो; लेकिन इस 


विश्वास करता है और स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त । व्यर्ति 
का आत्मविश्‍वास और आत्मगौरव, व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता और उसमें बह का ताति 
व्यवस्था की मूळ मान्यताएं हैं और व्यक्ति का सर्वागीण विकास लोकतन्त्र का सर्वोच्च लक्ष्य। 


व्यावहारिक होळी! हुत मे 
है कि वहुमत वर्ग की उशती के पति द पया त शासन" मं यह वात नि 
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“चाहिए। अल्पमत वर्ग द्वारा सभी संवैधानिक तरीकों से अपने आपको बहुमत में परिणत करने का प्रयत्न किया 
जा सकता है, लेकिन उसे गैर-संवेथानिक तौर-तरीके अपनाने का अधिकार नही हो सकता! 

(7) शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की खतन्त्रता-मॉण्टेस्क्यू ने सरकार के तीन अंगों; व्यवस्थापिका, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका के वीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। मॉण्टेस्क्यू 
द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त की अपनी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन लोकतान्त्रिक व्यवस्था वाले देश 
में किसी-न-किसी रूप में शक्ति विभाजन. को अवश्य ही अपनाना होगा। शक्ति विभाजन सिद्धान्त में यह 
भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का सम्पादन करने हेतु अलग-अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और 
इन राजनीतिक संस्थाओं की मान-मर्यादा को वनाये रखा जाना चाहिए इसके साथ ही न्यायपालिका को 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दवावों से भी स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। स्वतन्त्र व 
निष्पक्ष न्यायपालिका नागरिकों की स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक है। यहां तक कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा 
प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षाः करना है। 

(8) संविधानवाद (ट0151/1५६।०॥।५)—-संविधानवाद का आशय है--'सीमित शक्तियों वाला शासन! 
और लोकतन्त्र की यह मूल मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां 
नही इस प्रकार लोकतन्त्र संविधानवाद में.विशवास करता है और यह एक संविधानवादी शासन है। इसमें 
संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा शासन की शक्तियों को सीमित व जनता के अधिकारों को सुरक्षित 
किया जाता है। हैरिंगटन के अनुसार, “लोकतन्त्र की मान्यता है-विधियों का शासन, विधि की 
स्वोच्चता--्यक्तियों का शासन नहीं! और इसके अन्तर्गत संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
लिखित संविधान, संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार-पत्र की व्यवस्था और शक्ति-विकेन््रीकरण, आदि 
साधनों को अपनाया जा सकता है। 

इन सवके अतिरिक्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विशवास करती है और 
लोकतन्त्र. की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किये जाने हों, ' 
उन सभी परिवर्तनों को .शान्तिपूर्ण तरीके से सम्भव वनाया जाना चाहिए। 

लोकतन्त्र का आधुनिक सिद्धान्त न 
मोटे तौर पर लोकतन्त्र के दो सिद्धान्त हैं : प्रथम उदारवादी या आदर्शवादी सिद्धान्त जिसमें छोकतन्त्र 
को जनता का ऐसा शासन मानते हैं, जो जनता की सहमति पर आधारित है तथा वहां व्यक्तियों के अधिकार 
व स्वतन्त्रताएं सुरक्षित हैं। इसमे प्रजातन्त्र को एक शासन व्यवस्था का रूप न मानकर एक जीवन शैली माना 
गया है। ऊपर प्रजातन्त्र की जिन मूल विशेषताओं का वर्णन किया गया है। वह आदर्शवादी या उदारवादी 
प्रजातन्त्र की विशेषताएं हैं। - 
आधुनिक युग में कतिपय राजनीतिक विचारको ने व्यावहारिक.या आनुभविक (६/१/०३) दृष्टि से 
प्रजातन्त्र की व्याख्या की है तथा उनका मानना है कि व्यवहार में प्रजातन्त्र जनता का शासन नहीं होता। इन 
विचारों का प्रतिपादन दो सिद्धान्तं दवारा किया गया है। प्रथम प्रजातन्त्र का अभिजन सिद्धान्त (8118 01००७) 
जो मास्का, परेटो, मिचेल, शुम्पीटर आदि के विचारों पर आधारित है। अभिजन सिद्धान्त के अनुसार व्यावहारिक 
"दृष्टि से प्रजातन्त्र में शासन मुद्ठीभर लोगों के हाय में होता है जिन्हें अभिजन कहते हैं। प्रजातान्त्रिक पद्धति ` 
केवल अभिजनों को समय-समय पर बदलने की पद्धति है अर्थात्‌ प्रजातन्त्र एक जीवन शैली न होकर शासकों 
(अभिजनो) को चुनने की पद्धति है। दूसरा प्रजातन्त्र का बहुळ्वादी सिद्धान्त है जिसक्रा समर्थन आर. एच. 
दह, कार्ड मैनहीम, रेमण्ड एरों आदि विचारको ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार लोकतन्त्र विभिन 
प्रतियोगी समूहों में चुनाव करने की एक विधि है। व्यक्ति के स्थान पर विभिन्न संगठित समूह की राजनीतिक 
प्रक्रिया की महत्वपूर्ण इकाई व्यक्ति समूहों के माध्यम से ही राजनीति में भाग छेते है। अतः इन सिद्धां 


` के अनुसार लोकतन्त्र शासकों के चयन की एक विधि मात्र है। 
लोकतन्त्र के गुण 
(MERITS ner soe se 
ओं में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष 
राजतन्त्रामक और कुलीनतन्त्रामक शासन-व्यवस्था ड 
बल्याण के लिप ही किया जासी (तीना (वीक णे के लिए ही 
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प्रजातत्रासक पद्धति की स्थापना की गयी। इस शासन-व्यवस्था के प्रमुख रूप से निम्नलिखित गुण कहे ज़ 
सकते हैं : 
सार्वजनिक शिक्षण-रोकतत्त्र शासन का ही एक प्रकार नहीं है अपितु वह राज्य, समाज और. 

आर्थिक या का एक प्रकार भी है। अतः स्वभावतः इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक 
[Ree रा तथा सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। राजतन 

आ रर के गुण और कुठीनतन्च के अन्तर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यं के प्रति 

ad शिक्षण उदासीन रह सकती है, लेकिन कता में मा और 
सर्वाधिक जन-नियन्त्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक 

0) स रा रा . शत में रुचि लेने लगती है। लोकतन्त्र के इसी गुण को दृष्टि 


| 
| (6) क्रान्ति से सुरक्षा होते हैं, किन्तु अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, इसीलिए सबसे अच 
। 
। 


(5) देशभक्ति का स्त्रोत रखते हुए बर्न्स ने लिखा है कि “सभी शासन शिक्षा के साफ़ 
(7) समानता का पोषक ` | शासन स्वशासन है जिसे छोकतन्त्र कहते हैं।'” के 
(8) स्वतन्त्रता की रक्षा (2) जन-कल्याण की साधना--छोकतन्त्र में जनता के उ 


(9) सभी गों का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता 
(10) सभी को प्रतिभा के विकास का | एक निश्‍चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता 
Ce की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतया परिचित 
(11) सामाजिक गुणों का विकास | होते हैं और उनको शासन में अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते 
(12) Po - | हैं कि वे उत्तका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार 
(3 र लिए | ळरेगे। शासकों के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उर 
य ल सती ~ जनता के हितों के प्रति सजग रहना पडता है । इस प्रकार ढोकतत्र 
का सवस वड़ा गुण यह है कि इसमें शासन स्वाभाविक रूप से और आवश्यक रूप से लोक-कल्याण के हिए 
होता हैं| छोकतन्त्र में वही शासक दुवारा सत्ता प्राप्त कर सकता है जो जनता के कल्याण के लिए चिन्तित हे। 
(3) सर्वाधिक कार्यकुशल शासन--प्रजातन्त्र किसी भी दूसरी शासन-व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशर 
होता है और इसके अन्तर्गत सवसे अधिक शीप्रतापूर्वक तथा आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किये 
- जाते हैं। गार्नर के शब्दों में, “लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियन्त्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के 
कारण दूसरी किसी भी शासन-व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है।”” ; 
(4) जनता का नैतिक उत्थान-प्रजातन्त्र का सवसे बड़ा गुण यह है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व 
उसके नैतिक चरित्र को उच्च करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतन्त्र उनमें आत्मसमार 
और आलनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है कि “राजनीतिक अधिकारों की 
प्राप्ति दार मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और वह स्वभावतः कर्तव्य भावना के उच्चतर स्तर तक म 
जाता है।'' जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि “यह किती-भी अन्य-शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय च 
` का विकास करता है!” र है वि 
ज्र (5) देशभक्ति का स्रोत--छोकतन्च में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण. जनता शा 
और राज्य के प्रति एक प्रकार का ल्गाव अनुभव करती है और.निजी छगाव-के-इस विचार से देशभरि 
की भावना का उदय होता है। मिल ऐसा ही भाव व्यक्त करते हुए कहता है कि “लोकतन्त्र लोगों की देशभ | 
को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्ही की उत्पन्न की हुई यस्तु है और अधिक 
उनके स्वामी न होकर सेवक हैं।' इसी प्रकार लेबेलिये ने कहा है कि ्रांसीसी- जनता क्रान्ति- के वाद से है 
11 


फ्रांस से प्रेम करने लगी थी, जवकि उन्हे देश की शासन-व्यवस्था में भाग मिला 
। ; | 
(6) क्रान्ति से सुरक्षा-जव शासक वर्ग द्वारा रुचे समय तक शासितों पर अत्याचार किये जाते हैं अँ 


इस प्रकार के अत्याचारों से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रह 
की जाती है। रह जाता तभी जनता द्वारा 
त टात ता की सम्भावना वहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत 
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अनुसार ही शासन का संचालन करता है और यदि शासक अनुचित कार्य करे तो जनता उन्हें एक निश्चित 
समय के वाद और विशेष परिस्थितियों में पहले भी अपदस्थ कर सकती है। अतः लोकतन्त्र में क्रान्ति की . 
आवश्यकता ही नहीं होती। हां यह अवश्य है कि यदि देश में प्रजातन्त्र की जड़ कमजोर हों तो सैनिक 
शासक या तानाशाह लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर सत्ता प्राप्त कर लें तथा लोकतन्त्र 
को कमजोर कर दें। जैसा कि गिलक्राइस्ट ने कहा है, “लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः 
.स्वभाव से ही यह क्रान्तिकारी नहीं हो सकता।”" BR 
` (7) समानता का पोषक. प्रजातन्त्र मानव मात्र की समानता पर आधारित होता है और इसके अन्तर्गत 

. सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अवसर प्राप्त होते हैं। सभी को समान रूप से शासन में भाग दिया 
जाता है तथा सभी को उससे लाभ भी समान रूप से प्राप्त होते हैं। समानता पर आधारित होने के कारण यह 
निश्चित रूप से सबसे अधिक श्रेष्ठ शासन-व्यवस्था ह | 

(8) स्वतन्त्रता की रक्षा-छोकतन्त्र में स्वतन्त्रता को प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है 
और इस शासन में जनता को जितनी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है, उतनी स्वतन्त्रता सरकार के अन्य किसी भी 
रूप में नहीं मिलती। लोकतन्त्र इस वात में विश्वास करता है कि लोगों को विचार, भाषा, लेखन, सम्मेलन, 
संगठन और आवागमन की अधिकतम स्वतन्त्रताएं प्राप्त होनी चाहिए और ये स्वतन्त्रताएं उनके सर्वांगीण 
विकास में सहायक होती हैं। 

(9) सभी वर्गों का प्रतिनिषित्व-छोकतन्त्र में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक सभी वों को प्रतिनिधित्व 
प्राप्त होता है, क्योंकि शासन जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है। इस सम्बन्ध में लावेल लिखते हैं कि 
“पूर्ण लोकतन्त्र में कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला? 

(10) सभी की प्रतिभा के विकास का अबसर--प्रजातनत्रामक सरकार का एक बहुत बड़ा गुण यह है 
कि इसमें सभी को अपनी प्रतिभा के विकास का'पूरा अवसर प्राप्त होता है। प्रजातन्त्र में सभी व्यक्तियों को 
मतदान के आधार पर प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने और सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होता 
है। इससे सभी व्यक्ति अपनी योग्यताओं का परिचय दे सकते हैं और अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते 
हैं। इस. सम्बन्ध में बिल्सन ने कहा है कि “मैं प्रजातन्त्र में इसलिए विश्वास करता हूं कि यह प्रत्येक व्यक्ति की 
शक्ति को उन्मुक्त कर देता ही! या 

(11) सामाजिक गुणों का विकास--एक देश की शासन-व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत अधिक 
प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित तानाशाही व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है तो जन- 
इच्छा पर आधारित प्रजातन्त्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, सहयोग, विचारविनिमय 
और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। नागरिक याम में प्रजातन्त्र से उत्पन्न अपनी इन 

प्रवृत्तियों के आधार पर श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत कर | 
ऱ्य (12) विश्वशान्ति का समर्थन--विश्वशान्ति वर्तमान समय की सबसे वड़ी आवश्यकता है और इसे 
विश्व-वन्ुत्व पर आधारित प्रजातन्त्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। राजतन्न, सैनिकतन्त्र और फासिस्ट 
या साम्यवादी तानाशाही सरकारें अपनी व्यवस्था में निहित आधारभूत दोषों और कमजोरियों के कारण युद्ध 
के मार्ग को अपनाती हैं, किन्तु लोकतन्त्रीय सरकारें शान्ति और सह-अस्तित्व में विश्वास करती हैं। प्रजातन्त्र 

- चूँकि जनसहमति पर आधारित शासन होता है अतः यह अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का विरोधी है। अधिनायकवाद 
साम्राज्यवाद को जन्म देता है, जो विश्व शान्ति के छिए घातक है, प्रजातन्त्र इस खतरें की Po कम 
कर देता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण इटली व जर्मनी में तानाशाही व 
साम्राज्यवादी शासनों की स्थापना थी। रन्स के शब्दों में, '“छोकतन्चीय आन्दोडन शान्ति का आन्दोलन रहा है।” 
(13) वैज्ञानिक विकास के लिए उपयुक्त-राजतन्त्र और कुलीनतन्त्र में स्वतन्त्रता/के वातावरण का 
लगभग अभा के अभाव में विज्ञान का विकास सम्भव नहीं हो पाता, लेकिन प्रजातन्त्र 
अभाव ही होता है और स्वतन्त्रता कि 
में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास सम्भव है। इसका कारण यह है कि प्रजातन्त्र और विज्ञान 
Po हलक क्रड a government by common consent: from its very nature; Be A 
not likely to be revolutionary.” eon Fle > erg of every human being.” = i - 
2 “I believe in democracfs (७०७8 Ms idyalaya Collection. 
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असे होते हैं और सत्य के सम्बन्ध में इनका दृष्टिकोण भी एक-सा ही है! दोनों का 
विचार है कि भिय ओर योग य तक पहुंचे के सष साइ ह अतः जैसा कि मेयो 0,885) 
कहा है, “एक स्वतन्च समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं” 
लोकतन्त्र के दोष 
(DEMERITS OF DEMOCRACY) 

यदि एक ओर लोकतन्त्र कें गुणों की विशदू विवेचना की गयी है तो दूसरी ओर अत्यन्त कटु शबं 
में इसकी भर्त्सना भी की जाती है। देछीरेण्ड (1211911) इसे “दुष्टों का कुछीनतनत्र' (^॥ 47110८7३८) ० 
812८६९०९7५5) कहते हैं और ठुडोबिती (५५०४/८) कहते हैं कि “प्रजातन्त्र मृत्यु की ओर ले जाता है” 
प्रजातन्त्र की आलोचना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित तको का प्रयोग किया जाता है : : 

(1) गुण की अपेक्षा संख्या को महत्व-लोकतन्त्रीय शासन इस सिद्धान्त पर आधारित होता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मत प्रास नहीं 
होना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इस प्रकार लोकतन्त्र में गुण की 

अपेक्षा संख्या पर अधिक वल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि कार्लायल ने कहा है, “विश्व में एक 
योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख ब्यक्ति होते हैं, अतः सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम 
मूर्खो की सरकार की स्थापना होता है!” 

(2) दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव--वर्तमान समय के प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र के संचालन के लिए 
राजनीतिक दल एक अनिवार्य आवश्यकता होती है किन्तु ये राजनीतिक दछ अपने व्यवहार से लोकतत्र 
को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतया राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम 
के आधार पर किया जाता है, किन्तु व्यवहार में ये राजनीतिक दल 'येनकेन प्रकारेण' शासन शक्ति प्राप्त करना 
ही अपना लक्ष्य निश्चित कर छेते हैं। यें राजनीतिक दल धूर्त नेताओं की स्वार्थसिद्धि के अखाड़े बन जाते है 
चुनाव के समय तो इन राजनीतिक दों के विषैले प्रचार के कारण सम्पूर्ण वातावरण ही विषाक्त हो जाता 
है। ये राजनीतिक दछ जनता के प्रतिनिधियों के विचार स्वातत्र्य का भी अन्त कर देते हैं। 

63) सार्वजनिक धन और समय का अपब्यप-छोकतन्त्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता 
है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, छोकतन्त्रीय विधानसभाओं की लम्बी और 
जटिल प्रक्रिया के कारण उन कानूनों के निर्माण में वर्षो छग जाते हैं और अनेक वार तो कानून पारित होने | 
>> य हैं। राइल ने छोकतन्त्र की तुलना एक ऐसी समिति से की है जिसके 
लोकतन्त्र के दोष, द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति 

(1) गुण की अपेक्षा संख्या को महत्व | एक दिन में कर सकता है। इसके अतिरिक्त, चुनाव के समय 
(2) दल प्रणाली का अहितकर प्रभाब | वहुत वडी संख्या में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, 
(3) सार्वजनिक धन और समय का | मतदाता सूचियां तैयार करवाने और उन्हें प्रकाशित करवाने में 

अपव्यय हुत अधिक धन तथा समय का व्यय होता है। 

(4) अयोग्यता की पूजा--आलोचकों के अनुसार, जिस 
प्रकार चिकित्सा, भवन निर्माण तथा शिक्षण का कार्य एक कर्ण 
है, उसी प्रकार शासन का कार्य भी वहुत अधिक महत्वपूर्ण कल 
है और इस कार्य को विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, 


लेकिन ठोकतन्न में ऐसे व्यक्तियों के हाथों में शासन शक्ति आ 

जाती है जो शासन की कळा से नितान्त अनभिज्ञ होते. है 

न्यायाधीश जेम्स स्टीफेन के अनुसार, “एक महान्‌ देश का अणे 
(11) मतदाताओं की उदासीनता प्रकार से शासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्चतम योग्यता 
(12) पेशेवर राजनीतिज्ञो का विकास | के निस्तर एवं स्वतन्त्र प्रयोग की आवश्यकता होती है, ऐकि 
(13) युद्ध और संकट के समय निर्बल | लोकतन्त्र अज्ञानी, अयोग्य क्री सरकार 
(14) सच्चा लोकत स ie ल हेकी्े!इसे त्य अनभिज्ञतम और 


1  अयोग्यतम व्यक्तियों को सरकार कहा ही 


सरकार के प्रकार तथा आधुरि 
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(5) भ्रट शासन-म्यवस्था-व्यवहार में लोकतनत्रीय शासन बहुत अधिक भ्रष्ट भी होता है। व्यवहार में 
` शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छानुसार ही किया जाता है और ऐसा देखा जाता है कि निर्वाचन 
में लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं, उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाये जाते हैं। 
जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता प्राप्त करने हेतु अनेक अनुचित कार्य करते हैं। कई देशों में चुनावों में 
हारःजीत का फैसला धनवळ व वाहुवळ के द्वारा होता है। धन की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दळ पूंजीवादियों 
व उद्योगपतियों से साठगांठ करते हैं तथा भ्रष्टाचार की राजनीति का आधार तैयार करते हैं| ब्राइस ने 'राजनीति 
में धन का ब' (The Money Power in Politics) शीर्षक वाले अध्याय में कहा है कि “ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं कि निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधिकारियों तक ने धन के लोभ के 
सामने सिर झुका दिया।” 002 

(6) धनवानों का शासन--लोकतन्त्र को समानता पर आधारित शासन कहा जाता है, किन्तु व्यवहार 
में ऐसा नहीं है। लोकतन्त्र में चुनाव के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है और वर्तमान समय में चुनाव 
कार्य इतना अधिक व्ययसाध्य हो गया है कि एक योग्य, किन्तु निर्धन व्यक्ति चुनाव में विजय प्राप्त करने की 
` कल्पना ही नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जब अधिकतर धनी व्यक्ति ही विधानसभाओं के लिए निर्वाचित 
होते हैं तो वे अपने वर्ग विशेष के हित साधन के लिए कानून का निर्माण करते हैं। प्रेस जैसे लोकमत निर्माण 
के साधनों पर भी धनी व्यक्तियों का ही अधिकार होता है। इस प्रकार व्यवहार में लोकतन्त्र धनवानों का ही 
शासन होता है। भं - 

(7) अनुत्तरदायी शासन-उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की धारणा प्रजातन्त्र की विशेषता मानी जाती है, 
परन्तु वास्तव में. यह धारणा कोरी कल्पना है। सवके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ है-किसी के प्रति 
उत्तरदायी न होना, और प्रजातन्त्र में शासक अपने उत्तरदायित्व को एक-दूसरे पर टाल देते हैं। हर्नशा. के 
शब्दों में, “लोकतन्त्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम और पागठ़पन के , 
, प्रदर्शन की ओर होती है, जिन्हें उसका कोई सदस्य व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न नहीं देख 

(8) सर्वतोन्मुखी उन्नति की संभावना नगण्य--राजतन्त्र और कुछीनतत्त्र में सामान्यतया शासक वर्ग 
साहित्य, कला.और संगीत का प्रेमी होता है और शासक वर्ग का आश्रय पाकर साहित्यकार, कछाकार और 
विद्वान निश्चिततापूर्वक अपने कार्या में लगे रह सकते हैं, लेकिन छोकतन्त्र में समस्त ध्यान राजनीति पर ही 
केन्द्रित हो जाने के कारण साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र मे उदासीनता व्याप्त हो जाती है। विद्वानों को अपने 
क्षेत्रों में समुचित आदर न मिलने से उन्हें अपने कार्य में न आखात नहीं मिलता और मानव जीवन का 
सर्वतोन्मुखी विकास नहीं हो पाता है। सर हेनरी मेन के शब्दों मं, “लोकतन्त्र साहित्य, कला और विज्ञान तथा 
जीवन के विभिन्न पक्षों की उन्नति के लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त है।” ली बान और वर्क के द्वारा भी ऐसा ही 

गया 
कय का दम्भ--यह कहना विल्कुळ गलत है कि छोकतन्त्रं शासन में लाता को 
"राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। निर्वाचन के समय मतदाताओं के सम्मुख समस्याओं को 
अत्यन्त विकृत रूप में पेश किया जाता है, जिनसे जनता को भ्रमालक शिक्षा ही प्राप्त होती है। नितान्त 
्रमपूर्ण राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होने से तो यही अच्छा है कि राजनीतिक शिक्षा प्राप्त ही न हो। . पा 

(10) उत्तेजना की प्रबढता-लोकतनत्रामक सरकार का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि इसमें प्राय: 
झोग तर्क और विवेक को ताक में रख देते हैं जिसके परिणाम बहुत अधिक भयानक होते हैं। इसीलिए ठी 
बान ने कहा है “छोकप्रिय सरका उत्तेजना के हिडे में झूलती रहती है और प्रायः भीड़ की सरकार वन जाती 
ही?! राजनीतिक दल जनता को जातिगत, धार्मिक या क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर वोट वैंक की राजनीति 


पहुंचाते हैं। 
करते i सि प दो रचता ना मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन, 


व्यवहार में सामान्य मतदाताओं की उदासीनता ही सर्वत्र देखने में आती है। मतदाताओं को बार-वार प्रेरित 


1 PoP goverment is too much swayed by emotionalism and tends to become government by 
crowds.” ६ 


—Le Bani 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बास वा याया यी से की किए निकालने ली undation ऱ्या (910 &(23 कए न 
करने व दलों और उम्मीदवारों द्वारा उन्हें उनके घर 3 से मत देन के ए निकालने पर भी 
सामान्यतया लगभग 50 प्रतिशत मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में लोकतच 
के अन्तर्गत जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। व्यवहारवादी लेखक रॉबर्ट ए. डहळ लिखते 
हैं कि “चुनावों से हमारी अपेक्षा यह होती है कि क pe विषयों में “बहुमत की इच्छा' अथवा “वरीयता 
का पता लग सकेगा! पर चुनावों में ऐसा बहुत कम 8४ 

(12) पेशेवर es का कसत करत में यह आशा की जाती है कि योग्य और ईमानदार 
व्यक्ति राजनीति में भाग लेंगे, लेकिन व्यवहार में स्थिति विपरीत ही होती है। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति 

* अपनी रोजी-रोटी कमाने में लगे रहते हैं और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। दूसरी ओर जो 
व्यक्ति किसी भी व्यापार, शिल्प या पेशे को ईमानदारी और योग्यता के साथ नहीं कर पाते वे.राजनीति को 
ही अपना घन्धा बना ठेते हैं और भ्रष्ट साधनों के आधार पर अधिक-से-अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने की कोशिश 
करते हैं। भारत तथा अनेक देशों में इस प्रकार की प्रवृत्ति विशेषतया देखी गयी है। 

(13) युद्ध और संकट के समय निर्वह--लोकतन्त्रीय सरकारें प्रायः युद्ध और संकट के समय निर्वह 
सिद्ध होती हैं, क्योंकि इन अवसरों पर वहुत अधिक शीप्रतापूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और 
लोकतन्त्र ऐसी गति का परिचय नहीं दे पाता। वास्तव में, “सत्ता के एकीकरण' के स्थान पर “सत्ता का फैलाब' 
होने के कारण लोकतन्त्र संकट का दृढ़ता के साथ मुकावला करने में असफल रहता है। 

(14) सच्चा छोकतन्त्र सम्भव नही-इन सवके अतिरिक्त सिद्धान्त रूप में लोकतन्त्र चाहे कितना ही 
श्रेष्ठ क्यों न हो, व्यवहार में सच्चा लोकतन्त्र सम्भव ही नहीं है। व्यवहार में लोकतन्त्र के नाम पर या 
तो स का निरंकुश शासन' स्थापित हो जाता है या यह 'गिने-चुने नेताओं के शासन” में बदल ! 
जाता है। 

लोकतन्त्र त्याज्य अथवा स्वीकार्य 

लोकतन्त्र की जो विविध प्रकार से आठ़ोचनाएं की गयी हैं उनमें अधिकांश बुराइयां लोकतन्त्र की न 
होकर उन व्यक्तियों की हैं जिनके दारा लोकतन्त्रीय मेळ न 
ठीक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाय और उनकी नैतिक उन्नति के लिए प्रयल किये जायें, तो 
लोकतन्त्र के अधिकांश दोषों को सरलता से दूर किया जा सकता है। जहां तक लोकतन्त्र का सम्बन्ध है 
लोकतन्त्र ने मानवीय दोषों को कम ही किया है, उनमें वृद्धि नहीं की है। लावेल ने ठीक ही कहा है कि 
“कोई भी शासन-व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण नहीं है।” 9 

इसके अतिरिक्त, कोई भी ऐसी शासन-ब्यवेस्था नहीं है जिसे लोकतन्त्र से श्रेष्ठ कहा जा सके और छोकतन्र 


इन्हीं सव वातों पर विचार करने के वाद मिल ने अपने प्रभावपूर्ण शब्दों में “लोकतन्त्र 
में दी जाने वाली युक्तियों में जो कुछ भी आधार प्रतीत हुआ, उसको Fe ला 
ही निश्चय किया। वस्तुतः प्रजातन्त्र के अधिकांश दोष लोकतान्त्रिक 
- लगन व्यक्तियों के दोप हैं। इन दोषों में सुधारकर लोकतन्त्र को 
वर्तमान युग में अन्य शासन व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ व्यवस्था है।” 
लोकतन्त्र की सफलता हेतु आवश्यकताएं 
छोकतन्त्रामक शासन-व्यवस्था के जिन दोषों का है ं 
होकर उन व्यक्तियों के हैं जिनके माध्यम से कव चळ न खव डोळा 


सफल वनाया जा सकता है। लोकतन्त्र, 


(1) शिक्षित एवं जागरूक जनता--लोकतन्त्रीय आवश्यकताएं वतायी जा सकती हैं : ; 
एवं सजग जनता ल हीत केलया पु आता प्र नी यासन होता है। अतः शिक्षित 


1 यह ठीक ही कहा गया 
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कि “सतत जागरूकता ही लोकतन्न का मूल्य है।”' लोकतन्त्र की सफलता के लिए साधारण जनता में इतनी 
सहज बुद्धि होनी चाहिए कि वे वुद्धिमत्ता से देश की आवश्यकताएं समझ सकें, प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
कर सके और अपने अधिकारों का उपभोग तथा कर्तव्यों का पालन कर सकें। सहज बुद्धि एवं: स्वतन्त्र 
विवेक-शक्तिसम्पन्न नागरिक ही लोकतन्त्र के आधार बन सकते हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में, “प्रजातन्त्र ऐसा 
राज्य नहीं होता, जिसमें जनता भेड़ों के समान कार्य करे, इसमें जनता को जागरूक रहना होता ही” . 


(2) नागरिकों का नैतिक उत्यान-हर्नर्शा ने लिखा है कि 
“होकतन्बात्मक सिद्धान्त का रूप अनिवार्यः धार्मिक होता है” | लोकतन्ज्र की सफलता 
इसका तार्य यही है कि छोकतन्त्र नागरिकों की नैतिकता और हेतु आवश्यकताएं 


(1) शिक्षित एवं जागरूक जनता 


चरित्रशीलता पर आधारित होता है। नागरिकों को नैतिक दृष्टि (2) "नागरिकों का नैतिक उत्थान 


से उच्च और ईमानदार होना चाहिए, उनमें परमार्थ एवं 
कर्तव्यपरायणता की भावना होनी चाहिए। यदि किसी राज्य के 
नागरिक अपने मताधिकार का दवाव या लोभ के वशीभूत होकर 
प्रयोग करते हैं या जनता के प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाते हैं तो 
छोकतन्त्रीय शासन कभी भी सफल नहीं हो सकता। 
(3) आर्थिक समानता--समानता की घोषणा मात्र कर देने 
से ही राजनीतिक समानता स्थापित नहीं हो जाती, व्यवहार में 
. राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए आर्थिक समानता एक 
पूर्व आवश्यकता है और कोल के शब्दों में कहा जा सकता है 
कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता एक भ्रम 
मात्र है”. 
एक निर्धन व्यक्ति का सम्पूर्ण ध्यान, शक्ति और नैतिकता 
गने तक ही सीमित हो जाता है, वा bu म ती 
र आत्मविश्वास के अभाव में निर्धन व वर्ग के अ 
प्रभाव में आ जाता है। इस प्रकार लोकतन्त्र की सफलता के लिए Pe क 
आर्थिक समानता आवश्यक है। आर्थिक समानता का तात्पर्य समान वेतन या पुरस्कार नहीं है, वरन्‌ इसका 
तात्य केवल यही है कि धन सम्बन्धी असमानता को ह सीमा तक दूर कर दिया जाय, 
सभी और अर्थ सम्बन्धी ॥ ः 
bpd ors में शासन विचार द्वारा होता है और विभिन्न मतों की आलोचना 
. इसकी आला होती है। अतः लोकतन्त्र की सफलता के लिए व्यक्तियों को विचार व्यक्त करने और युक्तियुक्त 
आलोचना करने की पूरी-पूर स्वतन्त्रता होनी चाहिए। समाचार-पत्रों और साहित्य के प्रकाशन पर साधारणतया 
किसी भी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों को सभाओं और संगठनों द्वारा अपने विचारों के 
प्रचार की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए लोकतृन्त्रीय शासन में लोकमत ही शासन को नियन्त्रण में रख 
सकता है, अतः लोकमत के विकास हेतु नागरिकों को नागरिक स्वतन्त्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। नागरिक 
स्वतन्नताओं की रक्षा हेतु यह भी आवश्यक है कि स्वतत्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था हो। 
राइस के अनुसार यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो कितना अन्धेरा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा 
सकती.है। 


परम्पराएं-सामान्य व्यक्ति लिखित संविधान के द्वारा सरकार के 
सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः लोकतन्त्र की रक्षा के लिए ._ 
है। लोकतन्त्र की सफलता के छिए ठोकतान्त्रिक परम्पराओं का 

और स्विट्जरलैण्ड में लोकतन्त्र की सफलता का श्रेय वहां.की 


दल 
(9) बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व 
(10) स्वतन्त्र प्रेस टॅ 
(11) समाज में एकता की भावना 
(12) योग्य और निष्पक्ष नागरिक 


(5) लिखित संविधान और प्रजातान्त्रिक 

रूप, अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का सरळत 
संविधान आवश्यक कहा जा सकता 

पाछन भी आवश्यक है। इंग्लैण्ड, अमरीका 


ग —D. Phillis 
1 “Eternal vigilance is the price of democracy. | the public is to be alert.” 
2 “Democracy is not a state in which people act a Boop} in Pe —Mahatma Gandhi 
ic equality isa mere myth.” —@.D.H. Cole, 


lit ~ economic eq 
3 “Political ०५०६४१0१४0 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क ० पा बट कसा पय 1 1" 
28 राजनीतिक परओं को ही है। ब्रिटेन में विरोधी राजगोतिक देल की सि, दल-वदळ कले प्‌ 
पदत्याग और छाया मन्त्रिमण्डल के रूप में इस प्रकार की अनेक पर्पराएं विद्यमान हैं। 

(6) समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था-सामाजिक व्यवस्था न्याय और समानता.पर आधाति 
होनी चाहिए और समाज के अन्तर्गत जन्म, जाति, रंग, धर्म, सम्प्रदाय, आदि के भेदभाव के विना प्रह्ये 
व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान महत्व दिया जाना चाहिए। न क्ल ; 

(7) स्थानीय खशासन--एल्केड स्मिथ ने ठीक ही लिखा है कि “प्रजातन्त्र के सभी रोगों का निदान अप 
प्रजातन्त्र दारा ही सम्भव है" अतः लोकतन्त्र की सफलता के लिए स्थानीय क्षेत्रों में लोकतन्त्र की स्थापना क 
जानी चाहिए, जिनका दूसरा नाम ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन जनता में सार्वजनिक क्षेत्र ढे 
प्रति रुचि उत्पन्न करता है और सामान्य जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों दोनों को ही सार्वजनिक शिक्ष 
प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ब्राइंस के शब्दों में, “'होकतन्त्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और ठोकत 
की सफलता की सबसे बड़ी गारण्टी स्थानीय स्वशासन का चलन है।” लोकतन्त्र में स्थानीय स्वशासन का महत 
बताते हुए छास्की तो यहां तक कहते. हैं कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यता के लिए स्थानीय संस्याओं ढे 
कार्य का अनुभव एक अनिवार्य योग्यता निश्चित कर दी जानी चाहिए। ६ 

(8) स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दर्ल-वर्ह्ममान समय का प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र राजनीतिक दलों के 

` माध्यम से ही कार्य करता है। छोकतनत्रं क्री सफूलत्ता' के, डिए आवश्यक है कि राजत्तीतिक दल आर्थिक 
राजनीतिक कार्यक्रम पर ही आक्षरित्र होने चाहिए और इनका गेठन धर्म, जाति, भाषा या प्रान्तीय भेदों के 
आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लोकतन्त्र कें हित में यह भी जरूरी हैं कि इन राजनीतिक 
दलों की संख्या कम ही होनी चाहिए और ये-राजनीतिक दल बहुत अधिक अच्छे प्रकार से संगठित होने | 
` चाहिए। इंग्लैण्ड और अमरीका में प्रजात॒न्त्रं की सफलता का एक वड़ा कारण उन देशों के स्वस्थ एवं सुदु 
राजनीतिक दल ही हैं। सुदृढ़ राजनीतिक-कों के विकास हेतु यहे परम आवश्यक है कि उनमें आन्तरि 
लोकतन्त्र भी विद्यमान हो उससे व्यक्तिं पूजा, परिवारवाद तया संरक्षणवाद के महत्व को कम किया ज 


सकता है। ४ ° ae gE Re >. 

. (9) बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व--छोकतन्त्र.की सफलता के लिए बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व भी निंतात 

ऱ्य है का दा में उचित निर्णय-शक्ति; साहस, अच्छी योग्यता, विशिष्ट आरम्भक शर्ति 

. व चारित्रिक गुणों का समावेश होना चाहिएँ यदि इन शुद्ध गुणों वाले नेताओं के हाथ में राज्य की बागडे! 
हो तो लोकतन्न अवृश्यमेव सफलं होगा] « ` 9 डा मी डकर हा 

0 स्वतन्त्र प्रेस--छोकतन्त्र की सफंलता के लिए स्वस्थ लोकमत नितान्त आवश्यक है और लोकमा 

के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति में प्रेस अर्थात्‌ समाचार-पत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप से भाग सेते है 


समाचार-पत्र यहं कार्य उसी समय ठीक प्रकार से कर सकते हैं, जवकि प्रेस स्वतन्त्र हों। समाचार-पत्र योग, 
निष्पक्ष तया स्वतन्त्र हाथों में होने चाहिए तथा उन क्र 
Fs पर शासन, किसी वर्ग विशेष या किसी दल विशेष 


(11) समाज में एकता की भावना-छोकतन्त्रीय शासन की सफलता के लिए जनता में आधारभूत ए 
की भावना विद्यमान होनी चाहिए, जिससे वह पारस्परिक सहयोग के आधार पर सामुदायिक जीवन 
क जिस राज्य की जनता मापागत, जातिगत और प्रान्तीय भेदों को बहुत अधिक महत्व देती है, | 
लोकतन्त्र सफल नहीं हा सकता। प्रत्येक राष्ट्र में इस प्रकार के भेद विद्यमान होते हैं, पर इस प्रकार द 
भेदों को राजनीतिक क्षेत्र में विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। 

(2) च ओर तिघ नीक तोन त में भी जनता के प्रतिनिधि केवल नीति का निर 

गरिक सेवाओं 
अ सदस्य योग्य, निष्पक्ष और कार्यकुशल हों, तो प क का प प है 
सम्भव हो सकता है। लोकतन्त्र I 
प वास्तव में, लोकतन्त्र की सफलता के हिए योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं 
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(13) विश्वशान्ति की स्थापना--प्रजातत्र की सफलता के हिए विश्वशान्ति की स्थापना अत्यन्त आवश्यक 
है, क्योकि युद्ध के समय प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया को छोड़कर स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति अपना ली जाती है। 
विश्व शान्ति व सुरक्षा के खतरे ऐसे संकेत को जन्म देते है जिनसे तानाशाही. प्रवृत्तियो का जन्म होता है! 
इटली तथा जर्मनी में तानांशाही व्यवस्था की जड़े प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामों में निहित थीं। 

यदि उपर्युक्त बातें पूरी हो जाती हैं तो प्रचण्ड वायु के झोके भी लोकतन्त्र को नहीं हिला पायेंगे; किन्तु 
ये बातें पूरी नहीं होतीं तो लोकतन्त्र के भारी पांव गहरे दरूदल में धंस जायेंगे ' 

भारत में प्रजातन्त्र : 

` स्वतन्त्रता प्राप्त होने के कुछ समय पूर्व ही भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की गयी थी, जिसने 
26 नवम्बर, 1949 की संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण किया और 26 जनवरी, 1950 से यह संविधान लागू 
किया गया। संविधान द्वारा भारत में एक प्रजातन्त्रामक गणराज्य की स्थापना की गयी और प्रजातन्त्र के - 
आधारभूत सिद्धान्त 'वयस्क मताधिकार' को स्वीकार किया गया। संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की 
स्थापना की गयी और नागरिकों को शासन के हस्तक्षेप से स्वतन्त्र रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किये गये। 
व्यवहार में भी भारतीय नागरिक इन स्वतन्त्रताओं का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि भारतीय संविधान आदर्श रूप में एक लोकतन्त्रात्मक संविधान है। , ; 

संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अन्दर व वाहर, भारत व विदेशों में भारतीय जनता की 

राजनीतिक जागरूकता के प्रति बहुत अधिक शंका व्यक्त की गयी थी; लेकिन अब तक जिस शान्तिपूर्ण ढंग 
से प्रह आम चुनाव सम्पन्न हुए हैं तथा भारत की अशिक्षित जनता ने अब तक जिस विवेकं के आधार पर - 
लोकतन्त्र के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया और अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया है उसके 
आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय नागरिक एक प्रजातन्त्रात्मक देश के सुयोग्य नागरिकों के समान 
आचरण कर सकते हैं और उन्होंने इसी रूप में आचरण किया है। 
भारतीय जनता 1950 से लेकर अव तक निरन्तर अपनी राजनीतिक जागरूकता और परिपक्वता तथा 

लोकतन्त्र के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे चुकी है। मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में उसके द्वारा 
अधिनायकवाद की ओर वढ़ती हुई प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए लोकतन्त्र का समर्थन किया गया। 

जनता शासन से उनके जीवन को प्रभावित करने वाळी ठोस उपलव्धियां चाहती है। इस प्रकार भारत 
पहला विकासशील देश है, जिसमें मतपेटी के आधार परं अव तक 9 वार (1977, 1980, 1989, 1991, 
1996, 1998, 1999, 2004 तथा 2009) में सत्त. परिवर्तन हो चुका है। अव भारत विश्व के अन्तर्गत 
खोकतान्रिक प्रणाली का सर्वाधिक सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाले देशों की श्रेणी में आ गया है। 1985 में 
लोकतन्त्र की दिशा में एक श्रेष्ठ कार्य 'दळ-बदलू पर कानूनी रोक' (52वें संवैधानिक संशोधन) के रूप में सम्पन्न 
हुआ था। इस कानून में कुछ कमियां अनुभव की गईं। इन कमियों को दूर करते हुए 91वें संवैधानिक संशोधन 
2003 ई. के आधार पर दळूवदळ पर पूर्णतया कानूनी रोक लगा-दी गई है। यह लोकतन्त्र की दिशा में 
निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कार्य है। इसी अ में ह की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष 

ए युवा वर्ग में के भाव को अपनाया गांवों मे 

<: आत जैसे देश जि सया का मूलाधार गांवों का विकास और गांवों में सय से चली 
आ रही पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़.करना ही हो सकता है। अतः मते TA र पंचायती 
राज' की व्यवस्था को अपनाया गया तथा इसके उपरान्त 'पंचायती राज' और शहरी hes म 
व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए 1993 ई. में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अ पा 
किया गया। स्थानीय स्वशासन लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मूलाधार होता है, अतः आशा की जा सकती है कि 
सुदृढ़ स्थानीय स्वशासन. की यह व्यवस्था भारत को लोकतान्त्रिक व्यवस्था की क म सक 
होगी। लोकतन्त्र का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों का विकास होता है, इस ss र तथ्य म र 
वर्गो की महिलाओं को पंचायती राज सा औल सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह बहुत दूरगामी 
स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। लोकतन्त्र और साम [य की दू! हुत दूर्‌ 
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प्रभाव वाढा कदम है। इसके साथ ही 86वें संवैधानिक, संशोधन (2002) के आधार अब शिक्षा को नागरिक 
का मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। इस संवैधानिक संशोधन के अनुसार 'राज्य 6 हे लेकर 14 झर 
तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तया अनिवार्य शिक्षा देने को बाध्य होगा” तथा इसे कार्यरूप में परिणत का 
के लिए कानून बनाकर व्यवस्था की जाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर 'सर्व शिक्ष 
आभियान' चलाया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रसंग में 2005 ई. में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। प्रक, 
शासन के काम-काज में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा शासन को जनता की ओर उमुषद 
करने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया है। द्वितीय, "र्र 
ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005' के रूप में आर्थिक सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाया गया 
ह, जिसके अनुसार देश की ग्रामीण जनसंख्या (प्रत्येक परिवार में एक सदस्य) को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन 
के रोजगार की गारण्टी दी गई है। प्रारंभ में देश के 200 जिलों में इसे लागू किया गया वर्तमान में इस 
योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अक्टूवर 2009 में इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कर दिया गया। 
लेकिन इन सबका तात्पर्य यह नहीं है कि हमने एक पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना कर ठी है। भारतीय 
प्रजातन्त्र के मार्ग में निश्चित रूप से कुछ वाधाएं हैं। लगभग 60 वर्षो के समय में विविध राजनीतिक दर्गे 
द्वारा वार-वार और ऊंचे स्वरों में “समाजबादी ढांचे के समाज' (Socialistic Pattern of 5००९9) य 
“आर्थिक-सामाजिक न्याय' की स्थापना की घोषणा करने पर भी आर्थिक न्याय की दिशा में नहीं के वरावा 
ही प्रगति हुई। जैसा कि बी. के. नेहरू ने कहा है, “विश्व के कम विकसित देशों के स्तर से भी यदि आका 
जाय, तो भारत सर्वाधिक निर्धन देशों की श्रेणी में आता है।'' शिक्षित वेरोजगारों की संख्या भारतीय प्रजातन्र 
के लिए एक नवीन संकट के रूप में वढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारों का यह समूह भारतीय प्रजातन्त्र के 
लिए 2 से वहुत मु घातक है। शिक्षा के क्षेत्र मे हमने शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत भले ही 
कुछ वढ़ा लिया हो, परन्तु यह शिक्षा न तो रोजगार की ओर उन्मुख है 
से विचार करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न किया जा सका है। अं कक | 
दलीय व्यवस्था की दृष्टि से 1996-2009 ई. के वर्षों में स्थिति जितनी असन्तोषजनक है, वैसी पहले 
कभी नहीं थी। भारत की जनता चुनावों में सदैव ही स्पष्ट जनादेश देना चाहती है, लेकिन इस राजनीतिक 
स्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। कहना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी संकीर्णताओं के 
आधार पर जनता जनार्दन और उसके विवेक को पराजित कर दिया। 1996 से छेकर अब तक अर्थात्‌ 11वीं, 
] 2वीं, 1 3वीं, 14वीं और 15वीं छोकसभा में कोई राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सका, गठबंधन 
सरकारों का गठन हुआ तथा इन गठवंधन संस्कारों ने दवाव-प्रति दवाव की' स्थितियों में ही कार्य किया है 
भारत में लोकतान्त्रिक और संसदीय परम्पराओं का सामान्यतया अभाव है और इसी कारण राष्ट्रपति 
एवं राज्यपाल, आदि पदधारी व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध में भी निरन्तर विवाद उत्पन्न होते रहते है जे 
स्वस्थ लोकतनतर का परिचय नहीं देते। हड़ताल, भूख हड़ताल, प्रदर्शन और आन्दोलनों की प्रवृत्तियां भ 
समय-समय पर बहुत अधिक प्रव हो उठती हैं जिन्हे संयमित किया जाना नितान्त है। साम्रदायिक 
तनाव तथा उग्र क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां भी समय-समय पर उत्पातों को जन्म देती क 
मारत के कुछ राज्यों और देश के अन्य अनेक भागों में शान्ति और 


की एकता के लिए चुनौती तथा पड़ोसी राज्य 
का नया कारण वन गये हैं| चिंता की वात अ तात आतंकवाद भारतीय लोकतन्त्र के लिए संकट 


लगे हैं। यह स्थिति छोकतन्त्र के भविष्य के लिए उचित नहीं है। वर्ष 2009 में भ्रष्टाचार के गम्भीर 
किसी मे यो, सकते हैं कि भारतीय जनता होकतत्ीय Oi वे 
शासक वर्षे डासछोकता्रकीनसाचहेन फु ही drone 


सवसे वड़ा प्रमाण यह है कि जहां हमारे पड़ोसी देशों में तथा अफ्रीका के अन्य देशों में लोकतन्त्र का जीवन 
क्षणिक रहा है तथा वे तानाशाही के गर्त में जाते रहे हैं, वहीं पिछले 60 वर्षों से भारत में प्रजातन्त्र, कुछ 
कमजोरियो के साथ, प्रौढ़ता को प्राप्त करता रहा है। . 


लट ६०. /> (9 ee 
डो चि >) आ 


प्रश्‍न 


` दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का; उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 


अरस्तू के राज्यों के वर्गीकरण का परीक्षण कीजिए। 
अधिनायकतन्त्र या तानाशाही से आप कया समझते हैं? तानाशाही के गुण-दोषों.का वर्णन कीजिए। 
लोकतन्त्र से आप क्या समझते हैं? लोकतन्त्र के भेद वताइए। 


. लोकतन्त्र के गुण व दोषों की समीक्षा कीजिए। यह अधिनायकतन्त्र से क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? 


लोकतन्त्र की व्याख्या कीजिए। इसकी अन्तर्निहित समस्याओं की ओर संकेत कीजिए। 


. छोकतन्त्रीय शासन की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? भारत में ये कहां तक विद्यमान है? 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न 
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(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 


. अरस्तू के वर्गीकरण की आलोचना किन-किन आधारों पर की गई. है? 


अधिनायकवाद के कोई चार लक्षण वताइए। 
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का अर्थ बताइए। 
लोकतन्त्र के अभिजन सिद्धान्त का क्या तात्पर्य है? 


. भारत में किन्हीं चार लोकसभा चुनावों के वर्ष लिखिए। ` 
. 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? 


(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उतर 50 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 


. अरस्तू का राज्यों का वर्गीकरण दीजिए। 

. प्रजातन्त्र के पांच प्रमुख गुण लिखिए। 

. प्रजातन्त्र के पांच प्रमुख अवगुण (दोष) लिखिए। fa 

, प्रजातन्त्र की सफलता के लिए पांच आवश्यक परिस्थितियां या शर्ते लिखिए। 
1. 


प्रजातन्त्र की सफलता के लिए देश में आर्थिक समानता क्यों आवश्यक है? 


अति लघु उत्तरीय प्रश्न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) मे]. 


- प्रश्न 3. प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र की कोई एक परिभाषा 


उत्त--म्रजातन्त्र के दो भेद या रूप (1) प्रत्यक्ष मजात, 


प्रश्‍न 1. तानाशाही या अधिनायकतन्त्र का एक गुण लिखिए। 

उत्तर--संकटकाछ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। 

प्रश्न 2. तानाशाही या अधिनायकतन्त्र का एक अवगुण लिखिए। 

उत्तर: को प्रोत्साहन। > 
मुळ दीजिए। 

उत्तर लिंकन के अनुसार, “प्रजातन्न जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है | 


से हैं? 
प्रश्न 4. प्रजातन्त्र के दो भेद या रूप र तया (2) अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हैं। 


पर 3 “छोकतन्त्र शासन का वह स्वप है जिसमे रक व्यक्ति का भाग हो!” यह परिभाषा किसने लिखी है? 


उत्तर--उपर्युक्त [| 
परिभाषा ही हीही. Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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ऱ हु मः क दाता and eGangotri 
, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र किते कहते 

क समस्त जनता शासन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उस लोकतन्त्र को प्रत्यक्ष खोक 
या जनतन्त्र कहते हैं। 

. प्रश्‍न 7. अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र क्या 

उत्तर--अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र उसे कहते हैं जहां राज्य की इच्छा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा प्रकर ब 
जाती है। 

“प्रश्न 8. प्रजातन्त्र के किन्ही दो गुणों का उल्लेख कीजिए 

उत्तर-(1) सभी फो विकास के समान अवसर, (2) समानता एव स्वतन्त्रता पर आघारित। 

प्रश्‍न 9. प्रजातन्त्र या छोकतन्त्र के कोई दो दोष ठिखिए। 

उत्तर-(1) अयोग्य व्यक्तियों का शासन, (2) समय और धन का अपव्यय। 

प्रश्न-10, प्रजातन्त्र की सफलता के लिए दो आवश्यक दशाएं लिखिए 

उत्तर--(1) सुशिक्षित नागरिक, (2) देश में शान्ति और सुव्यवस्था का होना। 

- प्रश्न 11. प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का संगठित होना क्‍यों आवश्यक है? 

उत्तर--प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का संगठित होना आवश्यक है क्योकि सरकार का निर्माण और कार्य संचाल 

र राजनीतिक दलों के माध्यम से ही सम्मव है। 

प्रश्न 12. भारत में सफल प्रजातन्त्र की विद्यमान परिस्थितियों में से केवळ एक का उल्लेख कीजिए। 

उत्तर--जनता की लोकतन्त्र के प्रति निष्ठा 

प्रश्न 13. उस देश का.नाम लिखिए, जहां सरकार लोकतान्तिक है, किन्तु वह गणतन्त्रात्मक नहीं है। 

उत्त--5ूग्लैण्ड, इंग्ठण्ड में राज्य का प्रधान सम्राट उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है, इसलिए इंग्हैण 
लोकतन्त्रामक राज्य है, गणतन्त्रात्मक राज्य नहीं है। f 

प्रशन 14. लोकतन्त्र अपने सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप में किस देश में वियमान है? 

उत्तर--स्विट्जरहैण्ड मे 

प्रश्‍न 15. किन्ही दो प्रकार की आधुनिक शासन प्रणालियों के नाम लिखिए 

उत्त--राजतनत्र और गणतन्त्र। 


बहुविकल्पीय प्रश्‍न 


... निम्नहिखित प्रश्नों में चार विकत दिए गए हं उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए ट्र 
1. “शासन के स के लिए मूर्खा को टने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चळे, वही सर्वश्रेष्ठ ह" यह कस 


(अ) एेक्जेण्डर पोपका  . (व) जे. के. गेउब्रेथ का 
(स) क्रोशे का (द) गिलक्राइस्ट का 
2. राज्यों. का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया 
(अ) सुकरात -_ (ब) पेट 
(स) अरस्तू (द) एक्वीनास 
3. अरस्तू के राज्यों के वर्गीकरण में राजतन्त्र का भ्रष्ट रूप है 
(अ) कुडीनतन्त्र . (व) वर्गतन्त्र 
(स) आतत्तायीतन्त्र (द) भीइतन्त्र 
4. अरत्तू के राज्यों के वर्गीकरण में कुलीनतन्त्र का प्रष्ट रूप है 
__ (अ) वर्गतन्त्र या धनिकतन्त्र (व) वहुतनत्र या संवैधानिक तन्त्र 
(स) भीइतन्त्र (द) आततायीतत्त् 
5. अरस्तू के वर्गीकरण की किस 
en अ पर आलोचना की गई है 


(ब) प्रजातन्त्र को उचित स्थान 
ह क see (द) इनमें से सभी आधारों पर 
(अ) समाजा? लोकतत्र तलों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, वे कहलाते हैं : 


(स) मिश्रित अर्थव्यवस्था बाळे श्र aha 0017000 
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डोकतन्त्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए हो।” यह 
कथन किसका है (उ.प्र, 2010) 
(अ) डायसी का * (ब) अब्राहम लिंकन का 
(स) हेरोडोटस का (द) ब्राइस का 
“'होकतन्त्र वह शासन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है।” यह कथन किसका है 
(अ) सीले का (व) ब्राइस का ` 
(स) हेरोडोटस का (द) डायसी का 
. लोकतान्त्रिक शासन. का प्रमुख लक्षण है : 
(अ) लोक प्रभुता में विश्वास (व) राजनीतिक और नागरिक समानता 
(स) व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव (द) इनमें से सभी 
. निम्नलिखित में से कौन-सा लोकतन्त्र का गुण नहीं है : 
(अ) जनकल्याण की साधना (ब) सार्वजनिक शिक्षण 
(स) अनुत्तरदायी शासन (द) क्रान्ति से सुरक्षा 
. लोकतन्त्र को 'दुष्टों का कुलीनतन्त्र' किसने कहा है 
:(अ) टेहीरेण्ड (ब) इुडोविसी 
(स) व्राइस (द) हर्नशॉ 
. “प्रजातन्त्र मृत्यु की ओर ठे जाता है!" यह कथन किसका है 
(अ) व्राइस का (व) छुडोविसी का 
(स) टेठीरेण्ड का. (व) सर हेनरीमेन का 
. लोकतन्त्र का प्रमुख दोष है 
(अ) गुण की अपेक्षा संख्या को महत्व ... , (व) सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय 
(स) अयोग्यता की पूजा (द) इनमें से सभी ' 
. लोकतन्त्रात्मक शासन की सफलता हेतुः आवश्यक है 
(अ) शिक्षित एवं जागरूक जनता (व) आर्थिक समानता 
(स) नागरिक स्वतन्त्रताएं (द) इनमें से सभी 


. “छोकतन्त्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और लोकतन्त्रं की सफलता की सवसे वड़ी गारण्टी स्थानीय स्वशासन का 


चलन है।” यह कथन किसका है 


-(अ) ब्राइस का . (व) एल्फ्रेड स्मिथ का ; 

क विलोवी का . .' (द)गिठक्राइस्टका ` 
, - लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप में किस देश में अपनाया गया है 

(अ) भारत में ( में 

*(स) स्विटूजरछैण्ड में (द) इनमें से कोई नहीं 
. लोकतन्त्र में शासन की अन्ततः शिति किसमें नव्य 

र व 
र 2002 `. (द) संविधान में 


मन्त्रिपरिषद्‌ में 
[ , (स), 3..(स), 4. (अ), 5. (द), 6. (व), 7. (ब), 8. (अ), 9. (द), 10. (स) 
ज्य) यी र र 14. (द), 15. (अ), 16. (स), 17. (ब)॥ 
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संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन 
[PARLIAMENTARY AND PRESIDENTIAL GOVERNMENT], 


संसदात्मक के सामयिक मूल्यांकन के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी 

अवसर ० म - --डॉ. अम्बेडकर 

शासन के तीन अंग होते हैं-व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका] व्यवस्थापिका क॑ 
कार्यपालिका के सम्बन्ध के आधार पर शासन-व्यवस्थाओं का संसदात्मक व अध्यक्षात्मक रूप में वर्गीकरण किर 
जाता है। 


और कार्यपाठिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। गार्नर के अनुसार, “संसदात्मक शासन | 
प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिमष्डल अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए 
और तात्कालिक रूप में व्यवस्थापिका के प्रति और अन्तिम रूप में निर्वाचक-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती ह. 
इस शासन को मन्त्रिषष्डछात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अ 
कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर मन्त्रिमण्डल नामक एक समिति में निहित होती 
इसलिए इसे मन्त्रमण्डलात्मक शासन या केवीनेट शासन कहते हैं और कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के 
उत्तरदायी होने के कारण इसे उत्तरदायी शासन कहा जाता है। उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि व्यवस्था 
कभी भी कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करं उसे अपदस्थ कर सकती है। अतः इस र्व 
में उत्तरदायित्व की निरन्तरता विद्यमान रहती है। इस दृष्टि से यह व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन प्रणा 
अधिक लोकतान्त्रिक है। चूंकि संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वप्रथम विकास इंग्ढैण्ड में हुआ है। अतः 
“बेस्ट बिनिस्टर' मॉडळ भी कहते हैं 
संसदात्मक शासन की विशेषताएं 
(CHARACTERISTICS OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT) 
संसदात्मक शासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित कही जा सकती हैं: | 


राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित हो सकती है। प्रत्येक स्थिति में सैद्धान्तिक तौर पर वह पूर्ण शक्तिसम्पन्न i 
लेकिन व्यवहार में उसकी इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ हीर 
जाता है। . ४ र | 
न (2) व्यवस्थापिका व कार्यपाठिका में घनिष्ठ सम्बन्ध--इसके अन्तर्गत व्यवस्थापिका तथा 
एक-दूसरे से पथक्‌ न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित होती हैं। कार्यपालिका की नियुक्ति न 


होती 3 त 
मन्त्रिपरिषद्‌ होती है। नाममात्र की यह कार्यपालिका इंगहैण्ड के सम्राट की तरह वंशक्रमानुगत या मा 


में से को हे दो साती है और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के ही प्रति 
, 1 ऋष्माब्नधाछाज इन पथ था पी ११०४१०१ १ कह शत a evivdirimsmossment ofthe 87%, pl | 
Dr. Ambedkar, Constituent Asse 
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` होती है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन सम्वन्धी करती 
सभी कार्यों मे सता है न्धी कार्य ही नहीं करती, वरन्‌ कानून निर्माण से 

(3) कार्यपारिका के कार्यकाळ की अनिश्‍चितता इस Ee शासन की विशेषताएं 
शासन में कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्यकाल निश्चित | . (1). नाममात्र ` की व॑ वास्तविक 
नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर वनी कार्यपालिका का भेद 
रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त | . (2) व्यवस्थापिका च. कार्यपालिका 

होता है। में घनिष्ठ सम्बन्ध 

| (4) मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदावित्व--संसदात्मक | (3) कार्यपालिका के कार्यकाल की 
व्यवस्था का एक अन्य सिद्धान्त संसद के प्रति मन्त्रिमण्डल का डनिश्‍िचतता 
सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रशासनिक नीति निश्चित करने का | (? मिमण्डळ का सामूहिक | 
कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, 6) हा कल 
मत्निमण्डळ एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी | (6) श्रथानमन््री का नेतृत्व 
मन्त्री एक-दूसरे के निर्णय और कार्या के लिए उत्तरदायी होते 
हैं। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस 
विभाग से सम्बन्धित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना होता है। 

(5) व्यक्तिगत उत्तरदायित्य-प्रत्येक मन्त्री अपने अधीन विभाग का प्रबन्धक होता है। इस प्रकार 
र न रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी रहना 

[ है। 

(6) प्रधानमन्त्री का नेतृत्व--प्रधानमन्त्री का नेतृत्व इस पद्धति की अन्य विशेषता है और सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल 
का नेता होता है। वह मन्त्रियों की नियुक्ति करता, उनमें विभागों का वितरण करता, उनके कार्यो में सामंजस्य 
स्थापित करता, उनके विभागों का निरीक्षण करता और पदच्युत कर सकता है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल रूपी 
उन राजनीतिक खिलाड़ियों की टीम का नेता होता है, जिसके नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल राजनीतिक खेल खेळता है। 

संसदात्मक शासन के गुण 
(MERITS OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT) 

संसदात्मक शासन पद्धति के प्रमुख गुण निम्नलिखित कहे जा सकते हैं : 

(1) व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग--मानव शरीर के समान ही शासन-व्यवस्था में भी एक 
प्रकार की आंगिक एकता होती है और श्रेष्ठ प्रशासन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रशासन के इन 
अलग-अलग अंगों में सहयोग हो। संसदात्मक शासन में ही इस प्रकार का सहयोग पाया जाता है और इस 


प्रकार के के परिणामस्वरूप शासन कुशळतापूर्वक किया जा सकता है] दोनों के मध्य इस प्रकार के 
र ठ सहयोग का आधार. यह है कि सत्ताधारी दछ (कार्यपालिका) का 


संसदात्मक शासन के म व्यवस्थापिका में बहुमत होता है तथा कार्यपालिका के सदस्य 

(1) व्यवस्थापिका र | व्यवस्थापिका में से ही लिए जाते हैं। इस शासन-च्यवस्था में परस्पर 

सहयोग के द्वारा ठीक प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जा 

सकता है और उन्हें टीक प्रकार से कार्यरूप में परिणत करते हुए 
प्रशासन को जनकल्याणकारी बनाया जा सकता है। 

(2) शासन-व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी-संसदात्मक 
शासन में मन्त्रिण व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और इस रूप 
में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये मन्त्रिगण व्यवस्थापिका के माध्यम 
से उता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मन्त्री लोगों को अपने पद 

पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखकर उसके 
(70) निरंकुशता का अभाव अनुसार कार्य करना होता है और इस प्रकार शासन-व्यवस्था का 
लोकतन््रीय सिद्धान्त की रक्षा 


चाउन आवश्यक रूप से जनता के हित में होता है। 
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ब सम्भव--संसदात्मक शासन में इस वात की गुन्जाइश रहती है कि 
1 आ ळे करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन किया जा सके। उदाहरण के हरि 
आवश्यकतानुसार राजशक्ति का प्रयोग कर प मं 
प्रथम महायुद्ध के समय इंगछैण्ड ने ऐस्क्विथ के स्थान पर लॉयड जार्ज और द्वितीय महायुद्ध में चैम्वरठेन दे 
स्थान पर चर्चिल को प्रधानमन्त्री वनाया था, लेकिन अध्यक्षामक शासन में आवश्यकता के अनुसार इस प्रका 
के परिवर्तन सम्भव नहीं हैं| मे 

(4) योग्यतम, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन--संसदालक शासन-व्यवस्था में जिन सदसे 
को अपने अनुभव एवं योग्यता के आधार पर, व्यवस्थापिका, अपने राजनीतिक दळ और देश की राजनीति 
में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है, वे ही व्यक्ति मन्निपरिषद्‌ के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। व्यवस्थापिका 
के योग्य और अनुभवी सदस्य होने के कारण इन्हें शासन कार्य के आधारभूत सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान होता 
है और लोकप्रिय होने के कारण इनके दारा शासन का संचालन जन-हित के लिए ही किया जाता है। मन्तरं 
के सम्बन्ध में ये दो वातें-योग्यता एवं लोकप्रियता--अध्यक्षामक शासन प्रणाली में सम्भव नहीं होतीं! 

(5) राजनीतिक शिक्षा-संसदात्मक शासन में अध्यक्षामक शासन की अपेक्षा जनता को राजनीतिक 

शिक्षा प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना 
होती है और मन्त्रिण भी.पूर्ण योग्यता के साथ अपनी नीति और पक्ष का प्रतिपादन करते. हैं। जनता 
व्यवस्थापिका के इस कार्य-विवरण को रुचिपूर्वक पढ़ती है और सार्वजनिक समस्याओं के सम्बन्ध में ज्ञान 
प्राप्त करती है। संसदात्मक व्यवस्था का एक लाभ यह है कि इसमें राजनीतिक दल (अध्यक्षात्मक शासन के 
विपरीत) सदैव सक्रिय रहते हैं तथा जनता से अपना सक्रिय सम्वन्ध वनाए रखते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के 
कार्यकाल की अनिश्चितता होती है तथा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। 
__ (6) गत्यावरोब की आशंका कम--अध्यक्षात्रक शासन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित होने 
के कारण इसमें अनेक वार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक-दूसरे के कार्या में रुकावट डालने का प्रयल 
करती हैं और शासन में गत्यावरोध उपस्थित हो जाता है, किन्तु संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और 
कार्यपालिका वहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में परस्पर सहयोग करती रहती हैं और गत्यावरोध उत्पन्न होने की कोई 
आशंका नहीं रहती। ° 

(7) निरंकुशता का अभाव-_-संसुदात्मक शासन में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियन्त्रण रहता | 
है और यदि मन्त्री लोग मनमानी करें तो व्यवस्थापिका के द्वारा उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पास कर पदच्युत 
कर दिया जाता है! इस स्थिति के कारण शासन कभी मी निरंकुश नहीं हो पाता है। कार्यपालिका सदैव 
व्यवस्थापिका में अपना बहुमत वनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। Fr 

(8) छोकतन्चीय सिद्धान्त की रक्षा-छोकतन्त्रीय सिद्धान्तं की रक्षा वहुत अधिक सीमां तक संसदालक 
शासन में ही सम्भव है। इसके अन्तर्गत प्रशासको को सदैव जनता के सामने अपने कार्यों का उत्तर देने के | 

लिए तैयार रहना पड़ता है] इस प्रकार वास्तविक प्रभुसत्ता जनता के पास ही रहती है। 

ससदात्मक शासन के दोष | 
इस प्रकार के गुण के सादा ण PARLIAMENTARY GOVERNMENT) 
यु -साथ संसदात्मक शासन जिनमें प 

न 
दल विशेष के हाथ में । व्यवस्थापिका 
होता है, उसी राजनीतिक दल के 0 lr 


निर्व शासनः -संसदालक 
नूं शक्ति हो अज ल ष जिसके शवों में शा 


` आवश्यक निर्णय हेने में काफी समय लग जाता है और निर्णय को गुप्त रखने में 

शासन की यह निर्बळता युद्ध या अन्य संकटकालीन परिस्थितियों / हल व 
में तो असहनीय हो जाती है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका दोष 
शक्ति एक ही व्यक्ति के हाय में निहित होने के कारण शासन | (1) दलीय तानाशाही का भय 

में यह निर्बलता नहीं रहती है। E (2) निर्बल शासन. 


. 63) शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का विरोध शक्ति-पृथक्करण ४९४ ल 
लोकतन्त्र का एक मुख्य सिद्धान्त है और इस सिद्धान्त के अनुसार | (4) कार्यपालिका की अस्थिरता 
व्यवस्थापन, शासन और न्याय सम्बन्धी शक्तियां अलग-अलग | (5) अद्योग्य व्यक्तियों का शासन 
हाथों में रहनी चाहिए, लेकिन संसदात्मक पद्धति शक्ति-पृथक्करण | (6) मन्त्रिमण्डलीय तानाशाही की 


सिद्धान्त के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें शासन मन्त्रिपरिषद्‌ के 
अधीन होता है जो व्यवस्थापिका की एक समिति मात्र होती है। 
यदि किसी दल को व्यवस्थापिका में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता 
है तो कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ जाता है तथा व्यवस्थापिका 
. का प्रभाव कम होने की सम्भावना होती है, क्योंकि कार्यपाठिका 
में मनत्रीगण पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं 
(4) कार्यपारिका की अस्थिरता-इस शासन-व्यवस्या में 
कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका केः विश्वास पर निर्भर होने के कारण निश्चित नहीं होता है। कार्यकाल 
की इस अस्थिरता के कारण मन्त्रिमण्डल ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्य नहीं कर पाता है। जिस देश में 
छोटे-छोटे अनेक राजनीतिक दल हों, वहां पर तो मन्त्रिपरिषद्‌ में जल्दी-जल्दी परिवर्तन के कारण शासन 
कार्य असम्भव ही हो जाता है। 1946 से 1958 तक फ्रांस में और चतुर्थ आम चुनाव के बाद भारतीय संघ के 
विहार, हरियाणा, पंजाव, उत्तर प्रदेश, आदि राज्यों में यह वात प्रत्यक्षतः देखी गयी है। 1979 में और उसके 
वाद 1990-91 में तथा 1996-99 में भारत में केन्द्रीय स्तर पर भी राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति रही है। 
(5) अयोग्य व्यक्तियों का शासन--संसदात्मक शासन में मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण योग्यता एवं विभागीय 
ज्ञान के आधार पर नहीं किया जाता है। जनता में लोकप्रिय होना या दल का नेता होना एक बात है और 
उत्तम शासक होना दूसरी बात। संसदात्मक शासन के वे मन्त्री अनेक वार स्वयं से सम्बन्धित विभाग के 
सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रखते हैं और उसके परिणामस्वरूप शासन का संचालन अयोग्यतापूर्ण 
ढंग से किया जाता है। oo व न 
(6) मन्त्रिमण्डलीय तानाशाही की प्रवृत्ति-वर्तमान समय में संसदात्मक शासन की यह प्रवृत्ति देखने में 
आयी है कि सम्पूर्ण राजशक्ति मन्त्रिमण्डल के हाथों में केन्द्रित हो जाय और व्यवस्थापिका उसके फे हय की 
कठपुतठी वन जाय। मन्त्रिपरिषद्‌ की इस तानाशाही के परिणाम प्रजातन्त्र के हित में अच्छे नहीं होते हैं 
जव शासक दल को व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में भारी वहुमत प्राप्त होता है, तव यह स्थिति विशेष 


रूप MO 
र तयो हा में अक्षमता--कार्यपालिका के व्यवस्थापिका से सम्बन्धित होने के कारण मन्त्रियों का 
बहुत अंधिक समय व्यवस्थापिका में उपस्थित होने, वहां वाद-विवाद सुननें और स्वयं वाद-विवाद में भाग छेने 
में चला जाता है और ये मन्त्रिण शासन सम्बन्धी कार्यों पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे.पाते। 
(8) उग्र राजनीतिक दछबन्दी--अध्यक्षामक शासन में तो राजनीतिक दछ केवळ निर्वाचन के समय ही 
सक्रिय होते हैं, किन्तु संसदात्मक शासन में शक्ति प्राप्त करने की आंशा में राजनीतिक दल सदैव ही बहुत 
अधिक सक्रिय रहते ह सतार दळ और विरोधी दलों में सत्ता हथियाने के लिए सदैव आरोपशभरत्यारोप चलते 
जाता है। १३३7 
लो ल मल शहर कुंड या अय संव क 
स्थिति में है। ऐसी स्थिति में मन्त्रिपरिषद्‌ को न केवल युद्ध का संचालन या संकटकाल 
कर नह साथ ही व्यवस्थापिका में दिन-प्रतिदिन की आलोचना भी सहन करनी 
होती है और ये आलोचनाएं क्षत्िप्ररिषदर के ।कार्त पे तिप री) Collection. se 


(7) प्रशासन कार्य में अक्षमता 

(8) उग्र राजनीतिक दलबन्दी 

(9) संकटकाल के समय 
कार्यपालिका की निर्बलता 

(10) मब्निमण्डलों का बढ़ता हुआ 

आकार और दल-बदल ४ 
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मन्त्रिमण्डलों का बढ़ता हुआ आकार और दल-बदह--वर्तमान समय में संसदात्मक शासन का एक 
और दिला के बह वाळा व दल-वदल के रूप में देखा गया है। इन बड़े मन्त्रमण्डलों से एक 
ओर प्रशासनिक व्यय में वहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो दूसरी ओर शासन का उचित रूप में संचालन 
भी सम्भव नहीं हो पाता। भारत जैसे देशों में दछन्‍वदल का जो रोग देखा गया है, वह भी संसदीय शासन 
से ही सम्बद्ध है। 
अध्यक्षात्मक शासन 

जिस शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से विल्कुल अलग होता है और शासन विभाग 
का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षात्मक शासन 
कहते हैं डॉ. गार्नर के अनुसार, “अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात्‌ राज्य का अध्य 
तथा उसके मन्त्री संविधान की दृष्टि से अपनी अवधि के बारे में विधानमण्डल से स्वतन्त्र होते हैं और अपनी 
राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते है” अमरीका, व्राजील और लैटिन अमरीका के 
राज्यों में इसी प्रकार की शासन-व्यवस्था है। 

अध्यक्षात्मक शासन को विशेषताएं 
(CHARACTERISTICS OF PRESIDENTIAL GOVERNMENT) 
इस शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं : 
(1) कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित-कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के 
र लिए किया जाता है और महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकार से उसे उसके कार्यकाल के पूर्व उसके पद से नहीं हाया 
जा सकता है। 

(2) कार्यपारिका और ब्यवस्थापिका एक-दूसरे से परथक्‌-यह 
शासन-व्यवस्था मॉण्टेस्क्यू के शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त पर 
आधारित है और इसमें कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक-दूसरे 
से स्वतन्त्र रहती है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूस 
के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करतीं। 

(3) नाममात्र की और वास्तबिक कार्यपालिका अलग-अठग 
नहीं-इस शासन-व्यवस्था में संसदात्मक शासन के समान 
नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग-अळग नहीं होती 
हैं। राष्ट्रपति, जो देश का वैधानिक प्रधान होता है, व्यवहार में 
कार्यपाछिका शक्तियों का उपभोग करता है। 
(4) मन्त्रियों का राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व-अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यधि 
कार्यपालिका सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, लेकिन मतत्रीगण 
स री क उ ते न जपन को सतन पचनीतिक अलल # 

संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्थाः 

इन दोनों शासन-व्यवस्थाओं में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित हैं : आ 


(1) कार्यकाल सम्बन्धी अन्तर--संसदात्मक शासन में निश्‍चित नहीं 
और व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास अ काक त 


है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और महाभियोग के अतिरि 


पृथकू 
(3) नाममात्र की और वास्तविक 
कार्यपालिका अलग-अलग 


नहीं 
(4) मन्त्रयां का राष्ट्रपति के प्रति 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 


कार्यपालिका का नाममात्र न शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान 
वमर कळात या ह ले असे।वतशत्तियां प्राप्त होती ह, किर 


नहीं किया जा सकता है, लेकिन 


` शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान नाममात्र का प्रधान ही न मन्त्रिपरिपद 
को निपुक्त करता है और मनिपरिषद र्ण स लि प्रधान ता 1वही पद 

(3) कार्यपाछिका और व्यवस्थापिका के सम्बन्ध के विषय में अन्तर-संसदात्मक शासन में कार्यपालिका 
का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है और यह / 777) 
व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका और | _ पक व अध्यक्षात्मक 
कार्यपालिका एक-दूसरे को उसके कार्य में परामर्श, सहायता और । शासनः व्यवस्थाओं में अन्तर ' 
सक्रिय सहयोग देती रहती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक-दूसरे से स्वतन्त्र होती हैं। 
कार्यपालिका के सदस्य साधारणतया व्यवस्थापिका में उपस्थित नहीं 
हो सकते, कानून निर्माण सम्वन्धी कार्यों में भाग नहीं छे सकते हैं 
और व्यवस्थापिका द्वारा भी कार्यपालिका पर नियन्त्रण नहीं रखा 
जाता है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में सबसे प्रमुख अन्तर 
सरकार के इंन दो अंगों (व्यवस्थापिका और कार्यपालिका) के आपसी 
सम्बन्ध के विषय में ही है। 

(4) मन्त्रियो की स्थिति से सम्बन्धित अन्तर-संसदात्मक 
शासन में मन्त्रियों की स्थिति बहुत उच्च होती है। वे अपने विभाग 
के सर्वेसर्वा होते हैं और कानून-निर्माण कार्य पर भी पर्याप्त प्रभाव 
रखते हैं, किन्तु राष्ट्रपति के अधिकार के अन्तर्गत जो मन्त्रिपरिषद्‌ होती है, उसके सदस्यों की स्थिति इतनी 
उच्च नहीं होती। वे पूर्णतया राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और कानूनं निर्माण पर उनके द्वारा कोई प्रभाव नहीं 
डाला जा सकता है। 

(5) राजनीतिक दों की सक्रियता में अन्तर-अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के 
पश्चात्‌ प्रायः विरोधी दल शान्त हो जाते हैं, लेकिन संसदात्मक शासन में विरोधी दल शासक दल की प्रत्येक 
वात का विरोध करते हैं और सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं क 

(6) जनतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के आधार पर अन्तर--संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही व्यवस्थाएं 
छोकत्त्र के भेद हैं, लेकिन इस सम्वन्ध में यह कहना उचित है कि संसदीय शासन अध्यक्षात्मक शासन की 
तुलना में अधिक जनतन्त्रात्मक है। जनतन्त्र का तात्पर्य जनता की इच्छा के अनुसार शासन है और ऐसा 
केवल संसदीय शासन में ही सम्भव है क्योंकि यही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है, जिसमें वास्तविक शासक 
(मन्तरिमण्डल/ व्यवस्थापिका) जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होता है। 

अध्यक्षात्मक शासन के गुण 
(MERITS OF PRESIDENTIAL GOVERNMENT) 
अध्यक्षामक शासन के प्रमुख गुण निम्नलिखित कहे .जा 


अध्यक्षात्मक शासन के गुण 
शासन में स्थाप्रित्व - 
` असाधारण परिस्थितियों के 


हः 

(1) शासन में स्थायित्व--इस शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका 
प्रधान एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। व्यवस्थापिका 
का निर्माण भी एंक निश्चित समय के लिए होता है और इस 
अवधि के पूर्व दोनों में से किसी को नहीं हटाया जा सकता है। 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत शासन में स्थायित्व होने के कारण 
दीर्घकालीन योजनां बनाकर ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्य किये 
जा सकते हैं। ` 
.. (2) असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त -अध्यक्षात्मक . 
शासन में एक ही व्यक्ति के हाथों में समस्त शक्तियों का जो 
केड्रीकरण होता है, उसके परिणामस्वरूप संकटकाळ में यह पद्धति 
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बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। ऐसे असाधारण अवसरों पर राष्ट्रपति शीघ्र ही प्रभावशाली कार्यवाही कर संकर 
का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। 


दलबन्दी की बुराइयों कम--यद्यपि अध्यक्षामक शासन में भी प राजनीतिक दल होते ह, 
किन्तु स क यार के निर्वाचन के समय हा अधिक सक्रिय रहते हैं। कार्यपालिका प्रधान का 
निश्चित कार्यकाल होने के कारण कार्यपालिका प्रधान के चुनाव हो जाने के वाद दलवन्दी की भावना प्रकर 
होने के विशेष अवसर नहीं रहते! निर्वाचन हो जाने पर राष्ट्रपति दलबन्दी की भावना से पृथक्‌ होकर शान 
कर सकता है। ऐसा इसलिए सम्भव है कि अध्यक्षामक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्‍चित 
होता है। अतः मध्यावधि चुनाव की सम्भावना नहीं होती। इसीलिए राजनीतिक हल चुनाव के वाद निष 
हो जाते हैं तथा दलगत राजनीति की विसंगतियों की सम्भावना कम हो जाती है। इस प्रकार अध्यक्षासक 
शासन में संसदामक शासन की अपेक्षा दल्वऱ्दी की बुराइयां कम हो जाती हैं। “ ड 

(4) प्रशासन में एकता--इस शासन-व्यवस्था में सम्पूर्ण शासन शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है 
और इस व्यक्ति के कार्यों को व्यवस्थापिका की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रशासनिक एकत 
के परिणामस्वरूप शासन वहुत अधिक शक्तिशाली रूप में कार्य कर सकता है। 

(5) शासन में कुशल्ता-अध्यक्षामक शासन में कार्यपाछिका व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होने के कारण 
अधिक साहस और स्वतन्त्रता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकती है। मन्त्री लोगों को व्यवस्थापिका के कायो 
में भाग लेने और लोकप्रिय होने के लिए समय खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए वे अपनी समस्त-शक्ति आ 
समय का उपयोग अपने शासन कार्य में कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न(बिषयों के विशेषज्ञों को 
मन्त्री पद पर नियुक्त कर प्रशासनिक कार्य में अधिक कुशलता छायी जा सकती है! 

(6) शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का पालन--यह शासन पद्धति लोकतन्त्र के उस सिद्धान्त के अधिक 
अनुकूल है, जिसे शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एकदूसो 
से स्वतन्त्र रहती हैं। 

__ (7) बहुदलीय प्रणाली के लिए अत्यन्त उपयुक्त-जिस देश में वहुदलीय प्रणाली हो, वहां संसदीय पद्धत 
में सरकार वहुत जल्दी-जल्दी वदती रहती है और छोकतन्त्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता। बहुदहीब 
प्रणाली में तो लोकतन्त्रीय शासन का अध्यक्षात्मक रूप ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। . 

(8) योग्यतम ल के मन्त्रिमण्डल का निर्माण सम्भव--संसदात्मक शासन के अन्तर्गत मन्त्रिपरिपर 
का निर्माण करने में प्रधानमन्त्री को अनेक बातें ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन फे 
ब क किन्ही क को मन्त्रिपरिषद्‌ में शामिछ करना चाहे, वह उन व्यय 

षद्‌ में शामिल कर सकता इस प्रकार में, 
के मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सकता है।”” क क दे तीव मे, गडप मयका 
- अध्यक्षात्मक शासन के. दोष 

; (DEMERITS OF PRESIDENTIAL GOVERNMENT) 

अध्यक्षात्मक शासन के प्रमुख दोष निम्नलिखित कहे जा सकते हैं : 

(1) परिवर्तनशीऊता का अभाव-इस शासन-व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका प्रधान का चुना 
एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और इस निरि 
अवधि के पूर्व डर में से किसी को भी उसके पद से नहीं हर्ट! 
जा सकता इ। यदि इस अवधि के वीच 

उत्पन्न हो जायें जिनके कारण a उ कल 
पे हो तो ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाता है। 

(5) .प्रशासनिक एकता के सिद्धान्त आक ह शासन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन 

का विरोध 


(6) कम राजनीतिक शिक्षा ` (02) उत्तरदायित्व की अबहेलना-इस शासन-व्यवर्त्या 


“= 
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na पा ठहराया जा सकता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका 
कर्‌ र यदि प्रशासन में 

, no और जि ससे र क 
इन “दूसरे पर उत्तरद प्रवृत्ति रहती 

` ते राज्य के हितों को हनि पहुंचती है! प्रवृ है और उत्तरदायित्व की इस अवहेलना 
. 63) व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव--अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था का प्रमुख दोष 
व्यवस्थापिका और कार्यपाठिका में सहयोग और सामंजस्य का अभाव है। प्राणी शरीर के समान ही प्रशासन 
में भी एक प्रकार की आंगिक एकता पायी जाती है और प्रशासन कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए विभिन्न 
विभागों में सहयोग होना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार के सहयोग के अभाव में कानून निर्माण और 
प्रशासन दोनों ही कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाते। र 

अध्यक्षात्मक शासन में तो अनेक बार सरकार के उन दो विभागों में सहयोग के स्थान पर परस्पर उग्र 
विरोध दिखायी देता है जो शासन के लिए अत्यन्त हानिकारक होता है। 

(4) निरंकुशता की आशंका--इस शासन के अन्तर्गत कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाळ निश्चित होता ' 
है। एक वार निर्वाचित हो जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति न तो जनता के और न ही जनता द्वारा निर्वाचित - 
प्रतिनिधियों के नियन्त्रण में रहता है। इस प्रकार -रषट्रपति मनमाने तरीके से कार्य करते हुए निरंकुशता की 
प्रवृत्ति को अपना सकता है। 

(5) प्रशासनिक एकता के सिद्धान्त का विरोध--वर्तमान समय में प्रशासन के सम्वन्ध में “आंगिक सिद्धान्त” 
(Organic Theor) का प्रतिपादन किया जाता है, जिसके अनुसार प्रशासन में भी मानवीय शरीर के समान 
ही एकता और अंगों की परस्पर निर्भरता होती है» लेकिन अध्यक्षात्मक शासन इस सिद्धान्त के विरुद्ध है, 
क्योंकि इसके अन्तर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक-दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखती हैं . ' 

(6) कम राजनीतिक शिक्षा-संसदात्मक शासन में मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों से व्यवस्थापिका में प्रश्न पूछे 
जाते हैं, विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना की जाती है और मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य इन आलोचनाओं 
का उत्तर देते हैं। इन सब बातों में जनता की भी रुचि रहती है और जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती 
है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सम्बन्ध न होने के कारण जनता 
को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होने के अवसर बहुत कम हो जाते है! ; 

अध्यक्षात्मक शासन. अपेक्षाकृत कम प्रजातान्निक 

संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासनःव्यवस्था के गुण-दोषों के अतिरिक्त एक अन्य तथ्य यह है कि 
यद्यपि संसदात्मक शासन और अध्यक्षामक शासन दोनों ही प्रजातन्त्र के भेद हैं, छेकिन संसदात्मक 
शासन-च्यवस्था की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था अपेक्षाकृत कम प्रजातान्त्रिक है। दूसरे शब्दों में, 
संसदात्मक शासन अपेक्षाकृत अधिक प्रजातान्त्रिक है। प्रजातन्त्र का आशय न केवल यह है कि शासन कार्य 
ज॑नता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए, वरन्‌ इसमें यह भी निहित है कि शासक वर्ग सामान्य जनता 
के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए अर्थात्‌ यदि जनता शासक वर्ग के कार्यों से असन्तुष्ट हो, तो जनता को 

पदच्युत करने. का अधिकार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में संसदात्मक 
क्रि अध्यक्षामक शासन में जनता द्वारा शासन के कार्यों का 


की पदच्युति का कार्य एक निश्चित समय के बाद ही किया जा सकता है। उदाहरण 


हैं। सं की ओर 
pe 1222 सन के सामयिक मूल्यांकन के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर 
प्रदान करती है।'” 
यह है कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक होता 
ट्र मंसदात्मक | 
करने के अवसर अध्यक्षामकव्यबा्यावी] Fei aha Fund Col नरे ; 
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ु व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तुलना में निश्चित रूप प्रजातान्त्रिक है| 
स स पर संसदात्मक व्यवस्था की श्रेष्ठता- दोनों ही शासन-च्यवस्थाओं के गुण-दोणे 
की विवेचना के उपरान्त यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि दोनों व्यवस्थाओं में से कौन-सी व्यवस्था श्रेष्ठ | 
अध्यक्षामक शासन-व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमरीका और अमरीकी महाद्वीप के कुछ राज्यों में अपनाया 
गया है, अन्य लोकतन्तरात्मक राज्यों में संसदात्मक पद्धति को अपनाया गया है। फ्रांस के पंचम गणतन्त्र और 
आलंका में संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के समन्वय को अपनाया गया है। प्रथम और द्वितीय विश्‍वयुद् 
के वाद स्थापित लोकतन्त्रं में भी सामान्यतया संसदीय शासन को ही अपनाया गया। ह या यह है छि 
मंसदात्मक शासन में शासक जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। वे तभी तक अपने पदों पर वने रहते है, 
जव तक कि जनता और उनके प्रतिनिधियों का विश्वास उन्हें-प्राप्त रहे। उत्तरदायित्व की इस व्यवस्था ढे 
कारण वे सुगमता से स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं हो सकते हैं। साथ ही इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका और 
कार्यपालिका के वीच ऐसा सहयोग और समन्वय पाया जाता है, जो अध्यक्षात्मक शासन में कभी भी सम्भ 
नहीं है। इस शासन-च्यवस्था में वहुत अधिक अच्छे प्रकार से जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है और 
यही शासन-व्यवस्था लोकतन्त्रवाद के अनुकूल भी है। संसदामक शासन के इन्हीं गुणों ने इसे वहुत अधिक 
लोकप्रिय वना दिया है। 
संसदात्मक शासन के प्रमुख दोष राजनीतिक दलवन्दी की बुराइयां और असाधारण परिस्थितियों के लिए 
अनुपयोगिता वताये जाते ह। स्वतन्त्र विचार के आधार पर राजनीतिक दलों के महत्व को कम करते हुए 
पहली बुराई को दूर किया जा सकता है और दूसरे दोष को दूर करने के लिए, संविधान के अन्तर्गत विशेष 
व्यवस्था की जा सकती है जैसी कि भारतीय संविधान में की गयी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
तर्क और अनुभव के आधार पर सामान्य परिस्थितियों में संसदात्मक शासन अध्यक्षात्मक शासन की तुलना में 
अधिक उपयुक्त लोकतान्त्रिक और व्यावहारिक हे। 
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प्रश्न 

दोर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
1. ललक शासन के गुणों तथा दोषों की विवेचना कीजिए। इसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक दशाएं 
2. लय तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों की तुलना कीजिए। आप इनमें से किसे अच्छा समझते हैं और 

क्यों? 

. सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। 
अध्यक्षात्मक शासन की प्रमुख विशेपताओं की विवेचना कीजिए। 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (अ) ह शासन प्रणाली, (व) अध्यक्षात्मक शासन प्रणाछी। 

- अध्यक्षालक सरकार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसके गुणों पर प्रकाश डारिए। 


लाना मल (उ.प्र.; 200 | 


(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? 
संसदात्मक सरकार में संसद की सदस्यता मन्त्रियों 


Dp 


के लिए क्यों 
संसदात्मक सरकार के प्रमुख दोष या अवगुण क यक 


1. 

2. 

3. 

4, Bl राष्ट्रपति शासन क्या है? 

5. . संसदालक और अध्यक्षासक शासन प्रणाली में । 

6. संसदात्मक शासन में कार्यपालिका की स कला टक 
(ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में र 


- संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं य, क) 


र द उ.प्र. 200 | 
ड अध्यशालक हि कम 0/0/००/4 Collection. 


ब्ले 


10. संसदात्मक शासन में विधायिका दारा कार्यपालिका के नियन्त्रण के चार तरीके वताइए। (उ.प्र., 2010) 
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11. अध्यक्षात्मक शासन के कोई चार गृण लिखिए। 
अति लघु उत्तरीय प्रश्न [प्रत्येक प्रश्‍न '1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) मे] 


प्रश्‍न 1. संसदात्मक सरकार क्या है? 

उत्त--संसदात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। 

प्रश्‍न 2. संसदात्मक शासन के दो गुण लिखिए। 

उत्त--(1) सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है इसलिए उसके निरंकुश होने की मम्मावना नहों गहना #। 
(2) व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के वीच सहयोग। 

प्रश्‍न 3. संसदात्मक सरकार का एक दोष लिखिए। 

उत्तर--इसमें सरकार का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। 


. ` प्रश्‍न 4. अध्यक्षात्मक सरकार क्या है? 


उत्तर--अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर सम्वन्धित नहीं होती हैं। 

प्रशन 5. अध्यक्षात्मक सरकार के दो प्रमुख गुण लिखिए। 

उत्त---(1) शासन में स्थायित्व, (2) संकटकाल के लिए अधिक उपयुक्त शासन-व्यवस्था। 

प्रशन 6. अध्यक्षात्मक शासन के दो प्रमुख दोष लिखिए। 

उत्त--(1) राष्ट्रपति की निरंकुशता का भय, (2) उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाना। 

प्रश्‍न 7. कौन-सी शासन-व्यवस्था शक्ति-पृथककरण सिद्धान्त पर आधारित होती है? 

उत्तर--अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था। 

प्रश्‍न 8. भारत में संसदात्मक सरकार है या अध्यक्षात्मक? 

उत्तर--भारत में संसदात्मक सरकार है। 

प्रश्‍न 9. किस शासन-व्यवस्था में प्रधानमन्त्री की प्रधानता होती है? 

उत्तर--संसदात्मक शासनःव्यवस्था में प्रधानमन्त्री की प्रधानता होती है। 

प्रश्‍न 10. संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक अन्तर स्पष्ट कीजिए। 

उत्त--संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, जवकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपाल्का 
का कार्यकाल निश्चित होता है। 


प्रश्न 11. किसी ऐसे देश का नाम बताइए जिसके शासन की विशेषता “संसदीय सर्वोच्चता! (Supremacy of 


the Parliament) हों? 


उत्तर--ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैण्ड)। 


'बहुबिकल्पीय 


1. 


निम्नलिखित चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर' लिखिए 

वह शासन य येड कार्यपालिका परस्पर सम्वन्धित होती हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका 
के प्रति उत्तरदायी होती है, कहलाती है 
(अ) संसदात्मक शासन-व्यवस्था (व) अध्यक्षासक शासन-च्यवस्था 
(स) संघात्मक शासन-व्यवस्था ` (द) इनमें में से कोई नहीं 
संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषता 


(द) उपर्युक्त सभी। 
संसदात्मक शासन पद्धति का गुण नहीं है 
anu ps कार्यपालिका में सहयोग (व) शासनःव्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी 


(स) आवश्यकता के अनुसार क सम्भव (द) शासन में स्थायित्व 

| दोष 

(को अल्वा (व) शक्ति पृथवकरण सिद्धान्त का विरोध 
(स) मन्त्रमण्डलीय तानाशाही की प्रवृत्ति (द) इनमें से सभी 
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5 नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 


त शासन व्यवस्था में कार्यपाठिका और व्यवस्थापिका एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक्‌ होती हैं और शासन विभाग 


का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसे कहते हैं 


संसदात्मक शासन (व) अध्यक्षामक शासन 
लं 'एकात्मक शासन (द) इनमें से कोई नहीं 
अध्यक्षामक उदाहरण है : न 
(अ) इंग्लैण्ड र > (ब) भारत (स) अमरीका (द) इनमें से कोई नहीं 
ु उदाहरण है : कि 
oe पु (व) अमरीका (स) ब्राजील (द) इनमें से कोई नहीं 
, अध्यक्षात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है : (उ.प्र., 2010) 


(अ) कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित (ब) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक-दूसरे से पृथक्‌ 
(स) नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग-अळग नहीं 


(द) उपर्युक्त सभी 
. निम्नलिखित में से कौन-सा अध्यक्षाम्मक शासन का गुण नहीं है 
(अ) शासन में स्थायित्व (ब) असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त 
(स) व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में सहयोग (द) प्रशासन में एकता 
अध्यक्षात्मक शासन का प्रमुख दोष है 
(अ) परिवर्तनशीछता का अभाव (ब) उत्तरदायित्व की अवहेलना 
(स) व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव 
(द) उपर्युक्त सभी 


- “संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर 


प्रदान करती है।'” यह कथन किसका है 


(अ) जवाहरलाल नेहरू का (व) डॉ. अम्वेडकर का 
(स) सरदार पटेल का (द) महात्मा गांधी का 

, फ्रांस के पंचम गणतन्त्र में किस व्यवस्था को अपनाया गया है 
(अ) संसदात्मक व्यवस्था (व) अध्यक्षात्मक व्यवस्था 
(स) संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्था के समन्वय को 
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


. संसदात्मक व्यवस्था में शासन की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है 


(अ) राष्ट्रपति (व) उपराष्ट्रपति (स) मन्त्रिपरिषद्‌ (द) इनमें से कोई नहीं 


तिलका में से किस शासन को मन्त्रिमण्डलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता 


(अ) संसदात्मक शासन 


(व) अध्यक्षामक शासन 
(स) संघात्मक शासन ( 


(द) एकामक शासन 


- संसदात्मक व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है 


(अ) राष्ट्रपति (व) उपराष्ट्रपति (स) प्रधानमन्त्री (द) इनमें से कोई नहीं 


* संसदात्मक शासन को सबसे पहले अपनाने वाला और संसदात्मक व्यवस्था का 'मॉडछ' देश है? 


(अ) संयुक्त राज्य अमरीका (व) 
(स) फ्रांस र (द) जर्मनी 
- अध्यक्षामक व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाने वाला और अध्यक्षात्मक 
(आ क पण्य तन व्यवस्था का 'मॉडल' देश है? 
(स) ८40 पक (द) जापान र 
नाममात्र की कार्यपालिका और वा कार्यपालिका में अन्तर किसकी विशेषता 
(अ) एकात्मक सरकार की (व) संघात्मक सरकार की र 
(स) अध्यक्षात्मक सरकार की 


NT Ssh ahcfe)adctotn9.(), 10. (द), 11. (१ 


15. (स), 16. (व), 17. (अ), 18 (द)॥] 
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एकात्मक व संघात्मक शासन 


[UNITARY AND FEDERAL GOVERNMENT] 


“'एकात्मकता का तात्पर्य राज्य की शक्ति एक ही केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में केन््रित होना है जबकि 
संघात्मक का तात्पर्य राज्य की शक्ति का ऐसी सहयोगी सत्ताओं में विभाजित होना है, जिनमें से 
प्रत्येक अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो!” --वेंकटरंगया 
एक देश के संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो केनट्रीकरण या विभाजन किया जाता . 
: है और देश के शासन में केन्द्रीय और स्थानीय इकाइयों के वीच जो सम्बन्ध होता है उसके आधार पर 
शासन-व्यवस्थाओं को एकात्मक और संघामक इस प्रकार के दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 
एकात्मक शासन र 
एकात्मक शासन बह होता है जिसके अन्तर्गत संविधान के दारा शासन की समस्त शक्ति केनतरीय सरकार 
में निहित करा दी जाती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियां केद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर 
करती हैं। डॉ. फाइनर के अनुसार, “एकात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केन् में 
निहित रहती है और जिनकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं” 
एकात्मक शासन की. विशेषताएं 
(CHARACTERISTICS OF UNITARY द 
न की प्रमुख रूप से निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती हैं : 

(प 2-२ राजशक्ति केवळ एक केद्रीय सरकार में निहित होती है और केन्द्र तथा 
इकाइयों की सरकारों में उनका विभाजन एवं वितरण नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश के . 
` सभी विषयों के सम्बन्ध में सर्वोच्च होती है और इस प्रकार इस शासन-व्यवस्था में सम्पूर्ण प्रभुत्व-शक्ति केद्रीय 
सरकार में | नतो व प्रदेशों में 
ह केत होती हे प्रशासनिक सुविधा के छिए राज्य को अनक प्रात देशों में विभक्त 
किया जा सकता है, किन्तु इन प्रान्तीय सरकारों का समूर्ण अत्तित्व केद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता - 
ह संविधान के अनुसार प्रान्तीय और स्थानीय सरकारों की अपनी कोई अलग एवं स्वतन्र शक्ति नहीं होती 
है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यद्यपि प्रान्तीय या स्थानीय सरकारों की स्थापना की जा सकती है, परन्तु 
प्रान्तीय और स्थानीय सरकारें केवल उन्हीं कार्यों को करती हैं जो केद्रीय सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किये 
जाते हैं। . ~ . 

(3) सम्पूर्ण राज्य में एक ही नागरिकता 


होती है, ठेकिन एक ही नागरिकता होने का तात्पर्य आवश्यक 
रूप से एकात्मक शासन नहीं होता है। 


शासन के गुण 
ARY GOVERNMENT) 


आ - में से निम्नलिखित गुण पाये जाते-हैं : 
(1) क भा कलक शासन के र सम्पूर्ण राज्य में एक प्रकार के कानून होते हैं 


2 में परिणत किया 
और इन सभी कानूनों को: केसीय/भाम्न के, निदान, के अन्तर्गत कार्यरूप में परिणत किया जाता है। 


a Vidyalaya Collection. 
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८ में प्रशासन की एकरूपता वनी रहती है। इस शासन में प्रशासनिक एकरूपता ३ 
पिः आम साथ-साथ नीति सम्बन्धी एकरूपता भी बनी रहती है। प्रशासना 
वनी सम्बन्धित सभी विषयों के सम्वन्ध में नीति निर्धारण केन्द्रीय शाक 
द्वारा ही किया जाता है। अतः स्वाभाविक रूप से नीति निर्धाए 
सम्वन्धी वहं एकरूपता आ जाती है जो कि राज्य की उन्नति औ 
कुशल प्रशासन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 

(2) प्रशासनिक शक्तिसम्पन्नता-केन्द्रीय शासन के हाय 
सम्पूर्ण शक्ति निहित होने के कारण केन्द्रीय सरकार जनता ई 
हित को दृष्टि में रखकर सभी विषयों के सम्बन्ध में ठीक प्रक्ष 
से और दृढ़ता के साथ कार्य कर सकती है। इस शासन-व्यवस्च 
में शक्ति का केन्रीकरण होने के कारण प्रशासन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का ही होता 
केन्द्रीय सरकार के सवल होने और उत्तरदायित्व के निश्चित होने के कारण प्रशासन में कुशलता आ जाती ह 

(3) संकटकाल के लिए उपयुक्त-युद्ध, आर्थिक संकट और अन्य प्रकार की असाधारण परिस्थितियोंग| 
शीप्रतापूर्वक निर्णय करने, उन्हें गुप्त रखने और शीघ्र ही उन्हें कार्यरूप में परिणत करने की आवश्यकता 
होती है और इस प्रकार से शीप्रतापूर्वक कार्य केवल एकात्मक शासन के द्वारा ही किया जा सकता |, 
जिसके अन्तर्गत शक्ति का केन्द्रीकरण होता है। इसी वात को दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान के अन्तर्म 
संकटकाल के समय संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गयी है। 

(4) संगठन की सरऊता--संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन वहुत सरळ होता है। इसके अतिरिक्त, 
इस संगठन में पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार शासन में किसी भ 
प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। 

(5) राष्ट्रीय एकता-शासन की एकात्मकता के कारण सम्पूर्ण देश के लिए एक-से कानून होते हैं, ए 
ही प्रकार से उन्हें लागू करने की व्यवस्था होती है और एक ही. प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। सर्ग 
देशवासियों के एक ही प्रकार की परिस्थितियों में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उनमें राष्ट्रीयता के वख 
बहुत अधिक दृढ़ हो जाते हैं। ; 

(6) मित्ब्ययतता- इसमे विविध स्थानों पर केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के दोहरे कर्मचारी नियुक्त करे 
की नह शासन में मितव्ययता रहती है। 

र 5 बहुत उपयुक्त -एकात्मक शासन छोटे देशों के लिए वहुत उपयुक्त सिद्ध हेत 
है क्योकि यह उनमें सव भेद समाप्त करके संगठन और एकता स्थापित कर र है। डर ४ 
एकात्मक शासन के दोष 
(DEMERITS OF UNITARY GOVERNMENT) 

एकात्मक शासन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं : ; 

(1) केद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय-एकात्मक शासन में सम्पूर्ण शक्ति केलीय शासन 
स है, अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेर 
मनमानी न करने ठगे। व्यावहारिक अनुभव के आधार पर भी कहा जा संकता है कि शक्तियों के केटी 


के परिणामस्वरूप कम या अधिक रूप में निरंकुशता 
(2) राजनीतिक चेतना जाग्रत काले में शत 1. तति पनती है। 


नहीं छेने का अवसर न मिलने ; प्रशि 
नहीं हो पाता है। ८0-0.25111 Kanya Maha Vidyalaya के कारण जनता का राजनीतिक प्रशि” 
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(3) अक्षम और अकुशल शासन में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीय सर 

रहती है, किन्तु राज्य के किसी एक विशेष स्थान पर स्थित केन्द्रीय क मोहे 
सरकार से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वह देश एकात्मक शासन के दोष 

के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से समझकर | (1) केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने 
उचित रूप से शासन कर सकेगी। यद्यपि एकात्मक शासन में 
भी प्रान्तीय सरकारों की स्थापना की जा सकती है, किन्तु ये 
। प्रान्तीय और स्थानीय सरकारें पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार पर 
निर्भर होने के कारण ठीक प्रकार से प्रशासन कार्य नहीं कर | 
सकती हैं। इससे स्थानीय समस्याओं का त्वरित व प्रभावी समाधान 
नहीं हो पाता। 

(4) स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा--स्यानीयसंस्थाओं 
की सफलता के लिए इन संस्थाओं के पास पर्याप्त शक्ति और 
आय के स्वतन्त्र स्रोत होने चाहिए। यद्यपि एकात्मक शासन- 
व्यवस्था वाले देशों में भी स्थानीय संस्थाएं होती हैं, लेकिन केन्द्रीय 
सरकार का नियन्त्रण बहुत अधिक होने के कारण ये संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पातीं। 

(5) नौकरशाही का शासन--एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से 
भाग ठेने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केन्द्रित हो जाती 
है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। 

- _ (6) विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त-छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल 
हो जाय, लेकिन बड़े क्षेत्र और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, जहां पर भाषा, नस्ल, धर्म और संस्कृति की 
विविधताएं हों एकात्मक शासन के आधार पर कार्य किया ही नहीं जा सकता है। इस प्रकार की विविधताओं वाढे 
विशाल राज्यों के लिए तो संघात्मक शासन पद्धति ही उपयुक्त होती है। 

(7) लोकतान्त्रिक भावना के विपरीत-छोकतन्त्र जनता की भागीदारी में विश्वास करता है भागीदारी 
के लिए सत्ता के विकेख्रीकरण की आवश्यकता है। सत्ता का अत्यधिक के्रीकरण जन भागीदारी को हतोत्साहित 
करता है। इसीलिए यह लोकतन्त्र की भावना के विपरीत है। 

संघात्मक शांसन 

जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के बीच शति विभाजन कर दिया 
जाता है और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से एक अकेला इस शक्तिःविभाजन में परिवर्तन 
न कर सके, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा संघात्मक शासन की परिभाषा इस प्रकार की 
गयी है : 
ह, “संघ. ऐसी प्रणाली है कि जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व 
शक्ति के न व्य ५ है त अपने अपने क्षेत्र में, जिसे संविधान तथा संसद का कोई कानून निश्चित 


राष्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेळ स्थापित करना है।” 
नस शासन से मेरा तात्पर्य शासन शक्तियों के वितरण की ऐसी 
के. सी. ढीयर के अनुसार, “थर तीय शासन अपने अपने तर में स्वतंत्र होते हैं तथा उनके 


व्यवस्था से है जिसके अनुसार केद्रीय और प्रान्त 
संघात्मक शासन की विशेषताएं, 
(CHARACTERISTICS OF FEDERAL GOVERNMENT) 


ह म. ओं स्पष्ट किया जा सकता है: | 
विशेषताओं को अग्न प्रकार से ce 
1-५“ ए सघन सक: EE but a political contrivance intended to reconcile national unity with 


stator क्व icey 
the maintenance of eteteTBtiini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Dy A »] 


(3) अक्षम और अकुशल शासन 

(4) स्थानीय संस्थाओं के कार्य में 
बाधा 

(5) नौकरशाही का शासन 

(6) विविधताओं बाले विशाल 
राज्यों के लिए, अनुपयुक्त 

(7) 'लोकतान्त्रिक मापना के विपरीत 


~ 


४ व्यव Oren की ना वी नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 

क य वधा. 

] शक्ति का दोहरा प्रयोग--यद्यपि सम्प्रभुता का भाजन क राज | 
में भी सत विमित होती है, किन्तु एक संघ राज्य में सम्रभुता की अभिव्यक्ति केद्रीय सरकार और 
स्थानीय सरकार इस प्रकार की दो सरकारों दवारा होती है। संघात्मक राज्य के अन्तर्गत जो इकाइयां होती हैं उर 
अपनी सत्ता केद्रीय सरकार से प्राप्त न होकर संविधान से प्राप्त हेते 
है। ये इकाइयां किसी प्रकार से केन्रीय सरकार के अधीन न होळ 
केन्रीय सरकार के समान ही वैधानिक महत्व की होती हैं 

(2) शक्तियों का विभाजन--संघीय सरकार .के अन्तर 

संविधान द्वारा ही केद्धीय सरकार और स्थानीय सरकारों के वी 
शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। साधारणतया यह विभाजन 
इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय 

संघ की सभी इकाइयों. से समान रूप से सम्बन्धित विषय केरी 
सरकार के सुपुर्द कर दिये जाते हैं और स्थानीय महत्व के विषय 
इकाइयों की सरकारों के सुपुर्द किये जाते हैं। 

(3) संविधान की सर्वोच्चता एवं लिखित संविधान--संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। |. 
यह समझौता संविधान में निहित होता है और संविधान में ही इस समझौते की संशोधन विधि का भी उल्ले 
होता है। संघात्मक राज्य के अन्तर्गत संविधान सर्वोच्च होता है. और केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा 
सरकारों के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूछ किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। संघात्मक व्यवस्थ 
में लिखित संविधान इसलिए आवश्यक होता है कि इसमें केन्द्र व प्रान्तों के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का 
दा केत जाता है तथा लिखित संविधान से शक्ति विभाजन सम्बन्धी विवादों की सम्भावना कम हे 
जाती है। ४ १ ह 

(4) न्यायपालिका की सर्वोच्चता-सभी संघ राज्यों के अन्तर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की 
-जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। यह सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय सरकार, 
प्रान्तीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किये गये कार्यों को अंवैधानिक घोषित 
कर सकता है। केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों या प्रान्तीय सरकारों में परस्पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न 
होने पर सर्वोच्च न्यायालय ही इस विवाद को हल करता है। जव न्यायपालिका संघीय विवादों कां निबटारा करती 
है तो उसे संघात्मक न्यायाल्य की संज्ञा दी जाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायाल्य ही संघात्मक न्यायालय. है| 

(5) दोहरी नागरिकता--संघ राज्य के अन्तर्गत साधारणतया दोहरी नागरिकता की भी व्यवस्था होती ह 
एक व्यक्ति केन्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार' जिसमें वह रहता है--इन दोनों का नागरिक होता है त्य 
इन दोनों के प्रति भक्ति रखता है, किन्तु दोहरी नागरिकता संघ राज्यों का आवश्यक तत्व नहीं है। भारी 
संविधान ने एक संघ राज्य की स्थापना की है, किन्तु दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नही 

क तथा संघात्मक शासन में अन्तर 

एकात्मक राज्य श केन्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित ; के 
विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर। राज्य और शासन-व्यवस्था के इन ००00000000 
दो रूपों में निम्नलिखित प्रकार से अन्तर बताया जाता है : 

FO (1) शक्तियों के विभाजन का अन्तर --एकात्मक शासन में 
, सं द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता और 
` संविधान द्वारा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्रदान कर दी 
जाती है, किन्तु संघ राज्य में संविधान दारा हो केद्रीय सरकार और 
इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। 


क 'तथा संघात्मक शासन 


(3) नागरिकों की स्थिति में अन्तर 
(4) संविधान के रूप में अन्तर 
में प्रान्तीय और स्थानीय सरकोरें पूर्णतया केन्रीय शासन के अधीन आग 
होती हैं, लेकिन संघ राज्य में प्रान्तीय सरकारों को संविधान से 


"शक्ति प्राप्त होती है सौर गे. सत्कारें। किंदरीय/ ररि के आती बन उनके क 


प्न 
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(3) नागरिकों की स्थिति में अन्तर--एकात्मक शासन में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है और 
नागरिक केन्द्रीय सरकार के ही प्रति भक्ति रखते हैं, ढेकिन संघ. राज्य में नागरिक केन्द्रीय दर और 
प्रान्तीय सरकार दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं औरं साधारणतया दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। 

(4) संविधान के रूप में अन्तर--एकात्मक राज्य का संविधान लिखित, अलिखित, कठोर या लचीला 
किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन संघ राज्य एक ऐसे लिखित समझौते का परिणाम होता है जिसे 
कोई एक पक्ष अकेला ळर सके। इसलिए संघ राज्य का विधान आवश्यक रूप से लिखित और कठोर होता है। 

(5) प्रशासकीय अंगों. की शक्ति में अन्तर-सभी एकांत्मक राज्यों में व्यवस्थापिका सम्रभु होती है. और 
न्यायपालिका का कार्य तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करना होता है, किन्तु 
संघ राज्य में संविधान सर्वोच्च होता है, इसलिए संविधान की व्याख्या और रक्षा करने वाली न्यायपालिका 
व्यवस्थापिका से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान के प्रतिकूल होने 
पर न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। 

Fi संघात्मक शासन के गुण . 
(MERITS OF FEDERAL GOVERNMENT) 

-संघात्मक शासन में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं : 

(1) राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन भें सामंजस्य-संघीय शासन में केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय 
सरकारों के वीच शक्ति का विभाजनं किया जाता है! राष्ट्रीय महत्व के विषय केन्द्रीय सरकार को और स्थानीय 
महत्व के विषय इकाइयों की सरकारों को दे दिये जाते हैं। इस संघात्मक शासन के गुण 
प्रकार केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण के बीच एक प्रकार का समझौता न 
किया जाता है। इस समझौते के परिणामस्वरूप संघीय शासन में 
राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वतन्त्रता दोनों के ही लाभ प्राप्त 

किये जा सकते हैं और ऐसा केवल संघीय शासन में ही सम्भव है। 

५ (2) निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति--संधीय 
शासन के द्वारा छोटे-छोटे राज्यों को यह अवसर प्राप्त होता है 
कि वे परस्पर मिलकर एक शक्तिशांढी संगठन का निर्माण कर 
सकें। यह वात नितान्त सत्य है कि “संगठन से ही शक्ति प्राप्त 
होती है।” अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था का उदय इसीलिए हुआ 

: कि उसके 13 पृथक्‌ राज्य अकेले ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सामना 
नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे एकत्र हुए। आज अमेरिका. में 
50 राज्य हैं। अमरीकी संघ में जो विभिन्न 50 राज्य हैं, वे यदि 
झक रहते तो उन्हें सलि क में च 120 21०2 
र अधिकार प्राप्त नहीं होता, जो आज के अम ठु 
कारण उन्हे प्रात है भारतीय संघ राज्य के सम्बन्ध में भी यही वात कही जा सकती है। संघ की स्थापना से 


न क्षेत्र में भी शक्ति वहुत बढ़ जाती है। 
पछ असाय क्षेत्र, बज आच शासन में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक शक्ति प्राप्त 


का छाभ--संघीय नागरिकों में ओं 
. होती है और मे क गया ठीक प्रकार से कार्य करती हुई नागरिकों में राजनीतिक समस्या के प्रति 
रुचि जाग्रत करती हैं और उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती.हैं। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान 


; | 
स्थानीय स्तर पर सम्यक्‌ ढंग से किया जा सकता साक य शासन की स्थापना से प्रशासनिक व्यय में वचत होती 


(4) मितब्ययता और औद्योगिक अलग-अलग 
है क्योंक्रि संघ की स्थापना के कारण वे अनेक व्यय वच जाते ह ह 


संघीय सरकार सभी र्ज्यों 
णन भ 


सरलता से स्थापित किये जा सकते हैं। शासन में सम्पूर्ण राजशक्ति केख्रीय सरकार में निहित होने . 


क दी 2902 28 की दस कीव्यापना कीव ती, उडती ही पुरत. संघालक शासन में 


0५: 


` (3) स्थानीय स्वशासन का लाभ 
(4) मितव्ययता और औद्योगिक 


विकास - 
(5) निरंकुशता की आशंका नहीं 
(6) राजनीतिक चेतना | 
(7) -केन्रीय सरकार. की कार्य- 
* कुशलता में वृद्धि 
(8) विशाल राज्यों के लिए नितान्त 


उपयुक्त - 
(9) विश्व संघ की ओर कदम 


Digitizad_by_A ESN RAO Snonncrane-ece 21०1९४) नहीं 

शक्ति अनेक इकाइयों में बंटी हुई होने के कारण इस वात की कोई आशंका नहीं रहती है। बरइ 
के शब्दों में, “संघ में एक निरंकुश शासक द्वारा जनता के अधिकार हड़प लिये जाने का खतरा नहीं रहता ह” 

(6) राजनीतिक चेतना-संधीय शासन अपने नागरिकों को श्रेष्ठ राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करता ह 
क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने ही क्षेत्र में सर्वांगपूर्ण संघीय सरकार की छाया सरकार को प्राप्त हो जाती 
है। इस छाया सरकार से निकट का सम्बन्ध होने के कारण उनमें उनकी रुचि भी अधिक होती है। इसके 
अलावा प्रत्येक नागरिक के लिए प्रान्तीय सरकार के कार्यो में भाग लेना भी सरल होता है। - 

(7) केन्रीय सरकार की कार्यकुशरता में वृद्धि-जनकल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण वर्तमान 
- समय में सरकार के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी है और केन्द्रीय सरकार के पास अपनी कार्यक्षमता 
से अधिक कार्य केन्द्रित हो गये हैं। बाई के शब्दों में, “केन्र को पक्षाघात हो गया है और दूरस्थ क्षेत्र रक्त-हीनता 
से पीड़ित है”! संघीय शासंन में शक्तियों का विभाजन हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार का कार्यभार 
हल्का हो जाता है और वह अधिक कार्यकुशलता के साथ कार्य कर सकती है। 

(8) विशाल राज्यों के लिए नितान्त उपयुक्त-विशाल राज्यों के लिए तो संघीय शासन सबसे उपयुक्त 
व्यवस्था है। प्रायः बड़े राज्यों में भाषा, धर्म और हितों की विभिन्नता पायी जातीं है और इस प्रकार की 
विभिन्नता के कारण अल्ग-अलग क्षेत्रों के लिए अछग-अढग प्रकार का प्रवन्ध करना होता है। इस प्रकार का 
प्रवन्ध केवल एक संघराज्य में ही सम्भव है। केवळ विशाल राज्यों के लिए ही नहीं वरन्‌ स्विट्जरठेण्ड जैसे 
छोटे राज्यों के लिए भी; जहां भाषा, धर्म और जाति की विभिन्नताएं हों, संघ शासन उपयोगी होता है। 

(9) विश्‍व संघ की ओर कदम--छोटे-छोटे राष्ट्रीय राज्यों को विशाल राज्य के रूप में संगठित करके 
संघ राज्य मानव दृष्टिकोण को उदार बनाता है और इस प्रकार संघ राज्य विश्व संघ निर्माण की दिशा में 
एक सही प्रयल है। न 

इस प्रकार के सभी लाभो के. अतिरिक्त संघीय व्यवस्था प्रजातन्त्र के अनुकूल है और इसने प्रजातन्त्र को 
लोकप्रिय बनाने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है। गैरिळ के शब्दों में, “विशाल राज्यों में प्रजातत्र 


स के में सम्भवतया प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अतिरिक्त संघीय व्यवस्था ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 


संघात्मक शासन के दोष 
(DEMERITS OF FEDERAL GOVERNMENT) 

संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से. निम्नलिखित दोष कहे जा सकते. हैं : 

(1) आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी निर्वलता--राजशक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्यों में वह एकता 
और शक्ति नहीं होती, जो एकालकं शासनों में होती है। जिन विषयों का प्रबन्ध संघ की इकाइयों के द्वारा 
मळ सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों हे भिन्नता होने के कारण शासन में निर्वलता आ जाती है और 

कारण भ्रवन्ध में अनावश्यक देर लगती है। विशेष रूप से संकटकालीन परिस्थितियों में यह 
._ प्रशासन सम्वन्धी निर्वलता वहुत अधिक दुखदायी हो जाती है। पर 


(2) अनतरदे में निर्वल्ता--संघ राज्य अन्तरा कत्र में भी निर्वल होता है। अनेक वार संधीव 


केद्रीय 
सरकार का नियन्त्रण दृढ़ एवं नहीं होता है। 
क वि व्क दै या जनल आय सगय बा कोई इ त 


जटिल होता है। संविधान के द्वारा केद्रीय और संघ की की तुलना में संघीय शासन का संगठन वहुत अधिक 


की इकाइयों गो सरकारों में 
के कारण इन दोनों के वीच अधिकार क्षेत्र के सम्वन्ध में सदैव rs ps 22 
oe EER प का खतरा न 


र नम 
* ह ऐसे मतभेद और विवाद संघ के सामूहिक हित के लिए भी / दसा जा जा 
अधिकाधिक हानिकारक ही. होते हैं। इसके अतिरिक्त दोहरे 
' प्रशासन के कारण सरकार के कार्यों में दोहराव होता है तथा 
' केद्रीय व प्रान्तीय नीतियों में समन्वय की समस्या खड़ी हो जाती 
है। भारत में यदि प्रान्त व केन्र दोनों जगह अलग-अढग दों 
की सरकारें हों तो नीतियों व प्रशासन में समन्वय की समस्या ० 
जटिल हो जाती है। (4) संघ राज्य का संगठन जटिल... 

(5) सीमा-विवाद उत्पन्न होने की आशंका-संघात्मक शासन | (5) सीमा-विवाद उत्पन्न होने की 
में संध की इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के सीमा-विवाद आशंका 
उस्न त हैं। ये विवाद संघ की इकाइयों में कटुता को ठ राष्ट्रीय एकता पर आघात 
जन देते हैं और संघ की प्रगति को रोकते हैं वर्तमान समय 22208 FRE 
में भारतीय संघ के महाराष्ट्र-कर्नाटक. सीमा-विवाद, पंजाव- \ (® उत्तरदायित्व * की अनिश्‍्चि-तत्ता 
हरियाणा सीमा-विवाद, आदि इसी प्रकार के विवादों के उदाहरंण हैं। 

(6) राष्ट्रीय एकता पर आघात-संघीय शासन में राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचने की भी आशंका 
रहती है। प्रत्येक इकाई की सरकार अपनी उन्नति का ही प्रयल करती है और अन्य इकाइयों की उसे कोई 
चिन्ता नहीं रहती। इससे राष्ट्रीय हित तथा एकता को आघात पहुंचता है। 

(7) अपब्यय--संघीय सरकार व्ययसाध्य है क्योंकि इसमें दोहरी राजनीतिक संस्थाएं, दोहरी प्रशासनिक 
व्यवस्था और दोहरे कानून होते हैं। संघीय सरकार में समय और शक्ति का भी अपार अपव्यय होता है। 
पृथक्‌-पृथक्‌ राज्यों की तुलना में जहां संघीय शासन मितव्ययी होता है वहां एकात्मक शासन को तुलना में 
अपव्ययी होता है। 

(8) उत्तरदायित्व की. अनिश्‍चितता--एकात्मक शासन में शासन का उत्तरदायित्व सुगमता से स्थापित 
किया जा सकता है क्योंकि अन्तिम रूप से सभी प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी 
होती है। संघीय शासन में विभिन्न प्रशासनिक त्रुटियों के लिए केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारें दोनों ही 
एक-दूसरे को उत्तरदायी ठहराती हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है। 

संघवाद का भविष्य 

वर्तमान समय में सभी संघीय राज्यों में केद्रीय सरकार की शक्तियों के बढ़ने की प्रवृत्ति पायी जाती 
है और इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण अनेक विद्वानों का विचार है कि संघ राज्य कुछ समय वाद एकालक 
जयं में परिणत हो जायेंगे, किन्तु वास्तव में, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पिछले 
वर्षो में संघ राज्यों में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के बढ़ने के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी महत्व वंदा 
है और उनके द्वारा कई ऐसे कार्य किये जाने ठगे हैं जो संघ की स्थापना के समय किसी के भी द्वारा नहीं 
किये जाते थे। इसके अतिरिक्त अनेक नवीन राज्य भी संघ की स्थापना के प्रति आकर्षित होने लगे हैं| उदाहरण 
के हिए, पश्चिमी यूरोप के राज्य मिलकर संघ बना ठें, यह विचार निरन्तर जोर पकडता जा रहा है। एशिया 
और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की भावना पायी जाती है। वस्तुतः संघवाद ने संसार की अनेक 
समस्याओं का समाधान किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि संपालक शासन प्रणाडी का भविष्य अति 
उम्यछ.है और विश्व संघ जैसे सवं की पूर्ति इसी.शासन प्रणाली बारा सम्भव हो सकती .है। संघात्मक व्यवस्था 
के भविष्य से सम्बन्धित एक प्रश्न यह है कि आज के अधिकांश संघालक राज्यों में केद्रीकरण की प्रवृत्ति 
वढ़ रही है। इसके लिए अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कारक जैसे संकट काढ, पुड, समस्याओं का राष्ट्रीय 


स्वरूप, वैश्वीकरण आदि उत्तरदायी है। 
| भरत के लिए संघात्मक शासन का मिता नव 
जय, व सेः विशाल , » भाषा एव सांस्कृतिक 
विविषताओं ee स एक ऐसी शासन-व्यवस्था र अपनाने सकला शा है, 
जिसमें दती के सम्बन्ध में समस्त देश में एक ही परकार की व्यवस्था; लेकिन अन्य कुछ विष 
र मत वातो के व ब जे नाता जा सकता हो यह स्थिति सवालक व्यवस्था 
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नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 


अन्तर्गत ही सम्भव है। भारत जैसे देश में एकता बनाये रखने का कार्य “विविधता में एकता” के आधा 
हे ही य सकता है। अतः एक अरव 16 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाळे और विविधताओं से युक्त 
इस देश में संघात्मक शासन-व्यवस्था को अपनाना ही स्वाभाविक और उचित है। एकात्मक शासन के आफ 
पर न तो इस देश में व्यवस्था बनाये रख पाना सम्भव है और न ही देश की एकता को बनाये रख पाना समपर 
ह फिर भी देश की एकता व अखण्डता को ध्यान में रखते हुए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए ह 
कि विशेष परिस्थितियों में केन्द्र सरकार देश की एकता व अखण्डता की रक्षा कर सके। वास्तव में भारतीय 
संघात्मक व्यवस्था, विविधता में एकता की स्थिति का राजनीतिक प्रतिविम्ब है। 


प्रश्‍न 


दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 


. एकात्मक शासन प्रणाली के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। क 
. संघात्मक तथा एकात्मक शासन का अन्तर स्पष्ट कीजिए और इन दोनों के गुण-दोषों का वर्णन कीजिए। 


संघात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं? इसकी एकात्मक शासन से तुलना कीजिए। 


. संघात्मक शासन के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। भारत में संघात्मक शासन क्यों उचित है? 
. एकात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणाली में अन्तर वताइए तथा एकात्मक शासन के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। 


घु उत्तरीय प्रश्‍न 


(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)।. 
एकात्मक शासन किसे कहते हैं? व 

एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 

एकात्मक शासन के दो गुण लिखिए। 


. एकात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। 
. संघालक शासन किसे कहते हैं? ः 


एकात्मक और संघात्मक शासन के तीन अन्तर स्पष्ट कीजिए। 

(ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 

संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 

संघात्मक शासन-व्ययस्था में स्वतन्त्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? एक कारण. दीजिए। 


, किन अवस्थाओं में एकात्मक सरकार और किन अवस्थाओं में संघात्मक सरकार सफल हो सकती है? 
. संघात्मक राज्यों के लिए लिखित संविधान क्यों आवश्यक है? ' : (उ.प्र... 2010) 
: भारत में संघात्मक शासन का क्या औचित्य है? 


अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में] 


प्रश्‍न 1. एकात्मक सरकार की प्रमुख विशेषता बताइए। 
उत्तर--संविधान द्वारा समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार को सीपना। 
प्रश्न 2. एकात्मक सरकार के कोई दो दोप लिखिए। न 


उत्तर) बड राज्यों के ठिए अनुपयुक्त, (2) केन्द्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय 
प्रश्‍न 3. संघात्मक सरकार का एक प्रमुख गुण लिखिए। ` (उ.प्र, 200 


- उत्त--वड़े और विविधताओं वाढे राज्यों के लिए उपयुक्त शासनव्यवस्था! 


प्रश्‍न 4. संघात्मक सरकार का एक प्रमुख दोष लिखिए। 

उत्तर--संधात्मक शासन-व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार तया 
कमजोर हो जाता है। 

प्रश्न 5. एकात्मक और संघात्मक सरकार के मध्य कोई एक प्रमुख अन्तर स्पष्ट * 

उत्तर--पुकालक शासन में संविधान समस्त शक्तियां केद्रीय सरकार को सीपता हाळ शासन में संविधान ड 
क्रय सरकार और इकाइयों की सरकत में शक्तियों का विभाजन किया "ता है। 

प्रश्न 6. एकात्मक त का अर्थ संक्षेप में लिखिए। 

उत्तः -एकात्मक शासन में शासन की समस्त शक्तियां मीठिक रूप से 
-उन शक्तियों (भः रिनाने रकी कर 


स्थानीय सरकारों के मध्य शक्ति-विभाजन होता है, अतः शर्त 


र के हाथों में रहती हैं और 
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बहुविकल्पीय प्रश्‍न 


निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक सही विकत्स छांटकर लिखिए : 

जिस शासन के अन्तर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केद्रीय 3022 करा दी जाती है 
और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियां केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं, उसे कहते हैं : 
(अ) एकालक शासन (व) संघात्मक शासन 

(स) संसदात्मक शासन (द) अध्यक्षात्मक शासन 

“एकात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केन्द्र में निहित रहती है और जिनकी इच्छा 
एवं जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं!” यह कथन किसका है : 


(अ) वेंकटरंगया का ' (ब) डॉ. फाइनर का 
(स) व्राइस का (द) विलोवी का 
. एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है: 


(अ) इसमें केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश के सभी विषयों के सम्बन्ध में सर्वोच्च होती है। - - 
(व) इसमें प्रान्तीय सरकारों का सम्पूर्ण अस्तित्व केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। 


, (स) इसमें सम्पूर्ण राज्य में एक ही नागरिकता होती है। . 
-(द) उपर्युक्त सभी। 
- निम्नलिखित में से कौन-सा एकात्मक शासन का गुण नहीं है: 
(अ) प्रशांसन में एकता | (व) विशाल राज्यों के लिए नितान्त उपयुक्त 
(स) प्रशासनिक शक्ति सम्पन्नता (द) राष्ट्रीय एकता | 
. एकात्मक शासन का प्रमुख दोष है : 


(अ) केन्द्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय (व) स्थानीय संस्थाओं के कार्य में वाधा , 
(स) नौकरशाही का शासन (द) इनमें से सभी 


. जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केद्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के वीच शक्ति-विभाजन कर 


जाता है और ऐसा प्रवन्ध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से एक अकेला इस शक्ति-विभाजन में 


"परिवर्तन न कर सके, उसे कहते हैं: 


(अ) एकात्मक शासन (व) संघामक शासन 
(स) संसदात्मक शासन . (द) अध्यक्षामक शासन 


. “संघात्मक राज्य, एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा 


राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है।” यह कथन किसका है : 


(अ) डॉ. गार्नर का (ब) के. सी. ह्वीयर का 
(स) डायसी का स (द) गैटिल का 
. संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है : ee 
-(आ) प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग (ब) शक्तियों का विभाजन 
(स) संविधान की सर्वोच्चता (द) इनमें से सभी 
. निम्नलिखित में से: कीन-सा संघामंक शासन का गुण नहीं है : 
(अ) राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य 
(व) निर्व राज्यों को शक्तिशाली वनाने की पद्धति 
(स) छोटे राज्यों के लिए हुत पुत ` (द) स्थानीय स्वशासन का छाम 
. संघीय शासन का प्रमुख दोष है: 
(अ) इकाइयों द्वारा पृथक्‌ होने की आशंका (व) राष्ट्रीय एकता पर आयात 
(स) उत्तरदायित्व की अशित (द) इनमें से सभी 
- ' एकात्मक शासन का उदाहरण है : 
अ इंग्हैण्ड स) कनाडा (द) आस्ट्रेलिया 
a a को र अपनाने वाढा और संघात्मक व्यवस्था का मॉडल देश है? 
(अ) ब्रिटेन (व) जापान 
(स) संयुक्त राज्य अमरीका (द) भारत कत लया 
एउत्तर--1. (अ), 2. (व), 3. (द), 4. (व), 5. (4), 6. (व), 7 (स), 8. (द), 9. (स), 10. (द), 11. (व), 


12. (स)॥] CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शक्तियों के. पृथक्करण का. सिद्धान्त 


[THEORY OF THE SEPARATION OF POWERS] 


“ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्बन्धी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में केन्वित 

होना ही आततायी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है।'” --जैम्स- मैडिसन 

सरकार के अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध (Inter-relation between the. Organs of Govermment)— 
सरकार के तीन अंग होते है-व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और र्‍्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का 
पारस्परिक सम्बन्ध कैसा होना चाहिए, यह समस्या अत्यन्त विवादग्रस्त रही है और इस सम्वन्ध में समय-समय 
पर जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मॉण्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति-पृथवकरण सिद्धात 
सवसे अधिक प्रमुख है। 

शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त 

यह सिद्धान्त इस विचार पर आधारित है कि किसी ब्यक्ति या संस्था को निरंकुश शक्तियां मिल जाने ए 
बे भ्रश्‍ हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का आशय यहाँ 
कि व्यवस्थापन, शासन तथा न्याय से सम्बन्धित शक्तियां पृथकू-पृथक्‌ हाथों में रहें, इनसे सम्बन्धित विभाग अपे 
त्रं मं पूर्ण स्वतन्त्र हों तया कोई भी विभाग एक-दूसरे विभाग की शक्ति और अधिकारों में हस्तक्षेप न करो 
सिद्धान्त की पृष्ठभूमि (Background of the Principle) 

इस सिद्धान्त से सम्वन्धित आधारभूत विचार नवीन नहीं हैं। राजनीतिशा्र के जनक अरस्तू ने सरका 
को असेम्बली, मजिद््ेती तया जुडीशियरी नामक तीन विभागों में वांटा था, जिनसे आधुनिक व्यवस्थापिक 
शासन तथा न्याय विभाग का ही वोध होता है। इसी प्रकार के विचार की चर्चा पोलिवियस, सिसरो, मर्सीरिे. 
आदि की रचनाओं में भी मिलती है। 16वीं सदी के विचारक जीन बोदां ने स्पष्ट कहा है कि राजा को काँ 
निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों रूपों में एक साथ कार्य नहीं करना चाहिए। लॉक के द्वारा भी इस प्रकार 
विचार व्यक्त किया गया है। 

मॉप्टेस्क्यू-इस प्रकार मॉण्टेस्क्यू के पूर्व अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये थे, किर 
विधिवत्‌ और वैज्ञानिक रूप में इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का कार्य फ्रेंच विचारक मॉण्टेसक्यू के द्वारा ही विश 
गया मॉण्टेस्कयू फ्रांस में हुई चौदहवें का समकालीन था, जो कहा करता था कि “में ही राज्य हं” (1 शा 
9006) और जिसके समय में राजा की इच्छा ही कानून के रूप में मान्य थी। मॉप्टेस्क्यू किसी कार्यी 
इंग्हैण्ड गया। इंग्हेण्ड की तत्कालीन सीमित राजतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था को देखकर मॉण्टेस्क्यू इस नि 
पर पहुंचा कि इंग्हैण्ड में राजशक्ति सम्राट के हाथों में केद्रित नहीं है वरन्‌ उसका विभाजन हो गया है अ 
इंगहैण्ड ps की ज्तमता का यही रहस्य है। इसी आधार पर उसने स्वदेश लौटकर प 

‘Esprit des Luis’ (Spirit of Law) में शासन शक्ति- पृथक्करण के 
से शासन की कशता पर का की िरकुशता पर रोक लगाना था ताकि नागरिकों की स्वतन्रता की रक्षा हो सके। 
1 “The tion यानत ण) < 
ju da SYED e 0Neoisieial in the same heads 


Brean नाभिना 310 ०७००००५ 179 व (व्हा मिनल 510 203 ngotri 179 


` ` `  'माष्टेस्क्यू के अनुसार, “प्रत्येक सरकार मे तीन शक्तियां होती. 
सम्वन्धी तथा न्याय सम्वन्थी। यदि व्यंवस्थापिका और le आ 
तो कोई स्वतन्त्रता नहीं रह सकती है, क्योकि इस वात का भयं उत्पन्न हो जाता है कि कहीं राजा और 
सीनेट अत्याचारी कानून न वनायें और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू न करें। इसी तरह से यदि न्याय सम्वन्धी 
शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपाछिका शक्ति से पृथक्‌ नहीं किया, तो भी स्वतन्त्रता सम्भव.नहीं हो सकती। 
यदि न्याय-शक्ति व्यवस्थापिका शक्ति के साय जोड़ दी जायेगी, तो प्रजा के जीवन और उसकी स्वतन्त्रता को 
खेचछाचारी नियन्त्रण का शिकार होना पड़ेगा, क्योकि उस दशा में न्यायकर्ता ही कानून-निर्माता भी हो 
जायेगा। यदि न्याय-शक्ति को कार्यपालिका के साथ जोड़ दिया जायेगा, तो न्यायकर्ता का व्यवहार हिंसक 
` एवं अत्याचारी हो जायेगा; यदि एक ही ब्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने रुगे अर्थात्‌ कानून बनाये, उन्हे 
शको और विवादों का निर्णय करने ठगे तो स्वतन्त्रता बिल्कुल नष्ट हो जायेगी और राज्य अपनी मनमानी करने 
र य य सा क्य यही 202 7 ‘Commentaries on the Laws of England 
प्रकार [र व्यक्त किये. गये हैं। अ विधान सभा के सदस्य भी मॉंण्टेस्क्यू की विचारधारा 
से प्रभावित थे और मैडिसन (205०1) ने लिखा है कि “व्यवस्थापन, प्रशासन और न्याय.......इन सभी 
. शक्तियों का एकीकरण ही अत्याचारी शासन कहा जा सकता है।'' 
इस प्रकार शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का आशय यह है कि शक्तियों के एकीकरण से सार्वजनिक स्वतन्त्रता 
का हनन होता है। अतः राजशक्ति का पूर्ण पृथक्करण नितान्त आवश्यक है। 
सिद्धान्त का प्रभाव ‘(Influence of the Theory) 
शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का तत्कालीन राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। अमरीकी संविधान-निर्माता इस 
सिद्धान्त से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण. उन्होंने त सत ज्र अपनाया था। इसी 
प्रकार मैक्सिको, अर्जेण्टाइना, ब्राजील, आस्ट्रिया, चिली, आदि अनेक विधान में भी इसको मान्यता 
प्रदान की गयी है। इस सिद्धान्त का प्रभाव “फ्रांस के मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा' (९०1015101० the 
Rights of Mn) पर भी पड़ा जिसकी सोलहवीं धारा में यह कहा गया है कि शक्ति-विभाजन के विना कोई 
सरकार वैधानिक अथवा प्रजातन्त्रात्मक नहीं हो सकती! फ्रांस में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अळग करने 
की दृष्टि से ही "प्रशासकीय न्यायालयों' (4/5३1९ ०७/१७) की स्थापना की गयी है। . 
सिद्धान्त का मूल्यांकन 
(EVALUATION OF THE THEORY) RA 
शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त की आलोचना व इसका समर्थन दोनों ही किये गये हैं। इस सिद्धान्त के पक्ष 
और विपक्ष की विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है : 
सिद्धान्त के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of the Theory) 
शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं रं 
(1) निरंकुशता और अत्याचार से रक्षा का तर्क-विधानमण्डल तथा कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन 
इसलिए आवश्यक है कि उनके एक ही व्यक्ति के हाथों में आ जाने का परिणाम होगा--मनमाने कानूनों का 
निर्माण और उनकी मनमाने तरीके से क्रियान्विति! न्यायपालिका नजर 
तथा विधानमण्डल की शक्तियों का पृथक्करण इसलिए भी 
आवश्यक है कि मनमाने कानून न बनाये जायें और उनकी 
मनमानी व्याख्याएं न की जायें। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका 
की शक्तियों को मिला देने से न्याय व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो 
सकती है। : ` 


(3) कार्यविभाजन से उत्पन्न लाभ 


का 
मॉण्टेस्क्यू का कथन है कि यदि तीनों शक्तियों को एक | (4) न्याय की निष्पक्षता का तर्क 


ही द जाय तो न्याय, स्वतन्त्रता -_-- निरंकुश 
आत का शक्तियों के के्रीकरण के परिणामस्वरूप एक पूर्ण निरंकुश और . 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


OOM fe ता ली रूपा ला र ट॒ नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 


Ot 
अत्याचारी शासन स्थापित हो जायेगा। इस प्रकार निरंकुशता और अत्याचार से रक्षा करने के लिए शक्ति-विभाजन | 
नि अपनाना नितान्त आवश्यक है। ' 

योग्यताओं का तर्क -शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त को अपनाना इसलिए भी आवश्यक और 
उपयोगी है कि सरकार से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग-अलग प्रकार की योग्यताओं की 
आवश्यकता होती है। इस वात की वहुत अधिक आशंका है कि एक श्रेष्ठ और सफल कानून-निर्माता असफ 
न्यायाधीश और सफल न्यायाधीश असफल कानून-निर्माता या प्रशासक सिद्ध होगा। जव अलग-अलग कार्यों 
को उचित रूप में सम्पन्न करने के लिए अलग-अलग प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है तो 
स्वाभाविक रूप से इन कार्यों को उचित रूप में सम्पन्न करने के लिए एक-दूसरे से पृथक्‌ रूप में अलग-अलग 
विभागों की व्यवस्था होनी चाहिए। 

(3) कार्य-विभाजन से उत्पन्न लाभ का तर्क-वर्तमान समय में सरकार के कार्य बहुत अधिक वढ़ गये 
हैं और किसी एक ही सत्ता से इस वात की आशा नहीं की जानी चाहिए कि वह इन सभी को सफलतापूर्वक 
सम्पन्न कर सकेगी। ऐसी स्थिति में सरकार के तीन अलग-अलग विभाग हों और सरकार के तीनों अंगों में 
कार्यो और शक्तियों का विभाजन कर दिया जाय, तो सरकार का समस्त कार्य बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में 
सम्पन्न हो सकेगा। 

(4) न्याय की निष्पक्षता का तर्क-शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त को अपनाने पर न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका 
या कार्यपालिका का दवाव नहीं होगा और ऐसी स्थिति में निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्याय की आशा की जा सकती 
है। इस सिद्धान्त के अभाव में न्यायपालिका निप्पक्षता और स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकेगी। 
सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Theory) 3 

यद्यपि तत्कालीन राजनीति पर शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, लेकिन तर्क और 
अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शक्ति-पृथवकरण सिद्धान्त अनेक दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण है| 

शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त की आलोचना प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर की जाती है : 

(1) ऐतिहासिक दृष्टि से गलत--मॉण्टेस्क्यू के कथनानुसार उसने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन इंगठेण्ड 
की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया है, लेकिन इंगहैण्ड की शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति-पंथक्करण _ 
Ee सिद्धान्त की आलोचना सिद्धान्त पर आधारित नहीं रही है। मॉण्टेस्क्यू के समय से लेक 

(1) ऐतिहासिक दृष्टि से गलत आज तक इंगछैण्ड में संसदात्मक शासन-व्यवस्था प्रचलित रही 

(2) शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण | है और यह शासन-व्यवस्था व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के 

सम्भव नहीं . परस्पर घनिष्ठ सम्वन्ध और सहयोग पर ही आधारित है। अतः 

(3) शक्ति-पृथक्करण अबवांछनीय | यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्त का ऐतिहासिक आधार 
-भीहै ुटिपूर्ण है 


। 
(4) सरकार के तीनों अंगों की 
असमान स्थिति 
` (5) स्वतनत्रता के लिए शक्ति- - 
पृथक्करण आवश्यक नहीं 

की है। इसलिए शासन के अंगों का पूर्ण एवं कठोर पृथक्करण “व्यवहार में सम्भव 
नहीं है। 
शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त की अव्यावहारिकता इस वात से भी स्पष्ट है कि यद्यपि अमरीकी 


संघ की व्यवस्थापिका (कांग्रेस) कानूनों का निर्माण करने के साथ- नियुक्तियों 
सन्धियों पर नियन्त्रण रखती है और महाभियोग लगाने का सकळ राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियो और 
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(3) शक्ति-पृथक्करण अवांछनीय भी सिद्धान्त 
आ अ क मत 
कर सके, इसके लिए दोनो अंगों के वीच पारस्परिक सहयोग नितान्त आवश्यक है। कानून-निर्माण का कार्य 
इतना जटिल हो गया है कि इस सम्वन्ध में आवश्यक ज्ञान उन्हीं लोगों को होता है, जो शासन विभाग से 
सम्बद्ध होते हैं। अतः उचित कानून के निर्माण हेतु व्यवस्थापिका को कार्यपालिका का सहयोग नितान्त 
आवश्यक है। इसी प्रकार शासन का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, लेकिन जनता के निकट सम्पर्क 
के कारण जनता के विचारों और आवश्यकताओं से व्यवस्थापिका के सदस्य ही अधिक अच्छे प्रकार. से 
परिचित होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका कार्यपाछिका से सहयोग न करे तो प्रशासन को जनहितकारी 
रूप प्रदान नहीं किया जा सकेगा। शक्तियों के इस पृथक्करण से सरकारी विभागों में परस्पर विरोध की प्रवृत्ति 
भी उतपन्न हो जायेगी। डॉ. फाइनर ने इस वात को सुन्दर भाषा में चित्रित करते हुए कहा है, “'शक्ति-प्थक्करण 
िद्वान्त शासन को निद्रित करने ब ऐठने वाली स्थिति में डाल देता हो" | 

यह सिद्धान्त न्यायपालिका की कार्यकुशलता और निष्पक्षता का अन्त. कर देगा। इस सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लेने पर न्यायाधीशों की नियुक्ति न तो कार्यपालिका द्वारा होगी और न ही वे व्यवस्थापिका द्वारा 
निर्वाचित होंगे, वरन्‌ वे जनता द्वारा चुने जायेंगे। जनता द्वारा निर्वाचित. न्यायाधीश प्रायः अयोग्य तथा 
सा गि हुए हैं। वे तर्क और न्याय भावना के स्थान पर पक्षपात तथा दलीय भावना के आधार 
पर का | 

(4) सरकार के तीनों अंगों की असमान स्थिति-शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है 
कि सरकार के तीनों विभाग समान रूप से शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। 
सरकार के तीनों अंगों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपेक्षा व्यवस्थापिका अधिक महत्वपूर्ण स्थिति 
रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर ही प्रशासन किया जाता है और इन्हीं कानूनों के 
आधार पर न्यायपालिका न्याय प्रदान करने के कार्य करती है। प्रो. छास्की का कथन है कि “कार्यपालिका और 
न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा व्यवस्थापिका दारा घोषित की गयी इच्छा में निहित होती है।'” 

(5) स्वतन्त्रता के लिए शक्ति-पृथक्करण आवश्यक नहीं-यह विचार भी सर्वथा भ्रमात्मक है कि जनता 
की स्वतन्त्रता के लिए शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का पालन आवश्यक है। वर्तमान समय में तो ऐसा समझा 
जाता है कि मानवीय स्वतन्त्रता के लिए शक्ति-पृथक्करण के स्थान पर “विधि का शासन' और “अधिकारों की 
संवैधानिक घोषणा” अधिक महत्व रखती है। इसके अतिरिक्त मानवीय स्वतन्त्रता तो जनता की जागरूकता 
और स्वतन्त्रता के प्रति मानवीय प्रेम पर निर्भर करती है। वाशिंगटन के शब्दों में, “निरन्तर जागरूकता ही 

ह चा वे के प्रति की गयी इन आलोचनाओं के कारण ही यह कहा जाता है कि 
“शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त को अपनाना न तो सम्भव है और न प बांछनीया।” इसीलिए अधिकांश देशों ने इस 
सिद्धान्त को शुद्ध रूप में नहीं अपनाया वरन्‌ आवश्यक संशोधनों के साथ अपनाया है! ले 
` निष्कर्ष भक्ति-विभाजन सिद्धान्त की इन आलोचनाओं के कारण इसे महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। 
शक्ति-विभाजन सिद्धान्त का आशय मदि यह लिया जाय कि तीनों विभागों द्वारा एक-दूसरे से कोई भी सम्बन्ध 
नहीं रखा जाना चाहिए, तो इस रूप में शक्ति-विभाजन सिद्धान्त को अपनाना सम्भव नहीं है, लेकिन यदि 
शक्ति-विभाजन का आशय यह लिया जाय कि सरकार के तीनों अंगों को एक-दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप 
से बचते हुए अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, तो इस रूप में शक्ति-विभाजन सिद्धान्त को अपनाना न केवर 

, वरन्‌ आवश्यक है। सम्भवतया मॉण्टेस्क्यू इस सिद्धान्त के आधार पर यही चाहता था। शक्ति-विभाजन 
इसी रूप में अपनाया जा सकता है और उसे इसी रूप में अपनाया जाना चाहिए। 
का आधुनिक रूप : नियन्त्रण एवं सन्तुलन सिद्धान्त 

स कदम न तो सम्भव है और न ही उचित। शासन के विविध अंगों का पारस्परिक . 
सम्वन्ध उपयोगी और आवश्यक है।इस वात को दृष्टि में रखते हुए वा अ र प 
7 ने Wy ofan of pover arora (0० gororent पाण 505 SP 
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2 “Fternal vigilance is the price of libe ८ 
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के नाम से 
ने रूप ग्रहण कर लिया है जिसे “नियन्त्रण एवं सन्तुलन सिद्वान्त' के नाम से जाना जाता है| 
तक सिद्धान्त का आशय है कि सरकार के विभिन्न अंग एक-दूसरे की शक्ति पर इस प्रकार से . 
नियन्त्रण स्थापित रखें कि शक्तियों का सन्तुलन बना रहे और कोई' भी एक विभाग निरंकुशता का प्रयोग न का 
सके। अमरीकी शासन-व्यवस्था नियन्त्रण एवं सन्तुलन सिद्धान्त पर ही आधारित है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण 
का सिद्धान्त विशुद्ध रूप में नहीं वरन्‌ नियन्त्रण व सन्तुलन के सिद्धान्त के साथ अपनाया गया है। अमरीकी 
व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका प्रधान उन पर विशेषाधिकार का प्रयोग का 
सकता है और न्यायपालिका उन्हें अवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी प्रकार कार्यपालिका प्रधान द्वारा की . 
गयी नियुक्तियों और सन्धियों पर व्यवस्थापिका के उच्च सदन “सीनेट' द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है और 
संविधान के विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय इन कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। व्यवस्थापिका 
न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है और कार्यपाछिका प्रधान द्वारा क्षमादान की न्यायिक शक्तियों का 
प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अमरीका में सरकार के तीनों अंग एक-दूसरे 
की शक्तियों को नियन्त्रित करते हैं और इस प्रकार विभिन्न विभागों के वीच एक ऐसा सन्तुलन स्थापित हो 
जाता है कि सरकार का कोई भी अंग निरंकुश आचरण नहीं कर सकता। यही व्यवस्था नियन्त्रण एवं सन्तुलन 
सिद्धान्त का उदाहरण कही जा सकती है। 
दीर्घ उत्तरोय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
1. शक्ति-पृयक्‍करण का क्या अर्थ है? क्या पूर्णरूपेण शक्ति-पृथक्करण सम्भव और वांछनीय है? 
(संकेत--दितोय भाग के उत्तर में इस सिद्धान्त की आलोचना दीजिए और इसका महत्व भी वताइए।) 
2. शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त क्या है? शक्ति-पृथककरण की क्या आवश्यकता है और किस सीमा तक वांछनीय 
है? संक्षेप में लिखिए। ! 
3. शक्तिपपृथवकरण के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए। इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिये जा सकते हैं? 
4. शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न , 
(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
1. शक्ति-पृथक्करण (शक्ति-विभाजन) का सिद्धान्त क्या है? 
. 2. `शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। 
3. शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। 
अथवा, शक्ति-पृथक्करण के दो लाभ वताइए। 
4. शक्ति पृथक्करण निरंकुशता से कैसे रक्षा करता है? 
5. शक्ति पृथक्करण अमेरिका में किस प्रकार छागू किया गया है? 
` (ब) नोट-निन्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)॥ 
6. शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। 
अथवा, शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के दोप लिखिए। 
. 7. “नियन्त्रण व सन्तुलन का सिद्धान्त समझाइए। 
8. शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त पर एक टिप्पणी लिखिए। 
9. शक्ति पृथक्करण के वारे में माण्टेस्क्यू के क्या विचार हैं? 
10. शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त किस प्रकार अव्यवहारिक है। 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस 
प्रश्‍न 1. शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपादक कौन 
उत्तर-शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपादक 19वीं क में फ्रांस का मिद लेखक य 
प्रशन 2. शक्ति-पप्क्साफ़ सिद्धान्त के पक्ष) में एके लेके कष? /2 01/6010. मॉस्टेसक्यू 
उत्तर--शक्तियों के विभाजन से शासन में कुशलता आ जाती है। 


शब्द (एक वाक्य) में] 
(उ.प्र., 2010) 
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प्रश्न 3. शक्ति-पथक्करण सिद्वान्त के विपक्ष में एक तर्क दीजिए 
उत्तर--शासन के कुशळ संचालन में वाधा उत्पन्न होती है। 
प्रश्‍न 4. शक्ति-विभाजन सिदान्त को आधुनिक युग में किस रूप में अपनाया जा सकता है? 
उत्त--इसे 'नियन्त्रण और सन्तुल्न सिद्धान्त' के रूप में अपनाया जा सकता है। 


प्रश्‍न 5. शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त किस सरकार की विशेषता है? (उ.प्र. 2010) 
उत्तर--अध्यक्षात्तक सरकार की। 2 


बहुविकल्पीय प्रश्न 


निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए : 
- “व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्वन्धी सारी शक्तियों का एक ही हायो में केन्द्रित होना ही 


आततायी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है।” यह कथन किसका है : 


(अ) जेम्स मैडिसन का (व) सिसरो का 
(स) जीन वोदां का (द) लॉक का 
निम्नलिखित में से किस विचारक ने सरकार को असेभ्वली, मजिस्ट्रेसी तथा जुडीशियरी नामक तीन विभागों में 
वांटा था: 
(अ) प्ठेटो ने .(व) अरस्तू ने 
-(स) सिसरोने . - , . (द) पोलिवियस ने 
. 16वीं सदी के किस विचारक ने कहा है कि राजा को कानून निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों रूपों में एक साथ 
कार्य नहीं करना चाहिए : 
(अ) जीन वोदां ने (च) पोलिवियस ने 
(स) सिसरो ने (द) मार्सीग्लियो ने 
- शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का विधिवत्‌ और वैज्ञानिक रूप में प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया : 
(अ) प्लेटो (व) मॉण्टेस्क्यू 
(स) ऑस्टिन | (द) हरवर्ट स्पेन्सर 
५ - Esprit des Luis’ (Spirit of ८4%) पुस्तक की रचना किसने की थी : . 
(अ) प्लेटो . (व) जीन वोदां (स) मॉण्टेस्क्यू (द) पोलिवियंस 
. मॉण्टेस्क्यू ने किस देश की शासन-व्यवस्था से प्रभावित होकर अपने शक्तिःपृथक्करण सिद्धान्त, का प्रतिपादन 
किया : 
(अ) अमरीका (ब) इंग्लैण्ड (स) फ्रांस _ (द) भारत 
, "Commentaries on the Laws of England" पुस्तक के लेखक कौन हैं : 
(अ) मांण्टेस्क्यू (व) व्छैकस्टोन 
(स) मैडिसन टु (द) जीन वोदां 
, अमरीकी संविधान सभा के सदस्य किसकी विचारधारा से प्रभावित थे : 
(अ) प्लेटो (ब) अरस्तू 
(स) मॉण्टेस्क्यू (द) लुई चौदहवें 
. “प्रशासकीय न्यायालयों' की स्थापना किस देश में की की 
(अ) अमरीका (व) इ इनमे मं से कोई नहीं 
(स) फ्रांस . (द) इनमे र 
. “निरन्तर जागरूकता ही स्वतन्त्रता का सच्या मूल्य है।” 3:22 कद (कका हैः 
(अ) प्रो. लास्की का (व) सन का 
(स) डॉ. फाइनर का (द) 


` शक्ति-विभाजन सिद्धान्त को आधुनिक त जे (ब) शक्तियों के केद्रीकरण के सिद्धान्त के रूप में 


(अ) नियन्त्रण और सन्तुलन सिडान्त के लप" (.) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
(स) छोकतान्त्रिक विकेद्रीकरण (व), dees 7. (ब), 8. (स), 9. (स), 10. (व), 


[उत्तर-1. (6h kaye Maha Vidyalaya Collection. 
11, (अ)। 
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सरकार के अंग . 
(व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) 


[ORGANS OF GOVERNMENT] 
(Legislature, Executive and Judiciary) 


“सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है, आदेश जारी 
करता है और अपने कार्यों का सम्पादन करता ही” --डॉ. गार्नर 
सरकार 

राज्य एक ऐसी निराकार संस्था है जिसके द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया जा सकता है। राज्य अपनी 
सम्प्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार 
से हमारा तात्पर्य उन सव व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है, जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की 
“अभिव्यक्ति! होती है तथा उसे कार्यरूप प्रदान किया जाता है। सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए गार्नर लिखते 
हैं, “राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेन्सी के दारा होती है, उसे सरकार कहते ही? 

सॉल्टाऊ के अनुसार “सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों तथा साधनों से होता हे जिनके दाग 
राज्य की इच्छा की अभिब्यक्ति होती है तथा उसे क्रियान्वित किया जाता है।” 
- सरकार के अंग (Organs of Govemment) 
सभी व्यक्तियों द्वारा सरकार को एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता अनुभव की 

ह गयी है। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को व्यवस्थापन तथा शास 

विभाग-इन दो अंगों में विभाजित किया गया है। कुछ व्यक्तियों दाग 
सरकार को 5 या 6 अंगों में विभाजित करने का प्रयल किया गया 
है, परन्तु सामान्य धारणा यही है कि प्रमुख रूप से सरकार के निम्नलिखित 
तीन अंग होते हैं : व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 
व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है, कार्यपालिका इन 
कानूनों को कार्यरूप में परिणत कर शासन का संचालन करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित 
कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या व रक्षा करने का कार्य करती है। 


व्यवस्थापिका 
(LEGISLATURE). . 
व्यवस्थापिका का महत्व 
र के तीनों ही (MPORTANCE OF LEGISLATURE) 
सरकार अंगों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं, लेकिन इन तीनों में 
पि गहन ह सजन बिच थी स खत ल कल ह घर आधार पा का 
शासन न्याय प्रदान करने का अ 
1 ल्म प ००0 ४६६ 6 पिका, का 
oranda ondoos air an rls te वया क 


1.__________ साल्या लके अवा (ब्यतस्थािक) ५कर्षपेलिका खर न्वंयिपीलिक)0”1 185 185 


* और न्यायपालिका के कार्य के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। व्यवस्थापन केवर का 
निर्माण नहीं करता, यरनू प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है और संसदात्मक की में br 
पर प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण भी रखता है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता 
ह अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन विभाग सरकार के दूसरे अंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति 
रखता है। व्यवस्थापिका का लोकतन्त्र में एक महत्व इस कारण भी है कि व्यवस्थापिका में जनता द्वारा चुने 
न होतेः हैं। अतः लोकतन्त्र में व्यवस्थापिका लोकतान्त्रिक हितों व आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व 
करती है। र 


व्यवस्थापिका के कार्य 
र (FUNCTIONS OF LEGISLATURE) 

, व्यवस्थापिका के कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन पद्धति के रूप पर निर्भर करते हैं। एकतन्त्र, राजतन्त्र 
या अधिनायकतन्त्र में व्यवस्थापिका के कोई विशेष कार्य नहीं होते, किन्तु छोकतनत्रात्मक राज्यों में व्यवस्थापिका 
की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठोकतन्त्रात्मक राज्यों में भी संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक-शासन-व्यवस्थाओं 
में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियन्त्रण 
रखती है, जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन में सम्भव नहीं है। सामान्य रूप से लोकतन्त्रीय राज्यों में व्यवस्थापिका 
द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं : ७ 

(1) कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य-व्यवस्थापिका का सवसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण 
करना होता है। यह विभाग विधेयको का प्रारूप तैयार करता, उन परे वाद-विवाद करता और फिर उन्हे 
स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है! व्यवस्थापिका पुराने 
कानूनों:में संशोधन, परिवर्तन व उन्हें समाप्त करने का कार्य भी 
करती है। इस सम्बन्ध में सूच्य है कि इंग्ढेण्ड में संसदीय सर्वोच्चता 
का सिद्धान्त लागू किया गया है तथा वहां संसद (व्यवस्थापिका) 
की कानून निर्माण शक्ति असीमित है। भारत में व्यवस्थापिका. की 
कानून निर्माण शक्ति की कतिपय सीमाएं हैं | 

(2) संविधान में संशोधन का कार्य-आयः सभी देशों में 
व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य करती है, यथपि विभिन्न 
देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा यह कार्य निवती प्रक्रियाओं के 
आधार पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, इंगठेण्ड में 'पार्टियामेष्ट' 
अपने सामान्य वहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार न 
संशोधन कर सकती है, लेकिन अमरीका, भारत, आदि देशों में - - 
संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से भिन्न है! 

(3) विमर्शात्मक कार्य (0100४९ Functions का एक प्रमुख कार्य विचार-विमर्श 
करना होता है। व्यवस्थापिका के लिए जो पार्लियामेण्ट (०/80९1!) शब्द का प्रयोग" किया जाता है यह 
फ्रांसीसी शब्द 'पार्लमेण्ट? से लिया गया है जिसका अर्थ “विचार करने के निमित्त सभा' है। व्यवस्थापिका में 
विभिन्न स्वार्थो, दृष्टिकोण तथा समुदाय के प्रतिनिधियों के वीच विस्तृत एवं स्वतन्त्र विजि होता है। 
विचारों. के आदान-प्रदान का संचालन शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए व्यवस्थापिका कुछ 


नियमों र . | F 
Me र्त 2300. कानून-निर्माण के वाव ताग य क 
करने का कार्य भी करती है। आर्थिक कार्यों के अन्तर्गत य रय कोई कार्य नहीं किया 


से धन प्राप्त किया जाय व्यवस्थापिका की स्वीकृति के कर वज पारित करती है। 


जा सकता है। इस कार्य के अन्तर्गत व्यवस्थापिका बापा अच तीर पर प्रशासनिक कार्य में भाग नहीं लेती, 
५ शक समी है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन सम्बन्धी यह कार्य संसदात्मक 


मिहत ने यन 
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प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, निन्दा प्रस्तावों और अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियत्रण | 
रखती है और कार्यपालिका का अस्तित्व व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर चा है। अध्यक्षात्मक शासन पे 
व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण रखती है; जैसे अमरीका में कार्यपालिका जो 
नियुक्तियां और सन्धियां करती है, उनके सम्वन्ध में सीनेट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। 

(6) न्याय सम्बन्धी कार्य-अनेक देशों में व्यवस्थापिका न्याय सम्वन्धी कार्य भी करती है। फ्रांस की 
“काउंसिल ऑफ रिपन्छिक', अमरीका की “कांग्रेस” और भारत की “संसद” को उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों 
पर अभियोग लगाने और उनके निर्णय का अधिकार प्राप्त है। इंगहैण्ड में तो व्यवस्थापिका का उच्च सदन 
“हाउस ऑफ लॉस” (४०७९ ०£ 1.०7०४) अपीछ के उच्चतम न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है] 

(7) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य--अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन सम्वन्धी कार्य भी करती हैं। 
उदाहरण के लिए, फ्रांस के दोनों सदन मिलकर वहां के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, स्विटूजरकैण्ड की 
व्यवस्थापिका न्यायाधीशों और मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव करती है। भारत में संघीय संसद तथा 
विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। 

(8) समितियों और आयोगों की निययुक्ति-विधानमण्डल समय-समय पर किन्ही विशेष कार्यों की जांच 
करने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है और इनके माध्यम से:शासन के कार्यों 
की छानवीन की जाती है। इसके अलावा अमरीका, इंग्लैण्ड, भारत, आदि सभी देशों में. सरकारी निगमों की 
रचना की गयी है। इन निगमों की गतिविधियों और कार्यों पर संसद का पूरा नियन्त्रण रहता है। 

(9) जनभावनाओं की अभिव्यक्ति-छोकतन्त्र में व्यवस्थापिका' एंक ऐसा स्थान है जहां पर जनता के 
प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कें के प्रति आंकर्षित करते हैं और शासन को जनहित कार्य कले 
के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को 'जनता का रंगमंच” कहा जाता है। 

(10) कार्यपालिका पर नियन्त्रण-संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी 
होती है। व्यवस्थापिका का लोकप्रिय सदन (भारत में लोकसभा) कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) के विरुद 
अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे अपदस्थ कर सकते हैं। 

व्यवस्थापिका का. संगठन | 
(ORGANIZATION OF LEGISLATURE) 
ड स द) का संगठन दो रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता 
है या दो सदन। लोकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के प्रारम्भ में अधिकांश देशों में एकसदनात्मक व्यवस्थापिका 


कुछ छोटे देशों को छोड़कर प्रायः सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनामक व्यवस्थापिकाएं विद्यमान हैं। व्यवस्थापिका 


एकसदनात्मक होनी चाहिए या द्विसदनात्मक-यह प्रश्‍न पर्याप्त विवादग्रस्त रशन 
पर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये जाते हैं। भारत में केर में द्विसदनाझक अ कन ट म 
सात राज्यों को छोड़कर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। र 


द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क या एकसदनात्मक 


; व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क 
(ARGUMENTS IN FAVOUR OF BICAMERALISM) 


सरकुरा मे आ /रत्र्यवस्थापिका; कार्यपोलिका- और __ यारा आ (ज्वलाय क्षीरपक” और दिक 900 187 187 


' (2) अविचारपूर्ण कानून निर्माण परःरोक-दूसरा सदन पहले सदन की जल्दवाजी 
` कानूनों पर रोक लगाने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। जनता के परतिनिये मते PN 
¦ अव्यावहारिक होते हैं और अनेक वार वे ऐसे क्रान्तिकारी कानून 
बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनसे छाभ के स्थान पर हानि 
है अधिक होती है। द्वितीय सदन, इस प्रकार के अविचारपूर्ण 
कानूनों पर रोक छगाकर अत्यन्त उपयोगी कार्य करता है। दूसरे 
सदन की उपयोगिता बताते हुए ब्छण्टशली ने कहा है कि “दो 
आंखों की अपेक्षा चार आंखें सदा अच्छा देखती हैं विशेषतः जब 
किती प्रश्‍न पर विभिन्न दृष्टिकोणो से विचार करना आवश्यक हो।”” 
(3) सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व-प्रथम सदन में शक्तिशाली 
राजनीतिक दलों से सम्वन्धित निम्न एवं मध्यम वर्ग के सदस्यों 
को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है, लेकिन लोकतन्त्र का आदर्श 
सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। अतः दूसरे सदन में 
विशेष वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं विद्या, ज्ञान और अनुभव की दृष्टि 
से योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा जा सकता है। 
इस प्रकार प्रतिनिधित्व की उत्तमता की दृष्टि से दो सदनों की 
व्यवस्था श्रेष्ठ समझी जाती है। व 
(4) कार्य-विभाजन से छाभ--जनकल्याणकारी राज्य के विचार को अपना 'ेने के कारण वर्तमान समय 
व्यवस्थापिका के अन्तर्गत कार्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं। व्यवस्थापिका के दो सदन होने पर इस बढ़े हुए 
कार्य का विभाजन किया जा सकता है और इससे व्यवस्थापिका की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। वे विधेयक, 
जिन परे विशेष मतभेद नहीं होता, पहले द्वितीय सदन में पेश किये जा सकते हैं और प्रथम सदन अपना 
ध्यान अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर केद्धित कर सकता है! द 
. (5) जनमत निर्माण में सहायक-विधेयक के निम्न सदन से पास हो जाने के बाद उच्च सदन में पास 
होने में समय लगता है। इस प्रकार उच्च सदन विधेयक पास करने के पूर्व जनता को विधेयक के बारे में 
सोचने-विचारने के लिए समय देता है और सामान्य जनता, राजनीतिक दळ एवं प्रेस इस प्रस्तावित विधेयक 
पर्‌ | र न 
ऱ्ह ps अ के अगर व्यवस्थापिका जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
भी अत्यन्त आवश्यक है। यह नीतियों में सन्तुलन स्थापित करती व सा की रक्षा करती है। लॉर्ड 
एवरन ने दूसरे सदन को स्वतत्त्रता.की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना 
स्वतन्त्रता में वृद्धि-गैटिळ का कथन है कि “दो सदन एक-दूसरे पर रुकावट का 
की च करते हैं और अन्त में इससे लोकहित की वढ़ोतरी होती 


ह” मन््रियों के लिए भी प्रथम सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं. मिल पाता। ऐसी 
यो लाया र 3 जाय, तो नकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है! 


इंग्हैण्ड आदि देशों के उच्च सदनों पर 
(8) अनुभवी लोगो का सदन--यदि इंग्ठेण्ड, अमरीका, भारत, कनाडा, आ 
षटि डाली जाय तो यह स्पष्ट होता है कि इन देशों के उच्च सदनों के जवः राजनीतिक स es 
व होते थ अनुभवी यत राजनीति मरि भनी अति की सवएं प्रात करने 
कोते हैं त अपने अनुभव से लाभान्वित कर र 
का अवसर po के मत एक प्रभावशाली तर्क है। भारत में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन राज्यसभा 


राष्ट्रपति द्वारा' 12 सदस्यों को मनोनीत किया 
पड अनुभवी व विद्वान व्यक्ति होते हैं। 
| 


when a subject may bé considered frorh 
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TS TSS 
संघ राज्य के लिए उपयुक्त-एक संघ राज्य में जो विभिन्न इकाइयां होती हैं, उनमें क्षेत्र औ | 
जलमा की दृष्टि से बहुत अधिक अन्तर होता है। ऐसी परिस्थिति में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के झा 
प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर और दूसरे सदन में इकाइयों की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्र | 
प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार संघ की सभी इकाइयों को सन्तुष्ट रखा जा सकता है और छोद 
इकाइयों के हितों की रक्षा सम्भव होती है। पि 
(10) ऐतिहासिक अनुभव--उपर्युक्त सभी तकों के अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुभव भी अधिकतर दूसे | 
सदन के पक्ष में है। इंगठेण्ड में गृहयुद्ध के पश्चात्‌ क्रामबैठ के समय (1549-60) और अमरीका में 177 
से 1787 तक व्यवस्थापिका का एक ही सदन था। फ्रांस में भी कुछ समय के लिए एकसदनीय विधानमण्ड 
को अपनाया गया, किन्तु इन सभी देशों में एकसदनीय विधानमण्ड का प्रयोग असफल रहा और इस काण 
अब एकसदनीय विधानमण्डल की कोई बात नहीं करता। ः 2 
, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क या एकसदनात्मक 
` व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क ट 
र (ARGUMENTS AGAINST BICAMERALISM) 

दो सदनों वाली व्यवस्थापिका के. पक्ष में व्यक्त किये गये इन विचारों से अनेक विद्वान सहमत नहीं ह 
और वे एक सदन वाली व्यवस्थापिका को ही श्रेष्ठ समझते हैं। उनके द्वारा निम्नलिखित तर्को के आधार प 
दो सदनों वाली व्यवस्थापिका का विरोध किया जाता है : - 

(1) द्िसदनात्मक व्यवस्थापिका अछोकतान्त्रिक-ऐसा माना जाता है कि प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है 
और लोकतन्त्र का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि प्रभुसत्ता जनसाधारण में निवास करती है। इसलिए यह कहा 
जाता है कि सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व का 
सकता है और दूसरा सदन अलोकतत्त्रीय होता है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एवे सीज ने लिख 
है कि “किसी भी विषय पर छोकमत एक ही हो सकता है, दो नहीं; इसलिए जनता की इच्छा का प्रतिनिषित 
करने के लिए एक ही सदन होना चाहिए, दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है।'” वे आगे लिखते हैं कि “गरि 

. दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो दुष्ट है और यदि सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है।” 

(2) रूढ़िवादिता का गढ़ क्योकि द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उके 
द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या उत्तराधिकार के आधारं पर अपना पद प्राप्त किया जाता है, इसलिए 
वह रूढ़िवादिता का गढ़ बन जाता है और देश में प्रगतिशील सुधार करने के इच्छुक प्रथम सदेन के मार्ग 
रुकावट डालता है। द्वितीय सदन के आछोचकों का विचार है कि ऐसे रूढ़िवादी और निहित स्वार्थो वागे 
तत्वों को प्रतिनिधित्व देने का परिणाम देश का अहित ही होता है। इग्ैण्ड की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन 
छाई सभा एक गैर-निर्वाचित सदन है तथां रूढिव्ादी व सामन्तवादी तत्वों का गढ़ है। . 


द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के (3) अपेब्यय-द्विसदनीय प्रणाली के अन्तर्गतं प्र्येक 


तिल मे डक विधेयक पर दो-दो वार विचार होता है, जिसका अर्थ है कि सम 

(1) ह्विसदनात्मक व्यवस्थापिका | की क्षति और राजकोष पर अनावश्यक वोझ। जब एक सरल 
pan | द्वारा ही व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न हो सकता है तो दूसरे स 

(2) रूढ़िवादिता का गढ़ का अस्तित्व स्पष्टतः ही धन का अपव्यय है।' 

(3) अपव्यय (4) संगठन की सदन का इस कारण ग 

(4) संगठन की समस्या विरोध किया जाता है कि द्वितीय सदन के गठन की 


(5) दूसरा सदन अनावश्यक र 

(6) दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका 

* (7) अल्पमर्तो को प्रतिनिधित्व देने 
-हेतु अन्य सन्तोषजनक प्रबन्ध 
सम्भव 


(8) ब के लिए मी आवक, 


सम्बन्ध में असहमति स्वतः इसके विरुद्ध एक तर्क है। व्यव! 
में, दो सदनों की व्यवस्था वाढे सभी देशों में. यह समस्या 
हुई है। उदाहरण के लिए, इंड के हाउस ऑफ अ 
व असंगत कहा जाता है, क्योकि वह कुठीन वर्ग को छोई 
अन्या फिसी की प्रतिनिधि जही करता है। कनाडा में उच्च सदी 
के सदस्यों को मनोनीत करने की पद्धति अपनायी गयी रै 
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' ३क्रित इसके विरुद्ध भी गम्भीर आपत्ति प्रकट की जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनेक वार भ्रष्टाचार का कारण 
, बन जाता है। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन के बा पर.दूसरे सदन का गठन किया जाय, तो वह पहले सदन का 
, ही दूसरा रूप हो जायेगा। दोनों नों की शक्तियों की दृष्टि से भी दो सदनों की व्यवस्था तीव्र आलोचना 

का विषय ह। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्तोषप्रद द्वितीय सदन का गठन एक विकट समस्या है। 
(5) दूसरा सदन अनावश्यक--आलोचक इस वात को भी स्वीकार नहीं करते कि आवेश तथा जल्दबाजी 
. मैं निर्मित कानूनों पर रोक लगाने के छिए द्वितीय सदन आवश्यक. है। वर्तमान समय में एक सदन द्वारा 
स्वीकृत कानून न तो कुविचारित होता है और न ही जल्दबाजी का परिणाम। प्रायः प्रत्येक प्रस्ताव विवाद 
और विश्लेषण की ठम्वी प्रक्रिया को पार करने के वाद ही कानून बन पाता है इसलिए दूसरा सदन पहले 
सदन की शक्ति पर अनावश्यक रोक लगाने का ही कार्य करता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि द्वितीय 
| सदन यदि प्रथम सदन की शक्तियों पर अंकुश गाता है। तो वह ब्राधा उत्पन्न करता है। यदि अंकुश नहीं 
हगाती निरर्थक है। द. 

. (6) दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका-ऐसा देखा गया है कि व्यवस्थापिका के दो सदन होने पर 
इन दोनों सदनों में लगभग सदैव. ही गतिरोध बना रहता है, जिसका शासन-व्यवस्था पर वहुत बुरा 
प्रभाव पड़ता है। अमरीकी संविधान सभा के एक सदस्य बैंजामिन फ्रेंकलिन का विचार है कि “दो सदन 
का ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दिये जायें और वे विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न 

i | 

(7) अल्पमतों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अन्य सन्तोषजनक प्रबन्ध सम्भव--द्वितीय सदन के आलोचक कहते 
हैं कि यह जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन की व्यवस्था की जाय। 
अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में दूसरे उपाय किये जा सकते हैं, जिस तरह भारतीय 
संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 26 जनवरी, 2010 ई. तक स्थान आरक्षित 
किये गये। वर्ष 2009. में संविधान संशोधन कर पुनः आरक्षण की अवधि 26 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी 
गयी हैं। | 

(8) संघ राज्य के लिए भी आवश्यक नही--आलोचकों का कथन है कि संघ राज्य के लिए भी दूसरे 
सदन का अस्तित्व न तो उपयोगी है और न ही आवंश्यक| व्यवहार में देखा गया है कि दूसरे सदन में सदस्य 
इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने के वजाय उन राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी सहायता 
से वे निर्वाचित होते हैं। दलीय अनुशासन के कारण ही ऐसा करना आवश्यक होता है। इसलिए लास्की ने 
कहा है कि “यह गलत है कि संघ की रक्षा के लिए दूसरा सदन कोई प्रभावशाली गारण्टी है!” संघ की इकाइयों 
के हितों की रक्षा वस्तुतः बैधानिक संरक्षणों तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका द्वारा ही हो सकती है दूसरे सदन के 
आ ब्यवस्थापिका की लोकप्रियता--दो सदनों की व्यवस्थापिका की इस प्रकार की 
आलोचनाओं के होते हुए भी वर्तमान समय में प्रतिनिध्यालक लोकतन्त्र के लिए दविसदनासक विधानमण्डळ 

आवश्यक माना जाता है| इसमें सन्देह नहीं कि यदि द्वितीय सदन पूर्ण जागल्कता के साथ मवम 


विधेयकों करे, तो लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी और मनमानी 
भेदन द्वारा पारित किये गये विधेयकों पर पुनर्विचार, अतिरिक्त विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिये जाने 


पर उपयोगी एवं आवश्यक प्रतिवन्ध ढग सकता है। इसके 


क्रिय सदन के ही हाथों में रहनी चाहिए। , pulling in opposite direction.” 
Ie ea sei ach side and both pulling मा ० jamin Frankli 
cart with a horse hiched (०७ —Benjamin in 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कार्यपालिका ग 
(EXECUTIVE) 
कार्यपालिका का महत्व 
(IMPORTANCE OF EXECUTIVE) 
सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका होता है। सरकार के इस अंग का महत्व प्राचीनकाठ हे 
ही बहुत अधिक रहा है। प्राचीनकाळ के अलोकतन्त्रीय राजो मे तो कार्यपालिका ही सव कुछ होती थी। यद्य 
वर्तमान समय में कार्यपालिका का महत्व पहले से कम हो गया है, किन्तु फिर भी अन्तिम रूप में सरका 
के समस्त अंगों का उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर ही होता है। व्यवस्थापिका द्वारा पास किये गये कानूनों और 
वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का कार्य कार्यपालिका ही करती है और न्याय विभाग की व्यवस्था क 
अन्तिम उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका का ही होता है। डॉ. फाइनर ठीक ही कहते हैं कि “व्यवस्थापिका और 
न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के वाद शेष शक्तियां कार्यपारिका के पास ही रहती है।'' कार्यपाहिका 
का महत्व इस वात से ही स्पष्ट है कि प्रायः सरकार शब्द का प्रयोग कार्यपालिका के लिए ही किया जात 
है, यद्यपि कार्यपालिका सरकार का एक अंग मात्र ही है 
- कार्यपालिका का अर्थ 
(MEANING OF EXECUTIVE) 
कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्यरूप में 
. परिणत करना और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन 
तक प्रशासन से सम्बन्धित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। ' * 
कार्यपालिका के मुख्यतः दो भाग होते ह--(1) राजनीतिक कार्यपालिका, और (2) स्थायी कार्यपालिक 
या प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के सख 
में नीतिनिर्माण करती है और स्थायी सेवा वर्ग नीति-निर्माण में सहायता देता है तथा प्रमुख रूप से नीति को 
क्रियान्वित करता है। इसे स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है कि इसके सदस्यों (लोक सेवा के अधिकारी) 
का कार्यकाल स्थायी तथा लम्वा होता है। इसके विपरीत राजनीतिक कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्‌) का कार्यकार 
या है। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका के लिए ही किव 
जाता है। प् ; 
कार्यपालिका के प्रकार 
. (KINDS OF EXECUTIVE) 
(1) नाममात्र की व वास्तविक कार्यपारिका (१011151 ह्यात ९०] ५९८६४९)--नाममात्र की 
कार्यपारिका का तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है, जिसे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रद 
की गयी हो, लेकिन जिसके द्वारा व्यवहार में उस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार 
किया जा सके। यद्यपि प्रशासन का सम्पूर्ण कार्य उसी के नाम पर होता है, किन्तु व्यवहार में इन कायो के 
वास्तविक कार्यपालिका दारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नाममात्र का कार्यपाि 
प्रधान राज करता है, शासन नहीं। इंग्हैण्ड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति नाममात्रं की कार्यपालिका 
ही उदाहरण हैं। र * 
संसदात्मक शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत संविधान द्वारा नाममात्र की कार्यपालिका को जो प्रशासि 
ज की जाती है, व्यवहारं में इस शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है गै 
च कार्यपालिका कहा जाता है। व्यवहार म सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्ति इस वास्तविक कार्यपालिमी * 
हाथ में ही केद्धित होती है। ब्रिटेन और भारत की मन्िपरि 
इस प्रकार की वास्तविक कार्यपालिका के ही उदाहरण हैं। चाम 
की और वास्तविक कार्यपालिका का यह भेद केवल संसदार्ल 
सा में क जाता है। अमरीका जैसे अध्यक्ष र 
a Ei la ऽलो. राष्ट्रपति ही कार्यपालिका 
नामधारी hi प्रधान होता है। ६ 
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(2) एकल और बहुल कार्यपाठिका (५11212 क्यात 0५ ५९०५९) संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका 
कार्यपाठिका। 


एकल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे संगठन से है जिसके अन्तर्गत निर्णयात्मक और 
अन्तिम रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केद्धित होती है। शासन प्रवन्ध 
की सुविधा के लिए कार्यपाछिका शक्ति का विभाजन अवश्य ही किया जाता है, किन्तु अन्तिम रूप से सम्पूर्ण 
शासनव्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। मारत, अमरीका, इंग्लैण्ड, कनाडा, आदि 
देशों की व्यवस्था एकल कार्यपालिका का ही उदाहरण है। > 
बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे प्रकार से है जिसके अन्तर्गत अन्तिम रूप में 
कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। प्राचीन 
ऐथेन्स और स्पार्टा में इस प्रकार की बहुंल-कार्यपालिका थी और वर्तमान काल में स्विट्जरळैण्ड में इस प्रकार 
की वहुल कार्यपालिका है। स्विट्जररैण्ड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक “संघीय परिषद्‌” (९००7०1 
(०0॥०८)): में निवास करती है और यह परिषद्‌ सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में 
कार्य करती है। संघीय परिषद्‌ के सातों सदस्यों की स्थिति विल्कुल समान होती है। पूर्व सोवियत संघ में 
सर्वोच्च कार्यपालिका परिषद्‌ के रूप में 'प्रेजीडियम' के द्वारा कार्य किया जाता था जिसके 39 सदस्य होते 
ये) यद्यपि प्रेजीडियम का एक सभापति होता था, किन्तु प्रेजीडियम के सभापति को सैद्धान्तिक दृष्टि से दूसरे 
सदस्यों की अपेक्षा कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते थे और इसलिए इसे “सामूहिक कार्यपालिका” कहा 
जाता था। 
कार्यपालिका का कार्य प्रशासन करना होता है और इस कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए अविलम्व 
निर्णय, उद्देश्य की सच्चाई, कार्य करने की शक्ति और अनेक बार कार्यविधि की गुप्तता भी आवश्यक होती 
है। ये गुण उसी समय प्राप्त हो सकते हैं जवकि कार्यपालिका के संगठन में एकता. हो। नेपोलियन ने एक बार 
कहा था कि “दो अच्छे सेनापतियों की अपेक्षा एक बुरा सेनापति श्रेष्ठ होता है" प्रशासनिक कार्य युद्ध जैसा 
ही होने के कारण प्रशासन पर यह बात पूर्णतया चरितार्थ होती है। व्यवहार में बहुल कार्यपालिका सही अर्था 
में केवल एक देश, स्विट्जरलैण्ड--में ही है। स्विट्जरठैण्ड में वहुळ कार्यपालिका की सफलता का कारण उस 
देश की विशेष स्थिति और श्रेष्ठ परम्पराएं हैं, जो स्विट्जरळैण्ड की भूमि की विशेष उपजं हैं। वस्तुतः एक 
देश की सफलता के आधार पर वहुल कार्यपालिका को व्यावहारिक नहीं माना जा सकता है और इसी कारण 
विश्व के लगभग सभी देशों में एकल कार्यपालिका ही विद्यमान है। 
कार्यपालिका की नियुक्ति की विधि ` 
(MODE OF APPOINTMENT OF EXECUTIVE) र 
आधुनिक समय में कार्यपालिका की नियुक्ति विभिन्न देशों में अल्ग-अल्ग पद्धतिर से की जाती है। 
इस सम्वन्ध में निम्नलिखित चार a सु ga 
(1) वंशानुगत पद्धति-इस कास डक 
शासन से है। इसमें पद की अवधि आजीवन होती और कहा नियुक्ति | 
उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार कानून द्वारा शासित होता है। प्राचीन 
व मध्य युग में कार्यपालिका के गठन की यह सर्वाधिक प्रचलित 
पद्धति रही है। यद्यपि वर्तमान समय में यह पद्धति लोकप्रिय 
नहीं है, किन्तु ब्रिटेन, ईरान, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, क 
र में नाममात्र की कार्यपाठिका की नियुक्ति इसी पद्धति 
आधार पर की जाती है। में कार्यपालिका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया 
(2) जनता दारा प्रत्यक्ष निवचिन--कुछ देशों हैटिन य राष्ट्रपति को सर्वसाधारण जनता 
जाता है। वोलिविया, मैक्सिको, ब्राजील, पेरु, आदि क नितान्त विपरीत है। यह पद्धति लोकतन्त्र के अनुकूल 
है निर्वाचित करती है। यह. पद्धति वंशानुगत विधि 
ह 1 अबू परत मे जनाव गे न के अनुसार! LN 
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त i 
* और ऊपर से देखने में आकर्षक है, किन्तु जनता द्वारा सीधे चुने जाने पर अच्छे एवं योग्य व्यक्ति नहीं चुन 
क दारा अप्रत्यक्ष निवाचन--इस पद्धति के अन्तर्गत सर्वसाधारण जनता द्वारा एक निर्वाचक-मण्डड || 

का निर्वाचन किया जाता है और इस निर्वाचकमण्डल द्वारा कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है। अमरीका | 
- के राष्ट्रपति के निर्वाचन की यही पद्धति है, किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति के चुनाव ने प्रत्यक्ष चुनाव का ख 
ग्रहण कर लिया है। भारत में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों | 
द्वारा किया जाता है। परी 
(4) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन--इस पद्धति में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है 
स्विटूजररैण्ड में कार्यपालिका प्रधान के चुनाव की यही पद्धति है, किन्तु इस पद्धति में कुछ व्यावहारिक 
कठिनाइयां होने के कारण दूसरे देशों दवारा इस पद्धति को नहीं अपनाया जा सका है। 
संसदात्मक शासन-व्यवस्था वाळे राज्यों में राजा या राष्ट्रपति तो नाममात्र की कार्यपालिका होता है, 
अतः इन शासन-च्यवस्थाओं में नाममात्र की कार्यपालिका की अपेक्षा वास्तविक कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ 
की नियुक्ति का प्रश्‍न अधिक महत्वपूर्ण होता है। ब्रिटेन में जिस राजनीतिक दल को “लोक-सदन' (1100 
र्ण टग्या) में वहुमत प्राप्त होता है, सम्राट के द्वारा उस दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त 
किया जाता है। इसी व्यक्ति द्वारा साधारणतया अपने ही राजनीतिक दल से सहयोगियों की टीम को चुनकर 
मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण किया जाता है। भारत में इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है। वास्तविक 
कार्यपालिका के निर्माण के सम्वन्ध में यही पद्धति सर्वाधिक सन्तोषजनक पायी गयी है। 
कार्यपालिका के कार्य . ` 
(FUNCTIONS OF EXECUTIVE) 
राज्य के कार्या के सम्वन्ध में वर्तमान समय में व्यक्तिवादी विचारधारा को त्यागकर जनकल्याणकारी 
राज्य के विचार को अपना लिया गया है। जनकल्याणकारी राज्य की विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम यह | 
हुआ कि राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई और जैसा कि छिप्सन लिखते हैं, “राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने 
कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में बृद्धि की है।''' वर्तमान समय में कार्यपालिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित 
कहे जा सकते हैं : 
Fd (1) आन्तरिक शासन सम्बन्धी कार्य-प्रत्येक राज्य, राजनीतिक रूप में संगठित-समाज है और इस 
[समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता शान्ति और व्यवस्था वनाये रखना होता है तथा यह कार्य कार्यपाठिका 
के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, व्यापार और 
यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्वन्धित सुविधाओं की व्यवस्था 
और कृषि पर नियन्त्रण, आदि कार्य भी कार्यपालिका द्वारा ही 
किये जाते है। इन कार्या के सम्पादन हेतु कार्यपालिका द्वारा बहुत 
बडी संख्या में राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तियां की जाती 
हैं तथा इन अधिकारियों की पदोन्नति, अवनति तथा पदच्युति का 
कार्य > कार्यपाछिका ही करती है। पदाधिकारियों की. नियुक्ति 
क माह रिका पाथ 
म 53 पर बहुत नियन्त्रण रखती है। . 
(2) वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन--वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना ने वैदेशिए 
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और वैयक्तिक चातुर्य की आवश्यकता होने के 
बे बहुत ही कमभमक ही कारण व्यवस्थापिका वैदेशिक सम्बन्थो के वास्तविक 
(3) सैनिक कार्य--सामान्यतया राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेनाओं के सभी अंगों (स्थल, जल 
और य डळ हं में pi हाला और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका 
का महत्वपूर्ण काय होता हैं। अपने इस कार्य के अन्तर्गत कार्यपालिका आवश्यकतानुसार युद्ध 

` कवी घोषणा कर सकती है। ०2205 कट नि 
(4) विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्य--कार्यपालिका के विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्य बहुत कुछ सीमा तक 
शासन व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। सभी प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं में कार्यपालिका को विधानमण्डल 
का अधिवेशन वुलाने और स्थगित करने का अधिकार होता है। संसदात्मक शासन में तो कार्यपालिका विधि-निर्माण 
के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन को भंग करते हुए 
नव-निर्वाचन का आदेश दे सकती है। वर्तमान समय में तो यहां तक कहा जा सकता है कि कार्यपालिका 
ही.व्यवस्थापिका की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण करती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में भी कार्यपालिका परोक्ष 

रूप से विधि-निर्माण कार्य को प्रभावित करती है। $ 61 
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन--यह उल्लेखनीय है कि व्यवस्थापिका किसी भी कानून का ढांचा तैयार करती 
है तथा इस कानून को लागू करने हेतु सहायक विधियों, उप्रविधियों या नियमों के बनाने की आवश्यकता 
होती है। समयाभाव के कारण व्यवस्थापिका सहायक विधियों के निर्माण का अधिकार कार्यपालिका को दे देती 
है व्यवस्थापिका द्वारा सौंपे गए विधि निर्माण के इस प्रकार के कार्य को जव कार्यपालिका द्वारा किया जाता 
है तो उसे प्रत्यायोजित व्यवस्थापन कहते हैं, परन्तु यह आवश्यक है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित 
विधायन के अन्तर्गत जो उपविधियां बनाएगी उनका मूल कानून के अनुसार होना आवश्यक है। इन उपविधियों 
' को कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। हमारे देश में संसद की अधीनस्थ 
विधायन समिति :ऐसी उपविधियों की जांच करती है। यदि जांच के उपरान्त संसद की समिति यह पाती है 
कि कार्यपालिका के द्वारा निर्मित ऐसी उपविधियां, मूल कानून के विपरीत हैं तो संसद ऐसी उपविधियों को 

निरस्त कर सकती है] 

्रत्यायोजित व्यवस्थापन (0०९६३४०५ 1.९४।५।३४०॥) को प्रदत्त व्यवस्थापन अथवा अधीनस्थ विधायन 
(subordinate L.e8i512।०॥) भी कहते है। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन का. मुख्य गुण यह है कि इससे कानूनों 
को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, क्योकि कार्यपालिका इन कठिनाइयों 
से परिचित होती है जिनका ज्ञान व्यवस्थापिका को नहीं होता। दूसरा, इससे कानूनों को छागू करने में 
अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है। तीसरा, इससे व्यवस्थापिका के समय में वचत होती है ताकि वह 


अन्य-महत्यपूर्ण मुद्दों में अपना ध्यान केन्द्रित कर सकती है। र 
प्रस्त की का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे कार्यपालिका की शक्तियों में अनावश्यक वृद्धि 
होती है तथा उसमें मनमानेपन की प्रवृत्ति का जन्म होता है। दूसरे, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून निर्माण 


कला है, लेकिन अधीनस्थ व्यवस्थापन के कारण व्यवस्थापिका का कानून निर्माण प्रक्रिया पर नियन्त्रण कमजोर 


हे जाता है। 
व्यवस्थापिका अधिवेशन में नहीं होती, उस समय आवश्यकता पड़ने पर 
किक यी ds है, जो विधि के समान ही प्रभावी होते हैं। वर्तमान समय में 
को “प्रदत्त व्यवस्थापन' (0९1९8०(०१ 1०851०) के माध्यम से भी बहुत अधिक शक्ति प्राप्त 
हे गयी है। 
कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, 
(5) वित्तीय कार्य यद्यपि वार्षिक वजट स्वीकृत करने का, 
किनु इस वजट का प्रारूप तैयार करने का कार्य कार्यपालिका ही कर की Oa र 
विभाग आय के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त आय के उपभोग पर विचारः करता है। पा गू 
क्ष दायित्व भी कार्यपालिका का है। न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती 
कार्यरत , प्रत्येक राज्य में कार्यपाछिका को कुछ न्यायिक श 
हक य यी र्धा होह है" हि हार कार्यपाठिका 
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न्यायपालिका द्वारा दण्डित व्यक्तियों पर दया करके उनके दण्ड को कम कर सकती या उन्हें क्षमा प्रदान का 
सकती है। सर्वक्षमा (१7८४३) की शक्ति के अन्तर्गत कार्यपालिका एक ही अपराध से सम्वन्धित अनेक | 
अपराधियों को एक साथ क्षमा प्रदान कर सकती है। कार्यपालिका को क्षमादान की यह शक्ति मानवीय आधा | 
तथा राजनीतिक और व्यावहारिक कारणों से प्रदान की जाती है। कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की 
भी की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ॥ 
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
इसके अतिरिक्त, वर्तमान समय में कार्यपालिका के सामान्य निरीक्षण के अन्तर्गत कार्य करने वाहे 
सरकारी विभागों को अर्द्ध न्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार प्रदान किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में 
स्वास्थ्य मन्त्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में ठोगों पर जुर्माने कर सकता है और हर्जाना वसू 
कर सकता है। 
(7) विविध कार्य-उपर्युक्त के अतिरिक्त अनेक देशों में कार्यपालिका को उपाधियां वितरित करने का 
अधिकार भी होता है। कुछ देशों में विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन या अन्य प्रकार से सहायता देने का अधिकार 
भी कार्यपालिका का होता है। वस्तुतः जनकल्याणकारी राज्य की विचारधारा के कारण कार्यपालिका के कार्यों | 
में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। 

। कार्यपालिका के आवश्यक गुण 
(NECESSARY QUALITIES OF EXECUTIVE) 
कार्यपाछिका अपने उपर्युक्त कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सके इसके लिए उसमें कुछ आवश्यक 
गुण विद्यमान होने चाहिए। ये गुण निम्नलिखित हैं : > 
(1) कर्तव्यपरायणता--व्यवहार के अन्तर्गत कार्यपालिका के 
कार्य बहुत अधिक व्यापक हैं और कार्यपालिका अपने कार्य उसी 
समय सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकती है जबकि उसमें कर्तव्यनिष्ठ 
की भावना हो। उसे अपने उत्तरदायित्व के प्रति सदैव जागरूक 
रहना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए इरे 

पूरा किया जाना चाहिए। ड 
रे मल वर का कार्य ढीला-ढाला या 
र्‌ प्रवृत्ति वाला नहीं होना कार्यपालिका 
के कार्य में कुशलता, शीघ्रता और स्फूर्ति होनी चाहिए। र का पिव 
` (3) निर्णय में शीघ्रता-कार्यपालिका के द्वारा दृढ़ता के साथ निर्णय लेकर उन्हें क्रियानित 
किया जाना चाहिए] निर्णय को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने पर इन Se ख हे। 
(4) सच्चाई तथा ईमानदारी--कार्यपालिका के सदस्यों को वहुत सच्चा और ईमानदार होना चाहिए! 

उन्हें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार फैलेगा। 

(5) निष्यक्षता--कार्यपालिका को नितान्त निष्पक्ष होना चाहिए। उसके द्वारा किसी वर्ग, सम्रदाय व 


po पक्षपात न करते हुए सवको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, अन्यथा असन्तोष का विसो 


(6) गोपनीयता-कार्यपाछिका आन्तरिक और वाहरी में के 
इसके लिए निर्णयों को गोपनीय रखना प्रशासन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर 


वहुत आवश्यक होता 
के निर्णय उचित समय के पूर्व प्रकट न हो जायें है] ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कार्यपार्ल्ि 


के 
आधार पर अपने कार्यों का संचालन करती है। प्रत्येक देश में मन्त्रिपरिषद्‌ गोपनीयता के सि्धार 


कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से सम्बन्ध 
(RELATION BETWEEN EXECUTIVE AND LEGISLATURE) 
सरकार के यद्यपि तीन अल्ग-अल्ग अंग होते हैं, किन्तु इस प्रकार के तीन अलग-अलग अंगों के ह 
हुए भी सरकार उस मकार कीक ई हिस्र 'कगिक इकाई मानव शरीर ह| 
है। जिस प्रकार मानव शरीर भळी-भाति कार्य कर सके, इसके लिए शरीर के विभिन्न अंगों में सहयोग 


उसा अंत (व्यमश्यापिका/एकॉर्यपा्तिको और धी]? 195 1करयैपॉलिकी) और! 
७ और ब्योथिषीलिकी) 195 
आवश्यक है, उसी प्रकार सरकार के अंगों में, विशेषत: व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग नितान्त 


आवश्यक है। व्यवहार में चाहे संसदात्मक 
क शासन 
परस्पर सम्बन्ध पाया जाता है। न हो या अध्यक्षा्रक शासन; सरकार के इन दोनों अंगों में 


मा २ संसदात्मक शासन (संसदीय लोकतन्त्र 
संसवात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ स 
सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। वे व्यवस्थापिका में ला न ल लमी 
ह, विधेयक प्रस्तावित करते, विधेयक के पक्ष या विपक्ष मे व्यव में बैठते, विचार-विनिमय में भाग 
सदस्य हों, उसमें मतदान में भी भाग लेते हैं। इस प्रकार a क 
सहयोग देती है। इसी प्रकार कार्वपालिका व्यवस्थापिका को कानून-निर्माण में पूरा 
ह च्य [लिका 'प्रत्यायोजित व्यवस्थापन (९1 islati ग 
अपदिधियों द नियमों का निर्माण करती है गया व्यापक जि egated Legislation) के अन्तर्गत 
आवश्यकता होने पर अध्यादेश भी जारी कर सकती है। इस शासन में Es अ 
उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्‍न तथा र प्र rn य 
प्रस्ताव रखते हैं. और व्यवस्थापिका का निम्न या लोकप्रिय Ho पतन buss 
अर्त तापि पद्यत कर सकता है। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण ही देसाई गा 
ग हा था और 1990 में वी. पी. सिंह, 1991 में में वाजपे 
ला pos मन्त्रिमण्डल, 1998 में गुजराल oe मर 
त्यागपत्र देना पड़ा था। 22 जुलाई, 2008 को मनमोहन सिंह 
भारत-अमेरिका आणविक समझौते के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ली 
न सरकार विश्‍वास मत 
णे - सफल रही। इसी प्रकार मन्त्रिमण्डल द्वारा लोकप्रिय सदन को समय से पूर्व ही भंग .करवाया 
इस शासन में कार्यपालिका को कानून-निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्रा 
द्वारा पास किये गये विधेयकों पर कार्यपालिका प्रधान निषेधाधिकार की शक्ति प Fr 
अपनी ओर से अध्यादेश जारी कर सकता है। कार्यपालिका प्रदत्त व्यवस्थापन के अन्तर्गत नियमों और 
उपनियमों का निर्माण करते हुए कानूनंनिर्माण में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेती है। ER 
अध्यक्षात्म् शासन (अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र) 
अध्यक्षात्मक शासन यद्यपि शक्तिःपृथवकरण के सिद्धान्त पर आधारित होता और इसके 
दततक दृष्टि से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर पृथक्‌-ृयक्‌ होती हैं, किन्तु व्यवहार में व 
इन दोनों अंगों में परस्पर सम्बन्ध होता ही है। उदाहरण के लिए, अमरीका में जहां अध्यक्षा्मक शासन है 
राष्ट्रपति के द्वारा की गयी नियुक्तियों और सन्धियों पर अमरीकी कांग्रेस अर्थात्‌ व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन 
(सीनेट) की स्वीकृति प्राप्त होनी आवश्यक है। कांग्रेस को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत करने 
का अधिकार प्राप्त है, इसी प्रकार व्यवस्थापिका के द्वारा जिन विधेयको को पास कर दिया गया है, उन पर 
राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को सन्देश भेज सकता है और उसके द्वारा आदेश 
भी जारी किया जा सकता है, जिसका प्रभाव कानून के समान ही होता है। इसके अतिरिक्त दलीय व्यवस्था 
के आधार पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अनीपचारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
इस प्रकार संसदात्मक शासन में और कार्यपाछिका परस्पर घनिर रूप से सम्बन्धित होती हैं, 


किनु अध्यक्षात्मक शासन में इनमें अपेक्षाकृत कम सम्बन्ध होता है! , 
व्यवस्थापिका की सत्ता का हास और कार्यपालिका की सत्ता मे वृद्धि 
सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि व्यवस्थापिका 
हारा निर्मित कानूनों के आधार पर'ही कार्यपालिका शासन करती तथा न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। 
इस प्रकार व्यवस्थापिका शासन का मूल आधार है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका जनता द्वारा निर्वाचित संस्था 
, यह जनआकांक्षाओं का प्रतिनिश्षिव करती है; इस कार भी लोकतत््र में इसका बहुत अधिक महत्व होना 
स्वाभाविक है। -0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


196 एएॉ०१ 0/ दमक णामि लशी ०००००००० ` _ /इण्समीडिएड।| तापिकः ली०कप्ेखा।। ] : 

बावजूद, वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि व्यवस्थापिका की सत्ता तथा उसका 
र शत जा रहा है और कार्यपालिका की सत्ता बढ़ती जा रही है। व्यवस्थापिका की सत्ता के हात 
और कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं : 

(1) साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव--व्यवस्थापिका के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर 
चुने जाते हैं और अधिक योग्यता वाले व्यक्ति चुनाव के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। अतः बहुत कम योग्यता 
वाढे व्यक्ति और पेशेवर राजनीतिज्ञ व्यवस्थापिका में चुनकर आ जाते हैं। ये कम योग्य व्यक्ति अपने कार्यों 
च आचरण से व्यवस्थापिका की गरिमा को कम करते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना 
का भी हास हुआ है। 30 नवम्बर, 2009 को भारत की लोकसभा में प्रश्‍न काल के दौरान 20 प्रश्नकर्ता 
सूचीवद्ध थे उनमें से 17 सदस्य अनुपस्थित थे। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका की गरिमा का हास इसलिए भी 
हुआ है, क्योकि कुछ सदस्यों के विरुद्ध धन लेकर प्रश्‍न पूछने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। " 

(2) जनकल्याणकारी राज्य की धारणा-वर्तमान समय में जनकल्याणकारी राज्य की धारणा कें कारण 
राज्य के कार्य वहुत अधिक वढ़ गये हैं और इन बढ़े हुए कार्यों को कार्यपालिका द्वारा ही किया जा सकता 
है] अतः व्यवस्थापिका की शक्तियों में निरन्तर कमी और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। 

(3) दलीय पद्धति-दलीय पद्धति के विकास ने भी व्यवस्थापिका की शक्ति में: कमी और कार्यपाछिका 
की शक्ति में वृद्धि कर दी है। संसदात्मक लोकतन्त्र में वहुमत दल के समर्थन पर टिकी हुई कार्यपालिका वहुत 
अधिक शक्तियां प्राप्त कर ळेती है। 

(4) प्रदत्त व्यवस्थापन--वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य वहुत अधिक वढ़ जाने और इस कार्य 
के जटिल हो जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी ही इच्छा से कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका 
के विभिन्न विभागों को सींप दी जाती है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं और इसके कारण व्यवस्थापिका 

की शक्तियों में कमी तथा कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो गयी है। 

(5) आधुनिक समस्याओं की जटिलता-वर्तमान समय में राज्य को वहुत अधिक जटिल समस्याओं का 
सामना करना होता है और इन समस्याओं को हरु करने के लिए जिस विशेष ज्ञान, अनुभव और योग्यता 
की आवश्यकता होती है वे कार्यपालिका के सदस्यों के पास ही होते हैं, व्यवस्थापिका के सामान्य योग्यता 
वाले सदस्यों के पास नहीं। 

(6) नियोजन-वर्तमान समय के अधिकांश प्रगतिशील राज्यों द्वारा आर्थिक विकास के लिए 'नियोजन' 
(Planning) की पद्धति को अपनाया गया है और इस पद्धति के अन्तर्गत योजनाएं तैयार करने व इहें 
कार्य रूप में परिणत करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अतः व्यवस्थापिका की शक्तियों 
में कमी और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो गयी है। 
__ . (7) व्यवस्थापिका पर मन्त्रिमण्डल का हावी होना--संसदीय व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल का निर्माण व्यवस्थापिका 
मे से होता है और कहने के लिए वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, किन्तु व्यवहार में अपने 
वहुमत के वळ पर तथा दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका पर हावी रहता ही! 
वर्तमान समय में व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करने की शक्ति तो केवळ कहने भर के लिए 


ह, अधिक वास्तविक तो मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा व्यवस्थापिका को विघटित करने की शक्ति है। इस स्थिति के कारण 
व्यवस्थापिका मन्त्रिमण्डल की एक कठपुतळी वनकर रह गयी है। क 


न्यायपालिका 


(UDICIARY) 


न्यायपालिका का महत्व 
(IMPORTANCE OF JUDICIARY) 
व्यक्ति एक विचारशील प्राणी है और इसके साथ-ही-साय प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी 
आ यता ह ता और उसके bd में इस प्रकार के भेद होने के कारण उनमें लर संघर्ष नित्त 
हली सिति दो बाला अपनी आकियों का दुरुपयोग कर सकता 


सरकार के अंग (व्यवस्थापिका, व 


व और Digitized BY ५८2 ahr eotrrede : 5 p PN & झ्य dia पायपालिका) 011 
कर र शासक वर्ग को .अपनी सीमाओं 
क ती नागीन प र में रहने के लिए बाध्य कर सके। इन कार्यों को करने 
राज्य के आदिकाल से लेकरं आज तक किसी-न- विभाग 
.है और सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्यायिक द ल व 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो परन्तु यदि न्याय 
करने में पक्षपात किया जाता है, अनावश्यक व्यय और विलम्व होता है या न्याय विभाग में अन्य किसी 
. प्रकार का दोष है तो जनजीवन नितान्त दुःखपूर्ण हो जायेगा। न्याय विभाग के सम्बन्ध में ब्राइस ने अपनी 
श्रेष्ठ शब्दावली में कहा है कि “न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की दूसरी कोई भी 
कसौटी नहीं है क्योकि किसी और चीज से नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना 
कि उसके इस ज्ञान से कि बह एक निश्चित, शीघ्र ब अपक्षपाती न्याय शासन पर निर्भर रह सकता है”! सेण्ट 
ऑगस्टाइन ने तो यहां तक कहा है कि न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं के गिरोह के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है। वर्तमान समय में तो न्यायपालिका का महत्व वहुत अधिक बढ़ गया है, क्योकि अभियोगों के निर्णय 
. केसाथ-साथ न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य भी करती है। ' 
se न्यायपालिका के कार्य 
(FUNCTIONS OF THE JUDICIARY) 
वर्तमान समय में न्याय विभाग द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित. कार्य किये जाते हैं : 
(1) विवादों का निर्णय-विभिन्न व्यक्तियों में विचारों 6 स्वार्थो का भेद होने के कारण व्यक्तियों के 
वीच दीवानी, फौजदारी और माळ सम्बन्धी विवाद उत्पन्न र 
रहते हैं। न्याय विभाग का सर्वप्रथम कार्य विद्यमान कानूनों के | _) सवया के काय 
आधार पर इन विवादों का निर्णय करना होता है। प्राचीनकाल से | (2) कानूनो की व्याख्या 
ही र देशों में न्याय विभाग के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया: औचित्य के आधार पर कानून- 
जाताही) ' : निर्माण 
(2)-कानूनो की व्याख्या-कानूनों की भाषा सदैव स्पष्ट नहीं 
होती और अनेक वार कानूनों की भाषा के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति 
में कानूनों की अधिकारपू्ण व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका 
के द्वार ही किया जाता है। न्यायालयों द्वारा की गयी इस प्रकार 
की व्याख्याओं की स्थिति कानून के समान ही होती है। 
(3). औचित्य (24४0) के ठ ऱ्य क 
कानूनों क नहो, 
poe हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता है! न्यायालयों 
के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा विवेक, औचित्य व स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्त का आश्रय 
के आधार पर जो निर्णय करते हैं, वह एक परम्परा 
ठेकर किया जाता है। न्यायाधीश औचित्य, धर्म व सत्य रविता में निर्णय करें, तो 
को जन्म देता है और यदि अन्य न्यायाधीश भी समान परिस्थितियों में इसी प्रकार का ल 


कानून कहते हैं 3 इक्षा व्यक्तियों में दो तरह की बाधा उपस्थित हो 
की रक्षा-व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में दो तरह व्यक्तियों 
सकती है- अन्य व्यक्तियों द्वारा या राज्य दारा! न्याय विभाग इन दोनों ही वाधाओं को दूर का ते को 
की स्वतन्त्रता और अधिकारों की रक्षा करता है! यदि एक शक्तिशाली व्यक्ति Ls को ऐसा 4 कार्य 
नष्ट करने $ तो पीड़ित पक्ष न्यायाल्य की शरण लेकर शक्तिशाली ऐसा का 
स्य मा उसके द्वारा किये गये अनुचित कार्यों के लिए दण्ड दिलवा सकता है। वर्तमान _ 
त CEC-0.Panini Kanya MahaVidyalaya Collection. 


0. “णय णाय पारवा 
समय की प्रवृत्ति यह है कि व्यक्ति और राज्य के सम्बन्थो को संविधान द्वारा मर्यादित कर दिया जाता है| 


ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किन्ही पदाधिकारियों द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग 
करने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर उनको ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। इस प्रकार न्याय 
विभाग व्यक्तियों की स्वतन्त्रता और अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। व 
(5) संविधान के रक्षण का कार्य -न्याय विभाग संविधान की पवित्रता तथा उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की 
रक्षा का कार्य भी करता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के संविधान कठोर हैं, उनमें साधारण 
और संवैधानिक कानून में अन्तर किया जाता है और संविधान द्वारा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों 
- को सीमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कार्य 
करती है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों या कार्यों को अवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा 
का कार्य करती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को “न्यायिक पुनर्विलोकन' या “न्यायिक समीक्षा” कहते हं 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है। संघात्मक राज्य में तो संविधान द्वारा ही केन्द्रीय सरकार 
और इकाइयों की सरकारों के वीच शक्ति का विभाजन भी किया जाता है और न्यायपालिका इस बात का 
ध्यान रखती है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें संविधान द्वारा किये गये इस शक्ति-विभाजन के विरुद्ध 
कोई कार्य न करें। संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका संघीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है। 

(6) परामर्श सम्बन्धी कार्य--अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि न्यायपालिका निर्णय 
देने के-साथ-साथ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करती है, यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका 
द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाय। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड में प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति से सरकार 
प्रायः वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का एक कार्य यह है 
कि वह गवर्नर-जनरल को कानूनी परामर्श दे। आस्ट्रेलिया, पनामा, बल्गारिया, स्वीडन, भारत, आदि देशों में 
भी इस प्रकार की व्यवस्था है। र , 

(7) घोषणात्मक निर्णय ()८०६०(०७ ]५५४९।९॥।) प्रदान करना--कभी-कभी जाने या अनजाने में 
व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट या पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हँ! 
न्यायालयों को ऐसे कानूनों के सम्वन्ध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार होता है। अनेक राज्यों में इस 
प्रकार की भी व्यवस्था है कि विना किसी प्रकार के विशेष मुकदमे के ही व्यक्ति कानूनों का स्पष्टीकरण या 
उनके औचित्य एवं अनौचित्य के सम्बन्ध में निर्णय मांग सकते हैं। न्यायालयों द्वारा दिये गये इस प्रकार के 
निर्णय भी घोषणात्मक निर्णयों के अन्तर्गत आते हैं। : 

_ (8) लेख (५५15) जारी करना-सामान्य नागरिकों या सरकारी अधिकारियों के द्वारा जब अनुचित या 
अपने अधिकारश्षेत्र के वाहर कोई कार्य किया जाता है तो न्यायाळ्य उन्हे ऐसा करने से रोकने के लिए 
ह र 5 लेख जारी करता है। इस प्रकार के लेखों में वन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, आदि 

प्रमुख 

(9) बिविध कार्य-उपर्थुक्त कार्यों के अतिरिक्त न्यायाळय अन्य विविध कार्यों करते हैं 
जैसे न्यायाल्य अपने अधीन विविध कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, सार्वजनिक प्र के टी की नियुक्ति 

"करते हैं, वसीयतनामो को रजिस्टर करते हैं, अल्पवयस्को के संरक्षकों की नियुक्ति करते हैं। ये ऐसे मृत 
व्यक्तियों की सम्पत्ति का प्रवन्ध करते हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी प्रवन्धक न हो तथा अव्यवस्थित व्यापारिक 
संस्थाओं के प्रवन्ध की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा महत्वपूर्ण है। 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता 
(INDEPENDENCE OFTHE JUDICIARY) 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का आशय (वश ० एट Independence of Judiciary) 


न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है और उसके द्वारा विविध 
मा लम इस कक कार्यों को उसी समग्र परर ळव 
स्वंतन्त्र हो। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से हमारा आशय न्यायपालिका को. कानूनों 

करने और न्याय प्रदान करने के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से ळी 1९ ५2208 न 


कर्तव्यपाठन में किसी हठ करम प्रभावितानह न यग करना चाहिए और उरे 


| __-----कार के अंग (व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका)... 199 लका, और न्यायपालिका)... 199 
| इहै कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किसी राजनीतिक दछ, किसी वर्ग विशेष और 
| इमी दबावों से मुक्त रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे] Me ला 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का महत्व या आवश्यकता 
¦ न्यायपालिका अपने विविध कार्यों को उसी समय कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकती है, जवकि वह 
ख़तन्न हो। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अमरीकन राष्ट्रपति टाफ्ट ने कहा है 
` कि “सभी मामलों में चाहे वे व्यक्ति तथा राज्य के वीच में हों, चाहे अल्पमत और वहुमत के वीच में हों; 
चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्व के बीच में हो, न्यायपालिका को 
निष्क्ष रहना चाहिए और विना किसी भय या पक्षपात के निर्णय देना चाहिए।” 
` न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के महत्व का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : र 

(1) लोकतन्च की रक्षा हेतु-अपने अन्य अभिप्रायो सहित छोकतन्त्र एक सीमित और मर्यादित 
शासन-व्यवस्था का नाम है और शासन को मर्यादा में रखने का ; 
कार्य एक स्वतन्त्र न्यायपालिका द्वारा ही किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त, स्वतन्त्रता और समानता लोकतन्त्रीय शासन 
के प्रतीक होते हैं तथा नागरिकों की. स्वतन्त्रता और कानून की 
दृष्टि से व्यक्तियों की समानता--इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति स्वतन्त्र संविधान 
न्यायपालिका के आधार पर ही की जा सकती है। इस दृष्टि से i क साका कात 
स्वतन्त्र न्यायपालिका को ' लोकतन्त्र का प्राण” कहा जा सकता है। 

(2) न्याय की रक्षा हेतु--न्यायपाछिका का सवसे प्रमुख कार्य कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय प्रदान 
करना होता है और न्यायपालिका यह कार्य तभी भळी-भांति कर सकती है, जबकि वह स्वतन्त्र और निष्पक्ष 
हो एवं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियन्त्रण तथा प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो। यदि न्यायाधीशों पर 
किसी भी प्रकार का दवाव और वांहरी नियन्त्रण हुआ, तो वे निष्पक्षतापूर्वक न्याय प्रदान नहीं कर सकेंगे। 
ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेगी, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। 

(3) संविधान की रक्षा हेतु--वर्तमान समय के राज्यों द्वारा सामान्यतया संविधान की सर्वोच्चता की 
धारणा को अपनाया जाता है और संविधान की रक्षा का भार न्यायपालिका पर ही होता है, लेकिन न्यायपालिका 
संविधान की रक्षा का यह दायित्व उसी समय भली-भांति निभा सकती है, जवकि वह स्वतन्त्र और निष्पक्ष 
हे। स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा का कार्य दो प्रकार से करती है। प्रथम, वह संविधान की धाराओं 
की स्पष्ट व्याख्या करती है। द्वितीय, व्यवस्थापिका द्वारा पारित उन कानूनों को, जो संविधान के विरुद्ध होते 
हैं तथा कार्यपालिका के वे कार्य जो संविधान का उल्लंघन करते हों, अवैध घोषित करके न्यायपालिका संविधान 
की क २ i 

Ra अधिकारों की रक्षा हेतु--यपि न्याय, लोकतन्त्र और संविधान की रक्षा के लिए भी न्यायिक 
स्वतन्नता आवश्यक है, लेकिन न्यायपालिका की सा अ महत्व सर्वोपरि रूप में नागरिक अधिकारों की 
सा की दृष्टि से है। पुराने समय में कार्यपालिका अर्थात्‌ निरंकुश राजाओं की निरंकुशता की श्रवृत्ति थी। आज 

इस बात की आशंका वनी रहती है कि व्यवस्यापिका या कार्यपालिका नागरिक अधिकारों को आघात न 
फुंचा दें। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका और कार्यपाठिका के हस्तक्षेप से नागरिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका 


द्वार 

ला तकी bs अधिकारों की रक्षा का यह कार्य तभी कर सकती है, जवकि वह 
यवस्थापिका और कार्यपाठिका के तियण तथा किसी भी अन्य सम्भावित दबाव से पूर्णतया स्वतन्त्र हो। 
यायपालिका के स्वतंन्त होने पर ही नागरिकों के डारा अपने अधिकारं की रक्षा के जिए उस पर पूर-पूरा 
"स ३ सवाल वा च सदस बो खरक 
हुए अमरीका, फ्रांस, भारत, आयरडैण्ड, आदि देशों डारा अपने सि केवल कागज पर न 
प इसके साथ ही स्वतन्त्र न्यायपाठिका की व्यवस्था की के bn के इसी कर 
वेने रहें, वरन्‌ इन्हें प्रभावपूर्ण घरीके/डे। शी फि्‌ ती Vidyalaya Collection. 


न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का 
महत्व या आवश्यकता 

(1) लोकतन्त्र की रक्षा हेतु 

(2) न्याय की रक्षा हेतु 


200 इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 
I oF पृथक करे पिया गया है। भारतीय संविधान i दो मे ठपाकद्दागा Chennatf an मि भारतीय संविधान 
के कारण अधिकांश देशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ कर दिया गया इ। भारतीय संविधान में | 
नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने की वात कही गई है। | 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाये रखने के उपाय. 
(MEANS FOR THE INDEPENDENCE OF JUDICIARY) 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए निम्न उपाय अ जाने चाहिए : 
(1) न्यायाधीर्शो की नियुक्ति का ढंग-न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्वन्ध में निम्नलिखित तीन विधियां | 


- अवकाश प्राप्ति के बाद बकालत । आधार पर नहीं। 


इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में प्रत्येक प्रकार का 
निर्वाचन दलवन्दी के साथ जुड़ा होता है। न्यायाधीश जव 
राजनीतिक दल की सहायता से चुनाव लड़कर अपना पद प्रा 
करेंगे, तो उनमें दहीय आधार पर पक्षपात करने की प्रवृत्त 
उतपन्न हो जायेगी। वस्तुतः निर्वाचित न्यायाधीश, न्यायाधीश कम 
और राजनीतिज्ञ अधिक होंगे। लास्की ने ठीक ही कहा ह 
“न्यायाधीश की नियुक्ति की समस्त पद्तियों में जनता दार निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद रूप में सबसे बुरी हैं 

(ब) व्यवस्थापिका सभा द्वारा निवचिन--अमरीकी संघ के कुछ अन्य र्य, पूर्व सोवियत संघ और स्विट्नररैप 
में न्यायाधीशों का निर्वाचन व्यवस्थापिका बारा किया जाता है, किन्तु यह पद्धति न्यायपालिका को व्यवस्थापिका 
के अधीन वना देती है। इस पद्धति में न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार उनका कानूनी ज्ञान एवं अनुभव, 
निष्पक्षता और योग्यता नहीं, वरन्‌ राजनीतिक दल के नेताओं की कृपा होती है और इस प्रकार के न्यायाधीश 
कभी भी निपपक्षतापूर्वक न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं कर सकते। व्यवस्थापिका द्वार निर्वाचित ये न्यायाधीश 
राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी योग्यता निम्न स्तर की हो जायेगी औं 
वे न्यायाधीश पद के कर्तव्यों का उचित रूप में निर्वाह नहीं कर सकेंगे! 

(स) कार्यपाछिका दाग मनोनयन-इस पद्धति में न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जरग 
है और विश्व के ल्गभग सभी र्यो में यही पद्धति प्रचलित है। सिद्धान्त रूप में शक्ति-पूथवकरण सिद्धान्त 
विरुद्ध होने पर भी व्यवहार में यही पद्धति श्रेष्ठ है। कार्यपालिका द्वारा अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग र 
किया जा सके इसके लिए यह प्रत्तिवन्य लगाया जा सकता है कि कार्यपालिका सर्वमान्य न्यायिक योगी 
वाढे व्यक्तियों या स्थायी न्यायिक समिति के परामर्श के आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करे! 
ने लिखा है कि “इस विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों की कार्यपाठिका द्वार नियुक्ति के 
1 “Ofall the methods of appointment, the election by the people ४६ ] i tion, 
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प्रचलित हैं : | 
(अ) जनता दारा निर्बाचन--मॉण्टेस्क्यू के शक्ति- " 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को । (दधानत से प्रभावित होने के कारण सर्वप्रथम फ्रांस में नाई 
। बनाये रखने के उपाय | के जनता द्वारा निर्वाचित होने की पद्धति को अपनाया गया था 
| ® न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग | और वर्तमान समय में यह पद्धति स्विटूजरलैण्ड के कुछ केम 
! (ड) जनता द्वारा निर्वाचन और अमरीकी संघ के कुछ राज्यों में ही प्रचलित है। इस पद्धति 
| 0) क्का सभा डार | को शक्तिःविभाजन सिद्धान्त और लोकतन्त्रीय शासन-व्यवस्थ 
|| सो करपालिका हारा के अनुकूल बताया जाता है, किन्तु वास्तव में यह पद्धति वह |. 
TE थक अधिक दोषपूर्ण है। यह एक तथ्य है कि यदि जनता द्वा 
| ©) लम्बी पदादि न्यायाधीशों के निर्वाचन की पद्धति को अपना लिया गया, तो 
6) पद की सुरक्षा योग्य व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे 
| (५) न्यायाधीशों का वेतन योग्यता और लोकप्रियता दो पृथक्‌ चीजें हैं और चुनावों में 
| 6) न्यायाधीशों की योग्यता विजय लोकप्रियता के आधार पर प्राप्त की जाती है, योग्यता के 
| 


(8) न्यायालय, के प्रशासन तथा 
न्यायिक प्रक्रिया पर नियन्त्रण 


सरकार के अंग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका 


५ ee Ri 
| सते जी हैं, परन्तु यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पदों को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया 
जाना 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए उनकी , न्यायिक 

` योग्यता वाले व्यक्तियों के परामर्श के आधार पर कार्यपालिका द्वारा ही कया जस में यही 

पद्धति प्रचलित है! अधिकांश देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति निश्चित योग्यताओं के आधार पर कार्यपालिका 

द्वारा ही की जाती है। 

| ` (2) हम्बी पदावधि--यदि न्यायाधीशों को थोड़े समय के लिए ही नियुक्त किया जाय तो इससे उनकी 
स्वतत्नता का अन्त हो जाता है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा लम्बी अवधि की नियुक्ति द्वारां ही हो 

सकती है। इसलिए न्यायाधीशों का कार्यकाल अवकाश प्राप्त करने की अवधि तक रहना चाहिए। 

(3) पद क्री सुरक्षा--न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की रक्षा में पद की सुरक्षा का भी विशेषं महत्व है। 
न्यायाधीशों की पदच्युति की पद्धति काफी जटिल होनी चाहिए ताकि न्यायाधीश किसी व्यक्ति या दळ विशेष 
की दया पर निर्भर न रहें। इसी कारण अधिकांश राज्यों में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के सम्बन्ध में 
महाभियोग की व्यवस्था.है। महाभियोग की पद्धति पर्याप्त जटिल होती है और अपनी इस जटिलता के कारण 
श्रेष्ठ भी है। यदि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की पद्धति सरल हो, तो उस पद्धति का दुरुपयोग किये 
जाने की आशंका उत्पन्न होती है। भारत में अभी तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध इसी जटिलता के कारण 
सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं लगाया जा सका है।, न - र 

(4) न्यायाधीशों का वेतन-हैमित्टन ने अपनी पुस्तक “राजनीति के तत्व' (८127८५ ०/ ०/४1/८5) में 
ठिखा है कि “यह मानव स्वभाव है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्तिसम्पन्न हैं, उनके पास 
संकत्प-शक्ति का भी बड़ा बल होता है।'? यह कथन पूर्ण सत्य है-और उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 
न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता के लिए उन्हें निश्चित और पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। अल्प वेतनभोगी 
न्यायाधीशों के भ्रशाचार का शिकार होने की आशंका सदैव वनी रहती है। यह वेतन उनकी कार्यविधि में 
घटाया नहीं जा सकता। व 

(5) न्यायाधीशों की योग्यता--ज्यायपालिका की. स्वतन्त्रता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों का 
पद केवळ ऐसे ही व्यक्तियों को प्रदान किया जाय जिनकी व्यावसायिक कुशलता और निष्पक्षता सर्वमान्य _. 
हो। इस वात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि राजःव्यवस्था के संचालन में न्यायाधिकारी वर्ग का बहुत अधिक ` ' 
महत्व होता है और अयोग्य न्यायाधीश इस महत्व को नष्ट कर देंगे! 


न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है 


- रखा जाना चाहिए। एक ही व्यक्ति के सत्ता 
कि कार्यपाठिका और न्यायपालिका को पक च होने पर स्वतन्त्र न्याय की आशा नहीं की जा सकती 


अभियोक्ता (7०३०८०८००) और साथ-ही-साथ न्यायाधीश तत्वों में कार्यपालिका और न्यायपालिका 
है। इसी. में संविधान के नीति निदेशक तो कि र्‌ 
ता र LS गयी है और भारतीय संघ की अधिकांश इकाइयों में स्पा 
को कार्यपालिका से पृथक्‌ कर पया प्रक्रिया पर नियन्रण-मारत सहित कई देशों में न्यायपालिका 
द (8) sd हिए न्यायपालिका को अपने कर्मचारियों व अधिकारियों तथा न्यायिक 
प्रक्रिया पर टे अगन य की आशा की जा सकती है कि न्यायाधीश स्वतनतापूर्वक 
अपने कर्तव्यों का पालन कह सुके Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नागरिकशास्त्र की रूपरेखा * 


— Dgmzedty Aya Samaj Foundation Chennaiand eGango ञ Dh 
प्रश्न 


दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 


2५ 


9७० +3 9०. (४ 


9. 
10. 
1. 


व्यवस्यापिका के मुख्य कार्य क्या हैं? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों का वर्णन कीजिए। _ 
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। प 
अथवा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। *(उ.प्र. 2010) 


. व्यवस्थापिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। वर्तमान युग में व्यवस्थापिका के हास के क्या कारण हैं? 
. टिप्पणी लिखिए : 


( एकल एवं वहुल कार्यपालिका 
(0) द्वितीय सदन] 


. (४0) विधानमण्डल के कार्य। 


द्विसदनात्मक व्यवस्यापिका के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। 


. कार्यपालिका के प्रमुख कार्या का वर्णन कीजिए। 
. व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। इनका कार्यपालिका से सम्वन्ध स्पष्ट कीजिए। 
. आधुनिक राज्य में न्यायपालिका के कार्य क्या हैं? उन उपायों का उल्लेख कीजिए, जिनके आधार पर लोकतन्र 


में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा की जाती है। 
सरकार के प्रमुख अंग कौन से हैं? व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर किस प्रकार नियन्त्रण रखती है? 
व्यवस्थापिका में दूसरे सदन का होना अनावश्यक है। इस कथन की विवेचना कीजिए। (उ.प्र., 2010) 


आधुनिक छोकतन्त्र में स्वतन्त्र न्यायपालिका का महत्व समझाइए। कया संघात्मक सरकार के लिए इसका होना 
आवश्यक है? (उ.प्र., 2010) 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न ' 


-(अ) नोट-निमन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 


1. व्यवस्थापिका (विधानमण्डल) किसे कहते हैं? - 


- द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या उच्च सदन के चार लाभ वताइए। 


. कार्यपालिका के विभिन्न रूप या भेद वताइए| 


अथवा, कार्यपालिका के किन्ही दो रूपों का उल्लेख कीजिए। (उ.प्र., 2010) 
कार्यपालिका के निर्माण की प्रमुख विधियों को लिखिए। 

न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? 

स्वतन्त्र न्यायपालिका क्या है? 


. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा किन वातों से हो सकती है? 


“अथवा, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने हेतु- किन्ही दो उपायों को वताइए। पर, 2010) 
(ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। के हैः न 
सरकार के-तीन प्रमुख अंग कौन-से हैं? प्रत्येक अंग का प्रमुख कार्य क्या है? (उ.प्र., 2010) 
व्यवस्थापिका के चार मुख्य कार्य वत्ताइए। (उ.प्र., 2010) 


(उ.प्र., 2010) 
अथवा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के चार गुण वताइए। 


. दिसदनात्मक. व्यवस्थापिका के चार दोप बताइए। 
. टिप्पणी लिखिए : 
“व्यवस्थापिका का आदर्श संगठन। 


- 'प्रत्यायोजित व्यवस्थापन’ क्या ह? इसके गुण व दोषों की प्र., 2010) 
- कार्यपाछिका के प्रमुख कार्य क्या हैं? र हकक अजपा न्न 


अथवा, कार्यपालिका के 'किन्ही चार आवश्यक कार्यों को बताइए। 


- न्यायपालिका के क्या प्रमुख कार्य हैं? 
- व्यदस्थापिका किस प्रकार कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है? दो 
. न्यायिक समीक्षा बा है 2 ०] Kanya Maha 6 होई दो तरीके वताइ। ऱ्य 2010) 


i 275 के अंग व्यवस्थापिका, 
५ er i 
६: | का; उत्तर दस शब्द (एक वाक्य 
प्रश्न 1. सरकार के कितने अंग होते हैं? Mr 
अथवा, सरकार के अंगों के केबल नाम बताइए 
उत्त--सरकार के तीन अंग होते हैं : (1) व्यवस्थापिका, (2) कार्यपाठिका, तथा (3) न्यायपालिका 
प्रश्‍न 2. व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? es 
उतत व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून निर्माण करना है! 
प्रश्‍न 3. व्यवस्थापिका के कोई दो कार्य बताइए 
उत्त--(1) कानून निर्माण करना, (2) वित्त पर नियत्रण रखना। 
प्रश्न 4. कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? 
उत्तर--कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों को कार्यान्वित करना है। 
प्रश्‍न 5. न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? . 
उत्तर--न्यायपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देना है। 
प्रश्न 6. न्यायाधीशों की नियुक्ति की विधियां बताइए | 
उत्त--(1) जनता द्वारा निर्वाचन, (2) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, तूया (3) कार्यपालिका द्वारा मनोनयन। 
प्रश्‍न 7. एक आदर्श न्यायाधीश के दो प्रमुख गुण लिखिए। 
उत्तर--(1) निष्पक्षता, (2) कानूनों का पूर्ण ज्ञान। 
प्रश्‍न 8. भारत में कितने सदनों वाली व्यवस्थापिका है? 
उत्तर--भारत में दो सदनों वाठी व्यवस्थापिका है। 
प्रश्न 9. नाममात्र की कार्यपालिका का एक उदाहरण दीजिए! 
`. उत्त--भारतीय गणतन्त्र का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट। 
` प्रशन 10. एक देश का नाम लिखिए, जहां न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता करती है 
उत्तर--स्विट्जरलैण्ड के कुछ फैण्टन। 
प्रश्‍न 11. न्यायपालिका के दो कार्य लिखिए। 
उत्त--(1) अभियोगों का निर्णय, (2) कानूनों की व्याख्या। 
प्रश्‍न 12. एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दो गुणां 
अथवा, एकसदनात्मक व्यवस्थापिका का एक गुण लिखिए। ४ (उ.प्र., 2010) 


(उ.प्र., 2010) 


उत्त--स्विट्जरेण्ड वे कैण्टनों और अमरीकी संघ के कुंछ राज्यों में न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है, लेकिन 
स्विट्जरलैण्ड य में भी संघीय स्तर पर न्यायाधीशों का चुनाव नहीं होता है। अन्य किसी राज्य में 


न्यायाधीशों के निर्वाचन की पद्धति को नहीं अपनाया गया है! 
निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए है उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए : 
1. “राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेन्सी के द्वारा होती है, उसे सरकार कहते हैं।'' यह कथन 
किसका है : | री 
(अ) गार्नर का (व) विलोवीं का न गिलक्राइस्ट का (द) व्राइस का 
` 2. लोकतन्त्रीय राज्यों में व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य हैं: . है संशोधन 
(अ) कानूनों का निर्माण करना (व) य र का कार्य 
(स) विचार-विमर्श करना (द) इनमें से स 
3, ' 1] $ जड 
त रळ किस भाषा का चल हर 
(स) फ्रांसीसी ग ; (द) इनमें से कोई न On ER 
4. किस लोकतन्त्रीय देश मं व्यवस्थापिका के दूसरे सदन के अधिकांश सदर आज भी ऐसे हैं, जिन्होंने उत्तराधिकार 
के आधार पर अपना पद प्राप्त किया ह: - क 
(अ) अमरीका ` ih 


(द) 
(स) क्रॉस र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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5, निम्नलिखित में से कौन-सा तर्क द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में नही है 
-(अ) प्रयम सदन की मनमानी पर रोक (ब) सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व 
(स) रूढ़िवादिता का गढ़ (द) अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक य 
6. “दो सदन रखना ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दिए जाएं और वे विरोधी दिशा | 
में जाने का प्रयल करें।” यह कथन किसका.है 


(अ) वैजामिन ्रेंकलिन का (ब) ब्राइस का 
(स) डॉ. गार्नर का (द) हैमिल्टन का 
7. नाममात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है : क 
(अ) अमरीका का राष्ट्रपति (ब) इग्हेण्ड का सम्राट - 
(स) उपर्युक्त दोनों (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
8. नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद किस प्रकार की शासन-च्यवस्था में पाया जाता है 
(अ) संसदात्मक शासन (व) अध्यक्षामक शासन 
(स) संघात्मक शासन (द) एकात्मक शासन 
9. एकल कार्यपालिका का उदाहरण है : , 
(अ) भारत (व) अमरीका . (स) इंग्छैण्ड (द) इनमें से सभी 


10. वहुल कार्यपालिका का उदाहरण है : 
(अ) अमरीका (व) स्विट्जरळेण्ड (स) इंग्छैण्ड (द) पाकिस्तानः 
11. “दो अच्छे सेनापतियों की अपेक्षा एक बुरा सेनापति श्रेष्ठ होता है? यह कथन किसका है 
(अ) नेपोठियन का (व) हिटलर का (स) मुसोलिनी का (द).माओ का 
12. निम्नलिखित में से किस देश में कार्यपालिका के प्रधान की नियुक्ति वंशानुगत पद्धति के आधार पर की जाती है 


(अ) अमरीका (व) इंग्लैण्ड (स) भारत (द) 
13. अमरीका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है 
(अ) जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन (व) जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
(स) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन (द) वंशानुगत पद्धति - 
14. कार्यपाठिका का प्रमुख कार्य है: 
(अ) आन्तरिक शासन सम्वन्धी कार्य (ब)-वैदेशिक सम्वन्थो का संचालन 
(स) (द) इनमें से सभी 
15. कालिक का आ का आवश्यक गुण है 
(अ) पराणता ४ (व) कार्वकुशल्ता 
(स) निर्णय में शीघ्रता (द) इनमें से सभी 


16. व्यवस्थापिका की सत्ता के हास और कार्यपालिका की सत्ता में का प्रमुख हैं: 
(अ) व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों का मी न 


(व) जनकल्याणकारी राज्य की धारणा 

(स) प्रदत्त व्यवस्थापन (द) उपर्युक्त सभी 
17. निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायपालिका का कार्य नहीं 

(अ) अभियोगों का निर्णय (व) कानूनों की व्याख्या 


(स) वैदेशिक सम्वन्धा का संचालन (द) औचित्य के आधार 
18. कल की स्वतन्त्रता को वनाए रखने का उपाय है FBP 
अ 


(अ)व्यवस्यापिका (व) कार्यपालिका (स) 
में से कीन एक सरकार का भाग नहीं है 
डागली, हृ (व) विधायिका (स) (द) निर्वाचन आयोग ) 
जो द), 3 व 

co गे (य (3०७) ४ 10. ( 

11. (अ);:12: (ब), 13 KE 15 (द), Poe i i 20. (९ । 


निर्वाचन आयोग (द) न्यायपालिका 
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लोकमत 
[PUBLIC OPINION] 
“'होकमत के अतिरक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन 
नहीं कर सका ही” ' --जोस आर्टगैग गैसेल 
लोकमत का महत्व 


साधारण शब्दों में लोकमत का तात्पर्य सामान्य सार्वजनिक समस्याओं के सम्वन्ध में जनता के मत से 
है। किन्ही भी व्यक्तियों द्वारा एक देश. की शासन-च्यवस्था का संचालन जनता द्वारा प्रकट या मौन स्वीकृति 
के आधार पर ही किया जा सकता है। यहं वात न केवल प्रजातन्त्र वरन्‌.राजतन्त्र, तानाशाही शासन, कुलीनतन्त्र 
और विदेशी शासन के सम्बन्ध में भी पूर्ण रूप से सत्य है। इन विभिन्न शासन-व्यवस्थाओं में लोकमत का 
महत्व निम्न प्रकार देखा जा सकता है : 

राजतन्त्रात्मक व्यवस्था में राजा की स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता को रोकना--राजतन्त्रात्मक व्यवस्था में 
राजा के निरंकुश तथा स्वार्थी होने की सदैव आशंका रहती है। लोकमत राजा को कर्तव्यच्युत होते देख उसे 
चेतावनी देता है। कभी भी कोई वुद्धिमान राजा जनता के असन्तोष की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि 
वह जानता है कि इस असन्तोष का परिणाम क्रान्ति तथा विष्ठव होगा और अन्त में राजा को अपने सभी 
अधिकारों से हाथ धोना पड़ेगा। 5 

विदेशी शासन के कुग्रभावों को रोकना--लोकमत का महत्व न केवल राष्ट्रीय शासन की स्थिति में वरन्‌ 
विदेशी शासन में भी होता है। विदेशी शासक सामान्यतः अपने हित की ही चिन्ता करते हैं और ऐसी व्यवस्थाएं 
कर लेते हैं जिससे विदेशी शासन स्थायी हो जाय। ऐसी स्थिति में विदेशी शासन के कुप्रभावों को रोकने के 
हिए प्रवळ लोकमत वड़ा ही आवश्यक होता है। विदेशी शासन भी लोकमत के भय से कुछ लोकहितकारी 


कार्य 

य स व का राजतन्त्रामक शासन और विदेशी शासन में भी महत्व 
हता है, किन्तु प्रजातन्च का तो लोकमत प्राण ही है! यदि प्रजातन्वीय सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध 
दार्य करने लगती है, तो वह जनता की सरकार नहीं रह जाती। प्रत्येक प्रजातन्त्रीय सरकार के लिए जरूरी 
हो जाता है कि वह अपने आपको जनता के दृष्टिकोण के सम्पर्क में ख उसे ऐसी ही नीति का अनुसरण 
कना होता है जिसका समर्थन जनमत द्वारा किया जाता है! प्रजातन्त्र में छोकमत का महत्व निम्न अनेक 
जा तक में जव कभी यह देखा जाता है कि कोई सरकार 


(1 निरंकुशता नियन्त्रण--प्रजातन्त्र निरंकुशता 
कमानी करने का मल कर रही ह तो जनमत के डारा शास की निता पर bona 
किया जाता है। प्रजातन्त्र में सरकार को स्थायी बनाने के लिए त कें समर्थन तथा सहमति की आवश्यकता 
(क कप ब क ne साधारण जनता की सरकार होती है! अतः 
शन को सुचारु रीति से तथा कुशलतापूर्वक चलने के जिए लि य य काम 
कार्यों की आलोचना षे पट है इन ally other than public opinion.” 
1 न od on earth by basing Ms rule See 2,501 The Raval of ihe Masses 
० CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(3) सरकार का पथ-ग्रदर्शन-प्रजातन्त्र सरकार में जनमत सरकार का पथ-प्रदर्शन करता रहता || 
जनमत से सरकार को इस वात की जानकारी होती रहती है कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं चाह | 
है। जनमत से ही सरकार यह जान सकती है कि उसके ह्या |. 
किन कानूनों का निर्माण किया जाय और किन का नहीं। ठोकत | 
में जनमत ही सरकार की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्य | 
है। सरकार जनमत के अनुसार .शासन का संचालन क|. 
लोकप्रियता अर्जित कर सकती है तथा लोकतन्त्र की जड़े अर्जि | 
कर सकती है तथा लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत कर सकती है| 

(4) स्वार्थी राजनीतिज्ञो पर नियन्त्रण--जनमत स्वार्थी त्व |' 
5 (5) बिभिन्न संस्थाओं को कर्तव्यों । वेईमान राजनीतिज्ञो और नेताओं पर नियन्त्रण रखता है जिस्म 

को चेतावनी वे सरकार को अपने मित्रों तथा सम्वन्धियों की स्वार्थसिद्धि क्र 
(6) चागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा / साधन न वना हें। : । | 
(5) विभिन्न संस्थाओं को कर्तव्यों की चेताबनी--जनमत भिन्न-भिन्न सामाजिक संस्थाओं को उनके वास्तविक 
कर्तव्य की चेतावनी देता रहता है। इससे उनमें स्वार्थपरता तथा संकीर्णता नहीं आने पाती। जनमत इन समुदायों 
को सम्पूर्ण जनता के प्रति उनके कर्तव्य बताता है। जो समुदाय सार्वजनिक हित के विरुद्ध काम करता है, 
उसकी जनमत द्वारा तीव्र आलोचना एवं निन्दा की जाती है। कोई भी संस्था इस आलोचना और निन्दा की 
ह नहीं कर सकती। इस प्रकार जनमत सामुदायिक जीवन को सार्वजनिक हित में ढाळने का कार्ष 
करता है। न 
(6) नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा-जव कभी सरकार जनता की स्वतन्त्रता के विरुद्ध कार्य करने बा 
प्रयल करती है, तो जनमत उन्हें इस प्रकार अनुचित कार्य करने से रोककर जनस्वातन्त्रय की रक्षां करता है। 
इस प्रकार यह वात नितान्त स्पष्ट है कि लोकमत का बहुत अधिक महत्व होता है। लोकमत.के महत 
, के सम्बन्ध में हूम (१७०९) ने लिखा है कि “सभी सरकारें चाहे वे कितनी ही दूषित हों, अपनी शक्ति के झि 
लोकमत पर निर्भर करती हैं।” लोकमत प्रजातन्त्र की आत्मा ही है। डॉ. आशीर्वादम्‌ के शब्दों में, “जागरू 
और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातन्त्र की प्रथम आवश्यकता है" . 
'लोकमत का अर्थ और परिभाषा FE 
इ साधारण शब्दों में और शाव्दिक अर्थ के आधार पर लोकमत को जनता का मत कहा जा सकता है 
लेकिन इतना कह देने मात्र से ही लोकमत का अर्थ स्पष्ट नहीं हो जाता है क्योकि जनता का मत स्वयं नितात 
अस्पष्ट धारणा है। विभिन्न rs दी गयी लोकमत की परिभाषाएं इस प्रकार हैं : 
ब्राइस के अनुसार, “ के उन विभिन्न लि 
त को न कह. 'दृष्टिकोणो का योग मात्र है जो वे सार्वजनिक 


बिलोबी तथा रोजर्स, “लोकमत उन व्यक्तियों के विचारों हित के 
वियम जज अप तह चारों का परिणाम होता है जो सामान्य 
४ लावेल ठिखते हैं, “छोकमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता और की आवश्यकता 
होती है| कोई भी मत लोकमत का रूप धारण करने के छिए ऐसा होना चाहिए rN भागीदार १ 
हो, पस्तु भय के कारण नहीं, वरन दृढ़ विश्वास के कारण उसे स्वीकार करता हो” 
` _ गिन्सवर्ग के अनुसार, “लोकमत का अभिप्राय समाज में प्रचलित उन विचारों व निर्णय के समर ते 
होता है, जो लगभग निश्चित रूप में प्रतिपादित होते हैं, जिनमें कुछ स्थायित्व होता है और उन्हें मानने व्ह 


(3) सरकार का पथ-प्रदर्शन 
(4) स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर नियन्त्रण 


लोग उन्हें इस अर्थ में सामाजिक समझते हैं कि वे अनेक मस्तिष्कों द्वारा एक साथ विचार करने के परिणाम. है 
1 “An alert and vigilant public opinion is the first essentiality ofd र की iroadon 

3 ion i i emocracy.” —Dr.Ashird त 
2 ठ ध विना the aggregate of the views men hold regarding matters that affect intere 


पक CT BND Dboininion must be uch tot 


on and not by fear to accept it.” 


लोकमत की गभग इसी प्रकार की परिभाषा सोल्टाऊ 
। प्ररिभाषाओं के आधार पर लोकमत की निम्नलिखित तीन RE सकी Bl ई तीर ल 
| ` (1) जन-साधारण का मत--किसी' विशेष वर्ग या व्यक्तियों के मत को लोकमत नहीं कहा जा. 
¦ होकमत के लिए यह आवश्यक है कि वह जन-साधारण का मत जा लति रही भा 
री (2) विवेक पर आधारित स्थायी विचार--लोकमत भावनाओं - 
, के अस्थिर आवेग या एक समय विशेष में प्रचलित विचार पर 
आधारित न होकर जनता के विवेक और स्थायी विचारों पर 
आधारित होता है। । ४ 
(3) लोककल्याण की भावना से प्रेरित--छोकमत की तीसरी र 
विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हे और यह कहा जा सकता है कि | (3) लोककल्याण की भावना से 
चाहे दूसरी परिस्थितियां विद्यमान हों या हों, लोकमत आवश्यक प्रेरित 

रूप से लोककल्याण की भावना से प्रेरित होता है। डॉ. बेनी प्रसाद ने कहा है कि “बही मत बास्तविक लोकमत 
होता है, जो जनकल्याण की भावना से प्रेरित हो!” ; 

इन विशेषताओं के आधार पर लोकमत की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि “लोकमत 
सामान्य जनता के स्थायी विचारों .परः आधारित वह विवेकपूर्ण विचार होता है, जो आवश्यक रूप से जन-कल्याण 
की भावना से प्रेरित हो।”” र 

लोकमत का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति | 

जब देश के सामने कोई विशेष प्रकार की समस्या या प्रश्‍न उपस्थित होता है तो उस प्रश्न पर सभी 
पक्षों की ओर से विचार प्रारम्भ किया जाता है तथा इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप उस प्रश्न पर कुछ 
निश्चित दृष्टिकोण या.धारणाएं वनं जाती हैं। थोड़े समय बाद विषय से सम्वन्धित विभिन्न पक्षों में से किसी 
एक पक्ष को समाज के वहुत बड़े भाग और विशेष रूप से विवेकशील व्यक्तियों द्वारा अपना छ्या जाता है 
और यही पक्ष लोकमत के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेता है। लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति 
में अनेक तत्व सहायक रूप में कार्य करते हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं : व 

(1) मानब तत्व-लछोकमत के निर्माण में सबसे अधिक प्रमुख रूप से एक राज्य के व्यक्तियों द्वारा ही 
भाग लिया जाता है, लेकिन इस कार्य में सभी व्यक्तियों द्वारा समान रूप से भाग नहीं लिया जाता, क्योंकि 
विभिन्न व्यक्तियों की विवेकशीलता में अन्तर होता है। साधारणतंया इस दृष्टि से सभी व्यक्तियों को तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में विधायक, समाचार-पत्रों के सम्पादक और सम्वाददाता 
तथा राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण सदस्य आते हैं, जो अपना लगभग सम्पूर्ण समय और शक्ति सार्वजनिक 
क्षेत्र में ही व्यतीत करते हैं। द्वितीय शरेणी में बौद्धिक वर्ग के वे व्यक्ति आते हैं जो अपना साधारण कार्य-व्यवहार 
करते हुए सार्वजनिक मामलों को समझने और सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित करने 

- ४ की क्षमता रखते हैं। तृतीय श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो उपर्युक्त 
लोकमत का निर्माण और 


दोनों वर्गों के विचारों से प्रभावित होकर अपने विचारों का 
निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकमत के निर्माण में मानवीय 


क तत्व सवसे अधिक क्रियाशील होता है ` 

(2) समाचारपत्र और प्रेस--समाचार-पत्र विविध घटनाओं, 
समस्याओं और विचारों के सम्बन्ध में जनता को सूचना ब 

(4) मंच या सार्वजनिक कार्य करते है और साधारणतया समाचार- 
७). शिक्षण संस्थाएं क करे सचना और विचारों के आधार पर ही जनसाधारण 
(6) धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक | अपने विचारों का निर्माण करते हैं। समाचार-पत्न जनता बा 

संघ ` | को शासन और शासन सम्बन्धी तथ्यों को सरकार तक पहुंचाने . 

`) निर्वाचन , का कार्य करते हैं। शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार से समाचार-पत्र 
(8) व्यवस्थापिका सभाएं लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के सवसे अधिक 


09) राजनीतिक दल ८.0.721 हक शाधव चरा Collection. 
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(3) रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन--रेडियो सूचनाओं और विचारों के प्रसार का एक ऐसा साधन है, 
जिसका लाभ निरक्षर व्यक्ति भी उठा सकते हैं। इस प्रकार रेडियो लोकमत के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन | 
है| रेडियो की भांति ही सिनेमा और टेलीविजन सामान्य ज्ञान व साधारण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन कन || 
सकता है। राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं से सम्वन्धित चित्र जनता के विचारों पर प्रभाव डाळे | 
और उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। पल 

(4) मंच या सार्वजनिक सभाएं (01(0111)--लोकमत निर्माण के साधनों में मंच अपना एक विशेष 
महत्व रखता है। मंच के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जनता के समक्ष अपने विचार 
रखे जाते हैं और इस वात की आलोचना-प्रत्यालोचना एवं गुण-दोषों की विवेचना से साधारण जनता को 
सार्वजनिक समस्याओं के प्रति रुचि और तत्सम्वन्धी ज्ञान प्राप्त होता है। ः 

(5) शिक्षण संस्याए-शिक्षण संस्थाएं ज्ञान प्राप्ति की केन्द्र होती हैं और ये संस्थाएं साधारण जनता को 
इस योग्य वनाती हैं कि वे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार का 
सकें। शिक्षकों के विचार भी अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के विचारों पर प्रभाव डालते ही हैं और इस सम्बन्ध 
में शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएं व पुस्तकें भी उपयोगी कार्य करती हैं। 

(6) धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक संघ--सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश प्रश्‍न धार्मिक, सामाजिक और 
आर्थिक समस्याओं से ही सम्वन्धित होते हैं और इन विषयों से सम्वन्धित विचारों के निर्माण में इन संघों द्वा 
महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन संघों की राजनीतिक प्रश्नों में भी रुचि होती है। सभी 
रोमन कैथोलिक देशों में गिरजाघर की और अनेक मुस्लिम देशों में मस्जिदों की लोकमत के निर्माण में अत्यन्त 
स भूमिका रहती है। वर्तमान समय में आर्थिक समुदाय सभी देशों में वहुत अधिक प्रभावशाली हो 
गये हैं। , 

(7) निर्वाचन--निर्वाचन या चुनाव विचारों के प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कई देशों में तो 
चुनाव के समयः इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो जाता है कि सभी पक्षों का ध्यान राजनीतिक और 
सार्वजनिक जीवन की ओर केन्द्रित हो जाता है। निर्वाचन के शिक्षात्मक मूल्य के कारण निर्वाचन भी लोकमत 
eH क करते हैं। चुनावों के समय भारत सहित अन्य लोकतान्त्रिक देशों में श | 
व राज द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा कई वार इन वि' 
से निर्वाचन के परिणाम भी प्रभावित होते हैं। र ताक स 

(8) व्यवस्वापिका सभाएं--व्यवस्थापिका सभाओं में विविध राजनीतिक दलों और वर्गों के प्रतिनिधि होते 
हैं। प्रत्येक विपय और विधेयंक पर.वादःविवाद होता है और व्यवस्थापिकाओं में होने वाळा यह वाद-विवाद 
लोकमत के निर्माण में वड़ा सहायक सिद्ध होता है। व्यवस्थापिका सभाओं में की जाने वाली प्रशासकीय गीति 
की आठोचना-ग्त्यालोचना से भी जनमत के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। 

(9) राजनीतिक द--राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों पर आधारित 
व्यक्तियों के ऐसे व्यवस्थित संगठन होते हैं जो संवैधानिक साधनों के आधार पर शासन शक्ति प्राप्त कळे 
अपने सिद्धान्तो को कार्यरूप में वदलने का प्रयल करते हैं। वर्तमान समय के प्रतिनिध्यात्मक लोकतत के 
अन्तर्गत वहुसंख्यक व्यक्तियों को अपने पक्ष में करके शासन शक्ति पर अधिकार किया जा सकता है। अतः 
राजनीतिक दळ जनता के समक्ष अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं और उनके प्रचार तथा प्रसार के लिए 


प्रत्येक प्रकार का प्रयल करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाळे हासी 
ह र्‌ इन विविध कार्यों के सम्बन्ध में ss 
द है र “वह 22402 sl अधिवेशन आयोजित करता है तथा एजेण्ट 
र प्रचारकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने का प्रयल राष्ट्रीय 
समाचार-पत्रों एवं प्रचार के आधार पर अपनी नीति जनता pd 


नता के सम्मुख रखता है।” 
देश की विविध समस्याओं पर राजनीतिक दलों के अळग-अग विचार होते हैं और जव देश के विरम 


के सम्वन्ध में एक नि धापा, लो राजनीतिक दछ अत्यधिक सवर 
हो जाते हैं और एक ऐसे वातावरण का कर देते हैं जो छोवमत को क दल अषि बह 
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| अधिक सहायक होता है। अतः ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि “लोकमत को प्रशिक्षित करने : 
! निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दल के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य ह Ue 
इस सम्वन्ध में यह स्मरणीय है कि लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति से सम्बन्धित कार्य 
* राजनीतिक दळ तभी अच्छी तरह कर सकते हैं जवकि उनका निर्माण राजनीतिक और आर्थिक आधार पर 
' किया गया हो, वे उग्र दरबन्दी के दलदल से बचे रहें और अपने दृष्टिकोण को संकुचित होने से वचाये रखें। 
म. स Re के निर्माण में बाधाएं 
साधनो के द्वारा लोकमत के निर्माण का कार्य किया जाता है, किन्तु व्यवहार के अन्तर्गत हमारे 
सामने जो लोकमत प्रकट होता है, वह सदैव सही नहीं होता। तानाशाही अ में लोकमत निर्माण 
. के साधनों पर प्रतिवन्ध होते ही हैं, अन्य प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं में भी स्वस्थ लोकमत के निर्माण में 
अनेक वाधाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख बाधाएं इस प्रकार हैं : (जी 
(1) निर्धनता और भीषण आर्थिक असमानताएं-जव समाज | स्वस्थ लोकमत के निर्माण 
के कुछ व्यक्ति बहुत अधिक निर्धन होते हैं, तो इनका सारा समय में बाधाएं, 
और शक्ति दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के साधन जुटाने में | (!) भीषण आर्थिक 
असम 
(2) निरक्षरता और दूषित शिक्षा 
प्रणाली रू 


ही चली जाती है और ये सार्वजनिक हित की वातों के सम्बन्ध में 
विचार नहीं कर पाते! इसी प्रकार जब समाज के अन्तर्गत भीषण 
आर्थिक असमानताएं विद्यमान होती हैं, तो इन असमानताओं के 
परिणामस्वरूप वर्ग विद्वेष और वर्ग-संघर्ष की भावना उत्पन्न हो 
जाती है। जव धनी और निर्धन वर्ग एक-दूसरे को अपना निश्चित 
शत्रु मान लेते हैं तो वे प्रत्येक बात के सम्वन्ध में सार्वजनिक हित 
की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ वर्गीय हित की दृष्टि से विचार करते हैं। 

(2) निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाठी--स्वस्थ लोकमत 
के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति समाचार-पत्र पढ़ें 
' विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करें और उनके द्वारा परस्पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाय, लेकिन ये 
सभी कार्य पढ़े-लिखे व्यक्तियों द्वारा ही ठीक प्रकार से किये जा सकते हैं, इसलिए निरक्षरता. लोकमत के 
निर्माण के मार्ग की एक बहुत बड़ी बाधा है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण हेतु न केवल. शिक्षित, वरन्‌ ऐसे 
नागरिक होने चाहिए जो स्वतन्त्र रूप से विचार कर सकें और जिनमें सामान्य सूझवूझ हो। इस दृष्टि से दूषित 
शिक्षा प्रणाली भी लोकमत के मार्ग की उतनी ही बड़ी वाधा है जितनी कि निरक्षरता। 

(3) पक्षपातपूर्ण समाचार-पत्र-समाचार-पत्र स्वस्थ लोकमत के निर्माण का कार्य उसी समय कर सकते हैं, 
जवकि दे निष्पक्ष हों, हेकिन यदि समाचार-पतरों पर सरकार का अधिकार हो अथवा वे किन्ही धनी व्यक्तियों या 
ग्रजनीतिक दलों के प्रभाव में हों, तो.इन पक्षपातपूर्ण समाचार-पत्रों के दारा स्वस्थ लोकमत के निर्माण का. कार्य 
कैक प्रकार से नहीं किया जा सकता है। पक्षपातपूर्ण समाचार-पत्र लोकमत को पूर्णतया विकृत कर देते हैं। हो 

(4) दोषपूर्ण राजनीतिक दछ--यदि राजनीतिक दल आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित हों, 
तो ये राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन जब इन राजनीतिक 
जरं का निर्माण जाति और भाषा के प्रश्नों के आधार पर किया जाता है, तो इन दलों के द्वारा धर्म, जाति 
और भाषा पर आधारित विभिन्न वाँ के बीच संघर्षो को जन्म देने का कार्य किया जाता है 1 ये दोषपूर्ण 


दळ लोकमत के मार्ग को पूर्णतया भ्रष्ट कर देते हैं। *. अ 
- (3) सार्वजनिक उदासीनता और राजनीतिक चेतना का अभाव--स्वस्थ लोकमत 
हु य है कि a lo जीवन में रुचि ले और जनता द्वारा सार्वजनिक जीवन को अपने 


(3) पक्षपातपूर्ण समाचार-पत्र 
(4) दोषपूर्ण राजनीतिक दल 
(5) सार्वजनिक जीवन के प्रति 


(6) वर्गीयता तथा साम्प्रदायिकता 


'कोऊ नृप होउ, हमें का हानि? का दृष्टिकोण अपना लेती है 
; सकती है। 
णे ऐसी स्थिति में स्वस्थ लोकमत के निर्माण की जा ता आदि भावनाएं स्वार्थपरता, 


आहिणुता और प सिक कवि समर के निर्माण में बाधा पहुंचती है 


सार्वजनिक जीवन में कोई रुचि नहीं लेती, - 
जीवन के समान ही समझा जाय, लेकिन क अधिकार तथा कर्तव्यों को नहीं समझती, - 


NET 


स्वस्थ लोकमत के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियां 


च लोकमत के निर्माण हेतु 


आवश्यक परिस्थितियां और समझदार हो। यहां पर शिक्षा का तात्पर्य कितावी शिक्षा से 
(1) सुशिक्षित और जागरूक जनता | ही नहीं, वरन्‌ समस्याओं को समझने, विचार करने और दूसरों 
रा को प्रभावित करने क्री शक्ति से है। मूर्ख और अशिक्षित व्यक्ति 


उन मूक पशुओं की भांति होते हैं, जिन्हें स्वार्थी पक्ष किसी भी 
ओर हांककर ले जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से जागरूक 
नागरिक ही अपने कर्तव्यों व अधिकारों को समझ सकता है तथा 
अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। 

(2) आर्थिक समानता--अशिक्षा के बाद निर्धनता लोकमत 
के निर्माण में दूसरी वड़ी वाधा है। इस वाधा को दूर करने के 
लिए राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक न्यूनतम 
अर्थात्‌ उनको भोजन, वस्न, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्यः की 
७) न्यायप्रिय . बहुमत और | सुविधाओं का प्रवन्ध किया जाना चाहिए। जव बहुसंख्यक जनता 

पाहतील > अल्यमत बहुत अधिक निर्धन होती है तो इसका धर्म, ईमान और राजंनीति 
सव कुछ रोटी तक ही सीमित हो जाता है और उसके पास सार्वजनिक समस्याओं के सम्बन्ध में सोचने के 
लिए समय और शक्ति नहीं रहती। वस्तुतः धनिकों का अत्यधिक धन और निर्धनों की निर्धनता लोकमत के 
निर्माण में वाधक हो जाती है। अतः स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए गम्भीर आर्थिक भेदों का अन्त किया 
जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक-न्यूनतम की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

(3) खत्न्त्र प्रेस-प्रेस और समाचार-पत्र जनमतं निर्माण के-महत्वपूर्ण साधन होते हैं, किन्तु इनके घाग 
-जनमत निर्माण का यह कार्य उसी समय ढीक प्रकार से किया जा सकता है, जबकि प्रेस पूर्णतया स्वतत् 
हो। समाचार-पत्रों पर सरकारी एवं गैर-सरकारी किसी प्रकार का दवाव नहीं होना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक 
याणी सकर नि दलों की नीतियों और कार्यक्रमों पर निष्पक्षतापूर्वक हा 

च (Wendell Wilkie) ने os 
स्वतन्त्रता सच्चे लोकमत का जीवन ही है।”” , क 
का (4) स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल-आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर आधारित केवल ऐसे राजनीति 
दलों को स्वस्थ कहा जा सकता है जो किसी एक वर्ग या सम्प्रदाय से सम्बन्धित न हों और जिनका उदेश 
सम्पूर्ण राज्य का कल्याण हो। जातिं, भाषा, धर्म और क्षेत्रीयता. के मेदों पर आधारित राजनीतिक देठ ते 
लोकमत के निर्माण में वाधा का ही कार्य करते हैं। केवर स्वस्थ राजनीतिक दल ही जनता को. स्वस्थ राजनीति 
` शिक्षण प्रदान कर ठोकमत के आधार रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दळ जग 
प्रकार से संगठित होने चाहिए क्योंकि असंगठित विचारधाराएं और कार्यक्रम छोकमत निर्माण में सहाय 
नहीं हो सकते। स्वस्थ लोकमत के निर्माण की दृष्टि से इन दलों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए! 
सचित (5) साग्रदाविकता का अन्त--रोकमत के निर्माण के लिए यह भी आवशयक है कि जनता अपने जीव 
से संकुचित और साम्रदायिक भावों को निकालकर वाहर कर दे। जनता का दृष्टिकोण उदार होना डी 
और उसमें राष्ट्रीय प्रश्नों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की क्षमता होनी चाहिए। साम्प्रदायिकता की. 
ही का निर्माण भावनात्मक वू. पक्षपात पूर्ण. हे, जाता, है अस्लुलन व सामान्य हित का अर 


(4) स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक 


- दल 
(5) साम्प्रदायिकता का अन्त ` 
(6) राष्ट्रीय आदशों के सम्बन्ध में 


एकता 

(7) बिचार अभिव्यक्ति और संगठन 
आदि की स्वतन्त्रता 

(8) शान्तिमय वातावरण 
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` (© राष्ट्रीय आदर्शा के सम्बन्ध में एकता--मानव एक विवेकशील प्राणी है और इसलिए प्रशासन से 
| सम्वन्धित दैनिक ps सम्वन्ध में मतभेद होना नितान्त स्वाभाविक है, लेकिन क. आधारभूत 
| राष्ट्रीय आदो के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से एकता होनी चाहिए। राज्य के शासन का रूप, उद्देश्य, आदि 
¦ द्ययी प्रकृति की बातों के सम्वन्ध में मतभेद होने पर स्वस्थ लोकमत का विकास सम्भव नहीं होगा। 
. (7) विचार अभिव्यक्ति और संगठन आदि की ख़तन््रता--विचारों का आदान-प्रदान ही लोकमत के निर्माण 
की एकमात्र प्रक्रिया है, अतः नागरिकों को स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने और अपने विचारों को व्यक्त करने 
की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में तो बाल्टेयर की यह पंक्ति हमारी 
मार्गदर्शक होनी चाहिए कि “मैं चाहे आपके विचारों से सहमत न होऊं, लेकिन आपके विचार-स्वातच्य के 
अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण दे दूंगा” नागरिकों को अपने विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए 
संगठन आदि के निर्माण और सम्मेलन की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसके साथ नागरिकों का यह पवित्र कर्तव्य 
' हो जाता है कि वे किसी भी प्रकार से इनका दुरुपयोग न करें। समाज या राज्य के हितों या व्यक्ति के 
सम्मान की रक्षा के लिए अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। 

(8) शान्तिमय बातावरण--स्वस्थ जनमत के निर्माण हेतु गम्भीर विचार की आवश्यकंता होती है और 
इस प्रकार का गम्भीर विचार तभी सम्भव है, जवकि आन्तरिक और अन्तर्रा्रीय दृष्टि से शान्ति का वातावरण 
हों। युद्ध अथवा उत्तेजना के वातावरण में स्वस्थ जनमत का निर्माण सम्भव नहीं है। - - 


(9) . न्यायप्रिय. बहुमत और सहनशील अल्पमत--वहुमत वर्ग में न्यायप्रियता की प्रवृत्ति होनी चाहिए . 


जिससे कि अल्पसंख्यक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उदासीनता या असंवैधानिक मार्ग को न अपना ठें। इसी 
प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग में बहुमत के निर्णय को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए क्योंकि यही एकमात्र 


व्यावहारिक मार्ग है। स्वार्थी बहुमत और विद्रोही अल्पमत लोकमत के स्वरूप को भ्रष्ट कर देते हैं। अतः ` 


ज्ेकमत के निर्माण हेतु बहुमत को. न्यायप्रिय और अल्पमत को सहनशील होना. चाहिए 
दोर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) . 
1. जनमत से आप क्या समझते हैं? आधुनिक लोकतन्त्र में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। 


2. लोकमत का क्या महत्व है? लोकमत निर्माण के मुख्य साधनों का वर्णन कीजिए। . 
3. आधुनिक राज्य में लोकमत का क्या महत्व है? स्वस्थ लोकमत के उदय में राजनीतिक दलों का क्या योगदान 
है? ` - 


` 4. झकमत से आप क्या समझते हैं? लोकमत प्रकट करने के क्या-क्या साधन हैं? ना न 
5. .होकमत से आप क्या समझते हैं? स्वस्थ लोकमत के निर्माण के ढिए आवश्यक परिस्थितियों की विवेचना, 


6. लल लेखन के निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (ड, 2010) 
(अ) नोट निन्त प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
1. लोकमत कया है? 

- 2: जनमत निर्माण कें दो प्रमुख साधन बताइए। 

. 3. जनमत की कोई एक परिभाषा दीजिए। . 

. 4...जेनमत. नागरिक अधिकारं की रक्षा कैसे करता है? 
3. स्वस्थ जनमत की तीन oso र 
6:: समाचार पत्र जनमत निर्माण में कैसे सहायक है? . _. 

. - (ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए च 
7. जनमत या छोकमत के तत्वों या. विशेषताओं को स्पष्ट कीजए 
8, जनमत का महत्व स्पष्ट कीजिए! A . 

- अधुवा; जनमत के महत्व-की कोई पांच बातें वताइए!- ट 
१. .जनमतं के निर्माण के पार्च ग्रमु सधम बताइ [aha Vidyalaya Collection." 


(उ.प्र., 210) : 
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10. श्रेष्ठ जनमत के निर्माण के लिए पांच आवश्यक दशाएं वताइए। 
Il. स्वस्थ या श्रेष्ठ जनमत के निर्माण के मार्ग में आने वाली पांच प्रमुख बाधाओं को छिखिए। 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) मे] 
प्रश्न 1. जनमत निर्माण हेतु किन्ही दो साथनों का उल्ठेख कीजिए। . (उ.प्र, 20) | 
उत्त---(1) रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन, (2) प्रेस या समाचार-पत्र। 
प्रश्‍न 2. श्रेष्ठ या स्वस्थ लोकमत निर्माण की दो आवश्यक शर्तें बताइए। 

उत्तर-(1) जनता का शिक्षित होना, (2) स्वस्थ राजनीतिक दछ। 
प्रश्‍न 3. प्रजातन्त्र में जनमत के महत्व को एक वाक्य में लिखिए 


= 


उत्तर--जनमत प्रजातन्त्र की आधारशिला है, क्योंकि जनमत के दवारा सरकार को जनता की भावनाओं तया आवश्यकताओं 


का ज्ञान होता है। ` 
चहुविकल्पीय प्रशन 

निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए है। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए : 

1. “सभी सरकारें चाहे वे कितनी ही दूषित हों, अपनी शक्ति के छिए लोकमत पर निर्भर करती हैं।'” यह कथन 
किसका है : 
(अ) हूम का (व) डॉ. आशीर्वादम्‌ का 
(स) छावेछ का , (द) गिन्सवर्ग का 

2. “लोकमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग-मात्र है जो वे सार्वजनिक हित से सम्वद्ध विषयों के 
वारे में रखते हैं।” यह परिभाषा किसकी है : 
(अ) विलोवी की (व) व्राइस की 
(स) लावेल की (द) गिन्सवर्ग की 

3. लोकमत की प्रमुख विशेषता है : 
(अ) जन-साधारण का मत (य) विवेक पर आधारित स्थायी विचार 
(स) लोककल्याण की भावना से प्रेरित (द) इनमें से सभी 

4. लोकमत के निर्माण का साधन है: 
(अ) मानव तत्य (व) समाचार-पत्र और प्रेस 
(स) रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन (द) इनमें से सभी 


5. स्वस्थ लोकमत के निर्माण में प्रमुख वाधा है : 
(अ) निर्थनता और भीषण आर्थिक असमानताएं (व) निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली 


(स) पक्षपातपूर्ण समाचार-पत्र (द) इनमें से सभी 
6. स्वस्थ लोकमत के लिए आवश्यक है : 
(अ) सुशिक्षित और समझदार जनता (व) आर्थिक समानता 
(स) स्वतन्न प्रेस ` (द) इनमें से सभी 
` 7, “जागरूक और सचेत छोकमत स्वस्थ प्राजतनत्र की प्रयम आवश्यकता है!" यह कथन किसका है: . 
(अ) हूम का (व) डॉ. आशीर्वादम्‌ का 
(स) विलोबी का र Ee (द) गिन्सवर्ग का 
8. “म चाहे आपके विचारों से सहमत न होऊं, छेकिन आपके विचार-स्वातच्य के अधिकार की रक्षा के लिए" 
अपने प्राण दे दूंगा।” यह कथन किसका है : 
(अ) वाल्टेयर का (व) हूम का 
(स) विलोवी (द) पिल्की का 
« 9. लोकमत : 
(अ) सवका मत है 


(स) लोककल्याण की भावना से प्रेरित मत है वाची है 
उत्तर-1. (अ), 2. (व), 3. (द), 4. (द), 5. (द), 6. (द), 7. (ब), 8. (अ); 9. (स) 
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17 
राजनीतिक दल : . 


[POLITICAL PARTIES] 


“दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के 
लिए अपरिहार्य है!” वर्क 
| राजनीतिक दल : अर्थ और परिभाषा 
. मानव एक विवेकशील प्राणी है और इस विवेकशीलता के कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न 
प्रकार से विचार किया जाता है। विचारों की इस भिन्नता के साथ ही साथ अनेक व्यक्तियों में विचारों की 
समानता भी पायी जाती है। राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर समान विचारधारा रखने वाले ये व्यक्ति शासन 
शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिन संगठनों का निर्माण करते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। विभिन्न 
- विद्वानों द्वारा राजनीतिक दळ की अलग-अलग प्रकार से परिभाषाएं की गयी हैं : 
एडमण्ड बर्क के अनुसार, “राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है.जो किसी ऐसे सिद्धान्त के 
आधार पर जिस पर वे एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्न द्वार जनता के हित में काम करने के लिए एकता में 
बंधे होते हे!” 
गैटिल के मतानुसार, '“एक राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक 
इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य मतदान की शक्ति के आधार पर सरकार पर नियन्त्रण करना 
तषा अपनी सामान्य नीतियों को कार्यान्वित करना होता है।”” 
राजनीतिक दल की इसी प्रकार की परिभाषा मैकाइवर और गिलक्राइस्ट के द्वारा दी गयी है। 
राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व ह की 
एडमण्ड वर्क, गैटिळ और अन्य विद्वानों डारा bee दौ जो परिभाषाएं दी गयीं हैं उनके 
आधार पर इन दलों के निम्नलिखित आवश्यक तत्व वतार्य जा र 
ए) pas समस्याओं के सम्वन्ध में एक ही प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्ति जव तक 
भह प्रकार से संगठित नहीं होते, उस समय तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। न्य ि 
श की शक्ति संगठन पर ही निर्भर होती है, अतः राजनीतिक दलों का यह प्रथम आवश्यक ततय है 


भज्जी प्रकार संगठित होने चाहिए! संगठित 2 हृ 
सिद्वान्तों की एकता--राजनीतिक दल उसी समय संगठित रूप में कार्य-कर सकते हैं, 
त री से दल के व सदस्य सामान्य सिद्धान्तों के विषय में एक ही प्रकार की धारणा रखते हों। 
विस्तार की बातों के सम्बन्ध में उनमें किसी प्रकार के मतभेद हो राजनीतिक दळ के आवश्यक तत्व 
सकते हैं, किन्तु आधारभूत बातों के सम्बन्ध, में विचारों की एकता (1) संगठन 
आवश्यक है। इन आधारभूत वातों पर एकता के अभाव | (2) सामान्य सिद्धान्तों की एकता 
में राजनीतिक दळले में आन्तरिक गुटवन्दी वढ़ जाती है तथा | (3) संवैधानिक साथनों में 
रणनीतिक दळ का एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करना विश्वास य 
कठिन हो जाता है। ! (4) शासन पर प्रभुत्व की इच्छा 
(3) संवैधानिक साधनों में विश्वास--राजनीतिक द शासन । ७) राष्ट्रीय हित . 
शक्त प्राप्त करने के लिए संगठित? झेते है) किलर, भाप शि पद Collection. 


॥इप्ट्रर्पीह्िएट नागरिकशास्त्र की, रूपरेखा . 


प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा संवैधानिक उपायों का ही आश्रय लिया जाना ol । मतदान और मतदान 
के निर्णय में उनका विश्वास होना चाहिए। गुप्त उपाय या सश क्रान्ति में विश्वास करने वाले संगठन | 
विशुद्ध राजनीतिक दळ नहीं कहे जा सकते। ५ 
(4) शासन पर प्रभुत्व की इच्छा--राजनीतिक दल का एक तत्व यह होता है कि उसका उद्देश्य शासन 
पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने विचारों और नीतियों को कार्यरूप में परिणत करना होता है। यदि कोई संगठन 
शासन के वाहर रहकर कार्य करना चाहता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। | 
ˆ (3) राष्ट्रीय हित--राजनीतिक दळ के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म . 
या वर्ग के हित को दृष्टि में रखकर नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण राज्य के हित को दृष्टि में रखकर कार्य किया जाना 
चाहिए। वर्क ने राजनीतिक दळ की परिभाषा करते हुए उन्हें राष्रीय हित की वृद्धि के छिए संगठित राजनीतिक 
समुदाय' ही कहा है। यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय दल भले ही क्षेत्रीय हितों की बात करें लेकिन राष्ट्रीय |' 
दलों के लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण राष्ट्र से जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के सभी वर्गों के 
सामान्य हितों को अपनी नीतियों व कार्यक्रमों में स्थान दें। 
उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि “राजनीतिक 
दल आधारभूत समस्याओं के सम्बन्ध में विचारों की एकता पर आधारित ऐसे संगठित समुदाय होते हैं जिनके बाग 
अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए केवल संवेधानिक उपायों को अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत् 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में वृद्धि होता है।'' 
हे प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का महत्व 
प्रजातन्त्रामक शासन-व्यवस्था के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं : (1) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, (2) अप्रत्यक्ष 
या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातनत्र। वर्तमान समय में राज्यों की विशाल जनसंख्या और क्षेत्र के कारण विश्व के 
लगभग सभी राज्यों मे प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्रीय शासन ही प्रचलित है। इस शासन-व्यवस्था में जनता अपने 
प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। इस शासन-व्यवस्था की समस्त प्रक्रिया 
राजनीतिक दलों के आधार पर ही सम्पन्न होती है। प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों के महत्व को निम्न रूपों में 
स्पष्ट किया जा सकता है : 5 - र 
ˆ (1) स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक-प्रजातन्त्र शासन लोकमत पर आधारित होता है और 
स्वस्थ लोकमत के अभाव में सच्चे प्रजातन्त्र की कल्पना असम्भव है। इस छोकमत- के निर्माण तथा उसकी 
अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों के आधार पर ही सम्भव है। इस सम्बन्ध में राजनीतिक दळ जलसे एवं अधिवेशन 
आयोजित करते हैं तथा एजेण्ट, व्याख्यानदाताओं और प्रचारकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने का 
प्रयास करते हैं। राजनीतिक दळ स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रो एवं प्रचार के आधार पर अपनी नीति 
जनता के सम्मुख रखते हैं। 
(2) चुनावों के संचालन के ेए आवश्यक--जव मताधिकार वहुत अधिक सीमित था और निर्वाचकों की 
संख्या कम थी, तव स्वतन्त्र रूप र॑' चुनावं छड़े जा | थे, लेकिन अब सभी देशों में वयस्क मताधिकार को 
क्स राजनीतिक अपना लिये जाने के कारण स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़ना अस्र 
क Fs उ य is वि में 08 दल अपने दल की ओर 
1) स्वस्थ [रो कॉ खड़ा उनके पक्ष में प्रचार 
ए त ह यदि राजनीतिक दळ न हों तो आज के विशाळ लोकतनत्रालक 
(2) चुनावों के संचालन के लिए | (ज्यो में चुनावों का संचालन लगभग-असम्भव ही हो जाय! 
आवश्यक |. ___ (3) सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए 
(3) सभी बर्गों के प्रतिनिधित्व के | के लिए यह आवश्यक है कि देश के शासन में जनता के सी 
वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए और इस बात की 
राजनीतिक दलों के द्वारा ही सम्भव बनाया जाता है। देश रें 
विभिन्न वर्ग अल्ग-अलग राजनीतिक दलों के रूप में संगि 
शष! विध्ाक्षात्त,क-प्रचार और प्रसार करते हैं त्या 
दारा व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाता है! 


लिए आवश्यक 
(५) सरकार के निर्माण तथा संचालन 
के लिए आवश्यक 


शसन, सता को समुदित रखना 1९8 


७) 
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(4) सरकार के निर्माण तथा संचालन के लिए आवश्यक निर्वाचन के वाद 
| परही सरकार का निर्माण कर सकना सम्भव होता है और यह वात pp यची 
१ प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नितान्त सत्य है। राजनीतिक दलों के अभाव में व्यवस्थापिका के 
' सदस्य “अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग' की प्रवृत्ति को अपना लेंगे और सरकार का निर्माण असम्भव 
| हो जायेगा। न केवळ सरकारं का निर्माण, वरन्‌ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सम्बन्ध स्थापित कर 
¦ राजनीतिक दल सरकार के संचालन को भी सम्भव बनाते हैं र 

(5) शासन सत्ता को मर्यादित रखना-भ्रजातन्त्र आवश्यक रूप से सीमित शासन होता है, लेकिन यदि 
प्रभावशाली विरोधी दल का अस्तित्व न हो तो. प्रजातन्त्र असीमित शासन में बदल जाता है। यदि वहुसंख्यक 
राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य 


करते. हुए शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस दृष्टि से प्रजातन्त्र में न केवल 


बहुसंख्यक दछ, वरन्‌ अत्प्रसंख्यक दल का.भी अपना और बहुसंख्यक दल के समान ही महत्व होता है! 
राजनीतिक दलों के महत्व के सम्बन्ध में मैकाइवर ने ठीक ही कहा है कि “बिना दलीय संगठन के किसी 
सिद्वान्त का एक होकर प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय 
चुनावों की वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ऐसी मान्य संस्थाओं की ही व्यवस्था हो सकती है, जिनके 
द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता ही!" र 
साधारणतया एक देश के विधान या कानून में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, किन्तुं व्यवहार 
में इन राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है जितना कि विधान या 
` कानून। अमरीकी संविधान-निर्माता किसी भी रूप में अपने देश में राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देना 
चाहते थे, लेकिन संविधान को कार्यरूप प्राप्त होते ही दलीय संगठन अमरीकी राजनीतिक जीवन की एक 
प्रमुख विशेषता बन गये और वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की कार्य-व्यवस्था का अध्ययन किये विना 
अमरीकी शासन-व्यवस्था के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त असम्भव ही है। इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व है और इनके विना लोकतन्त्र 
की सफलता सम्भव ही नहीं है। बर्क के शब्दों में, “दछ प्रणारी चाहे वह पूर्ण रुप से भले के लिए हो या बुरे 
हिए, प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।” इसी प्रकार टॉर्ड ब्राइस लिखते हैं कि “राजनीतिक 
दह अनिवार्य है। कोई स्वतन्त्र देश उसके विना नहीं रह सका है| कोई भी यह नहीं बता सका है कि प्रतिनिधि 
सरकार किस प्रकार उनके विना चछायी जा सकती है।” क 
न लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के कार्य 
- (ल्लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की भूमिका) वी 
राजनीतिक दल लोकतन्त्रामक शासन की जप व आधुनिक लोकतन्वात्मक राज्यों में 
राजनीतिक दलों निम्नलिखित का तेह: Ne 
(1) सुट न स्वत लट मिट में ही शक्ति निहित होती है” और कोई भी राजनीतिक 
दछ सुदृढ़ संगठन के. विना अपने लक्ष्य 


बाध, यातायात, शिक्षा, रोजगार और अन्य प्रमुख वातों 
कः राजनीतिक दल यह भी स्पष्ट करता है कि विभिन्न ; 
उचित है। „राजनीतिक दळ का लक्ष्य मत पेटी के 
(3) दीय नीति का प्रचार और प्रसार कर न दलीय नीति का अधिक-से-अधिक 


और इसके लिए सदस्यों 
ग्वा औरत मास कणा होता काह झि स दि उसके दल के सदसो 
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ल्या में अधिक से-अधिक वृद्धि हो! इसके अलावा प्रत्येक राजनीतिक दळ अपने लिए ऐसे व्यक्तियों कौ 
त द समर्थन प्राप्त करने का प्रयल करता है जो किसी भी दछ के साथ अनिवार्य रूप से बंधे हुए 
नहीं हो, राजनीतिक दलों के द्वारा इसके लिए प्रेस, प्लेटफार्म, साहित्य के प्रकाशन और अन्य साधनों को 
अपनाया जाता है। 

(4) लोकमत का निर्माण-वर्तमान समय की जरि 
सार्वजनिक समस्याओं को राजनीतिक दल जनता के सामने ऐसे 
रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जव 
विविध राजनीतिक दल समस्याओं के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण 
का प्रतिपादन करते हैं, तो साधारण जनता इन समस्याओं को 
भळी प्रकार समझकर निर्णय कर सकती है और स्वस्थ लोकमत 
का निर्माण सम्भव होता है। ब्राइस के शब्दों में, “लोकमत को 
प्रशिक्षित करने उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों 
के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है।” 

(5) उम्मीदवारों का चयन व उन्हें विजयी बनाना--प्रत्येक 
राजनीतिक दछ सार्वजनिक पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का 
Ee चयन करता है और अपने उम्मीदवारों की विजय के छिए प्रत्येक 

समन्वय और सामंजस्य सम्भव चेष्ट करता है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही लोकतन्न 
(10) जनता और शासन के बीच | में निर्धन, किन्तु योग्य व्यक्तियों को देश की सेवा करने का 
ता दयाळ एप सांस्कृतिक | अवसर प्राप्त होता है। 
(का के कार्य (6) धन एकत्रित करना--अपनी विचारधारा तथा नीति के 
- प्रचार और प्रसार एवं चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिए 
आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है, अतः प्रत्येक राजनीतिक दल धनराशि एकत्रित करता है। व्यवहार 
के अन्तर्गत अनेक वार यह देखा गया है कि राजनीतिक दर अधिकाधिक धनराशि एकत्रित करने के लिए 
अनुचित उपायों को अपना लेते हैं और उनके द्वारा धनी-मानी व्यक्तियों से सांठ-गांठ कर छी जाती है। इसे 
लोकतन्त्र के हित में नहीं कहा जा सकता। अतः राजनीतिक दलों के द्वारा उचित और खुले उपायों से ही 
धन प्राप्त किया जाना चाहिए। 

(7) सरकार का निर्माण--निर्वाचन के वाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया 
जाता है। अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों की मन्त्रिपरिषद्‌ का 
निर्माण कर शासन का संचालन करता है। संसदात्मक शासन में जिस राजनीतिक दळ को व्यवस्थापिका में 
वहुमत. प्राप्त हो, उसके नेता द्वारा मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किंया जाता है 
राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा “अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग' का 
स्वरूप अपनाया जा सकता है, जिसके कारण. सरकार का निर्माण और संचालन सम्भव ही नहीं होगा! 

हर (8) शासन सत्ता को सीमित रखना-छोकतन्त्र में वहुमत वाले राजनीतिक दल के साथ-ही-साथ अल्पमत 
वाले या विरोधी राजनीतिक दलों का कार्य भी वहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि बहुमत दळ शासन सर्प 
के संचालन का कार्य करता है तो अल्पमत दछ विरोधी दळ के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति 
सीमित डो की कोशिश करते हैं। संगठित विरोधी दळ के अभाव में शासक दल तानाशाही रुख अपना 
सकता 
(9) सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य-सरकार के ठीक प्रकार ते 
कार्य किया जा सकता है, जवकि शासन के विविध अंग परस्पर सहयोग यिड राजनीतिक 
दलो द्वारा ही सम्भव होता है। संसदीय शासन हो या अध्यक्षासक शासन, राजनीतिक द ही इस कार्य 


सम्पन्न करते हैं सत्ताधारी दळ के लित किम मुक (मन्त्री) होते हैं तथा दरी 


अनुशासन व समन्वय के कारण शासन में समन्वय वना रहता है। राजनीतिक दलों की 
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के विना शासन का भली प्रकार संचाळन सम्भव हो ही नहीं सकता। अमरीका में दलीय 
्रव्ापका और कर्यपािका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान की कमी को दूर कर दिया है। 
, (10 जनता और शासन के बीच सम्बन्ध-छोकतन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त जनता और शासन के बीच ' 
५ स्क वनाये रखना है और इस प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दळ ही 
प्रजातन्त्र में जिस दळ के हाथ में शासन शक्ति होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का 
' प्रचा[ कर जनमत को पक्ष में रखने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दळ शासन के दोषों की ओर जनता का 
ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अलावा ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को शासन के | 
* विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का प्रयल करते हैं। लावेल ने ठीक ही कहा है कि “राजनीतिक. 
इह विचारों के दलाल” (87०९7 ०£ 102४9) के रूप में कार्य करते हैं।” * 
(11) सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के कार्य-राजनीतिक दळ अनेक बार सामाजिक सुधार एवं 
| सांकृतिक विकास के भी अनेक कार्य करते हैं; जैसे स्वतन्त्रता के पूर्व गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत 
। में हरिजनों की स्थिति को ऊंचा उठाने और मद्यपान का अन्त करने का प्रयल किया। विभिन्न राजनीतिक 
द पुस्तकालय, वाचनालय एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित करके बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी योग 
देते हैं। विकसित देशों में राजनीतिक दल सामाजिक एंवं सांस्कृतिक विकास के कार्यों पर बहुत अधिक ध्यान 
देते हैं।हां यह अवश्य है कि राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के कार्यों का सम्पादन 
अपने जनसमर्थन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते हैं। 5 

इस प्रकार राजनीतिक दलों के द्वारा शासन-व्यवस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य किये जाते हैं 
वास्तव में, राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक शासन की धुरी. के रूप में कार्य करते हैं और प्रजातान्त्रिक शासन के . 
बालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितान्त अनिवार्य है। प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों के मंहत्व.और 
उनके कार्य को स्पष्ट करते हुए हूबर (100९) के शब्दं में कहा जा सकता है कि “प्रजातन्त्रीय यन्त्र के चालन 
में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं।” ः | 


राजनीतिक दलों के गुण 
(MERITS OF POLITICAL PARTIES) 
राजनीतिक दलों की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचारकों में पर्याप्त मतभेद है। यदि एक ओर दलीय 
व्यवस्था के समर्थकों द्वारा इन्हें मानवीय स्वभाव पर आधारित स्वाभाविक वस्तु और जनततर का मूळ आधार 
कहा जाता है तो दूसरी ओर अलेबजेण्डर पोप जैसे व्यक्तियों द्वारा द प्रणाली .को 'कुछ व्यक्तियों के लाभ के 
हिए अनेकों का पागलपन”! कहा गया है। दलीय व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित कहे जा सकते है : 
(1) सार्वजनिक शिक्षा का साधन--राजनीतिक दळ जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के अत्यन्त 


मय में देशों में परतिनिध्यात्मक प्रजातनत्रीय 
(2) छोकतन्त्र के लिए संमय विश्व के अधिकांश दे त 
शासन-व्यवस्था प्रचलित है जिसमें जनता अपने को चुनती है और इन तिय शक 
कार्य किया जाता है। इस प्रकार प्रजातन्त्रामक शासन-व्यवस्था के संचालन के विसी र 
त नितान्त अनिवार्य है। हकक ने कहा है कि “दळबन्दी ही एकमात्र ऐसी छोकतन्त्र 
बनाती है।' न 
छिका और विधानमण्डल के बीच मेल नम | | 
कैद प्रकार से कार्य नहीँ कर सकता। इस व्यवस्था वाळे देशों त ह और कार्यपालिका - 
पर प्रभाव रखते हैं और इनके वीच उत्पन्न होने वाले विरोध को दूर RS 
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निर्माण-श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण तभी सम्भव है; जबकि कानूनों के गुण व देणे 
= पर उचित रीति से विचार हो। व्यवस्थापिका में मौजूद विरोध | 
दल के.सदस्य शासक दल द्वारा प्रस्तुत सभी विधेयकों की वह | 
की खाल उधेइने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार के वाद-विवाद 
से विधेयकों के सभी दोष सामने आ जाते हैं और श्रेष्ठ कानून 
का निर्माण सम्भव होता है। 

(5) स्थायी और सबळ सरकार की स्थापना--दल प्रणात्री | 
इस सत्य को व्यक्त करती है कि “संगठन में ही शक्ति निक्षि | 
होती ही” और राजनीतिक दल शासन को वह शक्ति प्रदान 
करते हैं जिससे शासन-व्यवस्था सुगमता और दृढतापूर्वक चह | 
सके। यदि जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप में कार्व 
करे तो न तो सरकार स्थायी हो सकती है और न ही सरकार 
में उत्तरदायित्व निश्‍चित किया जा सकता है। दल के सदस्यों में 
शासन सम्बन्धी नीति के विषय में एकता होती है, अतः सरकार 
में दृढ़ता और स्थायित्व रहता है। 

(6) शासन की निरंकुशता पर नियन्त्रण--प्रजातत्रीय 
शासन-व्यवस्था में बहुसंख्यक दल द्वारा शासन कार्य और अल्पमत 
दल द्वारा विरोधी दल के रूप में कार्य किया जाता है। विरोधी दळ शासक दल की मनमानी पर रोक ढगाते 
हुए उसे निरंकुश वनने से रोकता है। लास्की ने टीक ही कहा है कि “राजनीतिक दल तानाशाही से हमारे 
'रक्षा का सबसे अच्छा साधन हैं”! ` $ 

(7) विभिन्न मतों का संगठन--विवेकशीळता के कारण मनुष्यों में मतभेदों का होना नितान्त स्वाभाविक 
है और इसके साथ ही आधारभूत समस्याओं के सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों के एक ही प्रकार के विचार भी 
होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की आधारभूत एकता रखने वाले व्यक्तियों को संगठित रखने का 
उपयोगी कार्य किया जाता है, ताकि वे अनुशासित रूप में उपयोगी कार्य कर सकें। ` 

(8) निर्धन व्यक्तियों का चुनाव में खड़ा होना सम्भव-राजनीतिक दलों का एक लाभ यह भी है कि जे 
योग्य किन्तु निर्धन व्यक्ति हैं, वे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने द से चुनाव 
“लड़ने र पर्याप्त धनराशि व कार्यकर्ताओं, आदि के रूप में साधन प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण सार्वजनिक 
जीवन में रुचि रखने वाले योग्य व्यक्ति धनाभाव के कारण देश की सेवा से वंचित नहीं रहते। भारत में ग 
अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि साधारणं परिवार के व्यक्ति अपनी कर्मठता, जनसेवा व संगठन क्षमता के आधा 
पर राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीति के शीर्ष स्थान तक पहुंचे हैं। 

` 0) राष्ट्रीय एकता का साघन- राजनीतिक दलों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित में कार्य करना होता है। दर 
प्रणाली व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा और समुदाय के संकीर्ण भेदों से ऊपर उठाकर देश और राष्ट्र के कल्याण 
के सम्वन्थ में विचार करने के ठिएं प्रेरित करती है। दों द्वारा उत्पन्न किये गये इस व्यापक दृष्टिकोण रे 
राष्ट्रीय एकता के बन्धन दृढ़तर हो जाते है. ' | 

(10) सामाजिक एवं सांस्कृतिक बिकास-राजनीतिक:द अनेक वार सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक 
विकास के कार्य करते हैं; जैसे स्वतन्त्रता के पूर्व गांधीजी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिजन 


(4) श्रेष्ठ कानूनों का 
जज "राजनीतिक दलों के गुण 
(1) सार्वजनिक शिक्षा का साधन ` 

- (2) लोकतन्त्र के लिए आवश्यक 
(3) शासन के विभिन्न विभागों में 
समन्वय स्थापित करना 
(4) श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण 
(5) स्थायी और सबल सरकार की 
` स्थापना 


(6). शासन की निरंकुशता पर 
नियन्त्रण 


(7 विभिन्न मतों का संगठन 
(8). निर्धन व्यक्तियों का चुनाव में 
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दल पद्धति के दोष र ही 
(DEMERITS OF POLITICAL PARTIES) र 
यद्यपि प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था में राजनीतिक दलों के द्वारा अनेक प्रकार के उपयोगी कार्य किये 
जाते हैं, किन्तु वर्तमान समय के छोकतनतरीय राज्य में राजनीतिक दळ जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं उसे 
दोषहीन नहीं कहा जा सकता है। संक्षेप में, राजनीतिक दों के निम्नडिखित दोष कहे जा सकते हैं: 
(1) होकतन्त्र के विकास में बाधक-झोकतन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधारित होता है, लेकिन ' 
' राजनीतिक दल इस वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अन्त कर छोकतन्त्र > > 
` ` छ विकास में वाधक बन जाते हैं। राजनीतिक दळ के सदस्य को दल पद्धति के दोष 
सार्वजनिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत विचार को त्यागकर दळ की | (1) लोकतन्त्र के विकास में बाधक 
| वात का समर्थन करना होता है। इस प्रकार व्यक्ति दठीय यन्त्र | (2 राष्ट्रीय हितों की हानि 
के चक्र का एक ऐसा भाग वनकर रह जाता है जो पहिये के | "2 जा में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों 
साथ ही चछ सकता है, स्वयं नहीं। लीकॉक (1.९३०००६) ने कहा | ., 
है कि "राजनीतिक दळ उस ब्यक्तिगत विचार एवं कार्य सम्बन्धी 
' तन्त्रता का अन्त कर देते हैं, जिसे छोकतन्त्रात्मकः सरकार का 
आधारभूत सिद्धान्त समझा जाता है।” (6) जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन 
(2) राष्ट्रीय हितों की हानि--राजनीतिक दल को राष्ट्रीय | (7) राजनीति में भ्रष्टाचार 
हित की वृद्धि कें लिए संगठित समुदाय कहा गया है, किन्तु | (8) समय और धन का अपव्यय 
व्यवहार में व्यक्ति अनेक वार अपने राजनीतिक दल के इतने 
अधिक भक्त हो जाते हैं कि वे जाने-अनजाने में दल के हितों को राज्य के हितों से प्राथमिकता दे देते हैं 
जैसा कि मैरियट ने कहा है, “दळभक्ति के आधिक्य से देशभक्ति की आवश्यकताओं पर पर्दा पड जाता है। वोट 
प्राप्त करने के धन्ये पर अत्यधिक ध्यान देने से दलों के नेता अथवा उनके प्रबन्धक देश की उच्चतम आवश्यकताओं 
को सि 
पत कार्ब वया व्यक्तियो की उपेक्षा-शासन कार्य सर्वोच्च कला है और इस नाते देश के 
सवसे योग्य व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए, किन्तु दलीय व्यवस्था के कारण शासन 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति न तो जी-हजूरी कर सकते हैं और न ही 
विचार एवं कार्य की स्वतन्त्रता को छोड़ सकते हैं। इसी कारण राजनीतिक दलों की ओर से उन्हें अपना 
| > डा कु 
Lo बनाया जाता है अ य ले ह का सिने कण 
जाता है, किन्तु व्यवहार में राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के नाम पर क का 
और वकवास के द्वार भोठी-भाठी जनंता को धोखे में डालने की चेथ करते हैं म क 
“राजनीतिक दछ वास्तविकता का दमन करने और अवास्तविकता प्रकट करने के अपराधों के दोषी होते ही 
गिरावट--व्यवहार में राजनीतिक दलों का उद्देश्य “येन-केन प्रकारेण' शासन शक्ति _ 
ह की सिद्धि के लिए उनके द्वारा नैतिक-अनैतिक सभी प्रकार के 
राजनीतिक दलों के द्वारा किये गये विषैले प्रचार, व्यक्तिगत 
और झूठे एवं मिथ्या वायदों से जनता के भैतिक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दलों के इन ` 
कार्यों के कारण ही व्यवहार में “राज़नीतिः शब्द बुराई का पर्यायवाची वन गया ह प्रोत्साहित 
प्रोत्साहन--राजनीतिक दल मतभेदों को दूर करने के स्थान पर प्रोत्साहित - 
(6) जनता में तभेद को शत लए बना देते है। व्यवस्थापिका तो विरोधी वर्गों में विभाजित हो 
है गा और सार्वजनिक जीवन को कद पत में विभाजित हो जाता है जो एक दूसरे से रथा करते, 
» दूसरी ओर न अनावश्यक गुटबन्दी व तनावों को जन्म 
कह आरोप लगाते और लड़ते हैं। राजनीतिक दल जनता के वीच > 
| , तथा अन्य ऐसी ही बुराइयों का वाजार 
(7) राजनीति में भ्रषटाचार-दलों के कारण पक्षपात, 140 हमा है दत दल के स्थानीय नेता 
गरम हो जाता है। जव एक रॅणिगितिक वळा जर्म्रवा कि a Collection. 
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राजकीय पद, ठेके या इनाम के रूप में अनुचित झाभ पाने की चेष्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त, एक राजनीतिक | 
दल चुनाव में जिन व्यक्तियों से धन लेता है, सत्ता प्राप्त हो जाने पर वह उन्हें अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने |. 
की चेष्टा करता है। इस प्रकार इन दलों के कारण सम्पूर्ण राजनीति एक प्रकार का व्यवसाय बनकर ह | 
जाती है। 

इस सम्बन्ध में गैटिल ने लिखा है कि “राजनीति में एक बहुत बड़ा खतरा दलों तथा व्यावसायिक हितों दा 
गठबन्धन होता है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार फैलता ही!” ज 

(8) समय और घन का अपव्यय--दलीय व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका सभाओं में विरोधी दछ 'बिरे 
के लिए विरोध' की प्रवृत्ति अपनाता है और इस प्रवृत्ति के कारण बहुत-सा अमूल्य समय और लाखों रुपये 
बरवाद हो जाते हैं। इस धनराशि को यदि राष्ट्र निर्माणकारी कार्या में व्यय किया जाय, तो देश बहुत उन्नति 
"कर सकता है) रु LE 

क्या दलीय व्यवस्था प्रजातन्त्र के लिए अनिवार्य है? _ 

दलीय व्यवस्था के जो दोष बताये गये हैं उनमें बहुत कुछ सच्चाई है और यह कहा जा सकता है कि 
जहां दलीय सरकार स्थापित हुई, वहां दलीय संघर्ष और वर्गीय हितों पर आधारित कानून निर्माण होता ही 
है। इस प्रकार की बुराइयों के कारण अनेक विद्वानों द्वारा 'दलविहीन लोकतन्त्र' (२४11912585 D€rn0crac)) 
. के मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, भारत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दलीय व्यवस्था के दोषों 
` से मुक्ति हेतु 'द विहीन प्रजातत्त्र' का विचार दिया था, किन्तु दविहीन लोकतन्त्र जितना आकर्षक जान 
पड़ता है उतना व्यावहारिक नहीं है। वस्तुत: प्रतिनिध्यात्मक शासन में सरकार के गठन.व जनता'की संगठित 
भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। राजनीतिक दलों की बुराइयों को दूर करने का 
एकमात्र व्यावहारिक मार्ग यही है कि जनता के बौद्धिक और नैतिक स्तर को उच्च किया जाय। इसके 
अतिरिक्त, प्रत्येक परिस्थिति में दछ के प्रति भक्ति से राष्ट्र के प्रति भक्ति को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए! 
राजनीतिक दळों में योग्य और जनभावना से प्रेरित नागरिकों को स्थान दिया जाना चाहिए] राजनीतिक दह 


्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक हैं। इन उपायों, को अपनाकर उन्हें प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र के 
- लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। 


रड दलबन्दी के दोषों को दूर करने के उपाय त्र 

यद्यपि दलवन्दी की तीव्र आहोचना की गयी है, परन्तु किसी ने भी इस समस्या को ह करने का 

प्रयल नहीं किया है कि बिना दुवन्दी के प्रतिनिधि सरकार को किस्‌ प्रकार चलाया जाय। वास्तव में दवी 

प्रजातन्त्र के लिए अपरिहार्य है। अत: दलवन्दी के दोषों को दूर करने के उपायों पर विचार किया जागा 
चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं : 

(1) राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना--प्रत्येक राजनीतिक दल का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसके ढए 
राष्ट्र के प्रति भक्ति को दल के प्रति भक्ति से उच्च स्थान प्रदान किया जाये। दछ के द्वारा समस्त समाज और 
राष्ट्र के प्रति हित को प्रतिपल ध्यान में रखा जाना चाहिए और समस्त समाज .तथा राष्ट्रीय हित के एिए 
दलीय हित का परित्याग कर दिया जाना चाहिए। अ; 

(2) दरों का गठन आर्थिक तया राजनीतिक दान्तं पर--राजनीतिक दलों का निर्माण जाति, भाष 
ख ज पर वाळ विशुद्ध तीक तथा आर्थिक सिद्धान्तो के आधार पर किया जाना चाहिए! 

पर ही इन द्वारा राज्य नागरिकों में 
का कार्य किया जा सकता है। क कक नकल न 
मे (3) बहुमत दल में उदारता और अल्पमत दल में सहनशीलता--बहुमत विरोधी अल्प 
- वालों के विचारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और अल्पमत विरोधी बह ह डर “विरोध के ब्रि 
'वैतेध* की प्रवृत्ति को नहीं, वरन्‌ सहनशीलता की प्रवृत्ति को अपनाया जाना चाहिए। र, 
7 ठगे माब a edi tdi lines romitng की 
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(4) आर्थिक विषमताओं का अभाव-समाज में आर्थिक विषमता होने पर इस बात की शंका रहती है 
कि राजनीतिक दल पूंजीपतियों की स्वार्थसिद्धि के साधन बन अतः र 

` कृलिए समाज में आर्थिक विषमताओं का अभाव होना चाह 2 = ll - 
५ ७) शिक्षा का प्रसार शिक्षित व्यक्तियों को भलेबुरे का 
ज्ञान होता है और वे दूसरे के वहकावे में न आकर अपने 
* विवेक तथा निर्णय से काम लेते हैं। अतः राजनीतिक दलों की 
सफलता के लिए यह नितान्त.आवश्यक है कि जनता में शिक्षा 


_ ९) राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना 
(2) दलों का गठन आर्थिक तथा 


हा प्रसार और प्रचार हो। राजनीतिक सिद्धान्तो पर 

(6) सही नेतृत्व--राजनीतिक दलों द्वारा प्रजातन्त्र और i आ Sol ५3 
तय हित में कार्य किये जा सकें इसके लिए यह आवश्यक | (८) आर्थिक विषमताओं का आभाव 
है कि उनका नेतृत्व कपटी, चरित्रहीन, दम्भी और महत्वाकांक्षी | (5) शिक्षा का प्रसार 
व्यक्तियों के हाथों में न होकर योग्य, चरित्रवान, निस्पृह, त्यागी | . (6) सही नेतृत्व . 


तथा समाज सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्तियों के हाथों में | (7) दलों पर किसी एक व्यक्ति या गुट |. 


होना चाहिए। का प्रभाव नहीं . 

(7) दलों पर किसी एक व्यक्ति या गुट का प्रभाव नही-दलों | : (8) दलों की संख्या सीमित हो 
के उचित रूप से कार्य कर सकने के लिए जरूरी है कि इन |. ©) दलों में आन्तरिक प्रजातत्न का 
दें पर किसी एक व्यक्ति या गुट का प्रभाव नहीं होना चाहिए। विकास . 


इस दृष्टि से दल के विधान में ऐसी शर्त रखी जा सकती है कि कोई एक व्यक्ति अधिक दिनों तक किसी 
दहीय पद पर न रह सके। दल में निरन्तर नये रक्त के प्रवेश का पूरा प्रयल किया जाना चाहिए। 

(8) दलों की संख्या सीमित हो--राजनीतिक दल प्रजातन्त्र और देश हित में कार्य कर सकें इसके लिए 
यह जरूरी है कि दलों की संख्या एक से तो अधिक, किन्तु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जव व्यवस्थापिका. 
में अनेक दल हो जाते हैं, तो सरकार अस्थायी हो जाती है और व्यवस्थापिका के सदस्य जनहित के कार्यों 
में अपनी शक्ति लगाने के स्थान पर मन्त्रिमण्डल के निर्माण और पतन में ही अपना सारा समय और शक्ति 
छा देते हैं। . ५ 

(9) दलों में आन्तरिक प्रजातन्त्र का विकास-दजों के आन्तरिक प्रजातन्त्र का तासर्य है कि दल के शीर्ष 
नेताओं व पदाधिकारियों का चयन व निर्वाचन दल के सदस्यों दारा किया जाए। इससे समाज सेवा की 
भावना से प्रेरित सही नेतृत्व का विकास होगा तया दलों में परिवारवाद, स (patronage system) 
आदि दुराइयां नहीं आएंगी। भारतीय दलों में आन्तरिक प्रजातत्र का अभाव है। 

उपर्युक्त सुझावों के अपनाये जाने पर राजनीतिक दलों के दवारा राष्ट्रीय हित और प्रजातन्त्र के श्रेष्ठ 
संचालन के साधन के रूप में कार्य किया जा सकता है! 

. दल 

दळ प्रणाली के प्रमुखतया तीन रूप प्रचलित है—(D 

i es (One-party System) ८ 
एकदलीय प्रणाली या एकदलीय राज्य (01९ 

जिस देश में केवळ एक दछ.हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाढे सभी, सदस्य इस एक ही 
राजनीतिक दळ के सदस्य हों, तो वहां की दळ प्रणाली को एकदलीय कहा जाता है। साम्यवादी व्यवस्था बे 
ज्यो और अन्य भी अनेक राज्यों में एकदलीय व्यवस्था का अस्तित्व रहा है, ढेकिन पूर्व सोवियत संघ 


पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी राज्यों ने अब एकदलीय व्यवस्था का त्याग कर बहुलय व्यवस्था को अपना 
ल्याहे। | 


` संविधान से ही गाया गरात होती है, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ 
इस एकदलीय प्रणाढी को कभी तो संविधान से ही 2 ै दलो के सं 

और अन्य साम्यवादी राज्यों के संविधानों में साम्यवादी र म के द्वारा मि द का निषेध 

निषेध कर दिया गया था। अनेक बार ऐसा होता है कि :. ५०००) उपायों से अन्य राजनीतिक 

* नेहीं किया जाता, लेकिन शर्सिकदिलिससंविधावेता (10४86 १/4/67 eh lection. - © 


रूप - / 
एकदलीय प्रणाली, (1) दिदलीय प्रणाली, और 


222 इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र को रूपरेखा 
नपक्‍्णिसिपरॉट्टपॅणणसाएवडधाचा ठिएाठंधांठा एाठागवातावठ उदाव॒ गत १7१ | 
का दमन कर शासन शक्ति पर एकाधिकार स्थापित कर. लेता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी राज्य में | 
से अधिक राजनीतिक दल हों, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति | 
हो अर्यात्‌ वैसी ही हो जैसी स्थिति डिदठीय प्रणाली वाले राज्यों में दो के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दबे | 
की होती है, तो इसे भी एकदलीय प्रणाली वाला राज्य ही कहा जाएगा। - । ।$ 
एकदलीय प्रणाली को सामान्यतया सर्वाधिकारवादी और जनहित विरोधी समझा जाता है, किन्तु सदैद 

ही ऐसा होना आवश्यक नहीं है और उद्देश्य की दृष्टि से भी एकदलीय प्रणाली के विभिन्न रूप हो सकते ह 
हिटलर और मुसोलिनी की एकदलीय प्रणाली का उद्देश्य सत्ता हस्तगत करना और उस पर अपना अधिका 
वनाये रखना ही था, लेकिन टर्की में मुस्तफा कमालपाशा की एकदलीय पद्धति निश्चय ही जन हितैषी थी। 
वर्तमान समय में मेक्सिको, मैडागास्कर, चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा आदि राज्यों की एकदलीय व्यवस्था दो 
इसी श्रेणी में रखा जा सकता.है। चीन उत्तरी कोरिया व क्यूवा में एक दल के रूप में केवल साम्यवादी दढ 
का अस्तित्व है। वस्तुतः साम्यवादी व्यवस्था वाळे देशों में अन्य दलों के गठन की अनुमति नहीं होती! 
कमाल्पाशा का टर्की, मेक्सिको या मैडागास्कर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया एक-दलीय व्यवस्था 
को लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं समझा जा सकता है। 

(0).द्विलीय प्रणाली (Two-party System) , 

जव एक देश की राजनीति में केवळ दो ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, तो उसे द्विदलीय प्रणाही 
कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में दो से अधिक राजनीतिक दलों के गठन पर कोई वैधानिक प्रतिक 
नहीं होता, दो से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि राजनीति पर उनका 
विशेष प्रभाव नहीं होता और उन्हें शासन में भागीदारी प्राप्त नही होती। उदाहरणार्थ, इंगछैण्ड में अनुदार दह 
और श्रमिक दल दो प्रमुख राजनीतिक दळ हैं, इनके अतिरिक्त लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टी और स्काटलैण्ड तया 
वेल्स के राष्ट्रवादी दळ भी हैं, डेकिन उनका राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार अमरीका 
में द्विदठीय प्रणाली है और यहां के दो प्रमुख राजनीतिक दल. (रिपव्िकन दल और डेमोक्रेटिक दल) हैं 
हिदलीय प्रणाली के लाभ 

द्विदलीय प्रणाडी के समर्थकों में छास्की, हरमन फाइनर, ब्राइस, आदि विद्वान प्रमुख हैं। इन विद्वानों 
दारा द्विदलीय प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लाभ बताये जाते हैं : 

1. वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्यापना--प्रजातन्त्र का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जनता के 
द्वारा ही सरकर का निर्माण किया जाय। लेकिन वहुदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार का निर्माण जनता 
द्वारा नहीं वरन्‌ राजनीतिक दलों के पारस्परिक समझोतो द्वारा होता है। केवळ द्विदलीय प्रणाली के अन्तर्गत 
ही सरकार जनता की इच्छाओं का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। इसके अन्तर्गत वही दळ शासन का.संचालन 
करता है जिसे मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो। स्वाभाविक रूप से यह व्यवस्था प्रजातान्त्रिक धारणा के 
अनुकूल होती है। 

2. सरकार का निर्माण--संसदीय शासन वाले देश में यदि केवल दो ही राजनीतिक दल हों तो मन्निमण्डर 
का निर्माण सरलता से किया जा सकता है। वहुमत दछ को सरकार के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है और 
जव यह दळ अविश्वसनीय हो जाता है या आगामी चुनावों में हार जाता है तो शासन की शक्ति उस दह 
के हाथ में आ जाती है जो हे विरोधी दढ आ रूप में कार्य कर रहा था। र 


क br द्वारा अपने कार्यक्रम और नीति को विश्वासपूर्वक त. जां 
1 अम अध्यक्षात्मक शासन की सफछता का रहस्य में 
दा आ भी द्विदलीय प्रणाली में ही निहित है। 
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| अ कर पाता और सवैधानिक गतिरोध कौ स्थिति उसन हो जाती है। लेकिन दिव्य प्रणाही में कमी भी 
संवैधानिक गतिरोध पैदा नहीं होता, क्योकि प्रत्येक समय विरोधी दछःवर्तमान शासन का अन्त कर शासन 
|` व्यवस्था पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। 
|. 5. शासन में एकता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था-शासन कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए “सत्ता का 
एकत्रीकरण' नितान्त आवश्यक होता है और शासन व्यवस्था में इस प्रकार की एकता द्विदलीय प्रणाली के 
| अतर्गत ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त द्विदलीय प्रणाडी में शासन की कुशळता-अंकुशळ्ता का उत्तरदायित्व | 
। आसानी से स्थापित किया जा सकता है। 
| 6. संगठित बिरोधी दल--राजनीतिक दछ, शासन संचालन का कार्य ही नहीं, वरन शासन को नियन्त्रित 
रखने का कार्य करते हैं। शासन को नियन्त्रित रखने का कार्य उसी समय भठी-भांति किया जा सकता है 
' जवकि विरोधी राजनीतिक दल सुसंगठित और पर्याप्त शक्तिशाली हो। द्विदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत विरोधी 
दह सदैव ही इस स्थिति में होता है! 
वस्तुतः प्रतिनिधि शासन के संचालन के लिए द्विदलीय प्रणाली ही सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में 
अमेरिका तथा ब्रिटेन द्विदलीय प्रणाली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी तथा रिपब्लिकन 
पार्टी नामक दो प्रमुख दल हैं। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी में इंप्लैण्ड में रूढ़िवादी दल व श्रमिक दल (1.80017 
79) दो प्रमुख दळ रहे हैं, परन्तुं मई 2010 के चुनावों के समय उदारवादी दळ इंग्लैण्ड में तीसरे प्रमुख 
दछ़ के रूप में उभरा है। 
ह्रिदलीय प्रणाली के दोष ; 
यद्यपि द्विदलीय प्रणाली शासन व्यंवस्था को स्थायित्व और निरन्तरता प्रदान करती है और यही ऐसी 
व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शासन में एकता होती है तथा उत्तरदायित्व निश्चित होता है, ठेकिन इतना होने 
पर भी द्विदलीय प्रणाली पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है। रैम्ने म्योर (२9547 11) ने अपनी पुस्तक 70 
Briain ७ Governed में द्विदलीय प्रणाली की कडु आलोचना की है। द्विदलीय प्रणाली के प्रमुख दोष 
` निम्नलिखित कहे उ : इ रा bE i 7 
1. कम की उ सोमित--डिदडीय प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों की मतदान की स्वतन्त्रता 
' बहुत अधिक सीमित हो जाती है। उन्हें दो में से एक दछ को अपना मत देना ही होता.है, चाहे वे दोनों दलों 
के उम्मीदवारों या दलों की नीतियों से असहमत ही क्यों न हों। मैकाइवर के. शब्दों में “इस पद्धति में मतदाता 
की पसन्दगी अत्यधिक सीमित हो जाती है और यह स्वतन्त्र जनमत के निर्माण में भी बाधक होती है।” 

2. राष्ट्र का विभाजन--बहुधा ऐसा देखा गंया है कि द्विदडीय व्यवस्था के कारण समस्त राष्ट्र ऐसे दो 
दशे मे विभक्त हो जाता है जिसमें समझौते की कोई सम्भावना नहीं रहती, ठेकिन बहुदठीय प्रणाली राष्ट्र 
को आपस. में न मिल सकने वाळे समूहों में विभाजित नहीं होने देती] लोग अपने सिद्धान्तों के-आधार पर 

. ही विना किसी प्रकार के गम्भीर समझौते किये परस्पर मिठ सकते और सहयोग [क । IRs 
3. बहुमत की निरंकुशता--डिदलीय प्रणाली के अन्तर्गत एक ही राजनीतिक दरु के हाथ में व्यवस्थ न 
और कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति होती है,और इसके परिणामस्वरूप एंक ऐसे निरंकुश बहत जला 


पमत कोः “® और उसकी मांग की अवहेलना करता रहता-है।, 
ये त ला न अर लचलाि बे 
में कमी हो जाती है क्योंकि व्यवस्थापिका कां बहुमतं दलं सदैव ही मन्त्रिमण्डड़ का समर्थन करता ps 
` अतः समोष्टि रूप से व्यवस्थापिका की सत्ता सीमित, हो जाती है! ड्विदढीय व्यवस्था के र 
डेला करने बडी सत्या, (१००४008 5०) और पल के दल कोपि ए च्छ, 
शे वाहे य माज बनकर रह जाहे न हा धह मत है कि वय गी से मिम की 
CR नर के कारण ब्यवस्थापिका को सदैव नि र रण सदस्य 
झी ज वित मत अ नको बंका नेती भी येता हदय साधान स 
दछ के नेता की बात का विशिधि/्नहीं। कहा पे) हु के दया अपने बड lection. ६ ना 


224 20. 5 गम मय डी आ इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 
“७ णिंप्रॉगट्णपंएए7एएप ation Chennai and.e "पि [1 )+०++- 
विरोध नहीं कर पाते हैं कि कहीं विरोधी दळ की सरकार न बन जाय। इंगठेण्ड के प्रभावऔ | 
सम्मान में वृद्धि और लोक सदन (10052 ०£ ९००01») के सम्मान में कमी होने का एक प्रमुख काण 
यह द्विदलीय प्रणाली ही है। : | 

6. अनेक हित बिना प्रतिनिधित्व के-देश की राजनीति में जब केवळ दो ही राजनीतिक दळ होते! 
तो अनेक हितों और वर्गों को व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व ही प्राप्त नहीं हो पाता। यह स्थिति प्रजातत्र ढे 
लिए उचित नहीं कही जा सकती। द्विदलीय प्रणाली में दोनों मुख्य दलों से वैचारिक व हित सम्बन्धी मतपेद 
होने के कारण अल्पसंख्यक वर्गों व हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता! वस्तुतः भारत जैसे--सांस्कृतिक व 
क्षेत्रीय विभिन्नता वाळे देश में बहुदलीय प्रणाली एक स्वाभाविक परिणाम है। 
(गा) बहुदलीय प्रणाली (Multi-party System) 

यदि किसी देश की राजनीति में काफी बड़ी संख्या में राजनीतिक दळ हों, तो उसे बहुदलीय प्रणाही 
कहा जाता है। महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश देशों में, विशेषतया फ्रांस में, बहुदलीय प्रणाली है। फ्रांस में 
कभी-कभी राजनीतिक दलों की संख्या 17 से 20 तक हो जाती है। इस सम्बन्ध में फ्रांस के बाद भारत का 
स्थान है। बहुदलीय प्रणाली वाले देश में जव संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है तो कोई भी राजनीतिक 
दल अकेले ही मन्त्रिमण्डल का निर्माणः करने की स्थिति में नहीं होता और गठबन्धन सरकार (008101 
Government) का निर्माण किया जाता है। भारत में 1989 के बाद लगातार गठबन्धन सरकारों का असित 
रहा है। मई 2009 के चुनावों के परिणामस्वरूप गठित वर्तमान सरकार 10 दलों के संयुक्त प्रगतिशीह 
गठबन्धन की सरकार है। 


बहुदलीय व्यवस्था के लाभ 


यद्यपि आलोचकों ने बहुदलीय प्रणाली के प्रायः दोष ही निकाले हैं, फिर भी इसके कुछ गुण वतापे 
जा सकते हैं। वास्तव में, द्विदलीय प्रणाली के दोष ही वहुदलीय प्रणाली के लाभ हैं, जिनका उल्लेख निम 
प्रकार से किया जा सकता है: न 

(1) मतदाताओं को अधिक स्वतन्नता--जहां दलों की संख्या अधिक होती है, वहां मतदाताओं को 
स्वाभाविक रूप से चयन की अधिक स्वतत्रता प्राप्त रहती है, क्योकि वे कई दलों में से अपने ही समान 
विचार रखने वाले किसी दछ का समर्थन कर सकते हैं 5 

(2) मन्त्रिमण्डल की तानाशाही सम्भव नहीं--वहुदलीय पद्धति में सामान्यतंया व्यवस्थापिका में किसी एक 
राजनीतिक दळ को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, अतः मिठे-जुळे मन्त्रिमण्डळ का निर्माण किया जाता 
है। ये मिठे-जुठे मत्निमण्डळ कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार में साझीदार विभिन दे 
में से किसी एक दल की असन्तुष्टि सरकार के अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। : : 
_ ` 6) सभी विचारपाराओं का व्यवस्थापिका मे प्रतिनिधित्व -जहां वहुदलीय पद्धति होती है, वहां व्यवस्थापिका 
शाकाय के लोगों को प्रतिनिधित्व मिळ जाता है और राष्ट्र के सभी वर्गों के विचार सुने ग 

है | 


(4) राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बंदता--जहां बहुदठीय पद्धति होती है वहां दढीय भावना प्रवल नं 
हो पाती और विभिन्न दलों के द्वारा कुछ सीमा तक पारस्परिक सहयोग सकता है! 
अतः राष्ट्र दो ली में बंट जाने-से वच जाता है। स अपना जा ल 

(5) व्यक्तित्व बनाये रखने का अवसर-यह व्यक्ति को कुछ सीमा तक अपना व्यक्तित्व बनाये 
का अवसर देता है। यदि एक दळ उनके विचारों के : व्ह्‌ 
त्वा अनुकूल ही रहता, तो विशेष कंठिनाई के विना 
बहुदलीय पद्धति के दोष | | | 

बहुदठीय पद्धति के दोष उसके गुणों की तुलना ! टं अग 
प्रकार किया जा सकता हैः | उ क उुल्ना म निशित रूप से अधिक हैं और उनका उल्छेख 

. (1) शासन में कह ह ता अधिक 
कहो शीकषक ही को जम देती है जो कि 
अस्थिर होते हैं। जहां तेती वहीं hs उर 


oe च य 

, हो जाता है जिसका परिणाम बहुत सरकारे 

| अल्ला और भारी कठिनाइयों को जस देती ही... वाली ये सरकारे राजनीतिक 

`: (2) नीति en के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीति की अनिश्चितता उत्पन्न होती 
है जिसका शासन के समस्त स्वरूप पर दुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार में होने 

' दीर्घकालीन योजना को व्यावहारिक रूप में असम्भव बना देते हैं। ed 

(3) शक्तिशाली विरोधी दछ का अभाव--वहुदठीय पद्धति में एक व्यवस्थित तथा शक्तिशाली विरोधी दल 
का जो कि.संसदीय प्रजातंत्र का आधार है, विकास सम्भव नहीं हो पाता। शक्तिशाली विरोधी दळ के अभाव 

में जनहितों की अवहेलना की आशंका वनी रहती है। 

(4) कार्यपालिका की निर्बल स्थिति-वहुदळीय पद्धति में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल 
और प्रधानमन्त्री की स्थिति वहुत निर्वल रहती है क्योंकि प्रधानमन्त्री को हमेशा ही इन अलग-अलग राजनीतिक 
' इले को प्रसन्न रखना पता है। ऐसी कार्यपालिका की स्थिति शोचनीय ही होती है जिसके सिर पर सदैव 
` अविश्वास प्रस्ताव की तलवार लटकी रहती हो। ४ 

(5) कार्यकुशलता में कमी--बहुदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक दलों के नेताओं का ध्यान सरकार 
तोड़ने, गठजोड़ करने तथा किसी भी प्रकार से सरकार वनाने की ओर रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक 
कार्यकुशलता में बहुत अधिक कमी हो जाती है। - र 

(6) शासन में समन्वय का अभाव व निर्णयों में देरी--बहुदठीय प्रणाली के परिणामस्वरूप विभिन्न दलों 
की गठवन्धन सरकारें अस्तित्व में आती हैं। इन दलों के हितों व विचारधारा में भिन्नता होने के कारण शासन 
के कार्यों में समन्वय वनाना कठिन हो जाता है जिससे अनावश्यक गतिरोध व निर्णयो में देरी होती है। 

निष्कर्ष-द्विदठीय और वहुदलीय पद्धति के उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि 
“बहुदलीय व्यवस्था में गम्भीर दोष और भयंकर आशंकाएं है” वहुदठीय व्यवस्था मिली-जुली सरकारों को जन्म 
देती है जो बहुत अधिक कमजोर और स्थायी होती हैं और जिन्हें जनहित के स्थान पर अपने अस्तित्व को 
बनाये रखने की चिन्ता सदैव वनी रहती है। वस्तुतः बहुदठीय प्रणाली के चाहे जो भी गुण वताये जाते हों 
और ठोक भावना के वास्तविक विभाजन को चाहे वह कितने ही सही रूप में प्रकट करती हो, व्यावहारिक 
आदर्श के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन की सबसे वड़ी आवश्यकता स्थायित्व, 
अनिश्‍चितता का अभाव, एकता और उत्तरदायित्व की निश्चितता है और इन गुणों को द्विदलीय प्रणाली के 
अन्तर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः लास्की, लावेल, ब्राइस और डॉ. फाइनर, आदि सभी विद्वान 
इस वात पर सहमत हैं कि ढोकतान्त्रिक व्यवस्था.ड्विदलीय व्यवस्था के आधार पर ही अधिक अच्छे प्रकार से 


कार्य कर सकती है। 


प्रशन ` Ce 

दीर्घ उत्तरीय प्रशन (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) ट 
में उनकी की विवेचना कीजिए। 
| पक म ही भ न (उ.प्र., 2010) 


2. ल्लेकंतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है? इसके संगठन का क्या आधार होना चाहिए? 


3. दल प्रणाली के गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए। ८ मक 
4. राजनीतिक दळ से आप क्या समझते हैं? प्रजात प्रणाली में राजनीतिक दलों के महत्व अ कोणि 


वेचना कीजिए। ८ 
5. राजनीतिक दळू की परिभाषा कीजिए तथा इसके कार्यों की विवेचना नि 
6. छोकतल् में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों कीं भूमिका और उपयोगिता का आलेचनालक किए 


(अ) नोट-.-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
1. 'राजनीतिक दलों के कोई चार आवश्यक तत्व वताइए। 
2. वहुदलीय प्रणाली से की अभिनय है! (anya Maha Vidyalaya Collection. 


206 ००० ७५-०० ही पागा की लागला यया. 
3. 
4. वहुदलीय प्रणाली के प्रमुख दोष क्या हैं? 
5. 


9 9० 91 9५ 


10. 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में] 


. प्रश्‍न 6. भारत के चार प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। 


बहुविकल्पीय प्रश्‍न 


. (अ) एडमण्ड वर्क का 

(स) गार्नर का ® ल 
- . राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व है : 

(अ) संगठन 

(स) संवैधानिक साधनों में विश्वार्स ह इनमें से णी का 
. लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों का कार्य है 


, प्रश्‍न 9. राजनीतिक दळों के दोषों को दूर करने का एक उपाय लिखिए। 


बहुदलीय प्रणाली की दो विशेषताएं वताइए। (उप्र., 2010) 


दल विहीन छोकतत्त्र क्यों अव्यवहारिक है? 

(ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 
प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है? 

लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के कोई पांच प्रमुख कार्य यताइए। 
दलवन्दी के दोपों-को दूर करने के कोई चार उपाय वताइए। 
विपक्षी राजनीतिक दल की क्या भूमिका है? 

द्विदलीय प्रणाठी के क्या लाभ हैं यह प्रणाली कहां है? 


प्रशन 1. राजनीतिक दछ की कोई एक संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। 
उत्त---एडमण्ड बर्क के अनुसारं, “राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है, जो किन्ही ऐसे सिद्धान्तो के आबा 
पर, जिन पर वे एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयलों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में वंदे 
होते हैं। 

प्रश्‍न 2. राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के किन्ही दो आधारों को बताइए। 

उत्तर--(1) राजनीतिक आधार, (2) आर्थिक आधार। 

प्रश्‍न 3. राजनीतिक दलों के किन्हीं दो कार्यों को बताइए 

उत्तत--(1) नीति निर्धारण का कार्य, (2) जनमत का निर्माण फरना। 

प्रश्न 4. राजनीतिक दलों के कोई दो उद्देश्य लिखिए। 

उत्त---(1) दहीय संगठन सुदृढ़ करना, (2) निर्वाचन लड़ना। 

प्रश्‍न 5. प्रजातन्त्र में राजनीतिक दल क्‍यों अनिवार्य हैं? कोई दो कारण बताइए। 

उत्तः) स्वस्थ लोकमत का निर्माण, (2) संसदीय प्रणाली का आधार। 


उत्तर--(1) कांग्रेस, (2) भारतीय जनता पार्टी, (3) भारतीय साम्यवादी दल तया (4) भारतीय साम्यवादी दछ (माक्सवादी) 
प्रश्न 7. राजनीतिक दलों का कोई एक गुण लिखिए। 

उत्तर--जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति करते हैं। 

प्रश्न 8. राजनीतिक दलों के कोई दो दोष लिखिए। 

उत्त--(1) समय और धन का अपव्यय, (2) नैतिक शिक्षा में गिरावट। 


उत्तर--केवछ ठोस राजनीतिक या आर्थिक सिद्धान्तो के आधार पर ही दलों का गठन होना चाहिए। 
.प्रश्न 10. बहुदलीय व्यवस्था के दो दोष ठिखिए। 
उत्त--(1) किसी एक दढ को वहुमत न मिलने की आशंका, (2) राजनीतिक अस्थायित्व। 


निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं! उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए 


णाली चाहे पूर्ण य से मठे के लिए हो या चर के हिए, प्रगातननासक शासन व्यवस्था के लिएं अ 


द be तत वार,» Maha ५ नति शि्ादित करना 


, 
1 ——— oottootiy rye उन चिक हत chennai ond 00 आता 27 ennai and ९081901 227. 


» “राजनीतिक दल “विचारों के दलाउ' के रूप में कार्य करते हैं यह कथन किसका है : 


(अ) गार्नर का (व) लावेछ का 
(स) ठीकॉक का न (द) ढास्की का ः 
. निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीतिक दलों का गुण नहीं है? 
(अ) सार्वजनिक शिक्षा का साधन (ब) शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना 
(स) जनता में मतभेदों को. प्रोत्साहन (द) श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण क 
राजनीतिक दलों का प्रमुख दोष है : र 
(अ) लोकतन्त्र के विकास में वाधक . . (व) शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा 
-(स) भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना (द) उपर्युक्त सभी ८ 
, दठवन्दी के दोषों को दूर करने का उपाय है : 
(अ) राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना (व) दलों का गठन आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तो पर 


(स) जनता में शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो (द) उपर्युक्त सभी. 
. “राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धान्त के आधार पर जिस पर वे एकमत 
आ खमूहिक प्रयल द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में वंधे होते हैं।” यह परिभाषा 


(अ) एडमण्ड वर्क की (व) गार्नर की 
(स) लीकॉक की (द) गैरिल की 
. निम्न में से किस देश में एकदलीय व्यवस्था है? -* (उ.प्र. 2010) 
(अ) संयुक्त राज्य अमेरिका (व) भारत 
(स) चीन (द) फ्रांस 


उत्तर--1. (अ), 2. (द), 3. (द), 4. (व), 5. (स), 6. (द), 7. (द), 8. (अ), 9. (स)|] 
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18 
मताधिकार और निर्वाचन प्रणालियां 


[FRANCHISE AND ELECTORAL METHODS] 


“'होकतन्त्र मानवीय समानता को स्वयंसिद्ध मान लेता है और राजनीतिक समानता तभी आ सकती 

है जबकि नागरिकों को मताधिकार दिया जाया सरकार के कानून और नीतियों से सब सम्बन्धित होते 

हैं और जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा ही होना चाहिए।””' 

--जॉन स्टुअर्ट मिठ 

आधुनिक काल में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा प्रजातन्वरामक शासन-व्यवस्था को अपनाया गया है। 
प्रजातन्त्रात्मक शासन के दो रूप होते हैं-प्रत्यक्ष प्रजातन्त् तथा अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अपेक्षाकृत 
श्रेष्ठ होने पर भी वर्तमान समय के क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विशाल राज्यों में व्यावहारिक नहीं रह 
है। अतः वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र ही प्रजातान्त्रिक शासन का एकमात्र व्यावहारिक 
रूप है। इस व्यवस्था में सामान्य जनता प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। अतः 
यासक प्रजातन्त्र का आधार और प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र का सवसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व मताधिकार 

| 


सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 
(UNIVERSAL ADULT SUFFRAGE) 

मताधिकार की प्रकृति के सम्वन्ध में सामान्यतः दो सिद्धान्त माने गये हैं जिनके आधार पर क्रमशः 
सीमित मताधिकार और वयस्क मताधिकार का प्रतिपादन किया गया है। परम्परागत विचार यह है कि मताधिकार 
वास्तव में एक विशेषाधिकार और एक पवित्र कर्तव्य है जो सामाजिक आवश्यकता तथा उपयोगिता की दृटि 
से नागरिकों को प्रदान किया जाता है। ब्छप्टशली, मिल तथा हेनरीमेन का विचार है कि सम्पूर्ण समाज के 
कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह अधिकार केवल ऐसे लोगों को ही दिया जाना चाहिए जो इस अधिकार 

के सम्पादन की क्षमता तया योग्यता रखते हैं। अतः इत सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा, सम्पत्ति या लिंग 
3626 ह य यव सीमित कर दिया जाना चाहिए) र 

मताधिकार विचार के नितान्त विपरीत कुछ विचारकों ने मताधिकार को 
नागरिक का प्राकृतिक अधिकार माना है और इस बात का ताद किया है कि शिक्षा, सम्पत्ति, लिंग और 
अन्य किसी भेदभाव के विना सर्वसाधारंण को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। सार्वभौमिक मताधिकार कॉ 
तार्य है कि सभी नागरिकों को विना किसी भेदभाव के मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो। आधुनिक होक 
में सभी जगह सार्वभीमिक मताधिकार के सिद्धनतों को स्वीकार किया गया है। मताधिकार की इस व्यव 
को ही वयस्क मताधिकार के नाम से भी जाना जाता है। वयस्क मताधिकार का आशय यह है कि पाए 
दिवाल्ये और इसी प्रकार की अन्य अयोग्यताओं वाढे व्यक्तियों को छोड़कर अन्यं सभी बयस्क व्यक्तियों के 
मताधिकार प्राप्त होना चाहिए वयस्क मानने की आयु विभिन्न राज्यों में पृथक्‌-पृथकू हो सकती है। सिवदम 


1 “Democracy postulates the equalities of men and poli प - hen 
citizens are guaranteed Tr vote. Laws and plea Sen.DS SU eh a 
what toucheth allfafomareiésaestyala वि/वीद द CSRoeRBrnent concern all 7९९ Mil 


igitizedby-Atye-Sams निलन, अपति ३१० eGangotri :. 229 
| र और भारत , सत; इ, अयरीका तथा अच अनेक देशे में 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क समबा 
| जाता क 

वयस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क 


(ARGUMENTS IN FAVOUR OF ADUET SUFFRAGE) 
. वयस्क मताधिकार के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं : 
` (1) नितान्त औचित्यपूर्ण-राज्य के कानूनों और कार्यों का प्रभाव समाज फे केवळ कुछ ही व्यक्तियों 


पर नहीं वरन्‌ सब व्यक्तियों पर पड़ता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति 
को अपना मत देने और शासन की नीति का निश्‍चय करने 
का अधिकार होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल नें इसी आधार पर 
वयस्क मताधिकार को नितान्त औचित्यपूर्ण बतलाया है। 

(2) लोकसत्ता की वास्तविक अभिग्यक्ति-लोकसत्ता 
वीसवीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण विचार है और आधुनिक 
रजातन्त्रवादियों का कथन है कि अन्तिम सत्ता जनता में ही 
निहित है। डॉ. गार्नर के शब्दों में, “ऐसी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ 
अभिव्यक्ति सार्वजनिक मताधिकार में ही हो सकती है।'” 

, ` (3) अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित-वयस्कमताधिकार 
अल्पसंख्यकों को अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने हितों की रक्षा 
का पूरा अवसर देता है। ये प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में विधेयकों 
के सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और 
इस प्रकार अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा में विधिकर्ताओं 
की सहायता ले सकते हैं। 


वयस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क 
(1) नितान्त 
(2) "लोकसत्ता की 


अभिव्यक्ति 
(3) अल्पसंख्यकों के अधिकार 


सुरक्षित ` 
(4) राष्ट्रीय एकीकरण का साधन 
(5) सार्वजनिक शिक्षा का साधन 
(6) आत्मसम्मान में वृद्धि 
(7) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि में 


वास्तविक 


वृद्धि . 
(8) देशभक्ति की भावना में वृद्धि 
(9) लोकतन्त्र में समानता के 
अधिकार के अनुकूल 


(4) राष्ट्रीय एकीकरण का साधन-_इस प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्र की शक्ति एवं एकता में वृद्धि होती है। 
अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा वनाये गये कानूनों का पालन लोगों को एक-दूसरे के निकट छाता है और राष्ट्रीय 
एकीकरण में सहायक होता है। वयस्क मताधिकार को अपनाने पर जनता में क्रान्ति की सम्भावना कम हो 
जाती है क्योंकि जनता स्वयं द्वारा निर्मित सरकार को पूर्ण सहयोग देती है। 

(5) सार्वजनिक शिक्षा का साधन--वयस्क मताधिकार सार्वजनिक शिक्षा और राजनीतिक जाग्रति का 
सवसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। मताधिकार व्यक्ति की राजनीतिक उदासीनता दूर कर देता है और उसको 


यह अनुभव कराता है कि राज्य शासन में उसका 
एजनीतिक जीवन में अधिक रुचि लेना प्रारम्भ कर देता है। 
(6) आत्मसम्मान में 


भी हाथ है। ऐसी स्थिति में वह देश के सार्वजनिक और 


मताधिकार नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करता है। 


मताधिकार का जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और जनता यह महसूस करती है कि राज्य की 
अन्तिम शक्ति उसी के हाथ में है। इससे उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और जैसा कि ब्राइस कहते हैं, 


“इससे उनके नैतिक चरित्र का उत्थान होता है" 
(7) सार्वजनिक त्रके प्रति रुचि में इद्ि-वयरक मताधिकार 
का प्रयोग करना होता है तो स्वाभाविक रूप में उनके द्वारा 


धिकार की व्यवस्था में जब नागरिकों को मताधिकार 
सार्वजनिक समस्याओं पर विचार किया जाता 


और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि होती हे या नागरिक राज्य और शासन के 


(8) देशभक्ति की भावना में वृद्धि-वयस्क 


प्रति अपनत्व की भावना अनुभव करते हैं और. उनमें देशभक्ति 


के हिए बड़े से बड़ा वलिदान करने को तत्पर हो जाते है। ' 


Se rotor SR द 
1 भारत में 21 वर्षे के व्यक्ति को मताधिकार के प्रसंग में वयस्क क 


आधार पर मताधिकार के लिए आयु 21: वर्ष से घयकर 18 


की भावना बढ़ती है! ऐसी स्थिति में वे देश 


जाता या, हेकिन दिसम्वर 1989 में संवैधानिक संशोधन 
दी गयी है। इस प्रकार अब 18 वर्ष की आयु प्रात 


व्यक्ति को मताधिकारछिं€1Panini anya Maha Vidyalaya Collection. 
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लोकतन्त्र में समानता के अधिकार के अनुकूळ--लोकतन्न सभी नागरिकों की समानता में विश्वात 
करता है सारवीमिक मताधिकार के विना 'समानता” की धारणा को व्यवहारिक रूप नहीं प्रदान किया ज्ञ | 

सकता। अतः यह लोकतन्त्र के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। 
वयस्क मताधिकार के विपक्ष में तर्क | 
(ARGUMENTS AGAINST ADULT SUFFRAGE) | 
परन्तु अनेक आलोचकों ने, जिनमें सर हेनरीमेन, जे.एस. मिल, सिजबिक तथा लैकी प्रमुख हैं, वय 
मताधिकार के सिद्धान्त का खण्डन किया है। वयस्क मताधिकार के आलोचक इसके विरुद्ध निम्नांकित तर्क | 

देते हैं : 

(1) मताधिकार एक पवित्र कर्तव्य--मताधिकार वास्तव में अधिकार नहीं, वरन्‌ एक पवित्र कर्तव्य ह 
जिसका प्रयोग अधिक-से-अधिक सावधानी, वुद्धिमत्ता तथा विवेक के साथ किया जाना चाहिए। अत: यह 
अधिकार केवल उन्ही लोगों को दिया जाना चाहिए, जो जनता के कल्याण तथा राज्य की भलाई में इसका 

--लएएशश उचित प्रयोग करने की योग्यता रखते हों। सर्वसाधारण जनता 
में इस प्रकार की योग्यता न होने के कारण वयस्क मताधिकार 
को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

(1) मताधिकार एक पवित्र कर्तव्य (2) शासनाधिकार अशिक्षितों के हाथ में--प्रत्येक व्यक्ति में 
(2) शासनाधिकार अशिक्षितो के | अपना हित ठीक-ठीक समझने की क्षमता नहीं होती है। सामाय 
हाथ में मनुष्य साधारणतया अपने दीर्घकालीन हित पर ठीक प्रकार से 
७) ह सम्बन्धी प्रश्नों की | विचार नहीं कर पाता, वह अपने भावों औरं मनोवेगों का दास 
(अ को जम होता है। उसके मनोवेगों पर राष्ट्रीय नीति के गम्भीर प्रश्नों की 
अपेक्षा आकर्षक शब्दजाळ, राजनीतिक दलों के नारों और 
(5) अनुदारवादिता को प्रोत्साहन 
(6) केवल मताधिकार से अधिकार | निर्वाचन के समय के प्रचार का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके 
सुरक्षित नहीं अतिरिक्त, सामान्य मतदाता शिक्षित और जागरूक नहीं होता, 
उसके मत का निश्चय साधारणतया जाति, धर्म, आदि के सम्बन्धो 
के आधार पर होता है। अतः यदि शिक्षा और सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यताओं को हटा कर सभी व्यक्तियों को 
मताधिकार दिया गया, तो व्यवस्थापिका के अधिकांश सदस्य अयोग्य एवं संकुचित दृष्टिकोण के होंगे। प्रसि 
ब्रिटिश विचारक जे.एसे. मिल ने शिक्षित नागरिकों को एक से अधिक मत देने की सिफारिश की थी। झे 
भारित मतांधिकार (९।४॥८४९ 51०६०) कहा जाता है। 

(3) शासन सम्बन्धी प्रश्नों की जटिल्ता--शासन की समस्याएं आजकल इतनी जटिल हो गयी हैं कि 

उ ह इन्हें समझ ह तकशा वत अधिक कठिन है। अधिकांश व्यक्तियों के पास इतना समय ही 
| इन समस्याओं को समझकर अपने विचारों का करें में वे सामान्यतया 
मताधिकार की न उचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ह रची षिन 

(5) अटाचार को जन्म-वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के व्यक्तियों की एक बहुत वड़ी संख्या 
निर्धन होती है और वयस्क मताधिकार में दूसरे धनी व्यक्ति धन का लाभ Re मत खरीद सकते 
हैं म वयस्क किक घूस तथा भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है। और 

अनुदारवादिता को प्रोत्साहन--सामान्य जनता रूढ़िवादी होती है और उसके द्वारा आर्थिक 
सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशील कदमों का विरोध : प्र 
समाज. ठीक प्रकार से प्रगति नहीं कर पाता। किया जाता है। अतः वयस्क मताधिकार को 


वहुत वढ़ा-चढ्राकर कहा गया है। व्यवहार में अपने 
मताधिकार का प्रयोग उरिति बुद्धिमान समेत पा काहाक अशिक्षित श्रमिक न्य 


ई आधार पर मताधिकार को सीमित करना उचित क डव न eGangotri 
॥ के आधार पर मता | [ सकता। 
| मताधिकार का आधार स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। आज यदि हम समाज को नाति | 
; ee व्यक्ति को मताधिकार देना ही होगा। अधिकांश जनता को केवळ मूकदर्शक बनाये हुए नहीं 
| वयस्क मताधिकार का सर्वत्र प्रयोग इस वात का साक्षी है कि वह ) 
| हास्की ने ठीक ही कहा है कि “'बयस्क मताधिकार का कोई किक नहीं विकी नभ पक र 
स्त्री मताधिकार | 

व । (WOMEN SUFFRAGE) 

स्त्रियों के लिए मताधिकार प्रात करने का आन्दोलन प्रजातन्त्र के विचार के साथ. ही प्रारभ हुआ है। 
कहा जाता है कि यदि मतदान प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक अधिकार है, तो स्त्रियों को भी इससे वंचित 
नहीं रखा जाना चाहिए। उन्नीसवीं सदी में इंग्लैण्ड में बेन्धम, हेयर तथा मिल ने स्त्रियों के मताधिकार के 
आदोठन का प्रवळ समर्थन किया था और फ्रांस में लेबेलिए ने इसे आगे वढ़ायां, परन्तु वयस्क पुरुषों को 
मताधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी बहुत समय तक स्त्रियां इस अधिकार से वंचित रहीं। जे.एस. मिल 
के अनुसार चूँकि समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर है। अतः उन्हें अधिक मताधिकार की आवश्यकता 
है। उनीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहला कदम उठाया। 

इस सम्वन्ध में प्रथम महायुद्ध स्त्रियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक दैवी वरदान सिद्धा हुआ। युद्धकाल 
में रणक्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी योग्यता और कार्यक्षमता का अच्छा परिचय दिया और 
सम्मभवतया इसके परिणामस्वरूप ही इंगछैण्ड में सन्‌ 1918 में एक कानून द्वारा 30 वर्ष सें ऊपर आयु वाली 
महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया. गया। इसके 10 वर्ष पश्चात्‌ यह अवस्था घटाकर पुरुषों के वराबर 
र्यात्‌ 21 वर्ष कर दी गई। सन्‌ 1919 में संयुक्त राज्य अमरीका में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार 
प्रदान किया गया और 'इसके वाद विश्व के विभिन्न देशों में स्त्रियों को यह मताधिकार प्रदान किया गया। 
भारत में नवीन संविधान द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार प्रदान किया गया और फरवरी 
1971 में तो स्विट्जरठैण्ड में भी स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि आज कुछ अपवादों को 
छोड़कर सभी प्रजातन्त्रो देशों में स्त्री मताधिकार प्रचलित है तथापि अव भी कुछ व्यक्ति स्त्री मताधिकार के 
ह विरोधी हैं स्त्री मताधिकार के विरोधियों द्वारा इसका विरोध करते हुए प्रमुख रूप से निम्नलिखित तर्क 

जाते हैं : : ; 

स्त्री मताधिकार के विपक्ष में म | 

स्त्री मताधिकार के विपक्ष में विद्वानों ने निम्नलिखित तर्क दिये है : ' कलकल, पप्या 

(1) अग्राकृतिक--यदि स्त्रियां राजनीति में भाग लेंगी तो इन्हें इसकी कठोरताओं और अशिष्टताओं 
को सहन करना होगा, जिससे उनके स्त्रियोचित गुणों का नाश हो जाएगा और मानवीय संस्कृति को हानि 
ऐुंचेगी। प्रकृति ने स्त्री को माता वनने को उतपनन किया है, अतः उसका प्रमुख और लगभग एकमात्र कर्तव्य 
सनान उत्पन्न करना और उनका पालन-पोषण करके उसे देश / वी मताधिकार के विपक्ष में तर्क 
का उत्तम नागरिक बनाना है। राजनीति के चक्कर में पड़कर | __ अप्राकृतिक 


वह अपने उस महत्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकेगी, | (2) स्त्ियोचित गुणों का अन्त. 
प स्त्रियोचित गुणों का अन्त-- स्वाभाविक गुण बिनाशकारी 
री os नम्रता, दया, समवेदना, | (4) नागरिक: कर्तव्यों का पालन 
तो यदि स्त्रियों के द्वारा राजनीति में भाग लिया ह दण मल 
उनके ये स्वाभाविक गुण सुरक्षित नहीं रहेंगे। सम्भेवतया 6) | 
पात को दृष्टि में रखकर अरस्तू ने कहा था कि “'ाजनीतिक | (6) रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन 
उ में फलन के लिए पुरुष बनाए गए है स्त्रिया नही” ~ स 


3७ है $ 
' “There isn alternative to universsl suffrage: i न 
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नर्स 80११० - 
3) घरेक शान्ति के लिए विनाशकारी--आलोचकों की सम्मति में स्त्री का स्थान घर है। वह घर की देवी | 
हा यदि पे से वाहर अपने क्षेत्र का विस्तार करती है, तो घरेलू शान्ति भंग हो जाती है। | 
प्राप्त हो जाने से दम्पति में राजनीतिक मतभेदों के परिणामस्वरूप झगड़े के अंकुर फूट निकलते हैं और अन्त | 
में पारिवारिक जीवन के नष्ट हो जाने की आशंका रहती है। ! ; 
(4) नागरिक कर्तव्यों का पालन करने के अयोग्य-स्त्रियां शारीरिक दृष्टि से कोमछांगी होती हैं और. | 
अपनी इस दुर्वल्ता के कारण वे उन कार्यों को करने के लिए अयोग्य होती हैं, जो नागरिक के रूप में पुनन 
के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, स्त्रियां सेना अथवा पुलिस में भर्ती होकर देश की रक्षा के-कार्य में भाग 
नहीं ले सकती! जव स्त्रियां नागरिकता के इन कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता नहीं रखतीं, तो उह पु 
के समान राजनीतिक मताधिकार प्रदान करने का क्या औचित्य है? 
(5) दोहरा मतदान--आलोचकों के अनुसार स्त्री, जो कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से निर्व होती 
है, अविवाहित अवस्था में अपने पिता और विवाहित अवस्था में अपने पति के विचारों से प्रभावित रहती है 
अतः उसके मत का अपना निजी महत्व नहीं है अपितु वह उसके पति या अन्य पुरुषों के मत -की पुनरावृत्ति 
ही होगी। कुछ विशेष व्यक्तियों को दोहरे मतदान का अधिकार औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। 
(6) रुढरिवादिता को प्रोत्ताहन-स्त्रियां स्वभाव से ही परम्परावादी तथा धर्मभीरु होती हैं, अतः उदे 
मताधिकार देने का अर्थ अनुदार तथा रुढिवादी तत्वों की जड़ मतवूत करना होता है। धर्मगुरुओं तथा निहित 
स्वार्थों के द्वारा स्त्रियों को वहकाकर प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सकता है। 
सत्री मताधिकार के पक्ष में तर्क 
स्त्री मताधिकार के विरुद्ध जो तर्क दिए गए हैं, उनमें वहुत अधिक सार नहीं है। आज प्रजातत्र के 
प्रवाह में इन तकों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। उपर्युक्त तको का खण्डन करते हुए निम्नलिखित वाते 
कही जा सकती हैं : : 
(1) मताधिकार के सम्बन्ध में लिंग भेद नितान्त अनुचित--ठिंग भेद एक शारीरिक एवं आकस्मिक भेद 
हे जिसे मताधिकार का आधार वनाना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। मतदान के अधिकार की 
कसोटी शारीरिक नहीं, वरन्‌ नैतिक एवं वौद्धिक योग्यता होनी चाहिए। स्त्रियां पुरुषों के समान त्वतंत्र,, 
बुद्धिमती तथा नैतिक गुणों से युक्‍त होती हैं, समाज के समस्त नियमों तथा कानूनों का उनके जीवन प 
पुरुषों के समान ही प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें मताधिकार से वंचित रखना नितान्त अनुचित अ 
अन्यायपूर्ण है। मिल ने इस सम्वन्ध में नितान्त ठीक तर्क दिया है। उन्हीं के शब्दों में, “मैं राजनीतिक अधिका 
के सम्बन्ध में स्त्री और पुरुष के भेद को उसी प्रकार अनुचित मानता हूं, जिस प्रकार बालों के रंग को” 

र मताधिकार केपक्ष में तर्क (2) स्त्रियं की दुर्बलता कोई तर्क नहीं--स्त्रियों की दुर्वल्त 

त) मताधिकार के सम्बन्ध में लिंग | का तर्क नितान्त असत्य है और आज जीवन के सभी क्षतो 
भेद नितान्त अनुचित : पुरुषों के समान ही उनके द्वारा अपने नागरिक कर्तव्यों क 

(2) स्त्रियों की दुर्बलता कोई तर्क नहीं 


(3) पारिबारिक जीवन का दुरा 


पाठन किया जा रहा है। यदि यह मान भी लिया जाए कि खनि 
दुर्वढ जाति की हैं तो यह अनिवार्य हो जाता है कि वे अप 


प्रभाव नहीं प्रतिनिधि निर्वाचित कर अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ ॥# 
(4) वर्तमान परिस्थितियों में नितान्त | सकें। मिठ के शब्दो में, “स्त्रियों को तो पुरुषों से भी अधिक है 
आवश्यक 


अधिकार की आवश्यकता है क्योंकि बे शारीरिक दृष्टि से 
क अपनी रक्षा के लिए कानून और समाज पर अगि 
| 1. 


(5) राजनीति पर स्वस्थ प्रभाव 
(6) उनका मतदान परतन्त्र रूप में हो, 


——— शक्र 


तो भी कोई हानि नही (3) पारिवारिक जीवन मताधिकी 
जीवन पर बुरा प्रभाव नही-स्त्री 
0) ee स्थापना के लिए | से पारिवारिक जीवन में अशान्ति उत्पन्न होने की आशंका ति 


व लनसक निराधार है। सच तो यह है कि आज उनकी क्षुद्र और कुरि 

1 consider it entirely irrelevant to political rights as difference in the colour of hairs.” wil 
8. 

2 “Women require it more than men, sin कि 1४% 
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मताधिकार और निर्वाचन प्रणालियां 0 डा का ती 


मनोवृत्ति के. कारण छोटी-छोटी बातों पर जो अनेक झगड़े 
। मताधिकार से उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा और so sl ose 
' क्रीसभी समस्याओं पर विचार करने ढगेंगी। पारिवारिक जीवन के प्रमुख कि ss 
| और मताधिकार कारके प्रवोग मे वस्तुतः कोई विरोध नही है मुख , वच्चों के पालन-पोषण 
४ & परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक-वर्तमान समय में 
` विभाजन की वात नितान्त असत्य हो गयी है और स्त्रियां पना ते वव a ह 
ल कक, एक सली, एक पिक अधिकारी या वो और है कई करने की ह 
नाता पुरुष के सा हीण ने वाली स्त्री को मताधिकार से वंचित करने का कोई भी 
(5) राजनीति पर स्वस्थ प्रभाव--मताधिकार के परिणामस्वरूप यदि स्त्रियां व 
भाग ढेने लगें तो इससे राजनीतिक जीवन पर स्वस्थ प्रभाव ही पड़ेगा। लिया के स्राव के ह 
जाता है कि ये सामान्यतया शान्ति और व्यवस्था-परिय होती हैं, अतः उनकी उपस्थिति में राज्य के कार्यों का. 
* त य्य के कि स्त्रियों में दया, प्रेम और सहानुभूति, आदि मानवीय गुण 
| कारण राजनी भाग लेने से श्रमिकों, वर्गो में 
मानवीय व्यवस्थापन की आशा की जा सकती ह| . FS ता. 
(6) उनका मतदान परतन्त्र रूप में हो, तो भी कोई हानि नहीं-स्त्री मताधिकार के विरोधियों का 
तर्क कि स्त्रियां अपने मत के लिए अपने पति और अन्य पुरुष सम्वन्धियों पर निर्भर करती हैं, यदि ऱ्य 
भी हो, तो भी उन्हें मताधिकार देने में क्या हानि है? यदि वे पूर्णतया अपने विवेक के आधार पर मताधिकार 
का प्रयोग न करें तो भी वे राजनीतिक जीवन में स्वतः ही कुछ रुचि ठेंगी ही। उन्हें अपने सम्बन्धियों से प्राप्त 
परामर्श के आधार पर ही राजनीति का सामान्य ज्ञान हो जाएगा और शीघ्र ही वे अपने मत का दृढ़तापूर्वक 
समर्थन कर सकेंगी। मिल के शब्दों में, “बुरी से बुरी बात यह हो सकती है कि स्त्रियां अपना मत न देकर 
प्राधीन मत देंगी। व्यक्तियों के पैरों की जंजीरें काट देना तो छाभदावक ही होता है, चाहे वे चलना न भी चाहें। 
यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पति अपनी पली के साथ निर्वाचन के विषय पर अवश्य ही वार्तालाप करेगा 
और वह पति मत न होकर संयुक्त मत होगा!” 
(7) लोकतन्त्र की स्थापना के लिए आवश्यक--वस्तुतः प्रजातन्त्र का आधार मानव गरिमा में विश्वास 
व मानव समानता का सिद्धान्त है। समाज की आधी जनसंख्या को यदि मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा 
तो न तो समानता होगी और न लोकतन्त्र। यह मानवीय गरिमा के भी विपरीत है। 
निष्कर्ष--वास्तव में अब वह समय वीत चुका है, जबकि स्त्री मताधिकार पर वाद-विवाद किया जाता 
था। अव तो लगभंग सभी देशों में स्त्रियों को मताधिकार मिल चुका है और शेष देशों में शीघ्र ही मिल जाएगा। ' 
समय के प्रवाह को अधिक समय तक रोके नहीं रखा जा सकता। वास्तव में, वयस्क मताधिकार के विरुद्ध दिए 
गए अन्य तकों में कुछ सार हो भी सकता है, किन्तु लिंग के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित 
काना न तो तर्कसंगत है और न ही इसे अनुभव के आधार पर उचित कहा जा सकता है! 
वान जाया निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
निर्वाचन र की हो सकती ऐै-मप्रत्यक्ष" र अप्रत्यक्ष || 
वाचन पद्धति सामान्यतया दो प्रकार स अत से अपने प्रतिनिधि नवित क, 
इसके अन्तर्गत प्रत्येक मतदाता . 


गयी है। ; 
. ॑ अप्रत्यक्ष निवचिन (Indic! Electi 
' केले ह जो प्रतिनिधियों क-इना्ाकाला वै 


01)-जब सामान्य मतदाता एक ऐसे निर्वाचक मण्डल का डुनाव 
जो पली प्हरतिको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। संयुक्त राज्य. 
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उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है और जिस ' ३. 
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ee SRR तय पा था Ts Ts राति दोनों \ व ennai and eGa होता | 
अमरीका के राष्ट्रपति तथा भारत के राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योकि सामाय 


निर्वाचक मण्डल का चुनाव करते हैं और यह निर्वाचक मण्डल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। भात, 
अत, आदि देशों के द्वितीय सदनों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में उपराष्ट्रपति ब | 
राष्ट्रपति तथा राज्यों के विधानमण्डछ के द्वितीय सदन के कतिपय सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके हे 
होता है। 
प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण 
(MERITS OF DIRECT ELECTION) 
(1) प्रजातन्वात्मक धारणा के अनुकूल--यह जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित कते 
का अवसर देती है, अतः स्वाभाविक रूप से यह पद्धति प्रजातनत्रीय व्यवस्था के अनुकूल है। | 
(2) मतदाता और प्रतिनिधि के मध्य सम्पर्क -इस पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से 
ED य क निर्वाचित करती है, अतः जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच 
त्यक्ष निर्वाचन के गुण उचित सम्पर्क वना रहता है और दोनों एक-दूसरे की भावनाओं 
(1) अजातन्रामक थारणा के | से परिचित रहते हैं। इसके अन्तर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों 
के कार्य पर निगरानी और नियन्त्रण भी रख सकती है। 

(3) राजनीतिक शिक्षा--जव जनता अपने प्रतिनिधि को 
त्यक्ष रूप से चुनती है तो विभिन्न दळ और उनके उम्मीदवार 
अपनी नीति और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं, जिससे 
जनता को बड़ी राजनीतिक शिक्षा मिलती है और उनमें राजनीतिक जागरूकता की भावना का उदय होता 
है। इससे सामान्य जनता को अपने अधिकार और कर्तव्यों का अधिक अच्छे प्रकार से ज्ञान भी हो जाता है। 

प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष 
(DEMERITS OF DIRECT ELECTION) 

प्रत्यक्ष निर्वाचन के निम्न दोष है : 

(1) सामान्य निर्वाचकों का मत बुटिपूर्ण--आठोचको का कथन है कि जनता में अपने मत का उचित 
प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। मतदाता अधिक योग्य और शिक्षित न होने के कारण नेताओं के' झूठे 
प्रचार और जोशीले भाषणों के प्रभाव में वह जाते हैं और र 
निकम्मे, स्वार्थी और चाळक उम्मीदवारों को चुन हेते हैं 

(2) सार्वजनिक शिक्षा का तर्क भुटिपूर्ण -प्रत्यक्ष निर्वाचन 
के अन्तर्गत किया जाने वाला चुनाव अभियान शिक्षा अभियान 
नहीं होता, अपितु यह तो निन्दा, कंक और झूठ का अभियान 
होता ई। चुनाव में उम्मीदवारों और उनकी नीतियों को ठीक 
प्रकार स समझाने के वजाय उनके सामने व्यक्तियों और 
समस्याओं का विकृत चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके 
परिणामस्वरूपं मतदाता गुमराह हो जाता है। 

(3) बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचन से दूर परतयकष निर्वाचन में चुनाव अभियाम नैतिकता के निम्नतम त्तर 
तक गिर जाने के कारण वुद्धिमान एवं निष्कपट व्यक्ति निर्वाचन से ९२ भागते हैं। जब ऐसे व्यक्ति उम्मीदवार 
के रूप'में आगे नहीं आते, तो देश को स्वभावत: हानि पहुंचती है। 

(4) अपब्यपी और | 


- अनुकूल 

(2) मतदाता और प्रतिनिधि के मध्य 
सम्पर्क 

(3) राजनीतिक शिक्षा 


(1) सामान्य निर्वाचकों का मत 
भुटिपूर्ण 

(2) सार्वजनिक शिक्षा का तर्क 
f 


चुटिपूण 
(3) बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचन से दूर 
(4) अपव्ययी और अव्यवस्था 
जनक 
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अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण 

(MERITS OF INDIRECT ELECTION) 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन के निम्न गुण हैं : | 
(1) योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन सम्भव-सामान्य जनता की अपेक्षा जनता द्वारा निर्वाचित 
मडळ के सदस्य अधिक सुशिक्षित और विचारशील होते हैं और जब प्रतिनिधियों के निर्वाचन का इव 
` पर छोड़ दिया जाता है तो अधिक योग्य व्यक्तियों के निर्वाचन 
बी आशा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वुद्धिमान व्यक्ति 
प्रक्ष निर्वाचन से दूर रहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन लड़ना 
| पसन्द कर सकते हैं क्योंकि उन्हें निर्वाचक मण्डल के थोड़े-से और 
बुद्धिमान सदस्यों से ही सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। 

(2) नवस्थापित प्रजातन्त्रों के लिए श्रेछ-नवस्थापित 
प्रजातन्नो में इस वात का वहुत अधिक डर रहता है कि राजनीतिक 
जागरूकता का अभाव होने के कारण जनता अयोग्य व्यक्तियों 
को प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित कर देगी। सामान्य जनता की 
अपेक्षा निर्वाचक मण्डल के सदस्य अधिक बुद्धिमान होने के कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाकर इस 
प्रकार के भय को दूर किया जा सकता है और जनता का प्रजातन्त्र में विशवास जमाये रखा जा सकता है। 

(3) निर्वाचन पद्धति के दोष कम हो जाना--अप्रत्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचन व्यवस्था के जो आधारभूत 
दोष हैं, वे कम हो जाते हैं। इसमें भीइतन्त्र की बुराई कम होती है और चुनाव में बहुत अधिक झूठा प्रचार 
नहीं फेलता। इसमें दरवन्दी की भावना भी कम हो जाती है। इसमें निर्वाचक मण्डळों के सदस्यों की संख्या 
कम होने के कारण प्रचार कार्य में अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है। इन सवके अतिरिक्त ऐसे चुनावों में 
हुत्डडवाजी और दंगे-फसाद का भी डर कम हो जाता है। 

(4) बड़े चुनाव क्षेत्रों में छाभप्रदं--बड़े चुनाव क्षेत्रों में विशेषतया अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही श्रेष्ठ है। इस सम्वन्ध 
में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उदाहरण लिया जा सकता है। बड़े चुनाव 
में चुनावों के कुप्रवन्थन से वचने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली उचित प्रतीत होती है। - 

अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष 
(DEMERITS OF INDIRECT sr र 

इस आलोचना हुई है और इसके निम्न दोष वताये जा i 

0 पति पूर्णतया कती व हा 
प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने का अधिकार नहीं होता है। अतः सामान्यजन प्रायः इस 
असन्तोष अनुभव करते हैं। लीवर के शब्दों में, व वित दोहरी निर्वाचन पद्धति अपना ली 
भ तो अमरीकन ब अंग्रेज दोनों मताधिकार को (2) सार्वजिनक कार्या में उदासीनता--यदि जनता को प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष ) रूप में अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार न हो तो 

() अप्रजातन्त्रामक ` * | सम्भव है कि साधारण जनता सार्वजनिक कार्यों से उदासीन हो 
.९) सार्वजनिक कार्यों में उदासीनता | जाय और राजनीति में क्रैवळ नाममात्र को रुचि डे। इस प्रकार 
0) भ्रष्टाचार की आशंका की पद्धति को अपनाने पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के 
(4) . जनता का प्रतिनिधि से सम्पर्क अवसर भी कम हो जायेंगे! - टी - 
नहीं ४ (3) भ्रष्टाचार की आशंका--अप्रत्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचक 
मण्डल की सदस्य संख्या कंम होने के कारण उम्मीदवारों के लिए 
उन्हें अपनी ओर खींचना सरळ हो जाता है। यूनान के 
अधिक लोगों को भ्रष्ट करने से सरळ है, वे 


6) दल पद्धति के कुप्रभाव न्यून नहीं 


अ तक पहुंचना और धन के प्रलोभन के आधार पर उन्हें अप 

विद्वान अरस्तू ने कहा है, “थोड़े से लोगों को भ्ड करना 
तमान या धन के प्रति अधिक लालायित रहते है Horror tonoun” ° A 
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(4) जलता का प्रतिनिधि से सम्पर्क नहीं--अग्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता और प्रतिनिधि के बीच निर्वाळ | 
मण्डल की दीवार खड़ी हो जाने के कारण जनता का अपने प्रतिनिधि से कोई सम्पर्क नहीं रहता और निर्वादा 
की धारणा आधारभूत रूप में गळत हो जाती है। क क ४ | 

(5) दछ पद्धति के कुग्रभाव न्यून नहीं--आठोचकों के विचार में अनुभव यह .बताता है कि अप्त | 
निर्वाचन दलीय पद्धति के कुप्रभावों को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ाने का कार्य करता है। अमरीका दे 
राष्ट्रपति का निर्वाचन इस बात का उदाहरण है। छास्की इस वात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि “ह छा 
माह को राजनीतिक व्यभिचार ही!” 

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के उपर्युक्त गुण-दोषो के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ विशेष | 
परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाना भले ही उपयुक्त हो, सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्वाचन ही अधिक उपयु 


और व्यावहारिक है| 
निर्वाचन क्षेत्र 
निर्वाचन क्षेत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते है--एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (1०-९६ 
Constituencies) और बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (Multi-member Constituencies)! 
एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र-जब किसी राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितनी 
संख्या में प्रतिनिधि चुने जाने हों और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के दारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है तो झो 
एक-सदस्यीय या एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के लगभग समी 
प्रजातन्तरों देशों में ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र है * 
बहु-सदस्यीय या बहुल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र--जब सम्पूर्ण राज्य अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित.कर दिया 
- जाता है ओर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से दो से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो इसे बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते 
हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में चुनाव हेतु वहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र व्यवस्था अपनाई गई है। 
इन दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों में एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बूहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अधिक 
लाभदायक, शिक्षाप्रद और लोकतन्त्र के अनुकूल है। 
मतदान सम्बन्धी विविध प्रश्‍न - 
प्रकट अथवा गुप्त मतदान (07० ० 5००८: 8100--मतदान के सम्वन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न या 
है कि मतदान प्रकट रूप में होना चाहिए या गुप्त रूप में। 19वीं सदी में अनेक देशों में प्रकट या खुळे रुप 
में मत देने की प्रणाली प्रचलित थी और कुछ देशों में तो 20वीं सदी में भी इसका प्रचलन रहा है। इस सवय 
में यह अनुभव किया गया कि जहां प्रकट या खुळे मतदान की प्रणाली प्रचलित होती है, वहां अधिकांश मतदाता 
या आसी का देना ही पसन्द नहीं करते या फिर दबाव में आकर इच्छा के विरुद्ध मत देते है! वर्तमान समय में 
अधिकांश राजनीतिज्ञ तथा विद्वानों की यही राय है कि गुप्त मतदान की स्थिति में ही मतदाता स्वच्छापूर्वक ओर 
कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रकट मतदान में धनी व प्रभावशाली लोग अनुचित 
20227 करते हैं हरत ताली की स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है। अतः वर्तमान समर 
|| गुप्त मतदान की प्रणाली अपना गुप्त में 
5 Be का प्रयोग कर सकता है। रा याता तिल 
मतदान--मतदान के सम्वन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह अनिवार्य होव 
चाहिए। कुछ देशों में अनिवार्यता का नियम प्रचलित रहा है और वहां य क ले को दिया जाती 
या। इसके पक्ष में मूठ तर्क यह है कि मत देना नागरिक का अधिकार ही नहीं वरन्‌ कर्तव्य भी हम जो ई 
कर्तव्य का पाठन नहीं करता, वह अच्छा नागरिक नहीं है और उसको दण्ड देना उचित है, किन्तु 


1 - र a 
में गुजरात राज्य ने एक पास कर राज्य में अनिवार्य मतदान लागू करने का 
र को के राज्यपाठ ने विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। अतः यह कानून नहीं वन पाया। - जे 
अल्पसंख्यको का प्रतिनिधित्व 
तिद्धान्त रूप में प्रजातन्च को समस्त जनता का शासन कहा जाता है, ढेकिन व्यवहार में अपनी वहुमत 
' निर्वाचन पद्धति के कारण प्रजातन्त्र “बहुमत का शासन” बनकर रह जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता 
ह कि प्रजातन्त्र के अन्तर्गत वहुसंख्यकों को ही नहीं, वरन्‌ अल्पसंख्यकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना 
| चाहिए, ताकि प्रजातन्त्र अपने आदर्श रूप अर्थात्‌ यथार्थ में सभी व्यक्तियों का शासन हो सके। 
5 अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सबसे प्रमुख पद्धति : | 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
1, आनुपातिक प्रतिनिधित्व (00००181 1२९७९५७1!४०॥)--इस पद्धति का प्रतिपादन 18वीं सदी 
' के एक अंग्रेज विचारक थॉमस हेयर के द्वारा किया गया था। इस पद्धति को अपनाने के लिए बहुसदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक मतदाता को उतनी ही संख्या में मत देने का अधिकार 
हेता है, जितने उम्मीदवार चुने जाने हैं, इस प्रकार के चुनाव के अन्तर्गत उन उम्मीदवारों को विजयी समझा. जाता. 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के देने की पद्धतियां 

आधार पर ही अपनाया जाता है।इस प्रणाली के लिए बहुसदस्यीय | (]) आनुपातिक प्रतिनिधित्व 

निर्वाचन क्षेत्र जरूरी है और एक निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाने वाले (अ) एकल संक्रमणीय मत प्रणाली 
सरसो की संख्या चाहे कितनी ही हो, प्रत्येक मतदाता को केवल य 
एक ही मत देने का अधिकार होता है। प्रत्येक मतदाता मतपत्र 
प दिये गये सब उम्मीदवारों में से जिसे सबसे अधिक उपयुक्त 
समझता है, उसके नाम के आगे पहली पसन्द, अपनी पसन्द के 
अनुसार उससे कम उपयुक्त उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी 
दूसी पसन्द और इस प्रकार जितने सदस्य निर्वाचित होने हैं 


को जाती है। जब 
पसन्दगियों के उल्हेख की यह व्यवस्था प्रत्येक मतपत्र का उचित उपयोग करने के लिए की 
एक उम्मीदवार अपनी लोकप्रियता के कारण निश्चित संख्या (९००७) से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, तो . 
इन अतिरिक्त मतों को मतदाताओं की दूसरी पसन्द के उम्मीदवार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। इसी 


प्रकार यदि,किसी उम्मीदवार को इतुने कम मत प्राप्त हों कि उसके निर्वाचित होने की कोई सम्भावना न रहे, .. 


तो मतदाताओं की पसन्द के अनुसार इन मतों को दूसरे उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। मतों 


के हस्तान्तरण “एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' कहा जाता है न 
ु ते सर के कक मत संख्या प्रयुक्त किये गये गा की प में 
निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में एक जोड़कर उसका भाग देकर तथा परिणाम में एक जोड़कर 


जाती है। इसका सूत्र निम्न प्रकार है : 


न. < (1 लेते 

मतगणना _ये पहड़ी पसन्द के मतों की गणना में ही निश्चित मत संख्या प्राप्त कर 

है, पहले ही यर प हैं। जब पहली पसन्द के मतों की गणना के आधार पर निश्चित 

पा सत्य निर्वापित हाल जव का तक आधार पर अन्य उम्मीदवारों को हस्तात्तरित कर 
चत मत संख्या से अधिक मतों को दूस "पतसं उन्हें निर्वाचित घोषित 

दिया जाता है! रेल करने सेर इमीदषाइवीखिा री संझा आए कर क लू 


CO मिस नागाज जा 1. अ नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 


ennal and ebangotr | 
कर दिया जाता है। इस प्रकार मतों का तव तक हस्तान्तरण होता रहता है, जव तक कि आवश्यक संल्ला | 
में सदस्य निश्चित मत संख्या प्राप्त नहीं कर छेते। , त 
यह प्रणाली जटिल है और इसी कारण इसका प्रयोग बहुत कम देशों में किया जाता है। नावे, डेनमाई, | 
स्वीडन, फिनछैप्ड, आदि देशों में यह प्रणाली प्रचलित है और भारत में इस प्रणाली का प्रयोग राज्यसभा औ 
विधानपरिषद्‌ के चुनाव के लिए किया जाता है। ः 
(ब) ह मत पद्धति का दूसरा रूप सूची प्रणाली है। इस प्रणाली के अन्तर 
भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र से Re तक सदस्य चुने जा सकते हैं। झ 
प्रणाली के अन्तर्गत जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनकी उनके दलों के अनुसार अल्ग-अल्ग सूचियां बना झ 
जाती हैं। प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाली संख्या के बरावर मत दे सकता है, पर एक उम्मीदवार को एक 
ही मत प्राप्त होता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत उम्मीदवारों को पृथक्‌-पृथक्‌ प्राप्त मतों की गणना नहीं की जाती, 
वरन्‌ विभिन्न सूचियों को प्राप्त मतों की गणना की जाती है। इसके पश्चात्‌ एकल संक्रमणीय प्रणाली के अनुसार 
निश्‍चित मत संख्या निकाली जाती है तथा उस मत संख्या के अनुसार प्राप्त मतों के आधार पर प्रत्येक सूची मे 
कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए यह निकाल छिया जाता है। प्रत्येक सूची के कौन से उम्मीदवार निर्वाचित 
माने जायें, इतके लिए उन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाता है, जिन्होंने उस सूची में सबसे अधिक मत पर 
किये हों। इस योजना से सभी दलों को उनकी शक्ति के अनुपातं में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुण 
(MERITS OF PROPORTIONAL REPRESENTATION) ह 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुण निम्नलिखित हैं : 
(1) अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व-इस पद्धति के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधि 
प्राप्त हो जाता है। जव व्यवस्थापिका मे प्रत्येक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है और देश के प्रत्येक 
0-१) तिनिध वर्ग को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है 
पकी को कजण । तो प्रजातत्र अपने पूर्ण और वास्तविक रूप में प्रकट होता है। 
` | इससे अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। 
(2) व्यवस्यापिकाएं पूर्ण प्रतिनिधि होती हैं--आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की जि 
समस्या का सवसे सरळ हल प्रस्तुत किया है। जव प्रत्येक वर्ग 
को अपनी संख्यात्मक शक्ति के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त 


(3) नागरिक चेतना का विकास 
(4) चुनाव जुआ नहों होते 


प्रतिनिधिल में प्रत्येक वर्ग अपनी संख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकता है और ईश 
मकार चुनाव जुआ मात्र नहीं रहते हैं। वस्तुत: बहुमत पर आधारित निर्वाचन प्रणाली (First past the Po 
अर में वही उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं। भले ही विजयी उम्मीद 
सभा मतदाताओं का वहुमत न मिल सके। यह प्रजातन्त्र कीं भावना के विपरीत है। इस बुराई से 
के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का संमर्थन:किया जाता है। : Ne 
` इसके अतिरिक्त इसे न्याय पर आधारित और सर्वथा प्रजातन्त्रवादी पद्धति कहा जा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दोष 
(DEMERITS OF PROPORTIONAL REPRESENTATION) 


` शो. छास्की आनुपातिक प्रतिनिधित्व दोप ` 
वत्ताये जा सकते हैं ©0-0.P2nini 0 00700 हैं। इस पद्धति के अग्र 


सकता है। 


(1) अनेक राजनीतिक दलों और गुटों को जन्म-इस 
¦ (ेनिधिलल का आश्वासन प्राप्त हो जाता है तो दाण. के द्वारा जब प्रत्येक वर्ग या हित को पृथक्‌ 
| औरगुटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो राजनीतिक 
* जीवन के लिए हितकर नहीं होता। - 
। . (2 वर्गीय हितों को प्रोत्ताहन--इस पद्धति के आधार पर 
निर्वाचित व्यवस्थापिका राष्ट्रीय एकता का साधन न होकर विभिन्न 
' क्षेत्रीय और वर्गीय हितों का संघर्ष-स्थल वन जाती है। सभी 
“ समस्याओं पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ वर्गीय हितों 
ढी दृष्टि से ही विचार किया जाता है। सिजविक के शब्दों में, 
“दीय प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से दूषित वर्गीय व्यवस्थापन को 
्रो्ताहित करता है।”” 

(3) मिले-जुळे मन्त्रिम्डलों का निर्माण और परिणामतः \ (6 उपचुनावों के लिए व्यवस्था नही 
अस्थायी सरकारे-जव राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो साधारणतया कोई एक 
राजनीतिक दछ अकेले ही सरकार का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में मिले-जुले - 
मत्रिमण्डलों का निर्माण किया जाता है और फ्रांस तथा चतुर्थ आम चुनावों के वाद भारतीय संघ के राज्यों 
के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये मन्त्रिमण्डल नितान्त अस्थायी होते हैं और प्रशासन की 
एकता एवं उत्तरदायित्व को नष्ट कर देते हैं। Re ` 

(4) निर्वाचकों और प्रतिनिधियों में सम्पर्क नहीं--आनुपातिक प्रतिनिधित्व में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र 
आवश्यक होते हैं और इन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम यह होता है कि निर्वाचकों और उनके 
प्रतिनिधियों में प्रत्यक्ष और निजी सम्पर्क नहीं रहता। निर्वाचकों और प्रतिनिधियों में सम्पर्क का अभाव प्रजातन्त्र 
के मूढ उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। : 

(5) अत्यधिक जटिल पद्धति--यह पद्धति अत्यन्त जटिल है और साधारण व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता 
ह इसके अतिरिक्त सूची पद्धति में भ्रष्ट उपायों के प्रयोग की भी आशंका रहती है। ठ 

(6) उपचुनाबों के लिए व्यवस्था नहीं--यह पद्धति इस कारण भी दोषपूर्ण है कि इसमें. उपचुनावों के 
हए कोई व्यवस्था सम्भव नहीं है। उपचुनाव लोकमत का दर्पण समझे जाते हैं § 

आनुपातिक प्रतिनिधित्वं पद्धति के इन्हीं दोषों के कारण इसका प्रचलन कम है। 

र अल्पसंख्यको के प्रतिनिधित्व क्त अन्य पद्धतियां 

अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की अन्य पद्धतियां है : 

1. एकत्रित मतदान योजना (0101४४९ ४०० 99३८) यह पद्धति बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों 
गू है। इसके अन्तर्गत मतदाता अपने सभी मत (निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के बराबर) 
चहे तो सभी प्रत्याशियों में बांट दे या एक ही प्रत्याशी को सारे मत दे दे। इससे अल्पसंख्यक अपने कुछ 


प्रतिनिधियों को जिताने में जाते हैं। 

2. plan ९०७ 9)5९)-यह प्रणाली एकत्रित मतदान की तरह ही है। 
` अत्तर यह है कि इसमें मतदाता को चुनाव क्षेत्र से चुने जाने वाळे प्रत्याशियों कीसंख्या से एक कम मत 
क भी देश में नहीं किया जा रहा है। | 

इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग वर्तमान समय में विश्व के किसी मक 
डि 3. द्वितीय मतपत्र योजना (5९001 ण Mes sr 
ग मो मपे ले दो प्रत्याशियों के लिए दुबारा मतदान कराया जाता है 
किसी एक को अवश्य वहुमत गात हो न. Jectorate 595/७)--पराधीन भारत में 
re क उ 2 ह निर्वाचन प्रणाली से bs 
पुनाव प्रणाली है। इसमें चुनाव वत्रा वी है व 0 जाता है तथा आ | 


ollection. 


20___ ०७८542. व कप कण एव पर प एट नागरिकशास्त्र की रूपरेखा 
वर्ग विशेष के मतदाता ही मत का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रिटिश का में के लिए इसी प्रकाळ | 


निर्वाचन प्रणाडी को अपनाया गया था जिसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के नाम से जाना जाता है] | 

5. आरक्षित स्थान युक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली (Joint Electorate System with Reservation व्‌ 
8८०५)--इस प्रणाली के अन्तर्गत निश्चित संख्या में कुछ निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यक वर्गों या कमजोर वगो के 
हिए निर्धारित कर दिये जाते हैं इन निर्वाचन क्षेत्रों में उस वर्ग विशेष के प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेक 
ये प्रतिनिधि उस वर्ग विशेष के मतदाताओं दारा नहीं, वरन्‌ उस क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं दारा चुने जते 
ह इस प्रणाली की श्रेष्ठता यह है कि एक ओर तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों i उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हे 
जाता है तथा दूसरी ओर अल्पसंख्यक वर्गों से ऐसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिन्हें सभी वों का समर्थन प्रात 
हो। इससे अल्पसंख्यक वर्गों में अलगाव की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाती और ये प्रतिनिधि. न केवल अपने वर्ग 
विशेष वरन्‌ सार्वजनिक हित के लिए कार्य करते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजाति क्षेत्रों के चुनाव के. 
लिए इस पद्धति को अपनाया गया है। : 

6. व्यावसायिक प्रतिनिधित्त--जी. डी. एच कोल जैसे विचारकों ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन 
किया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसाय (?7०६४५०॥) के व्यक्तियों को संसद में अपनी संख्या के अनुपात 
मे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। इसमें व्यवस्थापिका समाज में पाए जाने वाले विभिन्न व्यावसायिक 


वर्गों की प्रतिनिधि होते हैं। 
जन-प्रतिनिधियों के कर्तव्य ण्या 
मतदाता, जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उनके कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करना उपयोगी होगा। नागरिक 
और राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाले विद्वानों द्वारा जन-प्रतिनिधियों के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 
कर्तव्य वताये गये हैं : वडकी 
(1) मतदाताओं को सार्वजनिक विषयों क सा करना--जन-प्रतिनिधियों द्वारा मय 
fe "सा विपयों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए और 
जन-प्रतिनिधियों के कर्तव्य ) इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे राजनीतिक विषयों के 
0) थाम अप स सम्बन्ध में उचित प्रकार से निर्णय कर सकें। 
ev . (2) सदाचार और कर्तव्यपरायणता--जन-प्रतिनिधि समाज 
के नायक होते हैं और उनके चरित्र का समाज के अन्य व्यक्तियों 
पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः जन-प्रतिनिधियों के 
द्वारा सदाचार और कर्तव्यपरायणता फां पालन किया जागा 
चाहिए तथा उनका चरित्र अनुकरणीय होना चाहिए। . 

(3) कार्यक्रम तया नीति को क्रियान्वित करता-जर्न 
नीति के आधार पर चुनाव ठड़ा गया था, rl र इससे लित ¢ 
2202 सिद्ध तजी र पा का उनमें विश्वास बढ़ जाता है। होती है 
. (4) मतदात रखना--जन-प्रतिनिधि जनता और शासन के 
अत: प्रत्येक प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वह निर्वाचको से अपना घनिष्ठ हि 


को जाने और उन्हें दूर करने का प्रयल करे। अनेक वार ऐसा देखा जाता है कि चुन लिये जाने पर प्रतिनिबि 
मतदाताओं से सम्पर्क वनाये रखना आवश्यक नहीं र 
barn 22 समझते। यह बात्‌ न तो सराहनीय है और न ही. 


` (5 राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना-परतिनिधि किसी एक विशेष निर्वाचन क्षेत से चने जाते हैं, कि 
उनके द्वारा अपने आपको उस निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधि नहीं, वरन्‌ ला निधि सम 
का चाहिए। मतदाताओं द्वारा भी अपने प्रतिनिधियों पर इस वात के लिए दवाव नहीं डाला जाना 

चे स्थानीय हित को ही सव कुछ समझें। ब्रिटिश संसद के प्रसिद्ध सदस्य एइमण्ड बर्क (E0000 5८ 


ने इस सम्बन्ध में कहा है कि “निस्सन्दरेह लिया, तब 
हिल का सरस्य नही ई देले प त कामहा उसको चुन | 


(4). मतदाताओं से सम्पर्क बनाये 
रखना 
(5) राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना 


पालण ०००००००० ` 

| इस सवके प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उस दळ के ही सदस्य बने 

| हे, जिस दछ के टिकट पर उनके द्वारा चुनाव छड़कर सफछता प्राप्त की गयी थी। पद या धन के प्रलोभन के 

` इशीभूत होकर दल परिवर्तन नहीं किया जाना घाहिए। यदि विचार परिवर्तन के कारण दर बदलना जरूरी हो जाय, 

' तो पहले उस सदस्यता का त्याग किया जाना चाहिए जो उस दछ के आधार पर प्राप्त की गयी है जिसे वह छोड़ 
रहा ह! दळ-वदल राजनीतिक जीवन की बहुत बड़ी बुराई है। 

र | आदर्श निर्वाचन प्रणाली के तत्व है 

मतदाताओं और प्रतिनिधित्व के सम्पूर्ण प्रश्‍न की विवेचना के आधार पर आदर्श निर्वाचन प्रणाली के 
हिए निम्नलिखित बातें आवश्यक कही जा सकती हैं : 

(1) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार--प्रजातन्त्र की सफलता के लिए सभी नागरिकों को समान राजनीतिक 
शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को अपनाने पर ही सम्भव है। अतः सभी व्यक्तियों 
' कोविना किसी प्रकार के भेदभाव के मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। 
(2) गुप्त मतदान की व्यवस्था--गुप्त मतदान (9९८7९! 

8|।०0) की व्यवस्था का अर्थ यह है कि मतदाता ने अपना मत 
किसके पक्ष में दिया है, इसकी जानकारी दूसरों को न हो सके। 
गुप्त मतदान की व्यवस्था के अन्तर्गत ही मतदाता अपनी 
इच्छानुसार मत का प्रयोग कर सकता है। 

(3) मुख्यतया प्रत्यक्ष और गौण रूप में अप्रत्यक्ष निवचिन 
प्रणाली--प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ही प्रजातान्त्रिक धारणाओं 
के अनुकूल है। अतः सामान्यत: निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार 
पर होने चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण 
सदैव ही इसे अपनाना न तो सम्भव है और न ही उचित। 
इसलिए कुछ विशेष पदों के सम्वन्ध में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को 

* भी अपनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के बारा प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन में श्रेष्ठ समन्वय की व्यवस्था की गयी है! लोकसभा 
और राज्यों की विधानसभाओं के गठन हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन nr गयी है तो राज्यसभा और राष्ट्रपति 
पद के की प्रणाली को अपनाया गया ** 

कार fe क्षेत्र-निर्वाचन क्षेत्र त एकळसदस्यीय होने चाहिए, जिससे 
मतदाताओं और प्रतिनिधियों के वीच निकट सम्वन्थ स्थापित | Fee 

EES) bees ्रतिनिषित्व प्रजातन्त्र को न्यायपूर्ण बनाने हेतु अल्पसंख्यकों को उचित 
और प्या प्रतिनिधित्व प्रदान'किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पिछडे हुए वर्गों के लिए i 
आरक्षण' की व्यवस्था की जा सकती है और व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के गठन हेतु आजुपा 


है। 

(6) पक मजा मे घाता प्रतिनिधित्व या साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए 
कोई स्थान नहीं हो सकता, अतः प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को हीं अपनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आदर्शों की 

ह का जाता बा तक के कार्यकाळ के सम्बन्ध में अछग-अढग प्रकार के 
` मुझाव, दिये जाते हैं। इस सम्वन्ध में कुछ विचारकों के भ i अ 
? या 10 वर्ष की अवघि का सुझाव दिया गया है। वास्तव में 9 ही 
या 3 स क र 

स ल जी हैं इसके लिए उनके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही 


मतदाताओं को उन्हें बुझाने व हटाने का अधिकार होना चाहिए। 


आदर्श निर्वाचन प्रणाली के तत्व 
(1) सार्वलौकिक वयस्क मता- 
धिकार 


(2) गुप्त मतदान की व्यवस्था 

(3) मुख्यतया प्रत्यक्ष और गौण रूप 
में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली , 

(4) .एकल्सदस्यीय ' निर्वाचन क्षेत्र 

७) अल्पसंख्यकों को उचित 
प्रतिनिधित्व 


ड ण्ट्र तप एमीडिए 
iaitize Ar AMA Eoundation-Chbernns 


D < ar-efre-eSaerng 
इन सबके अतिरिक्त मतदान और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा जाना 


| करने वाले अधिकारी ईमानदार और निष्पक्ष हों। इस वात का पूरा ध्यान रखा जाना 
बहस न ल्या समस्त व्यवस्था में अनुचित साधनों या दबाव का आश्रय नहीं लिया जा । 


प्रश्न र 


दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर रूणभग 300 शब्दों में दीजिए) 


1. 
22 
3. 


4. 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न 

*(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दा में दीजिए (2 अंक)। * 
- वयस्क मताधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 

. प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोप लिखिए। 

- अप्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रमुख गुण लिखिए। 

"अप्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रमुख दोष लिखिए। 


79 9 ७ # ४७ ७ :- 


वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? इसके गुण तया दोषों की विवेचना कीजिए। 
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है? इनका सवसे अच्छा तरीका कौन-सा है? 
विधानमण्डल के लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन की विविध प्रणालियों का वर्णन कीजिए तथा उनके गुण-दोषो का. 
उल्लेख कीजिए। न 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 

(क) एकल संक्रमणीय प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व 

(ख) सूची प्रणाली। 

(ग) वयस्क मताधिकार। 

(घ) प्रत्यक्ष निर्वाचन। 

(ङ) महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समस्या। 

(च) जन-प्रतिनिधियों के कर्तव्य। 

(छ) आदर्श निर्वाचन प्रणाली के तत्व। 


- अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। (उ.प्र., 2010) 


अथवा,आनुपातिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए? री 
- (उ.प्र., 201 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणुख गुणों का वर्णन कीजिए। 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख दोषों का वर्णन कजिए। 


- जनप्रतिनिधियों के प्रमुख कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। 
.(ब) नोट-निन्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)॥ 
. वयस्क मताधिकार के पक्ष में अपने विचार प्रेकट कीजिए। 


अयवा, वयस्क मताधिकार के गुण लिखिए। 


- वयस्क मताधिकार के विपक्ष में तर्क दीजिए। 


अथवा, वयस्क मताधिकार के प्रमुख दोषों को स्पष्ट कीजिए। 


प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण लिखिए। ४ (उ.प्र, 200 
क अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की कौन-कौन सी प्रमुख पद्धतियां हैं? 

|. आदर्श निर्वाचन प्रणाली के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए। 

13. 


अति लघु उत्तरीय प्रशन [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर 


सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में चार तर्क दीजिए। ; (उ.प्र, 2010) 


दस शब्द (एक वाक्य) में] 
प्रश्न 1. वयस्क मताधिकार के पक्ष में एक तर्क दीजिए। 
उत्तर--नितान्त औचित्यपूर्ण और लोकतन्त्र की धारणा के अनुकूछ। 
प्रश्‍न 2. वयस्क मताधिकार के विपक्ष में एक तर्क दीजिए। 
उत्त जनसाधारण्‌ मताधिकार के उचित प्रयोग के ठिए आवश्यक योग्यता नहीं रता] : 
अरा निर्वाचत्र पदरति-क्रिततरे मरु होती।है? Vidyalaya Collection. 
उत्तः-निवांचन पद्धति सामान्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है : (1 प्रत्यक्ष निर्वाचन, (2) अप्रत्यक्ष निर्वाचन 


प्रश्‍न 4. प्रत्यक्ष निर्वाचन का एक गुण लिखिए। 

उत्तर-राजनीतिक, शिक्षा 

' प्रश्न 5. प्रत्यक्ष निर्वाचन का एक दोष लिखिए। 

उत्तर--युद्धिमान व्यक्तियों का निर्वाचनों से दूर रहना। 

प्रश्न 6. अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एक गुण लिखिए। 

उत्तर--योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन सम्मव होना। 

प्रश्‍न 7. अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एक दोष लिखिए। 

उत्त--सार्वजनिक कार्यों में उदासीनता। 

प्रश्न 8. निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ; ठे 

अ क्षेत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं : (1) एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, (2) वहु-सदस्यीय निर्वाचन 
|] दे ४ 


प्रश्‍न 9. अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की दो पद्धतियों का नाम लिखो! 

उत्त--(1) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, (2) एकत्रित मतदान योजना। 

प्रश्‍न 10. अलुपातिक प्रतिनिधित्व को कितने रूपों में अपनाया जा सकता है? 

लार अनुमति अति का म : (1) एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, (2) सूची 
प्रणाली। 

प्रश्न 11. आलुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का एक गुण लिखिए। 

उत्तर--अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व! 

प्रश्‍न 12. आलुपातिक प्रतिनिधित्व का एक प्रमुख दोष लिखिए। 

'उत्त--अत्यधिक जटिल पद्धति। . 

प्रश्‍न 13. जन-प्रतिनिधियो का एक कर्तव्य लिखिए। 

उत्त--मतदाताओं को सार्वजनिक विषयों का ज्ञान प्रदान करना। 

प्रश्न 14. आदर्श निर्वाचन प्रणाली का एक प्रमुख तत्व लिखिए। 


उत्तर--गुप्त मतदान की व्यवस्था। 

प्रश्न 15. भारत में वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 

उत्त--18 वर्ष] 

निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए : 
1. सीमित मताधिकार के विचार के समर्थक हैं : | 

(अ) व्छण्टशली (ब) मिल ` (स) पेन (द) इनमें से सभी 

` 2. भारत में कितने वर्ष के व्यक्ति को वयस्क समझा जाता है : क 
, (अ) 15 वर्ष (व) 18 वर्ष (स) 20 वर्ष (द) 21 व 


3. निम्नलिखित में से कौन-सा तर्क वयस्क मताधिकार के पक्ष बय नह) है? 
(अ) लोकसत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति. (व) अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित 
(स) अनुदारवादिता को प्रोत्साहन (द) सार्वजनिक शिक्षा का साधन 

¢ वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त का खण्डन करने वाला विचारक है : द 
(अ) सर हेनरीमेन (ब) सिजविक (स) ठैकी (द) इन 

5. वयस्क मताधिकार के विपक्ष में दिया जाने वाला तर्क है : र 


(अ) भ्रष्टाचार को जन्म. (व) की खा 

(स) शासनाधिकांर अशिक्षितो के हाथ में (इल (उ.प्र. 2010) 
6. “वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है।” यह कपन ट न कर 
7. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतयक्ष निर्वाचन का » (३) मतदाता और प्रतिनिधि के मध्य सपर्क 


के 
दि अर य (० Mat साक ह| lection. 
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8. प्रत्यक्ष निर्वाचन का दोष है : 
(अ) सामान्य निर्वाचको का मत त्रुटिपूर्ण (व) सार्वजनिक शिक्षा का तर्क चुटिपूर्ण 
(स) बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचन से दूर (द) इनमें से सभी 
9. निम्नलिखित में से कौन-सा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का गुण नहीं है? 
(अ) योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन सम्भव (व) प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के दोष कम. हो जाना 


(स) अप्रजातन्त्रालक (द) वड़े चुनाव क्षेत्रों में लाभप्रद 
10. अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का दोष है : द 

(अ) सार्वजनिक कार्यों में उदासीनता - (ब) भ्रष्टाचार की आशंका 

(स) जनता का प्रतिनिधि से सम्पर्क नहीं (द) इनमें से सभी 
11. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? न 

(अ) थॉमस हेयर (व) व्राइस (स) सर हेनरीमेन (द) इनमें से कोई नहीं 
12. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किस देश में व्यापक रूप से प्रचलित है : 

(अ) नार्वे में (व) डेनमार्क में 

(स) स्वीडन में (द) इनमें से सभी 


13. निम्नलिखित में से कौन-सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का गुण नहीं है? 
(अ) अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व (ब) व्यवस्थापिकाएं पूर्ण प्रतिनिधि होती हैं 
(स) वर्गीय हितों को प्रोत्साहन . (द) नागरिक चेतना का विकास ' 
14. आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दोष है : 
(अ) अनेक राजनीतिक दलों और गुटों को जन्म (व) वर्गीय हितों को प्रोत्साहन 
(स) निर्वाचकों और प्रतिनिधियों में सम्पर्क नहीं (द) इनमें से सभी 


15. भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा मुसलमानों को अपने पृथक्‌ प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किस अधिनियम द्वाग 


प्रदान किया गया 
(अ) 1909 के.अधिनियम द्वारा (व) 1919 के अधिनियम द्वारा 
(स) 1935 के अधिनियम द्वारा (द) इनमें से कोई नहीं 


16. जनप्रतिनिधियों का प्रमुख कर्तव्य है 
(अ) मतदाताओं को सार्वजनिक विषयों का ज्ञान प्रदान करना 
(व) सदाचार और कर्तव्यपरायणता 
` (स) मतदाताओं से सम्पर्क वनाए रखना (द) उपर्युक्त सभी 
17. स्विट्जरठैण्ड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? 
(अ) 1968 में (व) 1971 में (स) 1975 में (द) 1978 में ` 
18. अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की पद्धति है 
(अ) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति (व) एकत्रित मतदान योजना 


(स) सीमित मतदान योजना (द) इनमें से सभी 
‘19. ठा निर्वाचन प्रणाली के लिए आवश्यक है 
अ) सार्वछीकिक वयस्क मताधिकार (व) गुप्त मतदान की 
(स) एकछसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र म से सभी र 


20. निम्नलिखित में से किस विचारक ने वयस्क मताधिकार 
(अ) सर हेनरीमेन ने दो कताय 


* re (द).ैकी ने 
21. कहा, “मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना सुनिश्चित 
मात्रा विद्यमान है, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष? न का र 
(अ) अब्राहम लिंकन ६ 
(स) जे. एस. मिठ 


उित्त--1. (द), 2. (व), 3. (स), व 
12. (द) 15; hi रिश (ड), 9. (स), 10. (द), 11 ढा 


17. (व), 18.(द), 19. (द), 20. (स, 21 


(व) जवाहरलाल नेहरू 
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OS 
राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद 


[NATIONALITY AND NATIONALISM] 


“राष्ट्रीयता हृदयो की बह एकता है जो एक बार बनने के बाद कभी खण्डित नहीं होती!” 
| | - ` - प्रो, जे. एच. रोज 
राष्ट्रीयता का अर्थ और परिभाषा 
मानवीय इतिहास में समय-समय पर राष्ट्रीयता के सम्वन्ध में अलग-अळग दृष्टिकोण से विचार किया 
गया है। अत्यन्त प्राचीनकाल में इस शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर इसे जन्म अथवा नस्छ की एकता के रूप 
में समझा जाता था, किन्तु वर्तमान समयं में इस विचार को ठीक नहीं समझा जाता है, क्योंकि जन्म अथवा 
नरू ही एक ऐसा आधार नहीं रह गया है जिसके कारण राष्ट्रीयता का निर्माण होता हो। इसके अतिरिक्त 
वर्तमान समय में नस्छों का एक ऐसा सम्मिश्रण हो गया है कि यह नहीं जाना जा सकता कि किस राष्ट्रीयता 
का उद्गम किस नस्छ विशेष से है। 5 
कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीयता की व्याख्या राज्य की सदस्यता के रूप में की जा सकती है 
और तालिक दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीयता को वह एकानुभूति समझा जाता है जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, 
नछ सम्बन्धी, सांस्कृतिक तथा अन्य ऐसे ही सम्वन्थो से उत्पन्न होती है। 
वर्तमान समय में राष्ट्रीयता को एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना समझा जाता हैं और इस रूप 
म राष्ट्रीयता की व्याख्या प्रमुख विद्वानों द्वारा इस प्रकार की in ग. ने ड Ts 
करते हुए कहा है कि “राष्ट्रीयता मेरे लिए एक राजनीतिक प्रश्‍न यह प्रमुखतया तया आ 
स्प स आध्यात्मिक प्रश्‍न है। राष्ट्रीयता धर्म की भांति ल हे अनोवैज्ञानिक है, एक मानसिक स्थिति है 
तपा विचार करने, और जीवित रहने का एक | | 
a परिभाषा करते हुए कहा है कि “राष्ट्रीयता मनुष्यों का वह परम्परागत समाज 
है जिसमें विभिन्न व्यवसाय करने वाळे लोग सम्मिलित हों, जिनके विचार, माव तथा स्वभाव एक से हों, 
' णिनका जातीय मूल्य एक हो। जिनकी भाषा, रीति-रिवाज तथा सभ्यता समान हों तथा निवास-स्थान का 
अनुभव करके वह समाज यह समझ रहा हो कि वह एक है और अन्य व्यक्तियों से विल्कु be 
` इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावना म 
पय जाति को अन्य राष्रीय जातियों से परक करती ह विभिनर'भाषा और पर्म के होते ए ने 
, हे वस्तुतः राष्ट्रीयता का कोई निश्चित रूप नहीं है। जिस प्रकार विभिन्न देशों के मि हे रंग ल 
अत्तर पाया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रीयता से सम्बन्धित विचारों में भी विभिन्नता पायी जाती है, स्य 
भकार उन सब में मनुष्यता का अंश समान रूप से पाया जाता है उसी प्रकार राष्ट्रीयता कीथ 
में एक वात समान रूप से अवश्य पायी जाती है कि यह मर की सांस्कृतिक तया आध्यात्मिक 
धना ह राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में डॉ. बेनीप्रसाद ने बिल्कुल ठीक ही कहा os 
कना कठिन चला कठिन है, परन्तु यह स्प है कि ऐतिहासिक गतिविधिं में यह पृथक्‌ अत्तित. 
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आधारित है।” 
राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्व 1 
राष्ट्रीयता एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक विषय है और जिस प्रकार राष्ट्रीयता की निश्चित शब्दों में 
परिभाषा करना कठिन है, उसी प्रकार यह निश्चित करना भी कठिन है कि राष्ट्रीयता का निर्माण किन ततो 
के आधार पर होता है। राष्ट्रीयता के विकास के कई आधार हैं। उनमें एवं किसी एक के आधार पर राष्ट्रीयता 
की भावना का विकास हो सकता हैं। राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्वों के सम्बन्ध में कोई भी सर्वव्यापक तथा 
सर्वमान्य नियम नहीं वनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी सामान्य धारणा के आधार पर राष्ट्रीयता के निर्माणक 
तत्वों की विवेचना निम्न प्रकार से की जाती है : 

(1) धार्मिक एकरूपता-राष्ट्रीयता के विकास में धर्म का एक महत्वपूर्ण योग रहा है। यहूदियों, तुको 
और अरबों में राष्ट्रीयता का विकास प्रमुख रूप से धर्म के आधार पर हुआ और पूर्व के कुछ देशों में तो आज 
भी धर्म ही राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व माना जाता है, 
परन्तु पश्चिमी देशों में धर्म का प्रभाव कम हो गया है। अमरीका 
के राष्ट्रीय जीवन में धर्म ने शायद ही कभी प्रवेश किया हो 
वस्तुतः अब धर्म राष्ट्रीयता के विकास में उतना महत्वपूर्ण तत्व नहीं 
रहा है जितना कि वह पहले कभी था। हेज (79७) के अनुसार, 
अधिकांश रूप में आधुनिक राष्ट्रीयता धार्मिक विकास अथवा कार्यों 
की एकरूपता पर बिना जोर दिये हुए फल-फूल रही है” फिर भी 
राष्ट्रीयता के विकास में धर्म की महत्वपूर्ण स्थिति है। उदाहरण के 
न्य ५ लिए, इजरायल में राष्ट्रवाद का आधार वहां के लोगों का यहूदी 
कावा :⁄ धर्महै। 

(2) सामान्य संस्कृति तथा परम्पराएं-राष्ट्रीयता के विकास में सामान्य संस्कृति और परम्पराओं का बहुत 

अधिक महत्व है। इनके द्वारा मनुष्यों में सहयोग तथा एकता की भावनाएं विकसित होती हैं। सामान्य संस्कृति 
का अभिप्राय उन आचार-विचारों तथा रीति-रिवाजों से होता है जो एक समूह के मनुष्यों को एकता के सूत्र 
मं बांधे रहते हैं। सामान्य साहित्य तथा इतिहास भी इसके अन्तर्गत आते हैं। राष्ट्रीय इतिहास तथा सामान्य 
परम्पराएं हम में एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास करती हैं जिसके द्वारा सामूहिक चेतना और राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
की उत्पत्ति होती है। जे. एस. मिल के अनुसार, “सामान्य सांस्कृतिक परम्पराएं तथा इतिहास राष्ट्रीयता के 
एकमात्र आवश्यक तथा अनिवार्य तत्व ही” 

(3) भाषा की एकता--भाषा की एकता भी राष्ट्रीयता का एक निर्माणक राष्ट्रीयता के 
निर्माण में जातीय एकता की अपेक्षा भाषा की एकता का महत्व अधिक है। इस ई क ने 
तो यहां तक कहा bs “भाषा राष्ट्रीयता का सबसे शक्तिशाली तत्व है।” सामान्य भाषा ऐति७सिक परम्पराओं 
को जीवित रखने में सहायक होतीं है और एक ऐसे राष्ट्रीय मनोविज्ञान को जन्म देती है जिसमें सामानय 
नैतिकता का विकास सम्भव होता है, लेकिन सामान्य भाषा के विना भी राष्ट्रीयता का विकास हो सकता है 
कल ई ह नाल ड हे 

पर भी ये एक र अमरीका 

र रा मरीका तथा कनाडा में एक ही भाषा बोले जाने पर भी ' 

(4) भौगोलिक एकता--राष्ट्रीयता के विकास में भौगोलिक देश.की 
प्राकृतिक सीमाएं राष्ट्रीयता के विकास में सवसे अधिक ताली सिद्ध कई है आ अब ने का 
० याव क द उलि स्थितियां एक स्थान पर रहने बाळे व्यक्तियों में एक ऐसे 
मनोविज्ञान का पारस्परिक सद्भावना 
है कि “राजनीति हमें विभक्त करती है, पर्म हमारे बीप में ग उब होता है। रूथनासवामी 3 बे 


स ला देश की पी तू. या हो पज ह भोगोठिक be 
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| (यातीव पकती फव सय तक जातीय एकता राष्ट्रीयता का सबसे मुख्य आधार रहा है। ऐसा 
| मा जाता है कि राष्ट्रीयता एक विशेष प्रकार की आलिक चेतना के भाव का नाम है जिसमें समान जातीयता 
| जात्व शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, किन्तु अब राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्व के रूप में जातीयता 
¦ क्ष महत्व कम होता जा रहा है और प्रो. हेज के शब्दों में कहा जा सकता है कि “यदि कहीं रक्त की पवित्रता 
मिठ सकती है तो वह केवल असभ्य जातियों में ही सम्भव है।” स्विटूजरैण्ड, भारत, कनाडा, ब्रिटेन और अमरीका 
' हमर बात के उदाहरण हैं कि जातीय एकता राष्ट्रीयता के निर्माण हेतु आवश्यक नहीं ही. 

|. (6) सामान्य आर्थिक हित--आधुनिक युग में राष्ट्रीयता के निर्माण में आर्थिक तत्व सबसे अधिक शक्तिशाली . 
' मागा जाता है और जापानी एवं ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीयता का विकास प्रमुख रूप से सामान्य आर्थिक हितों के 
` आधार पर न है। सामान्य आर्थिक हित मनुष्यों में अपने हितों के प्रति चेतना उत्पन्न करता और उन्हें 
एकबद्ध रूप में रहने के छिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीयता के निर्माण में सामान्य आर्थिक हित का पर्याप्त महत्व 
होने पर भी इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अकेले सामान्य आर्थिक हित राष्ट्रीयता का निर्माण 
' क सकते हैं। रेनान (२७1) ने सत्य ही कहा है कि “आर्थिक हितों का ऐक्य एक कस्टम संघ तो बना सकता 

ह, किन्तु एक राष्ट्रीयता नहीं।” ' 

(7) समान आधिपत्य तथा कष्ट--राष्ट्रीयता के निर्माण में एक समान आधिपत्य तथा कें का भी मूल्य 
कम नहीं है। विदेशी शासन के प्रति घृणा का भाव, समान शत्रु और आर्थिक अवनति की सामान्य दशा - 
' नागरिकों में एकता की भावना उत्पन्न करते हैं। भारत में राष्ट्रीयता के विकास में जहां अनेक कारण थे, वहां _ 
| ब्रिटिश सरकार का संगठित आतंक तथा प्रशासन में विदेशी भावना भी इसका कारण था। घाना तथा सोमालीलैण्ड 

' जैसे राष्ट्रो का निर्माण भी इसी भावना के आधार पर हुआ, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद से पीड़ित एशिया 
व अफ्रीका के तमाम देशों में राष्ट्रीयता का विकास समान आधिपत्य व शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रियास्वरूप 
हुआ। किन्तु सामान्य उत्पीडन तथा कष्ट ही सदैव राष्ट्रीयता की' भावना उत्पन्न करने में सफल सिद्ध नहीं होते 
र प्रो. जोजफ के शब्दों में कहा जा सकता है कि “किती एक समूह का उत्पीड़न ही उसे राष्ट्रीयता में परिवर्तित 

कर देता।'” *« 

(8) राजनीतिक चेतना तथा आकांक्षाएं--सामान्य राजनीतिक चेतना तथा आकांक्षाएं भी राष्ट्रीयता के 
विकास में महत्वपूर्ण योग देती हैं राष्ट्रीयता के विकास में यह राजनीतिक तत्व दो प्रकार से कार्य करता है। 
प्रथम, भूतकालीन राजनीतिक जीवन की सामान्यता के रूप में और द्वितीय, भविष्यकालीन राजनीतिक जीवन 
सवन्वीआकांक्षाओ--अंग्रेजी शासन से छुटकारा, स्वाधीन राजनीतिक जीवन की प्राप्ति और लोककल्याणकारी 
एण्य की स्थापना--ने भारतीयों को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधकर उन्हें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ा कर 
दिया, लेकिन राष्ट्रीयता के विकास में यह अकेला तत्व बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकता है। 


इस प्रकार राष्ट्रीयता का निर्माण अनेक तत्वों द्वारा होता है और यह निश्चय कर सकना अत्यधिक 


ठन है में कौन-सा तत्व अधिक सहायक होता है और कौन-सा कम। वस्तुतः 
षता क बारे से दी जा सकती है जो अनेक धा डना जाता है 
पिके बुनने की प्रक्रिया इतनी अस्प होती है कि यह बताना कठिन है कि उत तानेको कौन था 
दे धागे से अधिक मजबूत बनाया है। यह वस्तुतः लोगों के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जीवन का 
ते आतान से नहीं समझा जा सकता! राष्ट्रीयता) के विकास में बाधक तत्व... 
'राष्ट्रीय भावना ( T र 
: जिस प्रकार एक ओर कुछ तत्व राष्ट्रीयता के विकास मैं सहायक है, उती प्रकार कुछ वित मे 
ता के विकास में वाधा उतपन्न करते हैं। विशेषतया निम्नलिखित तत्व रा ी 


सिद्ध होते : वाढे मंनुष्यों 
ब यी 
| Pr a ळा np मेळ में वाधक सिद्ध होते हैं और इनके डार राष्ट्रीयता के 
श वाधा ही डाली Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. द 

श में वाधा ही डाली जीसी- 
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(2) आवागमन के अच्छे साधनों का Ct हतो एक र कै अच्छे अच्छे संधि न हों तो एक ही राज 


के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित 

ह भावना (राष्ट्रीयता) के ) नहीं कर पाते। इसके परिणामस्वरूप उनमें वह एकता की भावना 
विकास में बाधक तत्व . | उत्पन्न नहीं हो पाती, जो राष्ट्रीयता का प्राण है। 

(1) अज्ञान और अशिक्षा (3) साम्प्रदायिकता की भावना--जब व्यक्तियों के द्वार 
(2) आवागमन के अच्छे साधनों का | अपने सम्प्रदाय विशेष को वहुत अधिक महत्व दिया जाता है तो 
उसे साम्प्रदायिकता की भावना कहते हैं। साम्प्रदायिकता की यह 
भावना स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक 
वाधक होती है क्योकि साम्प्रदायिकता के बहाव में व्यक्ति राष्ट्रीय 
हितों को भूलकर सम्प्रदाय विशेष के हितों को ही सव कुछ 
समझ बैठते हैं। 

(4) जातिबाद एवं भाषाबाद--जातिवाद तथा भाषावाद भी राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक तत्व हैं। जातिवाद 
की भावना के कारण व्यक्ति केवळ अपनी जाति के लोगों से ही स्नेह रखते. हैं तथा अन्य जाति के लोगों से 
घृणा करते हैं। इससे राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पाता। इसी प्रकार जव व्यक्ति अपनी भाषा को ही 
सव कुछ समझकर अन्य भाषाओं के प्रति द्वेष का रुख अपना ठेते हैं, तो इससे भाषायी उपद्रवो को वढ़ावा 
मिळता है और राष्ट्रीयता को आघात पहुंचता है। 

(5) प्रान्तीयता की भावना--म्रान्तीयता की भावना भी राष्ट्रीयता के विकास में बहुत वाधक होती है। इस 
भावना के कारण विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले लोग अपने आपको राष्ट्र का नागरिक न समझकर एक प्रात 
का ही निवासी समझते हैं। इस भावना के कारण देश में क्षेत्रीय उपद्रव उठ खड़े होते हैं और देश अनेक | 
टुकड़ों में वंट जाता है। भारत में जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त उत्तरपूर्वी भारत में तमाम ऐसे प्रान्त व जातियां 
हैं, जो अपने को भारत से अळग भिन राष्ट्र के रूप में देखते हैं। ; 

(6) देशभक्ति का अभाव--जव एक देश के व्यक्ति अपने देश के: प्रति भक्ति नहीं रखते, उन्हें अपने 
देश की सभ्यता और संस्कृति से लगाव नहीं होता तो राष्ट्रीय चेतना का उदय नहीं हो पाता और राष्ट्रीय 
भावना का विकास रुक जाता है। 

राष्ट्रीयता के विकास के लिए आवश्यक है कि जातिवाद, भाषावाद, प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की 
भावनाओं का त्याग कर स्वस्थ, उदार और विवेकपूर्ण देशभक्ति का मार्ग अपनाया जाय। 


राष्ट्रवाद के मार्ग की बाधाओं को दूर करने कें उपाय 
हु राष्ट्रवाद के मार्ग की वाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते 


(1) संकुचित भावनाओं का त्याग और देश-प्रेम की प्रवल भावना- जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय और वेत्र 
'विशेष के प्रति प्रेम में कोई बुराई नहीं है, यदि व्यक्ति इनकी तुलना में देश के प्रति गे अर्थात्‌ राष्ट्रवाद की 
भावना को अधिक प्रवल रूप में अपनावें। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रवह 
होनी चाहिए कि वह जाति, भाषा, धर्म, सम्रदाय और प्रदेश के प्रति प्रेम को राष्ट्रीय भावना के विकास में 
बाधक न वनने दें। 

(2) देश के विभिन्न भागों में साहित्यिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक सम्पर्क-देश की एक राष्ट्रभाषा 
होनी चाहिए, जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास हो। व्यक्तियों द्वारा न राष्ट्रभाषा. 
वरन्‌ अपने से भिन्न प्रदेश की भाषा, साहित्य और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। व्यक्तियों में 
अपने से भिन्न भाषा और संस्कृति रखने वाले व्यक्तियों के मनोभावों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए 
जिससे राष्ट्रवाद के मार्ग की मनोवैज्ञानिक वाथा दूर हो सके और राष्ट्रवाद की भावना पल्डवित हो सके! 

(3) शिक्षा का प्रचार-प्रसार और सही शिक्षा व्यवस्था-शिक्षित व्यक्तियों सें उदार दृष्टि अपनाने की आर्श 
की जा सकती है। अतः शिक्षा का तेजी से प्रचारअसार ठ का वार । शिक्षा व्यवस्था में मानवीय 
दृष्टिकोण को उदार वगाने की अल कियी' जानी चाहिए और व्यक्तियों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जॉब 


अभाव 1 
(3) साम्प्रदायिकता की भावना 
(4) जातिवाद एवं भाषावाद 
(5) प्रान्तीयता की भावना 

(6) देशभक्ति का अभाव 


>>>“. 


ह आहि शिक्षा के TT संकुचित स्वार्थो 
| परि समझने की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए। 


_ राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद 
और ठफवंद्वा 522: 


को नियन्त्रित करने और देशहित को 
(4) आवागमन के अच्छे साधन--आवागमन के वहुत अच्छे और सुविधाजनक साधन विकसित किये 


उने चाहिए, जिससे एक ही देश में विभिन्न क्षेत्रों के निवासी एक-दूसरे के अधिकाधिक सम्पर्क में आवें और 


को अपना सकें। ८ 
(5) सभी क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक विकास--राष्ट्रीय सरकार द्वारा अपने देश के सभी क्षेत्रों का सन्तुल्ति 


। और अधिकाधिक सम्भव सीमा तक आर्थिक विकास करने की नीति अपनायी जानी चाहिए, जिससे आर्थिक 


झाणों से किन्ही क्षेत्रं में तीव्र असन्तोष न उत्पन्न हो सके। oR 

(6) दलीय राजनीति पर अंकुश--आज के लोकतान्निक राज्यों में, यह निर्बळता देखी गयी है कि 
राजनीतिक दल शासन -पर अधिकार करना या बनाये रखना अपना एकमात्र उद्देश्य बना छेते हैं और वे 
“हीय राजनीति का खेल” खेलते हुए राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाते हैं। अतः शासक दल और विपक्षी दल 
भी के दारा दलीय राजनीति पर अंकुश रखा जाना चाहिए और सत्ता प्राप्ति की तुलना में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि 
पहत दिया जाना चाहिए 

(7) न्यायपूर्ण और सुदृढ शासन-शासन ऐसा होना चाहिए जो उपद्रवी तत्वों और संकुचित प्रवृत्तियों 
ले नियन्त्रित करने में समर्थ हो, लेकिन जिसके, द्वारा अपनी शक्तियों का न्यायपूर्ण और संयमित रूप में ही 
प्रयोग किया जाय। न 

राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षक, समाचार-पत्रो के सग्मादक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का नेतृत्व 


। कने वाढे वर्ग, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेता तथा देश के सर्वोच्च नेतृतवत--सभी की महत्वपूर्ण 


भूमिका हैं। ये वर्ग अपनी भूमिकाएं भली प्रकार सम्पादित करें, तभी राष्ट्रवाद की भावना का विकास और 
टवाद के भाव को उदार, छेकिन पूर्ण अंशों में बनाये रखने का कार्य सम्भव हो सकेगां। 
राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त 
राष्ट्रीयता के विचार का उदय विशेष रूप से 18वीं सदी में हुआ है। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के बाद इस 
विवार का प्रभाव बढ़ता गया और राष्ट्रीयता के विचार के प्रभावस्वरूप ही इस धारणा का प्रतिपादन किया गया 
पेक राष्ट्र का अपना एक स्वतन्च राज्य होना चाहिए अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य के लोगों को इस वात का अधिकार 


* होना चाहिए कि वे अपनी इच्छा के अनुरूप शासनं-व्यवस्था के स्वरूप को अपना सकें; क्योंकि यह विचार. 


रके छोगों को अपने राजनीतिक भाग्य के निर्णय का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इसे राष्ट्र 
आलनिर्य के सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। विश्व के कई देशों को आजादी इसी सिद्धान्त के आधार 
पर मिठी है। आज भी विश्व के तमाम देशों में जनसंख्या का एक वर्ग अपने लिए स्वतन्त्र राजनीतिक | 
अस्ति की मांग कर रहा है] ईराक मं कुर्द प्रजाति के लोग तथा फिलिल्तीन राज्य की.मांग का आधार यही 


है। 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मैजिनी, नेपोडियन तृतीय, जॉन खुम पिछ, विल्सन, आदि के दवार किया 
गया। मैजिनी और नैपोलियन तृतीय का विचार था कि 


वोह है। व्यवहार में परिस्थितियों में न्य व्य सिद्धान्त 'स्वतन्नता का परिपत्न' (C127९ of Freedom) . 
इ हुआ है oa अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों को इसके आ; क प्राप्त हुई है, 
सभी परिस्थितियों में इसे सिखाना को वीक वले ती 
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DOA उद्ाद्याःठएतद्ाठा एड कत डक | 

§ राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के गुण 
राष्ट्रीयता को यदि शुद्ध और सही अर्थो में अपनाया जाय तो निश्चित रूप से यह भावना विभिन्न दष 

की आन्तरिक और अन्तरष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीयता 
प्रमुख रूप से निम्नलिखित गुण कहे जा सकते हैं : र 

(1) राष्ट्रीयता राज्यों को स्थायी बनाती है-इतिहास इस वात का साक्षी है कि राष्ट्रीयता ही राज्यों क्न 


ज स्थायी आधार बन सकती है। यूरोप के बाल्कन क्षेत्र | 
राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के गुण ) 200 वर्षों में अनेक बार भौगोलिक सीमा, जाति,' ia हैः 
| 0) राष्ट्रीयता राज्यों को स्थायी | के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, किन्तु, वे राजय 
| जळ मार की प्रेरक है स्थायी नहीं रह सके। अन्त में राष्ट्रीय चेतना के आधार पर किया 
| 0) राष्ट्रीयता विभिन्नताओं में एकता गया आधुनिक विभाजन ही अधिक स्थायी व दृढ़ दिखायी देता है| 
| ` को स्थापना करती है (2) राष्ट्रीयता देशभक्ति की प्रेरक है--राष्ट्रीयता व्यक्ति में 
Ee राष्ट्रीयता उदारबाद' को जन्म । स्वयं के देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति अपने 
देती है - | देश से प्रेम करने ळग जाते हैं तो वे प्रत्येक सम्भव तरीके से 
७) राष्ट्रीयता साहित्य और संस्कृति | देश की प्रगति का प्रयल करते हैं और अपने देश तथा देशवासियों 
का विकास करती है. के हित में बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर रहते हैं। 
(6) स विभिन्नताओं की रक्षा 
करती 


(3) राष्ट्रीयता विभिन्नताओं में एकता की स्थापना करती 
प्रकार एक उपवन का सौन्दर्य उसमें खिलने वाहे 
विभिन्न फूलों से ही होता है, उसी प्रकार मानवीय सभ्यता और 
न संस्कृति के उत्थान हेतु एकता के साथ-साथ विभिन्नता भी आवश्यक 
है। पूर्व सोवियत संघ में छोटी-बड़ी लगभग 100 राष्ट्रीय जातियां निवास करती थीं। भारत में भी धर्म और 
जाति के आधार पर विभिन्न वर्ग हैं और प्रत्येक को अपने साहित्य और संस्कृति के विकास का पूर्ण अधिकार 
प्राप्त है। इस प्रकार राष्ट्रीयता विभिन्नताओं को नष्ट कर एकता उत्पन्न करने के बजाय विभिन्नताओं में ही 
एकता उत्पन्न करती है। न 
(4) राष्ट्रीयता उदाखाद को जन्म देती है राष्ट्रवाद अपने वास्तविक रूप में आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का 
एक ऐसा प्रकार है जो यह स्वीकार करता.है कि एक देश की जनता को अपनी राजनीतिक व्यवस्था और 
शासन चुनने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रवाद तानाशाही को समाप्त कर प्रजातन्त्र की 


स्थापना और मानवीय स्वतन्त्रता की रक्षा का एक प्रयास है। वीसवीं में विश्व मे 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने का कार्य किया है। सदी में राष्ट्रवाद ने ही समस्त 


राष्ट्रवाद से प्रेरणा पाकर: ही साहित्य की रचना की] आधुनिक भारत में मैथिलीशरण गुप्त, रामधारीसिंह “दिनकर! 


श्याम नारायण पाण्डेय, सुभद्राकुमारी चौहान, कवियों र रे 
साहित्य की अभिवृद्धि की है। . आदि कवियों ने राष्ट्रवाद के विचार से प्रेरणा ठेकर हिदी 


को परस्पर विरोधी रूप में चित्रित करते हैं, छेकिन क कुछ लोग राष्ट्रीयता और अतर 


अन्तर्राष्ट्रयता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता 
प्रेम नहीं करता तब तक वह अपने: पड़ोसियों से अर जव तक अपने घर 


ह सकता 
से प्रेम करने के लिए सहक तकि अफाट हती सर के तण क 


| 


| >> राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद क मन] 
आपक बनाकर कक रणी परात की काये करती है। आधुनिक भारतीय विचारकों 


डे 
1) 


, हये जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय विचारों की प्रगति रुक जाती है। 
' ग्रीयता के विचार के कारण ही विश्व सरकार सम्वन्धी कोई 


। ऐ-राष्ट्रीयता के उग्र हो जाने पर इससे सैन्यवाद और युद्ध को 


| गु विश्वयुद्ध का.एक प्रमुख कारण उग्र राष्ट्रीयता की भावना 
| | 


झे-महाता गांधी व जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रवाद व अन्तराष्ट्रीयता में कोई विरोधाभास नहीं माना ही! 


त ष्ादी होते हुए भी कोई व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीयतावादी हो सकता है] 


इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता उदारतावाद को जन्म देती है और इसके द्वारा साहित्य व संस्कृति के विकास 


; | झै दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। 


राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के अवगुण 
विशुद्ध देशप्रेम कभी बुरा नहीं हो संकता, किन राष्ट्रीयता.या देशप्रेम की यह भावना कभी-कभी इंतनी 


| ख़ और संकीर्ण ह जाती हैकि उसका दूसरे राज्यों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये अवगुण 
| तुतः य के नहीं, वरन्‌ उग्र या संकीर्ण राष्ट्रीयता के हैं। ऐसी स्थिति मे राष्ट्रीयता निम्नलिखित अवगुणों `. 
। द्रे जम देती है : 


(1) उग्र राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रतिकूल है-राष्ट्रीयता के विचार का तार्किक परिणाम 'एक राष्ट्र 
' सिद्धान्त है और यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीयतता के प्रतिकूल , 
॥र्रीयता की भावना के कारण राज्यों का दृष्टिकोण संकीर्ण ह 


(1) उग्र राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता के 
प्रतिकूल है 

(2) उग्र राष्ट्रीयता सैन्यवाद और युद्ध 
कोजन्मदेतीहै ` ` 

(3) उग्र . राष्ट्रीयता का परिणाम 
साम्राज्यवाद है 


(4) उग्र राष्ट्रीयता प्रायः शोषण तथा 
स्वार्थ--साधना की ओर ले 


जाती है 
(5) आर्थिक और सांस्कृतिक, |. 
विकास में बाधक 


भी योजना सफल नहीं हो सकती है। 
* (2) उम्र राष्ट्रीयता सैन्यवाद और युद्ध को जन्म देती 


परेतान मिळता है। इतिहास वताता. है कि इन्हीं भावनाओं के 
हन के कारण फ्रांस. और जर्मनी के नागरिक एक-दूसरे को 
अपना शत्रु समझते रहे और सैकड़ों वर्षों तक इन दोनों देशों 
$ वीच युद्ध होते रहे। संकीर्ण राष्ट्रीयता सैन्यवाद की ओर प्रवृत्त 
कती है जिसका अन्तिम परिणाम युद्ध होता है। प्रथम और 


(3) उग्र राष्ट्रीयता. का साम्राज्यवाद है-उग्र राष्ट्रीयता की भावना नागरिकों को अत्यधिक स्वार्थी 
हाती बा देगी सस ही हो या गलत, सहेव उसके छिए हू का विचार अपना 
ओ हैं। परिणामतः ये देश पिछड़े हुए देशों के शोषण की ओर प्रवृत्त हो जाते है।इस राष्ट्रीयता की भावना 
$ आधार पर ही यूरोप के देश 19वीं सदी में विशाल साम्राज्यं की स्थापना की ओर प्रवृत्तहुए। 

(4) उग्र राष्ट्रीयता प्रायः शोषण तथा स्ार्थ-साथना की ओर छे जाती है--राष्ट्रवाद की भावना प्रायः बहुत 
रही उग्र हो जाती है और इससे असहिष्णुता एवं अहंकार को जन्म bts 
# व कुछ समझकर अन्य राष्ट्रों के मूल्य पर स्वार्थ साधन का प्रयल करने छग जाते हैं। ज पर द 
100७) कहते हैं कि “राज्वाद जाति या राष्ट्र के सम्बन्ध में अभिमान और गर्व भरी एक मानसिक प्रवृत्ति है 


ह पा 
डच जन ह io परिस्थितियों में आर्थिक और | ps 
थै मांग है कि राष्ट्र आत्मनिर्भरता के स्थान पर परस्पर निर्भरता के मार्ग को ना | कक > 
च को अपनाने में बाधक बनता है और कभी-कभी आलनिर्भरता बो मू 
अहा है।इस परकार टद आर्थिक और सकि हनक ही बीज निहित ह इस 
न So राष्ट्रीयता में सभ्यता और ह राष्ट्रीयता का विचार मानव जाति का सबसे 
मित्र ee bss ५ रूप धारण कर लेती है तो यह लाजा की सैन्यवाद, 

प्रयल यह होना चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावना विशुद्ध 


है और जाती है। हमारा हा 
गए करत वो जलक हेय 015519 त, 5 वाद पवित्र देशभक्ति 


प्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र 


यह विश्व तथा 5 लिए एक असाधारण वरदान सिदे 


का पर्यायवाची बन जाता है, उती 
जाता है।” ठ 


क्या राष्ट्रवाद और अन्तरष्ट्रवाद परस्पर विरोधी हैं? 
या 


क्या राष्ट्रवाद विश्व-शान्ति के लिए हानिप्रद है? 
राष्ट्रवाद और अन्तरष्ट्रवाद का पारस्परिक सम्बन्ध वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण समस्या है। जञ 
दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर दो परस्पर विरोधी धारणाएं प्रचलित हैं। प्रथम. और मात्र सतही अध्ययन 
पर आधारित धारणा के अन्तर्गत राष्ट्रवाद और अन्तर्राट्रवाद को परस्पर बिरोधी कहा जाता है। इस श्रेणी के 
विचारकों का कथन है कि राष्ट्रवाद का तालर्य व्यक्ति.को अपने प्रदेश के प्रति अनन्यतापूर्ण प्रेम है जवळि . 
अन्तर्राष्ट्रवाद का आशय यह है कि व्यक्ति अपने आपको सम्पूर्ण मानवीय जगत. का एक सदस्य समझका | 

सम्पूर्ण मानवीय जगत के प्रति आस्था रखे! 5 
लेकिन उपर्युक्त विचारधारा मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। वास्तव में राष्ट्रवाद तथा अन्तरष्ट्रिवाद परसपर 
विरोधी नहीं हैं। राष्ट्रवाद का अन्तरष्ट्रवाद से विरोध केवल उसी स्थिति में होता है जबकि राष्ट्रवाद को वहुत 
अधिक संकुचित. और उग्र रूप में ग्रहण किया जाता है। विशुद्ध उदार राष्ट्रवाद जो कि राष्ट्रवादका वास्तविक 
और उचित रूप है अपने उपासकों को देशभक्ति का सन्देश तो देता है, लेकिन यह देशभक्ति दूसरे राष्ट्र के 
प्रति घृणा, द्वेष या बैर की भावना से प्रेरित न होकर 'जीओ और,जीने वो' (11४७ ४10 1९ 1९७) की 
विचारधारा पर आधारित होती है। 'जीओ और जीने दो” की भावना पर आधारित विशुद्ध राष्ट्रवाद के इ 
माद को व्यक्त करते हुए विलियम छॉयड गैरीसन (1 11070 7५००) लिखते हैं, “हमारा देश 
संसार है, हमारे देशवासी सारी मानवता हैं। हम अपने राष्ट्र देश) को उती प्रकार प्यारं करते हैं जैसे हम अ 


इस प्रकार राष्ट्रवाद और अन्तर्रवाद परस्पर विरोधी नहीं, बरनू राष्ट्रवाद अन्तरराष्र्वाद की भूमिका गा 
उसका प्रथम चरण है। जोसफ (105011) के शब्दों में कहा जा सकता है कि; “राष्ट्रीयता व्यक्ति को मानवता 
से मिलाने वाली आवश्यक कडे है!” महात्मा गांधी भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि 
“मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी हुए अन्तर्रा्ट्रवादी होना असम्भव है। अन्तर्राटरवाद तभी सम्भव हो सकता है जबकि 
क च्य बन जाया” प ी र 

कन इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि राष्ट्रवाद अन्तरष्ट्रवाद के प्रथम चरण के रूप में उसी सम 
कार्य कर सकता है जबकि राष्ट्रवाद को उग्र और संकुचित रूप में न अपनाकर उदार और विशु रूप में, देशि 
और समू्ण मानवता के हितों के एकाकार के रूप में अपनाया जाया उग्र राष्ट्रवाद, जिसे वीसवीं सदी में हिट 
और मुसोलिनी द्वारा अपनाया गया, युद्ध का कारण और अन्तरष्ट्रीयता*का नितान्त विरोधी होता है। अ 
एक पंक्ति में कहा.जा सकता है कि “उदार या विशुद्ध राष्ट्रवाद का प्रथम चरण, लेकिन उग्र 
अन्तर्राष्रीयता का नितान्त विरोधी होता है।” , ; 

आज आवश्यकता इस वात की है कि सत्य और न्याय पर आधारित देशभक्ति के वि 
भाव को ग्रहण किया जाय वीसवीं सदी के प्रवुद्ध मनीपी छास्की लिखते है, “यूरोप मळ जीवन सीरी 


त्IS ooo —C 
1 “Anideal international world means a world of’ ए ब्र, 
CC-0.Panini Kanya Maha 1212007: os Nationals 


| असक नहह न प 
` इहा और व्यापक है। अगर हमें जीना है तो इस सत्य को सीखना-समझना 

! ॥ असद्‌ ल अधर्मता का परिणाम भी उसी जैसा होता है।” NINN आर 

| ' आज का प्रश्‍न राष्ट्रवाद या अन्तरष्ट्रवाद नहीं है। आवश्यकता इस वात की है कि देशप्रेम 

| और स्वस्थ राष्ट्रवाद की भावना को उच्चतम स्तर तक विकसित किया 

veld aso 1 जाय और उसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीयता, 


प्रश्न ५ 
र्ध उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
1. राष्ट्रीयता की परिभाषा कीजिए। इसके मुख्य तत्व क्या हैं? 
2, दी या स्वस्थ राष्ट्रीयता के आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना हो सकती है।” इस कथन को स्पष्ट 
(सकेत--देखिए वया राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद विरोधी हैं 
3. राष्ट्रीयता के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कीजिए। | 
4. राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? इसके मार्ग में क्या वाधाएं हैं और इन्हें किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? 
5 राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या राष्ट्रवाद और अन्तराष्ट्रवाद परस्पर विरोधी: हैं? 
सा का राष्ट्रवाद विश्व शान्ति के मार्ग की वाधा है? व्याख्या कीजिए। (उ.प्र., 2010) 
लु प्रशन 
(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
1. राष्ट्रीयता से क्या तात्पर्य है? 
2. राष्ट्रीयता के प्रमुख गुण वताइए। 
3. राष्ट्रीयता के प्रमुख अवगुण या दोष लिखिए। 
4, उग्र राष्ट्रीय कैसे साम्राज्य वाद को जम्म देती है, एक उदाहरण दीजिए। 
$ कैसे राष्ट्रीयता, अन्तरराष्ट्रीयतावाद के विकास में वाधक है] 
(ब) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 
6. राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्व कौन-कौन से हैं? 
.अयवा, राष्ट्रीयता के मूळ तत्व वताइए। 
7. राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाली प्रमुख चार वाधाओं के नाम लिखिए। 
&. राष्ट्रवाद के मार्ग.की बाधाओं को दूर करने के उपाय.वताइए। 
१. राष्ट्रवाद व अन्तर्राष्ट्रवाद में क्या सम्बन्ध है? 
10. राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त पर एक टिप्पणी लिखिए। 
भति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) मे] 
प्रश्न 1. 
Ser धट आध्यासिक और मनोवैज्ञानिक भावना है!" 
स र्या के किस शो लल - 
1) भाषा की एकता, (2) सांस्कृतिक एकता ५ 
पर 3. साया के विकास में भाषा की एकता क्यों आर है? किसी एक कण तक क किन मे 
जायत के विकास के हिए भाषा की एकता बहुत आवश्यक ह! मा वा को-ज देती ह 
महत्वपूर्ण - योग प्रदान करती है। भाषा की एकता समान साहित्य तया समान तू 
. मन ५. राष्ट्रीयता का कोई एक गुण बताइए कद 
स्तर--राष्ट्रीयता से लोगो में एकता की भावना पैदा होती है! 
मशन 5. राष्ट्रीयता का कोई एक अवगुण बताइए 


पवन पयता सा राष्ट्रीयता साम्राज्यवाद की जननी है। 
' RT Gmc 4 हल 7 16070 र Vidyalaya Collection. 


(उ.प्र, 2010) 
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प्रश्न 6. राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग में आने वाली एक प्रमुख बापा को लिखिए। 
उत्तर-राष्ट्रीयता के विकास में आने वाली एक प्रमुख वाधा साम्रदायिकता है। 


बहुविकल्पीय प्रश्‍न 


1. 


निम्नलिखित .प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए है. उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए 
*राष्ट्रीयता हृदयों की वह एकता है जो एक वार वनने के बाद कभी खण्डित नहीं होती!" यह कथन किम 
है द 


(अ)प्रो.जिमर्नका , - (व) प्रो. जे. एच. रोज का 
(स) हेज का (द) रैनान का 

. राष्ट्रीयता का निर्माणक तत्व है : द 
(अ) धार्मिक एकरूपता (ब) सामान्य संस्कृति तथा परम्पराएं 
(स) भाषा की एकता . (द) इनमें से सभी 

. राष्ट्रीयता के विकास में वाधक तत्व है : 
(अ) अज्ञान और अशिक्षा (व) साम्प्रदायिकता की भावना 
(स) प्रान्तीयता की भावना (द) इनमें से सभी 


« निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व राष्ट्रीयता के विकास में वाधक नहीं है? 


-(अ) शिक्षा * (व) जातिवाद एवं भाषावाद 
(स) आवागमन के अच्छे साधनों का अमाव . (द) साम्प्रदायिकता की भावना 


- राष्ट्रवाद के मार्ग की वाधाओं को दूर करने का उपाय है : 


(अ) संकुचित भावनाओं का त्याग और देश-ग्रेम की प्रवल भावना 


* (व) शिक्षा का प्रचार-प्रसार और सही शिक्षा व्यवस्था 


(स) सभी क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक विकास 
(द) उपर्युक्त सभी 


. राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? 


.(अ) मैजिनी R (व) नेपोलियन तृतीय 
(स) जॉन स्टुअर्ट मिल (द) इनमें से सभी 


. निम्नलिखित में से कौन-सा विचारक राष्ट्रीय आलमिर्णय के सिद्धान्त का आलोचक है? 


(अ) मैजिनी (व) लॉर्ड एक्टन 
(स) जॉन स्टुअर्ट मिल (द) विल्सन 


. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीयता का गुण है? - 


(अ) राष्ट्रीयता विभिन्नता में एकता की स्थापना करती है। 
(ब) उग्र राष्ट्रीयता सैन्यवाद और युद्ध को जन्म देती है। 
(स) उग्र राष्ट्रीयता का परिणाम साम्राज्यवाद है। 

*(द) उग्र राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रतिकूल है। 


* “हमारा देश संसार है, हमारे देशवासी सारी मानवता है। हम अपने राष्ट्र को उसी प्रकार प्यार करते हैं ज 


हम अन्य देशों को प्यार करते हैं।” यह कथन किसका है : 


(अ) हेज का 
क Mr 


मिला से विना राष्ट्रवादी हुए अन्तराष्ट्रवादी होना असम्मव है। अन्तराष्ट्रवाद तभी सम्भव हो सकता है 


राष्ट्रवाद एक यथार्थ वन जाय!” यह कथन किसका है : 
(अ) जवाहरलाल नेहरू का (व) महासा गांधी का... 
.(स) हेज का (द) जोसफ का 
[उत्तर-1. (व), 2. (द), 3. (द), 4. (अ), 5. (द); 6. (द), 7. (व), 8. (अ), 9. (व), 10. (व)॥ 
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अन्तरष्ट्रीयता व संयुक्त राष्ट्र संघ 


[INTERNATIONALISM AND UNITED NATIONS ORGANIZATION] 
———् oo I 


“यह तेरा है, वह मेरा है, इस प्रकार की भावना तो संकुचित हृदय के लोगो में पायी जाती है 
उदारचित्त के छोग तो सारी पृथ्वी को ही एक कुटुम्व के समान समझते है 
न पं. विष्णु शर्मा (पंचतन्त्र) 
अन्तर्ाष्ट्रीयता का अभिप्राय ` 
राष्ट्रीयता के समान ही अन्तर्राष्ट्रीय की परिभाषा भी सरळ नहीं है और साधारण शब्दों में यही कहा 
जा सकता है कि जिस प्रकार राष्ट्रीयता देशप्रेम की भावना है, उसी प्रकार अन्तरो्रीयता विश्वप्रेम की भावना है! 
ततरष्रीयता को यदि हम विश्ववन्धुत्व की आध्यात्मिक भावना का राजनीतिक रूपान्तर कहें तो कोई अतिशयोक्ति 
' न हेग वस्तुतः अन्तर्राट्रीयता एक ऐसा राजनीतिक प्रयास है जिसका उक्ष प्रत्येक राष्ट्र को एकाकीपन और 
क्रीणता के संकुचित वन्धनों से मुक्त करके एक ऐसे वातावरण में प्रविष्ट करना है, जहां उसे प्रतिद्दर्धिता 
$स्यान पर सहयोग, आर्थिक दासता के स्थान पर आर्थिक सम्पन्नता, राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक समता 
| भा व्यवहार प्राप्त हो सके। 
गोल्डस्मिथ ने अन्तराष्ट्रीयता की परिभाषा इस प्रकार की है, “ एक भावना है जिसके अनुसार 
घक्ति केवल अपने राज्य का ही सदस्य नहीं, वरन्‌ विश्व का नागरिक ही” 
` विलियम लॉयड गैरीसन (७/7118 1.1०५० 0३501) ने अन्तर्ाषट्रीयता को इस प्रकार व्यक्त किया 
है, “हमारा देश विश्व है, हमारे देशवासी सम्पूर्ण मानव जाति हैं, हम अपनी जन्मभूमि को उती प्रकार प्यार करते 
है, वित्त प्रकार हम अन्य देशों से प्रेम करते ही” 
अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास | 
वैसे तो अन्त्ष्ट्रीयता एक ऐसी विचारधारा है, जिसमें सदियों का इतिहास छिपा हुआ है। पश्चिमी 
जगत के सरोइक्स, विचारक' और भारतीय महर्षि अन्तर्राष्ट्रीय की वात कहते रहे है, किन्तु आधुनिक रूप-में 
तररप्रीयता के विचार का उदय राष्ट्रीय राज्यों के साथ ही हुआ। ठ 
मध्यकाल में सर्वप्रथम दाते ने विश्व साम्राज्य की कल्पना की थी, किन्तु सामान्य व्यक्तियों और इस 
झु के अन्य विचारकों ने इसमें रुचि नहीं ली। राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साय साय व्यक्तियों का मानसिक 
ऐरण व्यापक हुआ और 17वीं सदी में हूंगो ग्रोशियस ने इस दिशा में कदम बढ़ायो। इसके वाद डक दी 
शैल, अबे दो सैण्ट पियर, इमेनुळ काण्ट, आदि के द्वारा इस सम्बन्ध में योजनाएं तैयार की गयीं। . 
19वीं सदी में पहली बार अन्तष्टरीता के विचार को कल्पना के क्षेत्र से निकालकर व्यावहारिक 
ऐणनीति में लाने की कोशिश की गयी और “यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था” (701000 ० ६५7०९) की 
हुई। इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का प्रचलन करना था, जिसके आधार पर पारस्परिक विवाद 
निर्ण ढंग से सुल्झाये जा सकें। प्रथम विश्व युद्ध तक इस प्रकार की व्यवस्था का मरन es 
थत अनेक अन्तराष्ट्रीय विवाद भी सुल्झांये गये। इसी उद्देश्य से 1907 के हेग सडत दम 
व न्यायाहय की भी स्थापना की गी अतया की दिशा गो 2 हु पक 
१ «अयं निज; परोवेति गणना ल्युचेतसाम1 उदार चरितानाम तु वसुवैव कुटुबकम्‌। ember ofhis state, but & citizen 
, uguatdonalien i weeinesonend ec 2 2 domi 


शास्त्र की रूप 


विश्वयुद्ध के वाद राष्ट्र संघ की स्थापना और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के रूप मे . 
किये गये। संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी क्रियाशील है और अन्तरराष्ट्रीयता आज के युग की एक अनिवार्य 
आवश्यकता बन गयी है। > 


अन्तरराष्ट्रीयता के विकास में सहायक तत्व 

अन्तर्राष्रीयता के विकास में अनेक तत्वों ने योग दिया है, जिनमें से मुख्य निम्न हैं : 

(1) दिश्वबन्युत्व की घारणा और मानवाधिकार--सभी घमों के आधारभूत सिद्धान्त मानवता और विश्ववन्धु् 
की धारणा का ही प्रतिपादन करते हैं। सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि सभी मनुष्य भाई-भाई हैं क्योकि 
वे एक ही ईश्वर की सन्तान हैं। इन आध्यात्मिक सिद्धान्तों ने अन्त्ाष्ट्रीयता की धारणा के विकास में अप्र 
रूप में बहुत अधिक योग दिया है और इन्हीं सव आदशों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्वव्यापी 

(- अनके बिकास भे १ मानवाधिकारों की घोषणा की है जिसे सभी प्रगतिशील राज्ये 
अन्तरषट्रीयता के विकास में 5) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। न 

र तत्व (2) औद्योगिक क्रान्ति और आर्थिक क्षेत्र में परस्पर-निर्भरता- 
19वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति ने सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था 
में कायापलट उपस्थित कर दी। इस औद्योगिक क्रान्ति के कारण 
वहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने ल्गा और विभिन्न 
* | राज्यों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अन्तरनिर्भरता के सिद्धान्त को अपना 


व 
$ 


निर्भरता 

वैज्ञानिक आविष्कार लिया गया। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से आज प्रत्येक देश दसे 
ह समाचार पत्र हे पर निर्भर है। पारस्परिक आर्थिक आदान-प्रदान सभी राष्ट्रों को. 

न और साहित्य | निकट ले आता है और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को 

(5) राष्ट्रीयता प्रोत्साहन मिळता है। 
(6) अन्तर्राष्ट्रीय कानून (3) वैज्ञानिक आविष्कार-आधुनिक युग विज्ञान का युग . 
(7) . अन्तरा्रोय सम्मेलन और | है और इस युग में वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों के कारण 

सगठन § 


[ विश्व के सभी देश एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये हैं रल, 
र्र मोटर, जहाज, वायुयान, तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, 
आदि ने विभिन्न राज्यों के वीच की दूरी को समाप्त कर सम्पूर्ण विश्व को एक इकाई बना दिया है। वैज्ञानिक 
जाए के कारण विश्व के जिस नवीन रूप का उदय हुआ है, उससे अन्तर्राष्रीयता को विशेष प्रोत्साहन 
ला है। , 
ह (4) समाचारपत्र, रेडियो, टेलीविजन व साहित्य--अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में समाचारपत्र, रेडियो, 
1 व अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक देश के समाचार-पत्र दूसरे देश मं 
भी जाते हैं और मडरियागा (114१411925) के शब्दों में, “विचारों और समाचारों की दृष्टि से आज के विश ने 
व्यय इकाई का रूप धारण मम अन्तराष्ट्रीय संघ व संगठन जैसे स मो 
र ला म प्रकाशन कर रहे हैं, जिससे विभिन्न देशों के निवासी एक-दूसरे के जीवन, सं 

समस्याओं से भली-भांति परिचित हो सकें। इस प्रकार समाचार 
न र चार-पत्र व साहित्य अन्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण 

(5) राष्ट्रीयता--यद्यपि यह कथन विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होता है कि राष्ट्रीयता ने अन्तरराषट्रीता को जन 
दिया, किन्तु वहत कुछ सीमा तक यह एक सत्य है। इतिहास की यह शिक्षा है कि विकास-क्रम के अग 
विचारधाराएं प्रतिक्रियाओं के रूप में जन्म ढेती हैं। जब 19वीं सदी के राष्ट्रीय राज्य अपनी चरम सीमा ५ 
पहुंच गये तो उनके कुछ दुर्गुण स्पष्ट हुए और उन्होंने विश्वयुद्ध जैसी जरिङ समस्याएं भी उतपन्न कर बी 
अतः मानवता के सुख और शान्ति के जिए इस संकीर्ण राष्ट्रीयता का अन्त कर अन्तर्ाष्ट्रीयता कीं स्थापना हे 


दिशा में विचार किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयता की अन्तर्राष्रीयता के सिद्धा तथा 
व्यवहार का जन्म हुआ। प्रतिक्रिया के रूप में अन्तर्राट्रीयता के सिद्धा 


(6) विश sie - विभिन्न KN पिश लः स्थापित क 
जा रहे हैं और विश्व के इन विभिन्न या सा ने वन्य आ को 


(0) अत्तरराष्रीय सम्मेलन और संगठन-राष्ट्र में पारस्परिक स्नेह और सद्भावना का विकास करने में 
एट संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ ग प्रकार के अन्य संगठनों का योग भी कम नहीं है! अव तो जीवन के 
रयः सभी क्षेत्रों में अन्तराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हो रहा है.और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। राजनीतिक 


न के अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी'अव ऐसे संगठनों की कमी नहीं है, जिनका 
' ह उत्तरीय है और जो अन्तर्रा्रीयता की भावना के विकास में यथेष्ट योग दे रहे हैं। ये सग्मेळन और 
झाठन ऐसे वातावरण की सृष्टि करते हैं, जिसका होना अन्तर्राष्रीयता के लिए नितान्त आवश्यक है। 
। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में सहायक इन तत्वों द्वारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
| कार्य किया गया और इन तत्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक दृष्टि से ही-नहीं राजनीतिक;- सामाजिक, सांस्कृतिक 
और अन्य दृष्टियों से भी सम्पूर्ण विश्व इतना एक हो गया है कि कहीं भी किसी प्रकार की उथल-पुथ दूसरे 
' देशें पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती है। ऐसी स्थिति में यह निश्चिततापूर्वक कहा जा सकता है कि 
अत्र्रीयता की भावना अपनाये बिना विश्व का निर्वाह नहीं हो सकता है! 
अन्तरष्ट्रीयता के मार्ग की बाधाएं ; ४ 
अन्तररषटीयता आज सर्वसम्मत विचारधारा होने पर भी, जितनी शीघ्रता से इसका विकास होना चाहिए, 
' सनी शीप्रता से इसका विकास नहीं. हो रहा है। प्रमुख रूप से निम्नलिखित तत्वों को अन्‍्तर्राषट्रीयता के मार्ग 
बैवाधाएं बताया जा सकता है : र १ र 
(1) उम्र राष्ट्रवाद ब व सैन्यवाद--यदि एक ओर उदार राष्ट्रीयता अन्तर्राप्रीयता के विकास का कार्य करती 
तर दूसरी ओर हीगछ, हिटलर और मुसोलिनी द्वारा प्रतिपादित उग्र राष्ट्रीयता व सैन्यवाद-अन्तर्ष््रीयता की 
भवना के लिए नितान्त घातक होते हैं। उग्र राष्ट्रीयता अपने ख | 
क्ष के अतिरिक्त अन्य किसी देश में कोई गुण नहीं देखती | 
और अपने राष्ट्र की शक्ति का विस्तार करने के लिए युद्ध और 
प के हिंसात्मक उपाय अपनाने को प्रेरित करती है। प्रथम 
द्वितीय विश्व युद्ध इस उग्र राष्ट्रवाद के ही परिणाम थे।. 


विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण जर्मनी में हिटलर के | । 
कः तथा इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में उग्रराष्ट्रवाद का । (5) राज्यों की. सम्परधुता 
(2) आतंकवाद_-अभी हाळ ही के वर्षों में अन्तरा्रीयत कें मार्ग सें एक नई और बड़ी बाधा ने जम 


रिया है, यह वाधा है- आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाढ+जंब एक राज्य या.धार्मिक कडरता पर. 
वारित कोई संगठन किसी अन्य राज्य या राज्यों के प्रसंग.में'आंतंकेवादी ९77६2 72807 रीच 
न का है तो र्य के आलीस मे गिरप बी त्ते जय हेत है तया यह बहार. 
‘ बाधक तत्व बन जाता है।. . 
७) रब क 7 विकास में तीसरी बड़ी बाधा शक्तिशाली त हा 
os ds का नाया देता। डॉ. Md (Dr. 0. N. Prin) 
को विकसित नहीं होने देता। डॉ. ड. एन. ग्रिड (07. 1. 1: 
प पौ व या इ कोई भी प्रस्ताव उस तमय तक सफलता के द्वार तक नहीं पहुंच सकता 
दी तर पकवा यो द है, जिसे पारस्परिक अविश्वास 


क्षेत्रवाद 
(4) क्षेत्रवाद की महत तमाय हयात के मार्ग की एक वाधा Mr 
भ परिणाम कहा जा सकता हैं। ओनह(ेविईवं कव्महुते। ela 1 


258 Digitized by ५०३० मी गिरट नक्सल. 

आधार पर दो व्यापक गुटों में वांट दिया है। नाटो, सीटो, वारसा, आदि ऐसे समझौते हैं जिन्होंने विश्‍व 
सद्भावना और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के स्थान पर पारस्परिक घृणा और देष को जन्म दिया है। पिछले बीस ल 
में वैश्वीकरण के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी क्षेत्रवाद की का बढ़ी है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रीय संगत 
जैसे--एशियान, यूरोपियन संघ, सार्क आदि इसके उदाहरण हैं। 

(5) राज्यों की सम्रभुता--अनतरराष्ट्रीता के मार्ग की एक बहुत वड़ी बाधा राज्यों की सम्रभुता है| 
सम्रभुता प्रत्येक प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त राज्य की सत्ता को कह सकते हैं। वर्तमान समय के झ 
सम्रभुताधारी राज्यों को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा 
सकता और राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मममाने तरीके से आचरण किया जाता है। अतः विश्व संघ क 
कोई योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती है, जब तक कि राज्यों की सम्प्रभुता का अन्त न श्रे 
जाय। कुछ विश्लेषकों का मत है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्रों की सम्प्रभुता को कमजोर कर दिया है प 
वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भी विश्व स्तर पर प्रतियोगिता की प्राथमिक इकाई व 
आधार सम्रभु राष्ट्र ही हैं। 

1945-85 के काळ में अन्तरराषट्रीयता के मार्ग की एक बहुत बड़ी बाधा रही है--राजनीतिक क्षेत्र में 
सैद्धान्तिक मतभेद। ये सैद्धान्तिक मतभेदः पूंजीवाद और साम्यवाद के रूप में थे और इन दोनों विचारधाराओं 
तथा व्यवस्थाओं के आपसी विरोध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का वातावरण था, ढेकिन अव 
सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के अन्य राज्यों द्वारा साम्यवाद को अस्वीकार कर दिया गया है और 199 
में उस सोवियत संघ का भी विखण्डन हो गया है, जो युद्धोत्तर काल की एक महाशक्ति था। इस प्रकार 
युद्धोत्तर राजनीति में जिस शीत युद्ध ने जन्म लिया था। वह आज समाप्त हो गया है। इस प्रकार अन्तराया 
के मार्ग की वह बाधा तो समाप्त हो गई है, लेकिन 1990 के बाद “एक ध्रुवीय विश्व” (11-0६ ४०) 
की स्थिति है। संयुक्त राज्य अमरीका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है तथा अमरीका ने कुछ उदाहरणों में विशव के 
राज्यों पर अपनी इच्छा थोपने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त अब भी राज्यों के वीच आपसी मतभेद 
अन्तर्रा्ट्रीयता के मार्ग की एक वाधा के रूप में बने हुए हैं 

| अन्तर्ाष्ट्रीयता के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय 

अन्तर्राष्रीयता के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते हैं: | 

(1) उदारवादी राष्ट्रीयता का. प्रचार--अन्तर्रषटीयता के विकास के लिए राष्ट्रीयता के ऐसे रूप को स्वीका! 
किया जाना चाहिए, जो अपने राष्ट्रीय स्वार्थो को ही सब कुछ न समझकर सम्पूर्ण मानवता के हित में कार 
कर सके और जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे 'जीओ और जीने दो” के विचार को अपनाया जा सके। राष्ट्रीय 

- का यह उदारवादी रूप.ही अन्तर्राष्ट्रीयता के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध ही सकता है। व्य 
._ (2) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास--वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों के पारस्परिक व्यवहार के सब 
में किन्ही निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का ड और अन्ताय क्षेत्र में सर्वसम्मत नियमों जु 
कारण विभिन्न राज्यों द्वारा अपने स्वार्थो की 
अन्तरोषट्रीयता के मार्ग की बाधाओं ) मनमाने व्यवहार को अपना छ्या जाता है। अतः विधिवत स 
... को दूर करने के उपाय. | से अन्तरीय कानून का विकास होना चाहिए, जिससे र्ये 
(1) उंदारबादी राष्ट्रीयता का प्रचार | के पारस्परिक सम्वन्थो को नियमित किया जा सके। 
(2) अन्तरराष्ट्रीय कानून का विकास जा 


राज्यों की - व _ . (3). राज्यों की बाहरी सम्रभुता की समाप्ति के 
समाप्ति क माः की . कानून का विकास कर हेने से ही लकय की गाति नहीं हो पक 
आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों की वाहरी सम्रभुता 


| समाप्त किया जाय। जिस प्रकारं एक राज्य में रहने वाले ल 
आवश्यक रूप से राज्य के कानूनों का पालन करते > 
चा के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों. का पालन किया 

1 ड 


; ha ५ हिक अन्त ---अन्तर्राष्ट्रीयता के वि 
को मानव-मात्र त्र की आधारभूत समानता के आधार पर ही अपनी 


जा 


| nm व क 
| जा सकता है (यण सालि का अन्त कर दिया जाना चाहिए 
| ळा तह ग वक्त हि [ और अफ्रीका के देश अमरीका और यूरोप के 
। . (5) सांस्कृतिक आदान-प्रदान--अन्तर्राट्रीयता की भावना के विकास में सांस्कृतिक 
| प्री बहुत अधिक सीमा तक कार्य किया जा सकता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान हृदयो अ 
¦ के का कार्य करता है और हदयों.की एकता राष्ट्रीयता की सीमा को लांधकर मानव-मात्र के प्रति सद्भावना 
| कोजन् देती है जो अन्तररट्रीयता का मूल आधार है। र 
| (6 आतंकवाद को नियन्त्रित करने की आवश्यकता--राज्यों के द्वारा आपसी सहयोग और समझौते के 
आधार पर आतंकवाद को नियन्त्रित करने के सभी सम्भव प्रयल किये जाने चाहिए। इस बात को समझा 
जाना चाहिये कि आतंकवाद किसी एक राज्य के विरुद्ध नहीं, वरन्‌ वस्तुतः राज्यों की आपसी सद्भावना 
और अत्तराष्टरीयता का शत्रु है। अतः आतंकवाद और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने के बजाय आतंकवादी 
¦ गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को “गम्भीर अपराधी” करार देते हुए उनके प्रति अपराधी जैसा कठोर व्यवहार 
| हीं किया जाना चाहिए। 

(7) स्वस्थ और सबल अन्तर्राष्रीय संगठन-अनताष्ट्रीयता की भावना को क्रियात्मक रूप देने के लिए 
ससे अधिक आवश्यक कार्य स्वस्थ और सवल अन्तराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना है। वह अन्तर्राष्ट्रीय 
' संगठन विश्व के सभी राष्ट्रों की आधारभूत समानता पर आधारित होना चाहिए और इसमें विश्‍व के सभी. . 

रष्टो को जनसंख्या एवं क्षेत्र के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों 
द्वारा विश्व के सभी राज्यों के वीच शान्ति, सद्भावना और सहयोग का वातावरण स्थापित करने का कार्य 
किया जाना चाहिए तथा यह संगठन इतना शक्तिशाली भी होना चाहिए कि यदि कोई राष्ट्र सर्वसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूनों का उल्लंघन कर युद्ध करने का साहस करे, तो इस संगठन द्वारा शक्ति के व पर उसे ऐसा करने 
ऐ रोका जा सके। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ सुधार किये जाने चाहिए। 
यदि उपर्युक्त वातो को अपनाया जाय, तो अन्तराष्ट्रीय तनाव वहुत कुछ सीमा तक दूर होकर अन्तर्राष्ट्रीयता 
' की भावना का विकास हो सकता है। बीसवीं सदी के लिए अन्त्ाट्रीयता का आदर्श एक आदर्श कल्पना ही 
नहीं वरन युद्धं से ग्रस्त और त्रस्त मानवता के लिए अनिवार्य आवश्यकता वन गयी है। 
अन्तरष्ट्रीयतावाद एवं वर्तमान वैश्विक परिदृश्य 
पिछले वीस वर्षों से वैश्विक स्तर पर वैश्वीकरण Ca उदारीकरण तथा निजीकरण की 
प्रवृत्ति प्रवरु हो रही है। वैश्वीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों का आदान-प्रदान 
अत्यधिक वढ़ गया .है। औद्योगिक व व्यावसायिक कम्पनियों का bas है। सूचना व प्रौद्योगिकी 
(hformation technol0)) की क्रान्ति ने विश्व में व्यक्तियों व राष्ट्रों को अत्यन्त करीब छा दिया है! 
इसीलिए आधुनिक विचारक मैक्लुहान ने वर्तमान विश्व को वैश्विक गांव (0100४ ९198९) की सोडावी 
अतः वर्तमान वैश्विक परिदृश्य अन्तरराष्ट्रीयता के विकास में अत्यन्त सहायक है राष्ट्रों व्यक्तय 
इस बढ़ती हुई अन्तःक्रिया के कारण हमारी समस्याओं व उनके समाधान का स्वरूप भी वैश्विक है। 2009 


में विश्व आर्थिक मन्दी.से कोई देश अछूता नहीं रहा। इस परिदृश्य में वैश्वीकरण की विवशता के चलते 
को अपनी राष्ट्रीयता व सम्रभुता को समय की आवश्यकतानुसार समायोजित करना पड़ रहा babs 
झा तार्य यह कदापि नहीं है कि राज्यों की सम्रभुता अथवा राष्ट्रीयता समाप्त हो जाएगी। हां अन्त 


मांग के अनुसार उनमें समायोजन अवश्य होगा। . , 
GUE OF NATIONS) . 
विश्व के सभी राष्ट्र सम्मिलित थे। इसमें अपार 


1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चछा जिसमें वि और प्रयलों से 
और धन की हानि हुई। अतः युद्ध लात ह नरकीय शान्ति व सुरक्षा इस संघ का मुख्य उद्देश्य 


end pas 10५ भुख्म य अमरीका 
या] राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य कि हही ही व्काऱन अहा।!कि, संयुक्त राज्य अ 
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शामिल नहीं हुआ था। दूसरे, इसके सदस्य राष्ट्रों ने ईमानदारी से इसके उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयल 
अतः सन्‌ पक के दीप विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र संघ समास 
हीहोगया `: ns 
संयुक्त राष्ट्र संघ 
(UNITED NATIONS) सः पे 
युद्ध को रोकने और समस्त विश्व में शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से 1919 में एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन "राष्ट्र संघ (1.९३४०९ ० 1९५1015) की स्थापना की गयी थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारम्भ हो 
जाने पर राष्ट्र संघ की असफलता स्पष्ट हो गयी। ऐसी स्थिति में विविध अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नवीन 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर विचार किया गया और “सैन-फ्रान्सिस्को सम्मेलन” के आधार पर 
24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसी समय से संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सहयोग की दिशा में कार्य कर रहा है। 
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य 
(OBJECTS OF UNITED NATIONS) 
संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अनुसार इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : 
(1) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा वनाए रखना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शान्ति विरोधी तत्वों 
का निराकरण व आक्रामक कृत्यो को दूर करना। 2: / 
(2 राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना व विश्वशान्ति को सुदृढ़ बनाने के अन्य उपाय करना! 
_ (3) आर्थिक, सामाजिक और अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोगं प्राप्त करना। , हण " 
(4) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के प्रयलों तथा कार्यों में मेळ स्थापित करना 
और इस दृष्टि से एक केन्द्र के रूप में कार्य करना। _ 
. संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्त ह 
_ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा दो में कतिपय सिद्धान्तों का उल्लेख है जो राष्ट्रों के मध्य सहयोग 
बढ़ाने, विश्व शान्ति व अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के अनुकूल हैं। ये सिद्धान्त निम्न हैं : 
1: सभी राष्ट्रों की समानता तथा उनकी सम्ररभुता का सम्मान, ह्य 
£ अज्ञराष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण निवटारा 
3. दूसरे देशों के प्रति आक्रमण व, धमकी की कार्यवाही पर रोक, 
4. संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के आन्तरिक व घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। . 
हि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय (जि सुरक्षा हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे) : . 
य सयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली का आधार :सं रंघ अन्तर्राष्ट्रीयता 
"क्री भावना की संस्थागत अभिव्यक्ति है।- ° अल के 
- सदस्यता (\५९७०७।१) गरम में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने वा 
€1 राज्य इसके प्रारम्भिक सदस्य हैं। घोषणा-पत्र.के अनुसार उन राज्यों कौ भी दसत धा की जा 
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| अन्तर्राष्रीयता व संयुक्त राष्ट्र संघ RE ४ 
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संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग है--(1) साधारण सभा (९०९३1 ५७७० ७] 
युक्त राष्ट्र र न 9), (2) सुरक्षा 
(००0 टण्पाला), (3) आर्थिक व सामाजिक परिषद्‌ (८०1०/० घा $०८३ 0०पाला), (4) कार 
परिषद्‌ (७5०९४१19 C०५१०), (5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (11215०181 C००९ ० 1050०७), (6) 
सचिवाठय (9९०८181) | १ 
' () साधारण सभा या महासभा--साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। संयुक्त _ 
टर संघ के समस्त सदस्य साधारण सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को उ का अधिकार 


। प्राप्त हैं वह साधारण सभा के अधिवेशन में अपने पांच प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकता है। साधारण सभा 


का नियमित अधिवेशन वर्ष में एक बार ही होता है जिसके प्रारम्भ होने की-तिथि सितम्बर मास का तृतीय 


| गुत्वार होती है। सुरक्षा परिषद्‌ अथवा संघ के सदस्यों के बहुमत की मांग पर महामन्त्री इसका विशेष 


अधिवेशन बुला सकता है। निर्णय साधारण बहुमत से किया जाता है। यह सभा उन समस्त विषयों पर विचार . 
कर सकती है जिनका संघ के चार्टर में उल्लेख है। : ; 
(2) सुरक्षा परिषद--सुरक्षा परिषद्‌ पर विश्व में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व होता 
हा सुरक्षा परिषद्‌ के संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, इंग्हैण्ड, फ्रांस तथा साम्यवादी चीन 5 स्थायी सदस्य 
हैं। इस परिषद्‌ के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका दो वर्ष के लिए साधारण सभा द्वारा चुनाव होता है। 
इसका सत्र निरन्तर चलता रहता है। उसके सदस्य वारी-बारी से प्रति माह उसका सभापतित्व करते हैं। 
स्थायी सदस्यों को 'वीटो' का अधिकार प्राप्त है। किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए पांचों स्थायी 
सदस्यों का सहमत होना अनिवार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करना इसी का 
उत्तरदायित्व है। 2 
` (3) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌-इस परिषद्‌ के 54 सदस्य होते हैं। महासभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत 
ऐ.प्रतिवर्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए एक-तिहाई सदस्य चुने जाते हैं। यह परिषद्‌ आर्थिक, सामाजिक, 
प्राकृतिक तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी विषय, जो इसके अन्तर्गत आते हैं, उनका अध्ययन कर रिपोर्ट 
तैयार करती है। परिषद्‌ का कार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विविध देशों के बीच सहयोग 
प्रोत्साहित करना. है। | | 
परिषद्‌ का एक महत्वपूर्ण कार्य 10 दिसम्बर, 1948 की “अधिकारों की सार्वलैकिक घोषणा' है। इसी 
आधार पर सम्पूर्ण विश्व में प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को “मानब अधिकार दिवस! मनाया जाता ह| _ 
` (4) न्यास परिषद--न्यास परिषद की स्थापना उन पिछड़े प्रदेशों के हितों की रक्षा के छिए की गयी है 
गो स्वायत्त शासन के योग्य नहीं हैं। ये प्रदेश तीन प्रकार के हैं : | ह 
. () वे प्रदेश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पूर्व राष्ट्र संघ की मैण्डेट व्यवस्था के अन्तर्गत थे। 


(0) वे प्रदेश जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त शत्रु राज्यों से छीन लिए गए थे | , 
(1) वे प्रदेश जो अपनी इच्छा से साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 
थे। - 


अव कोई भी क्षेत्र नहीं है। सभी क्षेत्रों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर छी है! 

७) Mess के 15 न्यायाधीश होते हैं। इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पूर्ण 
भान होता है। इनका प्रमुख कार्य सदस्य राष्ट्रों के कानूनी झगड़ों को अन्तराष्ट्रीय कानूनों के क ह | 

सुल्झाना है। यह न्यायालय हेग में स्थित है। इस न्यायालय को अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा 
पह इस न्यायालय की सबसे बड़ी कमजोरी है। : - 

( पंयक्‍्त' राष्ट्र सं | इसका मुख्य अधिकारी महासचिव 

(6) सचिवाल्य--यह संयुक्तः राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है ल च शी महा 


कता साधारण स 
18 है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर सभा द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर की 


* अन्य पदाधिकारियों महासचिव द्वारा. साधारण 
जती है। महासचिव का प राष्ट्र संघ के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट sd ख स 
के समुळ प्रस्तुत करना है अवसेकित्रिगयली) डाव-तैआ बोल वक्र धारणी करत वा १ 


Sh rol कस लापता मी __, इप्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र को रूपरेखा 


द स्वेलर, वुतरस वुतरस घाली और कोफी अन्नान इस पद पर कार्य कर चुके हैं तथा विधिवत्‌ निर्वाचन के 
वाद 1 जनवरी, 2007 को द. कोरिया के विदेशमन्त्री वान-की-मून ने संयुक्‍त राष्ट्र के महासचिव का पद 
ग्रहण किया है। संयुक्त राष्ट्र के 62 वर्ष के जीवन में श्री मून दूसरे एशियाई महासचिव होंगे। पहले एशियाई 
महासचिव ऊ थाण्ट थे। 

संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशिष्ट संस्थाएं 

संघ से सम्वद्ध कुछ विशिष्ट संगठन भी हैं जो अपने क्षेत्र विशेष की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का . 
समाधान करते हैं। कुछ प्रमुख विशिष्ट संगठन निम्न प्रकार हैं : 

(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (1,0)--यह संघ का सबसे पुराना विशिष्ट संगठन है और 1919 से 
ही कार्य कर रहा है। इस संगठन के द्वारा विश्व के श्रमिक वर्ग का संगठन और समस्त श्रमिक वर्ग के हितों 
की रक्षा का कार्य किया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरठैण्ड) में है। 

(2) खाद्य और कृषि संगठन (7४0)--यह संगठन विश्वं में खाद्य समस्या हल करने और विश्व 
के सभी लोगों के लिए पोषक भोजन की व्यवस्था करने की दिशा में क्रियाशील है। इसका मुख्यालय रोम 
में है। 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (]/17)--इसका कार्य विभिन्न देशों की मुद्रा सम्वन्धी समस्याओं को ह 
करना और विभिन्न देशों में अधिकाधिक आर्थिक सहयोग स्थापित करना है। यह वाशिंगटन में स्थित है। 

(4) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (81२0)--इसका कार्य विभिन्न देशों की उत्पादन 
सम्बन्धी योजनाओं के लिए पूंजी की व्यवस्था कर सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास कार्य 
में सहायता पहुंचाना है। इसे विश्व वैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन में 
है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक को 'त्रेटनवुड्स संस्थाओं” (87९00०1७/०००७) संस्थाओं के 
नाम भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी स्थापना अमेरिका के शहर ब्रेटनवुड्स (37६११०१७०००) में 

| 


(5) संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (UNEC0)—ंयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, 
विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन का कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास तथा इन क्षेत्रों में विभिन 
असी सहयोग को विकसित कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की भावना को स्थायी बनाना है। यह पेरिस में 

| ! 

(6) विश्व स्वास्थ्य संघः (श0)--इसका कार्य रोगों की रोकथाम और चिकित्सा की व्यवस्था कर 
ह सभी मागरिकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी स्तर में सुधार करना है। यृह जिनेवा (स्विटूजरकैण्ड) में 

I : 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन) ए 

(8) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़यन संघ। 

(9) विश्व डाक संघ, आदि। 


हेर इ समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख एक प्रमुख समस्या “वित्तीय साधनों के अभाव' या धन 


~ 


प्रश्न - 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 


।- ` सुत राष्ट्र संघ की सफलता में ही मानव जाति का कल्याण है।” 
(संकेत--संयुक्त राष्ट्र संघ की सफूछताएं और मानव जाति के Sd 


Mews छिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व स्पष्ट कीजिए!) 
2%: के पक्ष और विपक्ष में युक्तियां दीजिए। 
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--अन्तरष्ट्रायता। ि 
4. अन्तरो्रीयता से आप कया समझते हैं? अन्तर्राष्ट्रयता के मार्ग में कौन-सी वाधाएं हैं? (उ.प्र, 2010) 
? 


” संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग ठे ; 
अ ता अंग और इनके र्गत) ।aya Collection. 
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(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
1. अत्तराष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं? 
2, सुरक्षा परिषद्‌ का गठन वताइए। 
१, 'अनतर्ा्ट्रवाद के किन्ही दो कारकों का उल्लेख कीजिए। (उ.प्र., 2010) 
4. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? : 
५. आर्थिक व सामाजिक परिषद्‌ का प्रमुख कार्य क्या हैं? 
(ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)! 
6. .अन्तराष्ट्रीयता के विकास में सहायक तत्व बतलाइए। 
1. संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 
8. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग वताइए। 
9. अन्तराष्ट्रीयतावाद के मार्ग में चार वाधायें वताइए। 
10. संयुक्‍त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं? 
अति लघु उत्तरीय प्रश्न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) में] : 
प्रश्न 1. अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाली दो प्रमुख बाधाओं को ठिखिए + 
उत्त--(1) उग्र राष्ट्रीयता, (2) साम्राज्यवाद। 
प्रश्न 2. संयक्त राष्ट्र संघ का कोई एक प्रमुख उद्देश्य बताइए। 
उत्त--संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य युद्धो को रोकना तया विश्व मे स्थायी शान्ति की स्थापना करना है। 
प्रश्‍न 3. संयुक्त राष्र संघ के किन्ही दो. महत्वपूर्ण अंगों के नाम लिखिए। 
उत्त--(1) साधारण सभा, (2) सुरक्षा परिषद्‌। 
प्रशन 4. अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहां है? 
अथवा, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? ब ; (उ.प्र, 2010) 
उत्त--अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय हेग में है। 
प्रश्‍न 5. अन्तरराष्रीयता में सहायक दो मुख्य कारक (तत्व) बताइए। ` | 
*उत्त--() Manse ल (1) औद्योगिक क्रान्ति और आर्थिक क्षेत्र में परस्पर निर्भरता। 
प्रश्‍न 6.'उस भारतीय महिला का नाम लिखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की अध्यक्षा थीं 
उत्तर--श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित। 
प्रश्‍न 7. संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग कौन-सा है? 
उत्त--जन्तर्राष्रीय न्यायाल्य। क 
प्रश्‍न 8. सं संघ की स्थापना कब हुई? 
Ste की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को हुई। 
` प्रश्न 9. एक अन्तरराष्रीय संगठन का नाम लिखिए। डे 
9 में स्थापित be तया 1945 राष्ट्र संघ 
प्रश्न 10. च स्थायी सदस्यों के नाम द 
सु स ह: अगरीका, सोवियत रुस, बिन हा 
प्रश्‍न 11. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या 
उत्त--पुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है! (उद, 200. 
प्रश्‍न 12. सुरक्षा परिषद्र की कुछ सदस्य संख्या कितनी है? द 9 
उत्त--15 (5 स्थायी व 10 अस्यायी)। ` 
प्रश्‍न 13. वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? 
उत्त--2010 के मध्य में संघ की सदस्य संख्या 192 है। कि 
प्रश्‍न .14. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 महासचिव हैं। उन्होंने | जनवरी, 2007 को महासचिव 


जर---वर्तमान में कोरिया के वान-की मून संयुक्त राष्ट्र 
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निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प छांटकर लिखिए 
अन्तराष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन्‌ विश्व का 
नागरिक है।” यह परिभाषा किसकी है? 


* 4 ९ 


पश 


| 


(स) 15 


*(अ) गोल्डस्मिथ की (व) विलियम लॉयड गैरीसन की . 
(स) ब्राइस की (द) विल्सन की 
अन्तराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? 
(अ) रोम (ब) हेग 
(स) पेरिस (द) लन्दन 
अन्तराष्ट्रीयता के विकास में सहायक तत्व है : 
(अ) विश्ववन्धुत्व की धारणा और मानवाधिकार (ब) अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
(स) वैज्ञानिक आविष्कार (द) इनमें से सभी 
. -अन्तरराष्ट्रीयता के मार्ग में प्रमुख वाधा है : 
(अ) उग्र राष्ट्रवाद व सैन्यवाद (व) आतंकवाद 
(स) साम्राज्यवाद (द) इनमें से सभी 
.` अन्तराष्ट्रीयता के मार्ग की वाधाओं को दूर करने का उपाय है 
(अ) उदारवादी राष्ट्रीयता का प्रचार (व) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास . 
(स) साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का अन्त (द) इनमें से सभी 
. राष्ट्र संघ की स्थापना कव की.गई थी : 
(अ) 1914 में (व) 1917 में 
.(स) 1919 में (द) इनमें से कोई नहीं 
- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कव हुई? 
(अ) 24 अक्टूबर, 1945 (व) 24 अक्टूवर, 1940 
(स) 24 अक्टूवर, 1944 (द) 24 अक्टूवर, 1947 
„ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारम्भिक सदस्य हैं : 
(अ) 25 राज्य" (व) 50 राज्य 
(स) 51 राज्य (द) 52 राज्य 
- वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या है 
(अ) 189 (व) 190 
(स) 192 (द) इनमें से कोई नही 
. सयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं 
(अ) चार (व) पांच 
(स) छ (द) सात 
* संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा मे प्रत्येक सदस्य राज्य को कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है? 
(अ) एक (व) 
(स) चार (द) पांच 
भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित महासभा के किस अधिवेशन की अध्यक्षा थीं? 
"(अ) प्रथम अधिवेशनं (व) ऽवें अधिवेशन 
(स) छठे अधिवेशन (द) आठवें अधिवेशन 
- “शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव” कव पारित किया गया : 
mis ee 
* द) 3 
; प ळे कितने स है? (द) 3 दिसम्बर, 1952 
अ) 5 


(व) 10 : 
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7 15 "लिखित में किस के 109 तालतावावव्याएणा- में से कौनिंग्सी/सुरैत्ती परिषिरे क्षा स्वाथी “सदस्य नहीं हा वा 


(अ)भारत . (ब) राज्य अमेरिका 
(स) ग्रेट ब्रिटेन (द) 
16. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्‌ की सदस्य संख्या है 
(अ) 15 (व) 50 - 
(इ) 54 (द) 60 
17. 'मानवीय अधिकारों की सार्वलीकिक घोषणा” कब की गई थी , 
(अ) 10 जनवरी, 1948 (व) 10 अप्रैल, 1948 
(स) 10 अगस्त, 1948 (द) 10 दिसम्बर, 1948 - 
18. ,अन्तराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 
(अ) 10 (व) 12 
. (स)15 (द) इनमें से कोई नहीं 
19. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 
(अ) 2 वर्ष ` (व) 4 वर्ष 
(स)5वर्ष , (द) 7 वर्ष 
20. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है : 
(अ) छन्दन (ब) पेरिस 
(स) न्यूयार्क ` (द) जेनेवा 


[एत्त--1. (अ), 2. (ब), 3. (दं), 4. (द), 5. (द), 6. (स), 7. (अ), 8. (स), 9. (स), 10. (स), 11. (द), 
12. (द), 13. (स), 14. (स), 15. (अ), 16. (स), 17. (द), 18. (स), 19. (स), 20. (स) 
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गुट निरपेक्षता या असंलग्नता 
[INON-ALIGNMENT] 

ळा 1111०1०110 

“गुट निरपेक्षता शान्ति का मार्ग और लड़ाई से बचाव का मार्ग है। इसका उद्देश्य सैनिक गुटबन्दियों 

से दूर रहना है। यह एक निषेधात्मक नीति नहीं है, वरन्‌ एक सकारात्मक, एक निश्चित और में 

आशा करता हूं कि एक निरन्तर विकासशील नीति ही? --पं. नेहरू 
र वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता अथवा असंल्ग्नता का सिद्धान्त अत्यन्त प्रभावशाती 

और लोकप्रिय वन गया है। गुट निरपेक्षता की नीति को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय भारत को प्राप्त है। 
ऐतिहासिक प्ृद्धभूमि--युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रमुख और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य विश्व का 
दो विरोधी गुटों में बंट जाना था। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमरीका था और दूसरे गुट का नेता सोवियत 
संघ। इन दोनों गुटों के वीच मतभेदों की एक ऐसी खाई उत्पन्न हो गयी थी और दोनों गुट एक-दूसरे के 
विरोध में इस प्रकार सक्रिय थे कि इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, 
तो एशिया और विशव में भारत की अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए दोनों विरोधी गुटों के देशों दारा 
भारत को अपनी ओर शामिल करने के प्रयल प्रारम्भ कर दिये गये और परस्पर विरोधी गुटों. के इन प्रयासों 
ने वैदेशिक नीति के क्षेत्र में भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में 
भारत के द्वारा अपने विवेकपूर्ण मार्ग का शीघ्र ही चुनाव कर लिया गया और वह मार्ग था, गुट निरपेक्षता 
अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों ही गुटों से अग रहते हुए विश्वशान्ति, सत्य और न्याय ब समर्थन कले 

की स्वतन्त्र विदेश नीति। ; 

प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता को सही रूप में नहीं समझा जा सका। न केवल दोनों 
“महाशक्तियों ने इसे 'अवसरवादी नीति” बताया, वरन्‌ अन्य अनेक देशों द्वारा भी यह सोचा गया कि 'आज 
की अन्तरीय राजनीति में गुट निरपेक्षता कोई मार्ग नहीं हो सकता ! लेकिन समय के साथ ये प्रान्तिय 


देश' के रूप में'इस आन्दोलन के साथ हैं। वस्तुत: राजनीति की 
सवसे अधिक लोकप्रिय धारणा वन गई थ डर हैं। वस्तुत: गुट निरपेक्षता आज अन्तर्राष्ट्रीय राज 


५ गुट निरपेक्षता की नीति के प्रेरक तत्व 
स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे कौन-से तत्व थे, जिनके कारण भारत ने गुट 


निरपेक्षता को अपनाया और समय के साथ अन्य 
के प्रेरक तत्वों का उन्छेख अग्न प्रकार है : देश इसकी ओर आकर्षित हुए। गुट पक्षता की नीति 


1 9 दिसम्वर, 1959 को पने कय लोकस हेमो आपण! ९४९४९7००07 


गुट निरपेक्षता या असंलग्नता 0 ल 0 यण 


छुंदेगा। इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना ने उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतत्र मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित 
| , 

2. साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध--भारत और अन्य एशियाई-अफ्रीकी देशों ने लम्बे समय 
| त सापराञ्यवाद और उपनिवेशवाद के अत्याचार भोगे थे और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रति उनकी 
| विशेध भावना बहुत अधिक तीव्र थी। उन्होंने सही रूप में यह महसूस किया कि दोनों ही शक्ति गुटों के प्रमुख 
ख़साप्राज्यवादी हैं तथा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए शक्ति गुटों से अलग रहना 
ळुत अधिक आवश्यक है। 

3. शान्ति के लिए तीब्र इच्छा--हम्वे संघर्ष के वाद स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाळे. एशियाई-अफ्रीकी देशों 
ते सत्य रूप में महसूस किया कि यूरोपियन देशों की तुळना में उनके लिए शान्ति वहुत अधिक आवश्यक 
॥| उन्होंने यह भी सोचा कि उनके लिए युद्ध और तनाव की सम्भावना बहुत कम हो जायेगी, यदि वे अपने 
आपको शक्ति गुटों से अलग रखें। 

4. आर्थिक विकास की लालसा--नवोदित राज्य शब्रास्रों की प्रतियोगिता से वचकर अपने देश का 
अर्थिक पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। आर्थिक पुनर्निर्माण तीव्र गति से हो सके, इसके लिए विकसित राष्ट्रों से 
अर्धिक और तकनीकी सहयोग प्राप्त करना जसरी है। गुट निरपेक्षता का मार्ग अपनाकर ही कोई राष्ट्र विना 
इत विश्व की दोनों महाशक्तियों-साम्यवादी और पूंजीवादी गुटों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त 
का सकता था। 

5. जातीय .एवं सांस्कृतिक पक्ष--गुट निरपेक्षता की नीति का एक प्रेरक तत्व “जातीय एवं सांस्कृतिक 
ए्व'भी है। गुट निरपेक्षता की नीति के अधिकांश समर्थक यूरोपियन राष्ट्रों का शोषण भुगत चुके हैं और 
अश्वेत जाति के हैं। इनमें सांस्कृतिक एवं जातीय समानताएं भी विद्यमान हैं और कमजोर ही सही, लेकिन 
ज्ञ समानताओं ने उन्हें शक्ति गुटों से अळ्ग रहने के लिए प्रेरित किया है। 

इन सभी कारणों से प्रभावित होकर एशियाई-अफ्रीकी देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना 

समझा। 
ट कता का क भी सम्वोधित किया जाता है, लेकिन 
गुट निरपेक्षता को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में “तटस्थता” के नाम से भी स ए जाता है, 
तिरष्रीय कानून और व्यवहार में तटस्थता का जो अर्थ लिया जाता है, गुट त उससे नितान्त भिन्न का 
॥ तट्यता और गुट निरपेक्षता में भेद स्पष्ट करते हुए जॉर्ज लिस्का लिखते हैं, “किती क निरपेक्षता 
गे हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पत नी का 7 को 
आशय सदैव सही का समर्थन करना में CO 
ट तेता के आशय को स कप हुए और गुट पिश के तसय में सगल राला 


द कले के निरपेक्षता की नीति के प्रणेता पं. नेहरू ने 1949 ई. में अमरीकी जनता के सम्मुख 
थो, “जब सा लिए संकट उत्पन्न हो, न्याय पर आघात पहुंचे या आक्रमण की ल ह रा 
मतथ नहीं रह सकते और नं ही हम तटस्य रहेंगे।'' गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए कहा, 


की पोषक हों।'” अतः गुटनिरपेक्षता एक सकारासक धारणा >. be 
९ धारणा है। है। तटस्थता से तात्य विवादों से दूर रहकर निष्क्रियता की नीति है। इस 
"he RT Ambassador कक 2 edor: ;gressuon takes Jace, we cannot be and shall 
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| जीति में वे उसके पिछलग्गू बन जायेंगे, जिससे उनके आत्म-सम्मान, राष्ट्रवाद और सम्रभुता को आघात | 


गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ केवळ गुटों से दूर रहना ही नहीं बल्कि गुण-दोष के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय माम 
में स्वतन्त्र नीति का पालन करना है। नो मठ 

सन्‌ 1961 में बेलग्रेड में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन में असंलग्नता की नीहि 
के कर्णधारों-नेहरू, नासिर और टीटो ने इस नीति के 5 आवश्यक तत्व माने हैं, जो निम्नलिखित हैं: 

(3 सम्बद्ध देश स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करता हो; : 

(४) बह उपनिवेशवाद का विरोध 'करता हो; 

(४7) वह किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो; 

` (५) उसने किसी भी महाशक्ति के साथ. द्विपक्षीय सैनिक समझौता नहीं किया हो; . 

(५) उसने किसी भी महाशक्ति को अपने क्षेत्र मे सैनिक अहा बनाने की स्वीकृति न दी हो। 

इस प्रकार गुट निरपेक्षता का आशय है, “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक गुट की सदस्यता या किसी 
भी महाशक्ति के साथ द्वि-पक्षीय सैनिक समझौते से दूर रहते हुए शान्ति, न्याय और राष्ट्रों की समानता के 
सिद्धान्त पर आधारित स्वतन्त्र रीति-नीति का अवलग्बना” 

गुट निरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण 

गुट निरपेक्षता के अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए इस नीति के लक्षणों का अध्ययन किया 
जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं : ) ४ 

1. शक्ति गुर्टो से प्रथक्‌ रहने और महाशक्तियों के साथ सैनिक समझौता न करने की नीति--गुट निरपेक्षता 
का सवसे प्रमुख. लक्षण है-शक्ति गुटों से पृथक्‌ रहने की नीति। इसमें यह बात भी निहित है कि गुट निरपेक्ष 
देश किसी भी महाशक्ति के साथ सैनिक समझौता नहीं करेगा। गुट निरपेक्षता का मूल विचार है कि विश्व 
के देशों को परस्पर विरोधी शिविरों में विभक्त करने के प्रयासों या महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों के विस्तार 
के प्रयासों ने विश्व में तनाव की स्थिति को जन्म दिया हैं और गुट निरपेक्षता का उद्देश्य इन शक्ति गुं ते 
अल्ग रहते हुए तनाव की शक्तियों को निर्व करना है। - 

2. स्वतन्त्र विदेश नीति--गुट निरपेक्षता का आशय यह हैं कि सम्बद्ध देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
किसी शक्ति गुट के साय बंधा हुआं नहीं है, वरन्‌ उसका अपना स्वतन्न मार्ग है जो सत्य, न्याय; औवित् 
और शान्ति पर आधारित है। गुट निरपेक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिः में किसी का पिछलग्गू नहीं होता व्‌ 
राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए सत्य, न्याय, औचित्य और विश्वशान्ति की प्रवृत्तियों का समर्थन करता है| 

3. शान्ति की नीति--गुट निरपेक्षता का उदय विश्वशान्ति की आकांक्षा -और उद्देश्य से हुआ है। य 
शान्ति के उद्देश्यों और संकल्पों की अभिव्यक्ति है। इसका लक्ष्य है, तनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करे 
हुए शान्ति का विस्तार। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए भारत ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों (कोरिया, 
कांगो, साइप्रस) में शान्ति स्थापना के प्रयत्न किये और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सातवें शिखर सम्मेलन का 


उद्घाटन करते हुए स्व. श्रीमती. गांधीं ने कहा था, “गुट निरपेक्ष सबसे बड़ा शतिं 
| युट | आन्दोलन इतिहास का बड़ा 


5. निरन्तर विकासशीछ नीति--गुट निरपेक्षता एक स्थिर नीति नहीं वरन्‌ तिस्तः विकासशील नीति 
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| . 6 गुट निरपेक्षता एक आन्दोलन है, गुट निरपेक्षता । नह ; 

हरा आदोल्न, जो राष्ट्रे के बीच सैचछिक सहयोग चाहता ह, प्र र आदोल्न ही 
| 1. गुट निरपेक्ष आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र संघ का सहायक है, विकल्प नहीं-गुट निरपेक्षता का विश्वास है 
"संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आज के विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। गुट निरपेक्ष आन्दोलन संयुक्त 

| संघ का विकल्प या उसका प्रतिडठन्दी नहीं वरन्‌ इस संगठन की सहायक प्रवृत्ति है; जिसका उद्देश्य है 
| झुकत राष्ट्र संघ को सही दिशा में. आगे बढ़ाते हुए उसे शक्तिशाली वनाना।” . 


गुट निरपेक्षता तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन के लक्ष्य 
गुट निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं : 


। प्रवथ और विश्वशांति बनाए रखना। - 

2. महाशक्तियों की दवावकारी भूमिका को नियंत्रित करते हुए विकासशील देशों की सम््रधुता और 
हित की रक्षा करना। ; ; 

3. गुट निरपेक्ष (विकासशील) देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। 

4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली वनाना। 

! गुट निरपेक्ष आन्दोलन या निर्गुट आन्दोलन (५५1५) 

यद्यपि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के लिए किन्ही स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गयी, परन्तु फिर भी 
गुट निरपेक्ष देशों में समन्वय स्थापित करने के लिए--संयुक्त राष्ट्र संघ तथा, अन्य मंचों पर संयुक्त कार्यवाही 
क हिए, आन्दोलन की प्रंगति और अत्तर्राष्ट्रीय विषयों एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए दो 
फ़ार की संस्थाएं. कार्य कर रही हैं : (1). समन्वय .ब्यूगे, और (1) सम्मेलन! समन्वय व्यूरो गुट निरपेक्ष देशों 


यों की संख्या 118 है। इन सदस्यों का निर्वाचन्‌ होता है।'सम्मेल्न भी दो प्रकार के-है. : () गुट निरपेक्ष 
सों के विदेशमन्त्रियों का सम्मेहन, और (1) शिखर सम्मेलना शिखर sh निरपेक्ष देशों के प्रमुख 


(६०५) अर्थात्‌ शासनाध्यक्ष भागं ठेते हैं। शिखर सम्मेलन में चार प्रकार के.सदर्स्यु भाग ठेते, हैं : पूर्ण सदस्य, 
राज्य सदस्य, पर्यवेक्षक गैर-राज्य सदस्य और अतिथि . ' ` र्र 
गुट निरपेक्षता की अभिव्यक्ति : विभिन्न सम्मेलन 


कतिक सहयोग को बढ़ावा मिठा है, विश्व राजनीति में गुट निरपेक्ष, देशों की आवाज को बढ मिठ सका 
निय RR में उनके दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हो सकी है और सबसे बढ़कर गुट 


" बेहोड सम्मेलन (प्रथम शिखर सम्मेलन, 1961)-सित्वर 1 ह हा पढ 
शेन में 25 देशों नि 9 भाग लिया इंस सम्मेलन में प्रमुख रूप से बर्लिन समस्या, ss 

संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन के प्रवेश, आदि समस्याओं का तत्काल समाधान करने 18 र 
पा, दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति की निनदा की गयी और महाशक्तियों से निजीकरण -> 

पड र व्य सम्मेलन (नयी दिल्ली, मार्च De 1983 में का र 
योजित सातवे ध सम्मेलन « में महाद्वीप के 52, एशिया के 29, उत्त एवं मध्य र 
Cet SER 
री ला न है दक्षिण अफ्रीका की भर्सना की गयी। (घ) हिन्द 


की गयी। (ग) वर्णभेद ठका 
सागर में प ठ पेद त मा कीअची)/09/8189/3 शमा, 


गुट निरपेक्षता एक गतिशील नीति और आन्दोलन है तया आज की परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता और . 
1, शांति और विश्वशांति के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करते हुए राष्ट्र के वीच सद्भावनपूर्ण ' 


सतत विचार-विमर्श और कार्य में समन्वय उत्पन्न करने के लिए उपयोगी संक्रिय केन्द्र है! वर्तमान में इसके _ 


गुट-निरपेक्षता की अभिव्यक्ति समय-समय पर आयोजित शिखर सम्मेछनों अथवा विदेश मन्नियों के 
नों में होती रहती है। इन सम्मेलनों से. गुट निरपेक्ष देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक, सजनीतिक एवं . 


का सिद्धान्त छोकप्रिय हुआ है। 961 में बेलग्रेड में आयोजित इस शिखर . 
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सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा की गयी। श्रीमती गांधी 
1983-85 के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्षा निर्वाचित हुई थीं, उनकी मृत्यु के बाद शेष अवार के 
लिए अध्यक्ष पद राजीव गांधी द्वारा धारण किया गया] इस सम्मेलन के घोषणा-पत्र में विकासशील तथा 
विकसित देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता को गति देने की वचनबद्धता घोषित की गयी। क 

14बां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन (16-17 सितम्बर 2006)--क्यूबा की राजधानी हवाना में आयोजित 
इस शिखर सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान आदि अनेक देशों के शासनाध्यक्षों सहित संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 
कोफी अन्नान ने भी भाग लिया। क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो के अस्वस्थ होने के कारण कार्यवाहक 
राष्ट्रपति रॉउछ कास्त्रो ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। : मर 

118 सदस्यीय इस संगठन ने लम्बे विचार-विमर्श के बाद पारित 91 पृष्ठ के दस्तावेज में आतंकवाद 
की कड़े शब्दों में निन्दा की तथा आतंकवाद से “संगठित मुकावले' की अपील की गई। दस्तावेज में अफगानी 
आतंकवादी संगठन तालिवान सहित विभिन्न आतंकवादियों के फिर से संगठित होने पर चिन्ता जताई गई, 
ईरान के परमाणु मुद्दे को कूटनीतिक प्रयासों और विना शर्त शान्ति वार्ता के जरिये हल करने पर जोर दिया 
. गया तथा इस वात पर वळ दिया गया कि शान्तिपूर्ण कार्यो और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शोध और विकास का कार्य प्रत्येक देश का मूल अधिकार है। 

15वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन (15-16 जुलाई, 2009 शर्म-अल शेख, मित्र) 

118 गुर निरपेक्ष देशों का 15वां शिखर सम्मेलन मिस्र के तटीय शहर शर्म-अल शेख में सम्पन्न हुआ! 
शिखर सम्मेलन में “शर्म-अल शेख घोषणा” तथा एक “कार्य योजना' को स्वीकार किया गया। 18 विन्दुओं 
की अव तक की सबसे संक्षिप्त घोषणा में जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का संयुक्त राष्ट्र सिद्धान्तो (01180 
Nations Framework Conversation on Climate Change) के अनुसार समतापूर्ण समापन करने, 
व्यापक निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा वैश्विक मन्दी की स्थिति में तेजी से सुधार करने पर 
जोर दिया गया। कार्य योजना में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 118 निर्गुट देशों के हितों का संवर्धन करने, 
दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करने तथा उत्तर-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने पर वळ दिया गया। फिलिस्तीन 
समस्या पर एक अलग घोषणा में इसका स्थाई समाधान खोजने तथा इजरायल द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को खाली 
करने की वात कही गई। इस सम्वन्ध में समस्या के समाधान के लिए अरव देशों के शान्ति प्रस्ताव का समर्थन 
रा गया। गुट निरपेक्ष देशों का अगला शिखर सम्मेलन वर्ष 2012 में ईरान की राजधानी तेहरान में सम्पन 

विश्व की बदलती हुई परिस्थितियां, गुट निरपेक्षता का बदलता स्वरूप और आन्दोलन की 
प्रासंगिकता--गुट निरपेक्षता की नीति का एक प्रमुख छक्षण के > है। अतः किक वदलती हुई 
परिस्थितियों का गुट निरपेक्षता और गुट निरपेक्ष आन्दोलन पर प्रभाव पड़ा है। 1946-53 के वर्षों में शीत 
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इस प्रकार प्रारम्भ में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का स्वरूप पूर्णतया राजनीतिक था, छेकिन * 
सम्मेळन' 1976 के समय से गुट निरपेक्ष देशों ने यह महसुस किया कि राजनीतिक ता न 
में आर्थिक समस्याएं अधिक प्रमुख हैं। अतः गुट निरपेक्ष देशो द्वारा अधिकाधिक सीमा तक आपसी आर्थिक 
सहयोग की नीति अपनायी जानी चाहिए और विकसित देशों द्वारा विकासशीळ देशों को अधिकाधिक सहायता 
दी जानी चाहिए . ४४ 

वर्तमान समय में निर्गुट आन्दोलन, प्रमुख रूप से निम्न बातों पर वठ दे रहा है : * 

1. आर्थिक और तकनीकी सहयोग--निर्गुट आन्दो यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राजनीतिक प्रश्नों 
की अपेक्षा आर्थिक सहयोग पर अधिक बल दे रहा है। यह आन्दोलन 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग" और उत्तर-दक्षिण 
सहयोग”; दोनों ही स्थितियों को अधिकाधिक अंशों तक अपनाने के लिए प्रयलशील है। * 

2. सुरक्षा परिषद्‌ का विस्तार, विशेषतया परिषद के स्थायी सदस्यों में वृद्धि . 

3. संयुक्त राष्ट्र के अंगों, विशेषतया सुरक्षा परिषद्‌ को महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाना। 

` 4. आणविक निःशत्रीकरण--महत्वपूर्ण तथ्य.यह है कि निर्गुट आन्दोलन ने नया 'सामंजस्पकारी दृष्टिकोण 
(Accommodative Approach) अपनाना है तथा इस वात ने निर्गुट आन्दोलन को पहले से अधिक 
प्रभावशाली बना दिया है। र न 
वर्तमान परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और उसका महत्व--वदल्ती परिस्थितियों में गुट 
निरपेक्षता का स्वरूप भी वदला है, किन्तु इसका महत्व पहले से अधिक हो गया है। यही कारण है कि आज 
गुट निरपेक्षता का पालन करने वाले राष्ट्रों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में गुट 
निरपेक्ष राष्ट्रों की आवाज प्रबळ बन सकी है। विश्व के दो प्रतिस्पर्धी गुटों में सन्तुलन पैदा करने और विश्वशान्ति 
वनाये रखने में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। विश्व के परतन्त्र राष्ट्रों को स्वतन्त्र कराने 
और रंगभेद की नीति का विरोध करने में भी निर्गुट आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। - 
आज शीत युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन इन वदी हुई परिस्थितियों में भी विश्व के अनेक क्षेत्रों में 
तनाव की स्थितियां वनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी तथ्य है कि महाशक्ति के रूप में अमरीका तया 
विश्व कै अन्य कुछ अधिक शक्तिशाली देश आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में “नब-ताम्राज्यवाद की नीति' 
अपनाने की ओर प्रवृत्त हैं। गुट निरपेक्षता मूल रूप में एक 'शान्तिवादी आन्दोलन' रहा है. और आज की 
परिस्थितियों. में इस शान्तिवादी आन्दोलन पर अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गयी है। 

निर्गुट आन्दोलन ने 1976 से 'बिकासशील देशों के आर्थिक विकास के आन्दोलन" का रूप प्राप्त किया 
है। अव यह आन्दोलन निर्धन और पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास पर जोर दे रहा है। गुट निरपेक्ष देशों 
की बरावर यह मांग रही है कि विश्व की ऐसी आर्थिक रचना हो जिसमें विश्व की सम्पत्ति का न्यायपूर्ण ढंग 
से वितरण हो सके।'एक राजनीतिक और आर्थिक आन्दोलन के रूप में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता न 

उसमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक विशेषज्ञ एन. सी. 
केवल बनी हुई है, वरन्‌ उसमें निश्चित वृरि 
मेनन के शब्दों में, “विश्व के मामलों में निर्गुट आन्दोलन का प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है। आज निर्विवाद रूप से 
यह कहा जा सकता है कि विश्व के मामलों में निर्युट.आन्दोलन ने महती भूमिका प्राप्त कर ली है।” अव. गुट 


अधिक निभानी है। , ० 
र Me sre व स प्रभुत्व वाठी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 


व है सा बाद अमेरिका द्वारा अन्य राज्यों के विरुद्ध बिना संयुक्त राष्ट्र संघं की 


सहमति से कई एकतरफा सैनिक कार्यवाहियां की जा चुकी हैं। तीसरे विश्व के देश भी इससे अछूते नहीं 


: देशों की एकजुटता आज भी आवश्यक है। ` 
डु 2 plas देशों के मध्य आपसी सहयोग का मंच प्रदान करता है। इसे 
दक्षिण-दक्षिण सहयोग कहते हैं। इन देशों की आलनिर्भरता के लिए गुटनिरपेक्षता का मंच आवश्यक है। 
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3. वैशवीकरण, उदारीकरण व निजीकरण के युग में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विकासश्ीछ 

देशों में एकता आवश्यक है ताकि उनके आर्थिक हितों की रक्षा हो सके। ह 
4. विश्व की तमाम समस्याओं, आर्थिक मन्दी, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार वार्ताएं (दोहा राउण्ड), 

. आतंकवाद, मानवाधिकार का प्रश्‍न आदि में विकासशील देशों के हित अमीर देशों से भिन्न हैं। गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन के माध्यम से इन मुद्दों पर विकासशील देशों का प्रश्‍न प्रस्तुत किया जा सकता है। 
5. विकासशील व विकसित देशों के मध्य सहयोग (उत्तर-दक्षिण सहयोग) के लिए भी गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन महत्वपूर्ण है|  . ट; 
` गुट निरपेक्ष आन्दोलन विश्व में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर सका है और इस आन्दोलन ने बहुत 
अधिक लोकप्रियता अर्जित की है। यदि गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपने प्रयासों में असफल रहता है तो विश्व 
शान्ति को एक गहरा आघात छ्गेगा। | 


गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलनों में गुट निरपेक्ष देशों की एकता बनाये रखने पर बल दिया गया 


है) आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी गुट निरपेक्ष देश आपसी मतभेद भुलाकर गुट निरपेक्ष 
आन्दोलन को प्रभावकारी बनायें। विकासशील देशों की शान्ति और सुरक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन 
का विशेष महत्व है। मानवीय हितों की रक्षा के लिए इस आन्दोलन को और अधिक प्रभावशाली वनाये जाने 
की आवश्यकता है। र 
४ प्रशन 

दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए). 


- गुट निरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके प्रेरक तत्वों का वर्णन कीजिए। 
. गुर निरपेक्षता पर एक निवन्ध लिखिए। 5 ; ० 
- आज की परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता की नीति और गुट निरपेक्ष आन्दोळन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-: गुट निरपेक्षता। - 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न ` 
(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)। 
- गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? 
गुट निरपेक्षता और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की तटस्थता में कया अन्तर है? 
- .गुट निरपेक्ष देशों के 7वें शिखर सम्मेलन में कया मुद्दे थे? 
15वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में किन प्रमुख बातों पर चर्चा हुई? 
| वर्तमान में गुट निपेक्षता की प्रासंगिकता के दो कारण ढिखिए। 
(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शो में दीजिए (4 अंक)। 
6. गुट निरपेक्षता के आवश्यक तत्व बताइए। ` ... ; 


ए »> ७ ७७ :- 


प + ० (9) rs 


अथवा, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के चार आधारभूत ततो का उल्लेख कीजिए। ' (उ.प्र., 2010) 


१4 वर्तमान समय में निर्गुट आन्दोलन क्रिन बातों पर वळ दे रहा है? 
8. गुट निरपेक्ष आन्दोलन के चार प्रेरक तत्व वताइए। 
9. .गुट निरपेक्ष आन्दोलन के चार लक्ष्य बताइए 
10. गुट निरपेक्ष आन्दोलन के संगठनात्मक ढांचे को समझाइए। 
अति लघु उत्तरीय प्रशन [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर र - 
र » उत्तर दस 
प्रश्न 1. का से आप क्या समझते हैं? र वक) नो 
उत्त--गुट .का आशय है, 'सैनिक गुटों से अछग रहते हा" 
य के कक य र इए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतन्त्र नीति। 
उत्त--गुट निरपेक्षता के प्रणेता और कर्णधार थे, भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं, नेहरू। 


श्न 3. गुट निरपेक्षता न 
प व नातिर से नया आशय 1008५ 1893, Collection. रे 
; और मार्श य यूगोाविय के रपति 


- गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्षता के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। (उ.प्र., 2010) 


- IgitiZed Dy ATYS Samar otneta i2 
प्रश्‍न 4. युट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ? 
Mr नह सम्मेलन be राजानी व्र में सितमचर 1961 में आयोजित हुआ! इस 
प्रश्‍न 5. गुट निरपेक्ष देशों का सातवां शिखर सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ? 
उत्त--गुट निरपेक्ष देशों का सातवां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में मार्च 1983 में आयोजित हुआ। 

; रन 6. कोर यो में शुद निरे देशों का कौनसा सम्मेन और कब आयोजित हुआ? 
उत्त--कोलम्वो में गुट निरपेक्ष देशों का पांचवां शिखर सम्मेलन अगस्त 1976 में आयोजित हुआ। 

प्रशन 7. भारतीय प्रधानमन्त्री निर्गुट आन्दोलन के अध्यक्ष किस अवधि में रहे? ह 
उत्तर--तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी 1983 में तीन वर्ष के लिए निर्गुट आन्दोलन की अध्यक्षा निर्वाचित 

हुई और अक्टूबर 1984 में उनका निधन हो जाने पर शेप अवघि के लिए अध्यक्ष पद पर राजीव गांधी रहे! 
प्रश्‍न 8. "NAM से आप क्या समझते हैं? 
उत्त--'गुट निरपेक्ष आन्दोलन” या 'निर्गुट आन्दोलन' (!\४०॥-॥।४४॥०५ \०४०॥॥)। 
प्रश्‍न 9. वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य कितने राज्य हैं? 
उत्त--आज विश्व के 118 देश निर्गुट आन्दोलन के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 11 देश “पर्यवेक्षक देश' के रूप में इस 
आन्दोलन के साय जुड़े हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका निर्गुट आन्दोलन का नवीनतम सदस्य है। 
प्रशन 10. 15वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां पर और कब आयोजित हुआ? 
उत्त---15वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन मिस्र की राजधानी शर्म-अळ-शेख में 15-16 जुलाई, 2009 को आयोजित हुआ। 
प्रश्‍न 11. नौवां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ? 
उत्तर--यह सम्मेलन यूगोस्ठाविया की राजधानी वेलग्रेड में 4 से 7 सितम्बर, 1989 तक आयोजित हुआ। 
प्रश्‍न 12. दसवां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां और कब आयोजित. हुआ? : 
उत्तर--दसवां गुट निरपेक्ष सम्मेलन इण्डोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 1-6 सितम्वर, 1992 को आयोजित हुआ। 
प्रश्‍न 13. 11वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ? 
उत्तर--यह सम्मेलन कोलम्विया राज्य फे कार्टजेना शहर में 18-20 अक्टूबर, 1995 को आयोजित हुआ। 

` प्रशन 14, 14बां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ? 
उत्त--यह गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्यूवा की राजधानी हवाना में 16-17 सितम्बर, 2006 को आयोजित हुआ। 
प्रशन 15. किन्ही दो गुट निरपेक्ष देशं के नाम बताइए। (उ.प्र.. 2010) 
उत्तर--भारत और मित्न। ; के 


बहुविकल्पीय प्रश्‍न हे 


निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प छांटकर लिखिए : 
. वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल राष्ट्रों की सदस्य संख्या है : 


(अ) 116 (व) 114 (स) 115 (द) 118 

. ,गुट निरपेक्षता के कर्णधारों में उल्लेखनीय नाम है : (उ.प्र., 2010) 
(अ) नेहरू (व) नासिर 
.(स) टीटो (द) इनमें से सभी 

. प्रेरक तत्व है : 
ह ठी 2: डे (व) साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध * 
(स) आर्थिक विकास की लालसा (द) इनमें से सभी 


Rt के संकट उत्पन हो, न्याय पर आघात पहुंचे या आक्रमण की घटना घटित हो, तव हम 
nse न ही हम तटस्थ रहेंगे!" यह कथन किसका है : 

(अ) महात्मा गांधी का (ब) जवाहरलाल नेहरू का 

(स) नासिर का (द) रीरो का 

* गुट निरपेक्षता की नीति का आवश्यक तत्व है : 

'(आ) सम्बद्ध देश स्वततत्र नीति का अनुसरण करता हो 

(व) वह उपनिवेशवाद का विरोध करता हो 


(स) वह किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो 
(द) उपर्युक्त सभी C0-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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6. गुट निरपेक्षता की नीति का प्रमुख लक्षण है : 


(अ) स्वतन्त्र विदेश नीति 
* (व) शान्ति की नीति 
(स) साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य विरोधी नीति 
(द) उपर्युक्त सभी 
7. गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? 
(अ) वेलग्रेड (व) काहिरा 
(स) लुसाका (द) कोल्म्वो 
8. गुट निरपेक्ष देशों का 15वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 
(अ) लुसाका (व) मिम्न (शर्म-अळशेख) 
(स) कोलम्वो (द) हवाना 
9. गुट निरपेक्ष देशों के अव तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 
` (अ)13 (व) 9 
(स) 12 (द) 15 
10. गुट निरपेक्ष देशों का 13वां शिखर सम्मेलन कहां सम्पन्न हुआ ?. 
(अ) ठुसाका (व) नई दिल्‍ली 
(स) कुआलाल्म्पुर (द) डरवन 
11. गुट निरपेक्ष देशों का 14वां शिखर सम्मेलन कव सम्पन हुआ? 
(अ) फरवरी 2002 में (व) सितम्वर 2006 में 
(स) फरवरी 2004 में (द) इनमें से कोई नहीं 
12. गुट निरपेक्ष आन्दोलन से सम्वन्धित है : 
(अ) समन्वय व्यूरो . (व) सुरक्षा परिपद्‌ 
(स) महासभा (द) इनमें से कोई नहों 
13. निम्नलिखित में से कौन-सा नेता गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से सम्वन्धित नहीं है? (उ.प्र. 2010) 
(अ) नेहरू ` (व) नासिर 
(स) रीटो 


न], (द्‌ ड़ 2. (द. |] 3. द्‌ . 4. व), 5. द्‌ री 6. द्‌ | 7. अ 8. 
क | ) ( ) ( ), (व), 9, (द), 1 0. (स ), 11. ( व), 
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आरक्षण : आवश्यकता, क्षेत्र तथा परिणाम 


[RESERVATIONS : NECESSITY, SCOPE AND RESULTS] 


“राज्य, जनता के दुर्बळ वर्गो के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 
शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा 
सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा” --भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 


आरक्षण, विशेषतया भारतीय परिस्थितियों में, आरक्षण की 
आवश्यकता या आरक्षण के पक्ष में तर्क 

यदि किसी राजव्यवस्था और राजव्यवस्था से जुड़े समाज में समानता को न केवल सिद्धान्त, वरन्‌ 
व्यवहार में भी लगभग सम्पूर्ण अंशों में मान्यता प्राप्त हो, तो आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 
व्यवहार में स्थिति यह है कि लोकतान्त्रिक राजव्यवस्थाओं में भी समानता को केवळ सिद्धान्त में ही स्वीकार ' 
किया गया है, व्यवहार में अधिकांश अंशों में असमानता की स्थिति. विद्यमान है। व्यवहार में विद्यमान यह 
स्थिति ही आरक्षण की आवश्यकता को जन्म देती है। 

समानता लोकतान्त्रिक व्यवस्था और विकास का मूक सिद्धान्त है और समानता का आशग्र है--जाति, 
धर्म, लिंग और वर्ण आदि के भेदभाव के विना सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर 
और सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर और सुविधाओं में यह वात सम्मिलित 
.है कि यदि कुछ व्यक्ति, व्यक्तियों का एक छोटा या वड़ा वर्ग या समूह सामाजिक या क्षेत्रीय विषमताओं के 
कारण विकास की दौड़ में वहुत अधिक पिछड़ गया है तो इन व्यक्तियों के घोर पिछड़ेपन का दायित्व समाज 
पर आता है तथा अब समाज का यह कर्तव्य और दायित्व बन जाता है कि व्यक्तियों के इस वर्ग या समूह को 
विकास के लिए विशेष अवसर या सुविधाएं प्रदान करे, ताकि समाज का यह वर्ग अपने पिछड़ेपन से बाहर निकलकर 
समाज के अन्य व्यक्तियों के समान स्तर पर आकर उनसे प्रतियोगिता कर सके और अपने ब्यक्तित्व का विकास 
कर सके। अतः आरक्षण की किसी ब्यवस्था को यदि विवेकपूर्ण ढंग से अपनाया जाता है, तो आरक्षण समानता 
के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं, वरन्‌ अनुकूल स्थिति बन जाती है! इस प्रकार आरक्षण समानता को प्रास करने के 


लिए एक आवश्यक स्थिति बन जाती ही. ` F , ee 
अतः आरक्षण की आवश्यकता वतलाते हुए आरक्षण के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्नलिखित तर्क दिये 


जा सकते हैं: 7 | 

1. सामाजिक विषमताओं के कारण आरक्षण आवश्यक--एक देश के अन्तर्गत जव कुछ वर्ग और क्षेत्र 
विकास की दृष्टि से वहुत अधिक पिछड़े हुए होते हैं, तव ये वर्ग और क्षेत्र अपना विकास स तभी कर पाते 
हैं, समाज के अन्य वर्ग समान स्तर पर तभी आ पाते हैं, जव उन्हें प्रतिनिधित्व और सेवाओं के क्षेत्र में 
विशेष सुविधाएं, विशेष अवसर दिए जाएं। इस प्रकार की विशेष सुविधाएं और विशेष अवसर ही आरक्षण 
हैं। भारत में कुछ वर्ग जैसे-दलित जातियां तथा जनजातियां वहुत ही अधिक पिछड़े हुए हैं, अतः उनके 
त आन जम ह जर > के अनुकूछ--लोकतन्त्र की मांग है कि समाज के सभी वर्गों को 
विकास के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं, लेकिन यह लोकतान्त्रिक समानता तभी वास्तविकता का रूप 
ठे पाती है, जवकि पिछडे हुए वर्गों को अपने जीवन और समाज में आगे वढ़ने के लिए विशेष अवसर दिए 


.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जाएं। आरक्षण यही कार्य करता है तथा इस दृष्टि से आरक्षण लोकतन्त्र और समानता के अनुकूल है, प्रतिकूल 
नहां। आरक्षण वह साधन है जो म को मात्र कागजी नहीं, वरन्‌ वास्तविकता का रूप देने 
का प्रयत्न करता है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए आर्थिक व सामाजिक समानता अत्यन्त आवश्यक है। 

3. सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति का साघन-सामाजिक न्याय छाकतन्त्र का एक आवश्यक अंग 
है और सामाजिक न्याय की मांग है कि राज्य के दुर्वल वर्गों को, अन्य व्यक्तियों की तुलना में कुछ विशेष 
अवसर और सुविधाएं प्राप्त हों। यह आरक्षण के आधार पर ही सम्भव हो सकता है। इस दृष्टि से आरक्षण 
सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन वन जाता है। इस वांत को दृष्टि में रखते 
हुए ही भारत सहित विश्व के कुछ अन्य देशों में आरक्षण की व्यवस्था को अपनाया गया है। 

4. भारत की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से आरक्षण आवश्यक--भारत में ss वर्ग के 
अनुयायी परम्परागत रूप में दो वर्गों में विभाजित रहे हैं। प्रथम सवर्ण हिन्दू अर्थात्‌ उच्च जातियां और द्वितीय 
निम्न जातियां। सवर्ण हिन्दुओं द्वारा तथाकथित निम्न जातियों का सैकड़ों वर्षों से शोषण किया एता रहा है, 
उन्हें अपवित्र मानते हुए उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है। इस पृष्ठभूमि में हिन्दू. समाज 
की निम्न जातियों के पिछड़ेपन का दायित्व समाज पर आता है और समाज के इन वर्गों को विशेष सुविधाएं 
और अवसर प्रदान करने का औचित्य है। 

5. क्षेत्रीय विषमताओं के कारण आरक्षण की आवश्यकता-क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विशाल 
और विविधताओं से भरे इस देश में जातीय विषमताओं के समान ही क्षेत्रीय विषमताओं की स्थिति भी रही 
है] भारतीय संघ के विविध राज्यों में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां स्वतनत्रता-प्राप्ति के समय तक शहरी जीवन 
की सुविधाओं ने भी प्रवेश नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रो में रहने वाले व्यक्ति घोर पिछड़ेपन 
में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को आदिवासी, वनवासी, 
गिरिजन एवं जनजाति, आदि नामों से पुकारा जाता रहा है। इन क्षेत्रों के घोर पिछड़ेपन का दायित्व भी 
सम्पूर्ण समाज और राजव्यवस्था पर आता है। अतः संविधान में इन्हे “अनुसूचित जनजातियों” (5.75. का 
नाम दिया गया तथा इन्हें प्रतिनिधि संस्थाओं और सेवाओं में आरक्षण की सुविधा तथा विकास के लिए अन्य 
कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं 

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के भाग 16 'कुछ वर्गा के 
सम्बन्ध में विशेष उपबन्य' के अन्तर्गत की गई है तथा संविधान के इस भाग 16 का आधार संविधान का 
अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है : न 

“राज्य, जनता के दुर्बठ वर्गों के विशि्तया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा 
अर्थ सम्बन्यी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि केगा और सामाजिक अन्याय तया सभी पक के जज 
से उनकी रक्षा करेगा” संविधान जनता के दुर्बळ वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ सम्वन्धी हितों की विशेष सावधानी 
से अभिवृद्धि और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा की वात करता है और 
“जनता के दुर्वळ वर्गों” में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उल्हेख करता है। 


लिए आरक्षण की वात कही जाती रही है, लेकिन वस्तुत: धर्म के क ती दुक 
है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का 
राज्य का आशय है, 'ऐसा राज्य, जिसके द्वारा धर्म के आधार 


के वीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए" धर्म के आ य Pa 
संविधान के एक मूळ सिद्धान्त र्न पेछ्ल, दहा तिक होगी! हमी विवाद मे सर्वोच्च न्यायालय 
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ने भी 'साग्रदायिक आधार पर किसी आरक्षण' का निषेध किया हा! इसके अतिरिक्त भारतीय समाज के 
हुए वर्गा के समान पिछड़े हुए मुसलमानों के छिए आरक्षण का कोई औचित्य हो सकता है, लेकिन सभी on 
के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो नए सिरे से “साम्प्रदायिक विद्वेष के छावे’ को जन्म दे सकती है। इस प्रसंग में 
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केन्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 'अन्य पिछड़े वर्गो' (0805) के लिए 
आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उन पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत मुसलमानों की भी पिछड़ी जातियों को अब 
आरक्षण प्राप्त हो गया है। 
यदि कोई समाज सम्पूर्ण अर्थों में जीवित रहना और आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने इतिहास से 
कुछ सीखना होता है, कोई दृष्टि प्रास करनी होती है। हमारा ऐतिहासिक अनुभव भी यही कहता है कि धर्म 
के आधार पर प्रदान की गई कोई भी विशेष स्थिति, कोई भी भेदभाव धार्मिक पृथकता के भाव को गहरा 
बनाकर विधटनकारी ततत्वं को प्रोत्साहित करेगा और इस देश के अद्योपतन का कारण बनेगा। ब्रिटिश सरकार 
ने सर्वप्रथम सन्‌ 1909 के कानून में साम्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते हुए हिन्दुओं, मुसलमानों, 
सिखों और ईसाइयों को अळ्ग-अळग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था और सन्‌ 1947 में भारत का विभाजन 
बहुत कुछ अंशों में इस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का ही परिणाम था। वस्तुतः धार्मिक आधार पर. आरक्षण की 
बात सामाजिक जीवन में एक गहरे और विषैछे प्रदूषण को जन्म देने जैसा प्रयास है। अतः सामाजिक जीवन की 
स्वच्छता के हित में इसे विचारणीय विषय भी नहीं बनाया जाना चाहिए। 
आरक्षण का क्षेत्र या आरक्षण से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान | 
अनुसूचित जाति के निर्धारण का आधार जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्धारण का आधार क्षेत्र व 
जाति रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सन्‌ 1931 की जनगणना के आधार पर अन्य जातियों से 
अलग स्वीकार की गई है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान रखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने 
के पश्चात्‌ लोक अधिसूचना द्वारा ऐसी जातियों का उल्लेख कर सकेगा। प्रत्येक राज्य के लिए वहां की जातियों के 
अनुसार इनकी अलग-अलग सूचियां बनाई गई ही 
अनुसूचित जातियों में सामान्यतः वे जातियां शामिळ की गई हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं सामाजिक 
` दृष्टि से अछूत समझी जाती रही हैं। ऐसी जातियां जो पीढ़ियों से अप्रिय, अमान्य और अत्यधिक निम्न समझे 
जाने वाले कार्य करती रही हैं; जैसे, मल उठाना, झाडू देना, मृत पशु उठाना, चमड़ा उतारना तथा चर्म शोधन 
आदि। अनुसूचित जनजातियां वे जातियां हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रह रही हैं जिनका भौतिक विकास नहीं हुआ है 
क्योंकि इन क्षेत्रों तक सभ्यता बहुत कम पहुंच पाई है। ऐसी जातियां जिनका अपना कोई स्थायी निवास स्थान 
नहीं रहा है और जो घुमक्कड़ रही हैं अथवा जो वर्षों से अपराध कार्यों (चोरी करने, राहगीरों को छूटने आदि) के 
माध्यम से अपनी गुजर-बसर कर रही थीं, उन्हें भी अनुसूचित जनजातियों का नाम दिया गया है। ये जातियां अपनी 
विशेष स्थिति के कारण बाकी समाज से अळग हो गई थीं। अतः इन्हें विकास की धारा के साथ जोड़ने के लिए 


विशेष सुविधाओं की आवश्यकता समझी गई। 
र कक जातियों और जनजातियों के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विशेष व्यवस्थाएं की गई 


ः (1) प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था-संविधान मे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 
उता के आधार पर स्थान आरक्षित. रखने की व्यवस्था की गई है। इन जातियों के व्यक्ति सुरक्षित स्थानों के 
र क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं | का 
oe प्रतिनिधित्व के साथ-साथ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को केन्द्र एवं राज्यों के 
मन्त्रिमण्डलों में भी सदैव प्रतिनिधित्व प्राप्त रहा है। 79वें संवैधानिक संशोधन (1999) के अनुसारं अब अनुसूचित 
जातियों तथा जनजातियों के लिए संसद और राज्य वियानमण्डला में स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था 25 जनवरी, 
2010 तक के लिए कर दी गई थी। पुनः 2009 में 109वें संविधान संशोधन द्वारा यह अवधि 25 जनवरी, 


2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। र 
शा तक य लिप vs. Union of India) also held that reservation under clause (4) of 
1 Thisjudgement (Indra al representation (para 831); Quoted in 0. 0. Agarwal, 


te like a commun स 
ips 16isno to ८05 तीरथ रीय WSK Bolen. 
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2) सेवाओं और शिक्षण संस्वाओं में प्रवेश हेतु विशेष संरक्षण अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत अनुसूचित 
जातियों का जनजातियों के लिए केन्द्र (संघ) और राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं में प्रशासनिक 
कुशलता के अनुकूल स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। संविधान आरक्षित -स्थानो के प्रतिशत एवं 
समय-सीमा निर्धारित नहीं करता। इन्हें प्रशासन दारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है 
इन जातियों को शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो रियायते प्रदान की गई हैं, उनमें से मुख्य 
हैं-..आयु सीमाओं में छूट, योग्यता स्तर में घूर, कार्यकुशलता का निम्नतर स्तर पूरा करने पर उनका चयन, नीचे 
की श्रेणियों में उनकी नियुक्ति और पदोन्नति का विशेष प्रबन्धा सन्‌ 1950 में गृह मन्त्रालय द्वारा पारित प्रस्ताव 
के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 12.5 से 16.2% तक स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी। 
वाद में यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7.5 
प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाएंगे। विशेष वात यह है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सेवाओं में भर्ती 
के लिए आरक्षण की जिस व्यवस्था को अपनाया गया है संविधान में उसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित 
नहीं की गई है। 

2005 ई. में इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। संविधान के 93वें संशोधन (2005) . 
के आधार पर शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त न करने वाही निजी शिक्षण संस्थाओं में भी अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है; 
ठेकिन केन्द्र व राज्य सरकारों दवारा अल्पसंख्यक घोषित किए गए संस्थान इस अधिनियम से प्रभावित नहीं 

होंगे। संसद व राज्य विधानसभाएं इस सम्वन्ध में अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार नियम वना सकेंगी। 
(3) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए दो पृथक्‌-पृथक्‌ राष्ट्रीय आयोग--अनुसूचित जातियों 
तथा जनजातियों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इनके हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 
338 के अन्तर्गत एक विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था की गई थी। इस पदाधिकारी के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रीय 
आयुक्तं की भी नियुक्ति की व्यवस्था थी। कालान्तर में इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी वनाने की आवश्यकता 
अनुभव की गई। अतः 65वें संवैधानिक संशोधन (1990) के द्वारा “अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों 
के लिए “राष्ट्रीय आयोग? की स्थापना कर उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1990 के वाद के वषँ में 
यह वात समझी गई कि-भीगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातियां अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं तथा 
उनकी समस्याएं भी भिन्न हैं। अतः 83वें संवैधानिक संशोधन (2003) के आधार पर “अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर दो अळग-अळ्ग राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना करते हुए उनकी 
रचना के सम्वन्ध में निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है : ठं 

अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग--एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व जनजातियों 
हेतु र आयोग--एक pa so तथा तीन सदस्य। न 

अलग-अल्ग आयोगों की उपर्युक्त व्यवस्था ही उचित और दोनों आयोगों का 
मुख्य कार्य यह निरीक्षण करना व सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित स ति 
को संविधान में जो विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं उन्हे सही ढंग से रागू किया जा रहा है अथवा नहीं। 


यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति 
एक आयोग की स्थापना करेगा जिसका कार्य पिछड़ी हुई जातियों की. जांच 
करना होगा! इसके अतिरिक्त, आयोग उनकी उन्नति के उपायों की स mR se 
संविधान के द्वारा केन्द्रीय सरकार 
को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्रथम सिफारिशों 
सरकारों को निर्देश दे। दूसरे आयोग की सिफारिशों SN ल क सरकार क Moe 
सलाह तो दे सकती है, परन्तु निर्देश नहीं] उनका पालन करना राज्यों की इच्छ और मळ निर्भर करता 
है। आयोगों के द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के नाप जिसमें - 
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सरकारों ने इन जातियों की उन्नति के किए क सात किए जाते हैं 
- 5 अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए उपर्युक्त विशेष प्रवन्ध विश यव Si गएं 
किन इनके अतिरिठीतेलकऊसाकळनिसहि  ग 16 मे किए ग 


रखने के प्रावधान किए गए हैं। 
संविधान में एक विशेष उपबन्ध के अन्तर्गत गई 
मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में जनजातियों के कल्याण लि हि wr bh विहार. 
पिछड़ी हुई जाति के कल्याण के लिए उत्तरदायी बनाया जा स्का है। द bd कर 
के मन्त्रालय की व्यवस्था है। र न क 
संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत समाप्त किया गया है और | 
व्यवहार करना एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 15 में दो अधिज अप 
की गई है। इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवळ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा 
इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इनमें से किसी भी आधार पर कोई नांगरिक दुकानों 
सार्वजनिक स्थानों, भोजनाल्यों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा 
दा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राज्य निधि द्वारा पोषित अथवा साधारण जनता के लिए वनवाए गए कुओं, - 
, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपभोग से वंचित नहीं किया जाएगा। 
अनुच्छेद 19 (5) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए देश के किसी भाग में निवास की 
स्वतन्त्रता के अधिकार को परिसीमित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियां एक पृथक्‌ समुदाय है जिनकी 
अपनी सांस्कृतिक एवं सम्पत्ति सम्बन्धी परम्पराएं हैं। ये सीधे-सादे लोग काफी पिछड़े हुए हैं, उनकी संस्कृति तथा 
` पिछड़ेपन का कारण उन्हें पूर्णतः पृथकू रखना चाहे युक्तिसंगत नहीं है तथापि उनके हितों की सुरक्षा के लिए 
जो व्यवस्था की गई है वह न्यायोचित ही जान पड़ती है। इन सुरक्षाओं के अभाव में समाज के अधिक चतुर 
लोग इन जनजाति के व्यक्तियों को जो स्वभावतः सरल होते हैं, मूर्ख वनाकर इनका शोषण करने में समर्थ 
हो सकते हैं। इसलिए ऐसे अनेक उपबन्धों का प्रावधान किया गया है जिनसे इन व्यक्तियों को केवल विशेष ' 
परिस्थितियों में ही अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरण करने का अधिकार होगा। इन लोगो की सुरक्षा एवं छाभ के 
ढिए, साधारण नागरिकों के द्वारा, इनके क्षेत्रों मे वसने अथवा सम्पत्ति खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। 
जातिगत आरक्षण का एक और आयाम : “अन्य पिछड़े वर्गो' के लिए आरक्षण का प्रश्‍न 
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की तुलना में “अन्य पिछड़े वर्गो' के लिए आरक्षण 
की व्यवस्था के प्रयलों ने समस्त सामाजिक व्यवस्था में अधिक गम्भीर तनावों को जन्म दिया है। पिछड़े हुए 
वर्गों के लिए आरक्षण के प्रश्न को ढेकर संवैधानिक और राजनीतिक विवाद बहुत अधिक तीव्र रूप में सामने 
आया है। ी 
अन्य पिछडे वों (0805) के सम्बन्ध की स्थिति-संविधान के भाग 16 तथा अन्य कुछ प्रावधानों में 
"पडे बर्गों” या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ 'अन्य पिछड़े वर्गों' शब्द का प्रयोग किया गया है, 
किन्तु पिछड़े वर्गों का सीमांकन करना कठिन है। इसमें अनेक ऐसी जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां नहीं हैं, 
किन्तु समाज की अन्य तथाकथित उच्च जातियों से पिछड़ी हुई हैं, जैसे नाई, बई, धोबी, दर्जी, अहीर, कुर्मी, 
आदि। यद्यपि संविधान में इस शब्द समूह का एक-से-अधिक स्थानों पर प्रयोग हुआ है [अनुच्छेद 16 (4) तथा 
अनुच्छेद 340 में], पर इसकी परिभाषा नहीं की गई है। 'राजनीति कोश” के अनुसार, “पिछडे हुए वर्गों का 
अभिप्राय समाज के उन वर्गों से है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक निर्योग्यताओं के कारण समाज के अन्य 
वर्गों की स्तर पर हों।” हितों 
प्र का जातियों तया अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थसगवन्थी हितों की विशेष 
सावधानी से अभिवृद्धि की वात जितनी स्पष्टता के-साथ कहता है, अन्य पिछड़े वर्गों के त कोई वात 
ऐसी स्पष्टता और निश्चितता के साथ नहीं कहता। अनुच्छेद 16 'छोक नियोजन के विषय में अवसर की 
समता” का प्रावधान करता है तथा इसी प्रसंग में अनुच्छेद 16 के RF में कहा गया है कि. “इस अनुच्छेद 
की कोई वात राज्य को पिछडे'हपःनातरिको करटक वरि) जिजुझूत्रिनिधिल्व राज्य की राय में 


राज्य के आधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए व्यवस्था करने से नहीं 
रोकेगी।” इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गो की दशाओं के 
अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अब तक प्रमुख रूप से दो आयोग 
स्थापित किए गए हैं--प्रथम “काका .काठेलकर आयोग' और द्वितीय 'मण्डल आयोग”, जिसकी स्थापना जनता 
पार्टी के शासनकाल (1977-79) में विहार के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री बी. पी. मण्डल की अध्यक्षता में की गई। 
दवितीय, पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) की रिपोर्ट-इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 20 अप्रैल, 1982 
को सरकार को प्रस्तुत की। आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी, अर्ज-सरकारी एवं सार्वजनिक उद्योगों 
में 26 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की। आयोग ने पिछड़ी जातियों की परिभाषा की है तथा 
' उनकी पहचान के लिए. मानदण्ड प्रस्तुत करते हुए कुछ 3,743 जातियों को पिछड़ी घोषित किया गया। 
ˆ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि समस्त पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 52 प्रतिशत है और इनके लिए इसी 
अनुपात में स्थान आरक्षित किया जाना उचित है, परन्तु संविधान की धारा 15(4) और 16 (4) के प्रसंग में 
सर्वोच्च न्यायालय दारा दिए गए निर्णयों के अनुसार कुछ मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित नहीं 
किए जा सकते और 22.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए पहले से आरक्षित हैं। इस 
विवशता के कारण पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 52 प्रतिशत होने के बावजूद उनके लिए केवल 26 प्रतिशत स्थान: 
आरक्षित करने की तिफारिश की जाती है। रं * 
आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि पिछड़ी जातियों की शिक्षा तथा उनके औद्योगिक एवं व्यावसायिक 
प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावे। आयोग ने यह भी कहा है कि केन्द्र सरकार को विभिन्न पिछड़ी जातियों के 
उत्थान के लिए राज्य सरकारों को उसी प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिस प्रकार से अनुसूचित 
जातियों व जनजातियों के लिए प्रदान की जाती है। ४ 
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग और शासन का निर्णय--'मण्डल आयोग' द्वारा अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत किए जाने के पहले से ही भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की जाती रही 
है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का कार्य सर्वप्रथम दक्षिण भारत के कुछ राज्यों-तमिलनडु, कर्नाटक 
'और आना प्रदेश में राज्य स्तर पर सेवाओं और शिक्षण संस्थाओ में प्रवेश आदि के प्रसंग में किया गया। “मण्डल 
आयोग' की रिपोर्ट आने के वाद यह मांग की जाने लगी कि केन्द्रीय सेवाओं में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण 
प्रदान किया जाना चाहिएं। नवाँ लोकसभा के चुनाव (नवम्बर '89) के प्रसंग में जनता दल ने जो चुनाव 
घोषणा-पत्र जारी किया, उसमें “मण्डल रिपोर्ट' को क्रियान्वित करते हुए पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने 
का वायदा किया गया था। 

_ वी. पी. सिंह सरकार की घोषणा-प्रधानमन्त्री वी. पी. सिंह ने 7 अगस्त, दोनों 
सदनों में घोषित किया कि भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उदमों में स्क अ य 
आरक्षण प्राप्त होगा। प्रधानमन्त्री ने इसे “सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम? वताया। 13 अगस्त, 
1990 को इस ख सरकारी अधिसूचना जारी की गई। 

शासन द्वारा छ्या गया यह निर्णय आकेस्मिक और एकपक्षीय था। राजनीतिक दलों की सामान्य 
प्रतिक्रिया यह रही कि शासन ने यह घोषणा राजनीतिक कारणों से की है और घोषणा के पूर्व इस समबन्ध 


में आम संहमति प्रास की जानी चाहिए थी।' उस समय यह भी 
राजनीति में देवीलाल के प्रभाव को कम करने के लिए जहा गया कि जनता दळ की आन्तरिक 
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युवा आन्दोलन--शासन के इस निर्णय में असंगठित और ना गा कि भावुकता 
से भरे उग्र युवा आन्दोलन को जन्म दे दिया। शीघ्र ही उत्तर भारत के लगभग 29 विश्वविद्यालय इस आन्दोढन 
के केन्र बन गए। आन्दोलन की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से छगाया जा सकता है कि आसन के निर्णय 
झा य भति 1 अधिक युवाओं ने 'आलवाह', आदि के रूप में आसहत्या की कोशिश की 
20226 63 लोगो की जानें गईं। स्कूळी छात्र्छा्राओ ने भी सरकार के निर्णय के विरोध मे 
मण्डल आयोग से सम्वन्धित यह निर्णय कानूनी पचड़ों में अक्टूबर, 
90 को मण्डल रिपोर्ट के:किकाहफ्ता टका हा ने 1 में कहा 


-777+.िएरट०४-७)-१:३०--०7 ० सेहः अाा०७००००/॥ 28] ॥। ।० बषः) अस्ति ०G2n०४॥ 28] 


कि 13 अगस्त, 1990 की सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाई जाती है, हेकिन सरकार इस अधिसूचना के 
तहत छाभ पाने वाली जातियों को चिहित करने का काम जारी ० वो 
निर्णय की घोषणा के बाद ही आन्दोलन क्रमशः शान्त हुआ। रख सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस 


आरक्षण विवाद : सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और वर्तमान स्थिति 

पिछड़ी जातियों के छिए 1990 में 27 प्रतिशत आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, नरसिम्हा राव 
शासन ने 25 सितम्बर, 1991 को उसे संशोधित करते हुए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्गों के लिए 
भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की, जो आरक्षण की किसी भी विद्यमान योजना में नहीं आते हैं। 

नरसिम्हा राव शासन की उपर्युक्त घोषणा को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनीती दी गई। इस सम्वन्ध में 
16 नवम्बर, 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत निर्णय (6 : 3) में कहा, “दो वर्ष पूर्व राष्ट्रीय मोर्चे 
की सरकार दारा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का जो आदेश जारी किया गया था, वह वैध 
और लागू करने के योग्य है, लेकिन इन जातियों के 'सम्पन्न व्यक्तियों” (1०८119 12961) को आरक्षण का लाभ 
नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही नरसिम्हा राव शासन द्वारा आर्थिक आधार पर दिया गया.10 प्रतिशत 
आरक्षण अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि अधिकतम आरक्षण 50 प्रतिशत ही हो सकता है। न 

केन्र सरकार का निर्णय-केन्द्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण 
8 सितम्बर, 1993 से लागू हो गया है, लेकिन इन जातियों के सम्पन्न तबके को इस आरक्षण का लाभ नहीं 
मिलेगा। राज्य स्तर पर इस सम्वन्ध में अलग-अळग व्यवस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों को 27 
प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। राज्यों में पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए आरक्षण प्रतिशत का एक 
प्रमुख आधार राज्य की समस्त जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों का अनुपात है। , 


आरक्षण नीति और आरक्षण व्यवस्था के परिणाम 


भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसंग में आरक्षण व्यवस्था को अपनाए 
हुए लगभग 60 वर्ष का समय हो चुका है, पिछड़ी हुई जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी एक दशक 
पूरा कर चुकी है। आरक्षण के परिणामों का अध्ययन करने के लिए यह निश्चित रूप से उपयुक्त समय है। 
आरक्षण के कुछ प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं : ; 

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में कुछ सुधार लेकिन अपेक्षित सुधार 
नहीं-परम्परागत रूप से. भारतीय समाज में जो स्थिति चली .आ रही थी, उसे दृष्टि में रखते हुए अनुसूचित 
जातियों और जनजातियों को आरक्षण प्रदान करनां आवश्यक था। आरक्षण की इस व्यवस्था से अनुसूचित 
जातियों और जनजातियों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य ही हुआ है। आज भारत की लोकसभा में अनुसूचित 
जातियों के 84 से अधिक और जनजातियों के 47 प्रतिनिधि हैं यह स्थिति इन जातियों के लिए अच्छी है, लोकसभा 
या संसद के लिए भी उचित स्थिति हैं। यदि आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, तो इन जातियों के कुल मिलाकर 
इसके आधी संख्या के प्रतिनिधि भी लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं होते और ऐसी स्थिति में भारत की 
संसद या लोकसभा को भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधि कह पाना बहुत कठिन हो जाता। लोक सेवाओं, 
केन्रीय तथा राज्य सरकार के आधीन उच्च स्तर की लोक सेवाओं में भी इन जातियों के.सदस्यो ने पर्याप 
संख्या में प्रवेश पाया है। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, उससे सेवाओं 
में इन जातियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रतिनिधि संस्थाओं और सेवाओं में यह स्थिति लोकतान्त्रिक _ 


| `= ओं ओं में 
a be है, इन जातियों को प्रतिनिधि संस्थाओं और सेवाओं में प्रतिनिधित्व मिला है 
हेकिन,60 वर्ष पूर्व की स्थिति की तुना में आज भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, अपेक्षित सुधार नहीं _ 
हुआ हैं। कारण अनेक हैं--प्रथम॑, इन जातियों की मनोस्थिति में और इन जातियों के प्रति समाज के दूसरे 
वर्गो की मनोस्थिति में जैसा परिवर्तन आना चाहिए था, वह परिवर्तन काक अंशों द वा त्याच 
के लिए जातियों को प्रदान किए गए आरक्षण का मूल उद्देश्य इन जातियों | 
पर आगे pecs pss जैसी अमानवीय स्थिति का समूळ अन्त करना रहा है! आज स्थिति में अन्तर 


आया है। अस्पृश्यता अपूव प्रवकित।कुत्सित सासे ती क्कि लहत ि)रमीण क्षेत्रों में आज भी 
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अस्पृश्यता या भारी जातिगत भेदभाव की स्थितियां विभिन्न रूपों में बनी हुई हैं। द्वितीय, इन जातियों को 
आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन इहें शिक्षा की जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए थी, व्यक्तित्व के विकास हेतु 
जो अवसर प्राप्त होने चाहिए थे, वे-वहुत थोड़े अंशों में ही प्राप्त हो पाए ह देश अभी तक विकास कौ 
दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, निर्धनता और घोर निर्धनता दूर नहीं हो पाई, कुछ व्यक्तियों और वर्गों 
के लिए तो कम भी नहीं हो पाई तो इस निर्धनता और घोर निर्धनता के कारण तथा सम्भवतया इस निर्धनता 
से उत्पन्न कमजोर मनोस्थिति के कारण वे आरक्षण का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं आ पाए। तृतीय, एक 
और वड़ा कारण भी वना] आरक्षण के लगभग समस्त लाभ निम्न जातियों के अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्ग ने ही प्राप 
“कर लिए और अधिकांश भाग यवास्थिति अर्थात्‌ अपनी पिछड़ी अवस्था में ही बना हुआ है। अनुसूचित जातियों 
को जो आरक्षण प्रदान किया गया, उसका अधिकांश लाभ केवल एक जाति जाटव (चमार) ने उठाया है। अव 
अनुसूचित जाति के कुछ सदस्य भी इन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने लगे हैं। चतुर्थ, पिछड़ी 
जाति आयोग की ओर से आयोजित संगोष्ठी में कर्नाटक के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री देवेगोबझ 
(हरिजन) ने विचार व्यक्त किया, “अनुसूचित जाति और जनजाति के उन वर्गो को आरक्षण योजना के तहत 
सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं और जिनका सामाजिक स्तर अच्छा है। आरक्षण 
का फायदा उन लोगों ने उठाया है, जिनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति पहले से ही अच्छी रही ही 
52005 से अपील की कि वह कोई ऐसा रांस्ता निकाठे, जिससे इन सुविधाओं का दुरुपयोग रोका 
जा सके। ४ 
आन्ध्र प्रदेश में एक ऐसे ही अध्ययन से पता चढ़ता है कि 60 अनुसूचित जातियों में से केवल 5 जातियां 
ऐसी हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली हैं या जिन्होंने उच्च लोक सेवाओं में स्थान प्राप्त किया है। इसी 
प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, राजस्थान में उसका समूचा लाभ केवल एक 
जाति, मीणा जाति ने उठाया है। अनुसूचित जनजाति बहुह क्षेत्रों (वांसवाझा, वारां, डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही 
और उदयपुर जिले) से जुड़ी कोई जाति या व्यक्ति आरक्षण के आधार पर उच्च सेवाओं में प्रवेश प्राप्त नहीं 
कर सके, क्योंकि ये क्षेत्र और इनसे जुडी जनजातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं और अनुसूचित जनजातियों में 
उन्नत जाति मीणा जाति के साथ प्रतियोगिता कर पाने की स्थिति में नहीं हैं? अन्य राज्यों की स्थिति भी भिन्न 
नहीं है। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, उनमें भी समस्त लाभों का एक 
बड़ा भाग सम्पन्न और विकास की दिशा में आगे वढी हुई जातियों ने प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए, 
उत्तर प्रदेश और बिहार में, अहीर (यादव) तया कुर्मी ऐसी हो जातिया हैं। इस स्थिति के परिणामस्वरूप तो जो 
पिछड़े है, वे सदैव पिछड़े ही वने रहेंगे क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं है करि. निम्न जातियों का धनाढ्य वर्ग 
अश खमाज के वल पूर जिमी स्थिति को SE मजबूत करता चला जाए। यह भी तथ्य है कि निम्न 
का यह धनाढ्य वर्ग सामान्यतया अपनी ही जाति के में कोई 
खनति रजत वि | निर्धन व्यक्तियों से वास्तविक रूप में कोई 
2. इन जातियों में चेतना का उदय--आरक्षण की व्यवस्था और लाभों 
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में चेतना का उदय हुआ है, Re आ 
यी, वहां चेतना में वृद्धि हुई है। आज से.50 वर्ष पूर्व यदि अनप व्य 


अत्याचार और शोषण की स्थितियां चुपचाप सहन कर ठेती थी, तो अब वे a उग्र 


विरोध करने ठगी हैं या विरोध की वात सोचने ठगी हैं। इससे सवर्ण 

ओर नि वर्गों वीच तनाव की सतिं बनने की ह, पित वगा के बीच, उ 
आगे आने वाळे समय में उच्च वर्ग इस स्थिति के साय समझीता कर छेगा। इस दृष्टि से वह चेतना स्वागत 
3. आरक्षण जातियों के आपली मेठ-मिछाप और समतावादी इ | 
जातियों और जनजातियों को प्रदान की गई विशेष सुविधाओं द कु 
1 राजस्थान पत्रिका, 20 अक्टूबर, 1983 पृष्ठ 7. वना 

2 “अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों का कोई प्रतिनिधि साक्षात्कार तक नहीं hur गौ 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyala तरिका ड 
न , 25 मार्च, 1999 पू. 3. 
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पिछड़ेपन के विशेषाधिकार को छोड़ने की अनिच्छा प्रदर्शित करती हैं।” क्या यह असंगतिपूर्ण नहीं है कि 
अति सम्पन्न और “मिनिस्टर” जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, जो प्रत्येक रूप में किसी भी उच्च-भारतीय 
के समान हैं, स्वयं या उसकी सन्तान, आज भी अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाम पर विशेष सुविधाओं 


4. अन्य जातियों में आरक्षण का लाभ पाने की होइ--अव तक जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित 
हैं, इस सदी के अन्तिम दशक में वे आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के प्रबळ प्रयलो में जुट गई हैं। इन जातियों 
के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में प्रवेश पाना सरल नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग.या 
पिछड़ी जातियों की कोई निश्चित परिभाषा कर पाना सम्भव नहीं है, अतः वे अपने आपकों विकास और 
शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी वतछाते हुए मांग कर रही हैं कि उन्हें भी पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाना 
चाहिए। उत्तर भारत के जाट, महाराष्ट्र के मराठा, मध्य प्रदेश के कुर्मी, उत्तर प्रदेश के मुसलमान गुर्ज्जर, 
हरियाणा के सैनी, राजस्थान के मेव, कायमखानी और विश्नोई, आन्ध्र के रेडी और कर्नाटक के वोक्कालिंगा 
पिछड़े वर्गों में शामिल होने की मांग कर रहे हैं तथा सांसदों का एक वर्ग उनकी मांग का समर्थन कर रहा 
है। इसी प्रकार महिला आरक्षण के लिए 1998 और 1999 में जो विधेयक संसद में प्रस्तावित हुए, उनमें 
कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह मांग की जा रही है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 
लिए जो आरक्षित स्थान हों, उनमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। आरक्षण 
की यहं होड़ कहां जाकर खत्म होगी, कुछ कह पाना कठिन है। 

5. आरक्षण दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति के साथ जुड़ गया है-संविधान में आरक्षण का प्रावधान 
समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा और अभिवृद्धि के उद्देश्य से अपनाया गया था, ठेकिन अव मूल 
उद्देश्य तो समाप्त हो गया है तथा आरक्षण का प्रश्‍न दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति के साय जुड़ गया 
है। जातियां यह सोचने लगी हैं कि उनके द्वारा अपने आपको संगठितःकर और दवाव डालकर अपनी जाति 
के छिए आरक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त है, वे ऐसा सोचती हैं कि राजनीतिक 
दवाव वनाए रखते हुए आरक्षण की अवधि वढ़वाई जा सकती है। राजनीतिक दल आरक्षण के प्रश्‍न पर 
वास्तविक पिछड़ेपन की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ “बोट बैंक” (५०४ 8८) की दृष्टि से विचार करते है! अनुसूचित 
जातियां और जनजातियां एक लम्वे समय तक कांग्रेस का वोट वैंक रही हैं और अन्य राजनीतिक दळ कांग्रेस 
फे इस वोट वैंक में भारी दरार डालने तथा इन जातियों के एक वर्ग को अपना समर्थक बनाने के लिए 
प्रयलशील हैं। ये सभी राजनीतिक दल ऐसा सोचते हैं कि यदि उनके द्वारा आरक्षण को जारी रखने का 
विरोध किया गयां, तो वे जातियां उनसे विमुख हो जाएंगी। 56626 | 

le के पक्ष में सदैव सामाजिक न्याय की बात कही गई है, लेकिन तथ्य यह है कि 
आरक्षण का प्रश्‍न केवल चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है। आरक्षण की राजनीति ने.आर्थिक विकास और 
सामाजिक न्याय के समस्त विचार को पीछे धकेल दिया है। सामाजिक न्याय के किसी ठेकेदार ने एक भी 
ऐसा कदम नहीं उठाया है, जिससे निर्धनता की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति में सुधार 
हों। अगड़ी जाति वनाम पिछड़ी जाति, हिन्दू वनाम मुसलमान, पुरुष बनाम्‌ महिला की राजनीति ने समाज 
को गहरे रूप में विभाजित किया है और इस विचार को वैधता प्रदान की है कि आ तो मात्र सत्ता 
का खेळ हे बिभाजित समाज ने विभाजित राजनीति को जन्म दिया है| इसने विभिन्न जातियों और वर्गों के 
वीच सामाजिक दूरियों को जन्म दिया है। आरक्षण नीति के इन प्रतिपादकं ने सामाजिक न्याय को एक 


अर्थहीन नारा बना दिया है। ह 

संवैधानिक संशोधन के लिए आरक्षण की अवधि 25 
संवैधानिक संशोधन के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों क 
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निर्माता 

आरक्षण को जारी रखना विवेकसंगत है अथवा नहीं। यह तथ्य है कि संविधान निर्माता आरक्षण व्यवस्था को 
इतने लम्बे समय तक बनाए रखने की वात नहीं सोचते थे। इतनी दीर्घवधि तक आरक्षण को जारी रखने को 
बात आरक्षण के मूल विचार से मेल नहीं खाती। आरक्षण ही हमारे समाज और हमारी व्यवस्था की नियति वन 
जाए, यह उचित नहीं होगा। पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी छम्वे समय तक आरक्षण को जारी रखना भारतीय 
राजनीति और व्यवस्था में गम्भीर स्थितियों को जन्म दे सकता है। आरक्षण की व्यवस्था का लाभ अनुसूचित 
जातियों और जनजातियों के बड़े भाग को वास्तविक रूप. में प्राप्त हो सके और इन व्यवस्थाओं के लक्षय 
सामाजिक न्याय और समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में आगे वढा जा सके, इस दृष्टि से विभिन्न 
राजनीतिक दलों के अनेक सदस्यों और समाज के सम्प्रान्त जनों द्वारा इस व्यवस्था में संशोधन के लिए कुछ 
सुझाव दिए गए हैं। प्रमुख सुझाव इस प्रकार है : 

( एक परिवार में केवल एक पीढ़ी को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होना चाहिए, (1) ऐसी व्यवस्था की 
जानी चाहिए कि एक परिवार में केबल एक व्यक्ति ही आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा सके, (11) एक निश्चित 
सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाठे अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं 
होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के प्रसंग में 'क्रीमी लेयर को आरक्षण से वंचित 
करने की जो बात कही है, वह नितान्त उचित है तथा इसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के 
प्रसंग में भी अपनाए जाने की आवश्यकता है, (४) आरक्षण की सुविधा सेवाओं में केवल प्रवेश के सम्बन्ध में 
ही होनी चाहिए, पदोन्नति के सम्बन्ध में नहीं होनी चाहिए) सर्वोच्य न्यायालय ने भी. अपने पूर्व के निर्णयों में इस 
बात पर बल दिया है। 

निम्न जाति में पैदा होने पर व्यक्तित्व के विकास में वाधा आती है, यह तथ्य है, लेकिन इसके साथ 
ही यह भी तथ्य है कि निर्धनता में जन्म लेना, पछना और वड़ा होना व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास की 
अधिकांश अवसरों से वंचित कर देता है। अतः दीय राजनीति और चुनावी राजनीति से दूर रहते हुए 
भारतीय समाज का आम सहमति पर आधारित विचार यह है कि आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखना केवर 
जाति पर आधारित नहीं होना चाहिए। जाति और आर्थिक स्थिति के मिले-जुठे आधार पर टिकी हुई आरक्षण की 
किसी व्यवस्था को ही उचित कहा जां सकता है . र * 


आरक्षण राजनीति का.नया आयाम 


विधायी संस्थाओं में महिला आरक्षण का प्रस्ताव 

1990 से ही भारतीय राजनीति में यह वात कही जा रही है कि विधायी संस्थाओं (राज्यों की विधान 
सभाओं और लोकसभा) में महिठाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। भारत के 
राजनीतिक दलों पर सदैव ही चुनावी राजनीति हावी रहती है और जब कभी उन्हें किसी भी बात के सम्बन्ध 
में यह लगता है कि इससे उन्हे चुनावी राजनीति से छाम प्राप्त होगा, तव गम्भीर विचार-विमर्श की प्रक्रिया 
को अपनाए विना ही उस बात को अपने चुनाव घोषणा-पत्र में स्थान दे देते ह| ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव 
(1996) के समय में भी यही स्थिति बनी! सभी प्रमुख राजनीतिक दलों (कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, ग 
मार्क्सवादी दल, अन्य वामपंथी दलों और अन्य कुछ दे) ने इस बात का वायदा किया कि यदि उन्हें सत्त 
प्राप्त हुई, तो वे कानून बनाकर विधायी संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित करेंगे! 


का एक भाग में में 
था और आज भी नहींहै। : गे भाग वास्तव में इस आरक्षण के पक्ष में 
संसद में आरक्षण बिधेयक-्यवहारं में अल्ग-अल्ग सरकारों के कार्यकाळ में अब तक आठ वार 
पारित हो जाता, तो खोका मे महिला सदस्य की संख्या उगभग एज गया। यदि यह विद 
पाया है। वस्तुतः विरोधी दल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में चलते अभी लोकसभा में नहीं पारित हो 
a 


वर्गों के जिए अर्ग सेआरिकणाकी' मीन रह ह उ काणि 
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अकार का विधेयक पारित न हो के. में 
लिन तक दिया जात हो न महिश आरक्षण कें पक्ष और विपक्ष में प्रमुख रूप से 
पक्ष में तर्क गरज ५ 
1. महिछा आरक्षण 'सामाजिक न्याय' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 
रे दे ली प्रमुख राजनीतिक दछ अपने चुनाव घोषणा पत्रों में महिळा आरक्षण का समर्थन और वायदा 
3. महिला आरक्षण से राजनीति और प्रशासन पर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा। इससे चुनाव और राजनीति में 
धन की शक्ति और वाहुबळ की शक्ति पर रोक लगेगी। महिलाओं का शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान होगा। 


साक्षरता और नैतिक मूल्यों की दिशा में आगे बढ़ना सम्भव होगा। जनसंख्या विस्फोट और दहेज हत्या जैसी ' 


स्थितियां नियन्त्रित होंगी! र 

4. अनुभव भी महिठा आरक्षण के पक्ष में है। हगभग दो दशक पूर्व पंचायत राज संस्थाओं और शहरी 
क्षेत्र की स्थानीय स्वशासंन संस्थाओं में महित्रओं को जो एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया; उसका इन 
संस्थाओं पर और समस्त व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। 9 न 

5. विशेष वात यह है कि इस देश का जनमत महिला-आरक्षण के पक्ष में है। 

“6. वस्तुतः महिला आरक्षण के विरोध के सबसे प्रमुख कारण हैं : 

पुरुष पूर्वाग्रह, सामन्ती मानसिकता और पुरुष वर्ग के निहित स्वाथी 
महिला आरक्षण का अनौचित्य (विपक्ष में तर्क) | 

1. यह तथ्य है कि भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण सामाजिक न्याय से प्रेरित नहीं, वरन्‌ चुनावी 
राजनीति से प्रेरित मुद्दा है। ८ > 

2. महिला आरक्षण समस्त नारी जाति की मुक्ति का मार्ग नहीं है और एकमात्र मार्ग तो निश्चित रूप 
से नहीं है। आज महिला शिक्षा, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों और दलित वर्गों में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत 
शोचनीय है। महिला शिक्षा की दिशा में आगे बढ़े विना विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय से पूर्व उठाया 
गया कदम सिद्ध हो सकता है। | हे यप 

3. महिला आरक्षण के विरुद्ध एक प्रमुख तर्क यह है कि जव लगातार 60 वर्ष तक आरक्षण के 
परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और जनजातियों को बड़े पैमाने पर कोई लाभ नहीं. पहुंचा, तव महिला 
“आरक्षण से समाज की सामान्य महिलाओं को क्या लाभ पहुंचेगा? तथ्य यह है कि केवळ कानून बनाकर या 
आरक्षण से समाज को बदल पाना सम्भव नहीं है। समाज को बदलने के लिए सभी दिशाओं में और सभी प्रकार 


से वातावरण बनाना होता है। 


निष्कर्षतः यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि वर्गों के लिए और आगे छग्वे समय तक 
आरक्षण जारी रखा जाता है, तो महिला आरक्षण को भी अपनाया जा सकता है। सही सोच यह है कि 
भारतीय राजनीति में आरक्षण चुनावी-राजनीति का एक साधन वनकर रह गया है, सामाजिक न्याय से इसका 


कोई सरोकार नहीं रहा है। अतः समस्त आरक्षण नीति पर नए सिरे से और खुली सोच के साथ विचार किए 


जाने की आवश्यकता है। कक 

समाज यी वाँ (अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जा और भारतीय समाज की 
समस्त महिलाओ) की भारतीय राजव्यवस्था और शासनव्यवस्था के सभी स्तरों पर आज की तुना में अधिक 
भागीदारी नितान्त आवश्यक है, लेकिन आरक्षण इस लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र उपाय नहीं है। आरक्षण ऐसा 
उपाय भी नहीं है, जिसे स्थायी संस्थागत स्वरूप प्रदान कर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हों। मुख्य वात है 
समाज'के सभी वर्गों को शिक्षित, सक्षम और प्रवुद्ध वनाना। जव समाज प्रबुद्धता की दिशा में आगे बढ़ता 


है, तो आरक्षण की वैशाखी के .विना भी सामाजिक क्रान्ति सम्भव हो सकती है। 

दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
1. जाग और Se आरक्षण की आवश्यकता-अनावंश्यकता (औचित्य-अनीचित्य) परं विचार व्यक्त कीजिए | 
2. पिछड़ी हुई जातियों केर्श्रिसंभे पेवआंरक्षर्णव्फी/क्यो/रियज्नि #2 व्रविशिए 120101 ; 
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3. भारतीय संविधान के आरक्षण से सम्वन्धित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 
4. आरक्षण नीति और आरक्षण व्यवस्था के परिणामों की विवेचना क्रीजिए। क्या आरक्षण की व्यवस्था को 
आगे जारी. रखा जाना चाहिए यदि हां, तो उसका रूप क्या होना चाहिए? - 


5. जाति आधारित आरक्षण के गुण-दोषों का परीक्षण कीजिए। (उ.प्र. 2010) 
6. सरकारी सेवाओं में जातीय आधार पर आरक्षण के औचित्य का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
(उ.प्र., 2010) 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न 


(अ) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए (2 अंक)! 
- अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। 
विधायी संस्थाओं में महिला आरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। . 
. आरक्षण के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। 
. महिला आरक्षण के पक्ष में दो तर्क दीजिए। 
(ब) नोट--निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 
5. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रतिनिधि सभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। 
6. आरक्षण नीति और आरक्षण व्यवस्था के कोई चार परिणाम वताइए। डय 
7. आरक्षण की व्यवस्था का लाभ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के एक वड़े भाग को वास्तविक रूप में 
प्राप्त हो सके इसके लिए इस व्यवस्था में किस प्रकार के संशोधन के सुझाव दिए गए हैं? > 
8. र जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस प्रावधान के अन्तर्गत की 
गइ ह? 
9. आरक्षण के विपक्ष में कोई चार तर्क दीजिए। 
10. -पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सम्वन्ध में सर्वोत्तम न्यायालय का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है? 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) मे] 
प्रश्‍न 1. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण कब तक प्राप्त रहेगा? 
उत्त-79वें संवैधानिक संशोधन (1999) के अनुसार इन जातियों को प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण 25 जनवरी, 2010 
तक प्राप्त रहगा। ४ 
प्रश्न 2. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को खोक सेवाओं में आरक्षण कव तक प्राप्त होगा? 
उत्तर--अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत प्रदत्त इस आरक्षण की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है! 
प्रश्न क जातियों को लोक सेवाओं में आरक्षण किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदान किया गया 


+ ४७ ७ :- 


उत्तर--1978 में स्थापित 'मण्डल आयोग' की रिपोर्ट के आधार पर, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 अग्रैल, 1982 को प्रस्तुत की। 


प्रश्न 4. पिछड़ी हुई जातियों को केन्द्र सरकार की सेवाओं यें 
कर पक कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? 


प्रश्‍न 5. राष्ट्रपति द्वारा समाज के कमजोर वर्गो की स्थिति की जांच करने संविधान के 
किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? के लिए आयोग की स्थापना 


` उत्तर--अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को जांच आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। 
प्रश्न 6. र यी तथा जनजातियों के लिए केन्र सरकार की सेवाओं में क्रमशः कितने प्रतिशत स्यान 


“उत्तर--अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तया अनुसूचित जनजातियों के हए 7.5 प्रतिशत 


प्रश्‍न 7. पिछड़ी हुई जातियों के लिए केन्द्र 
cay ल सरार की सेवाओं में आरक्षण किस समय से लागू हो गया है? 


प्रश्न 8. कमर के आयार पर आरक्षण क्यो नहीं होना चाहिए? ? 

उत्त--संविधान धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या र की अनुमति नहीं देता। धर्मनिरपे 
राज्य में ऐसा करना उचित नहीं है तया धर्म के आधार पर का 2020५: देगा 

प्रश्न 9. मी लेयर की पहचान हेतु गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था? वप केव ह क) 

उत्त--रामप्रसाद-__) 25111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. (उज: 2 
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निम्नलिखित रनों में चार विकल दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प छांटकर छिखिए : 


अनुदूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस भाग के अन्तर्गत की गई 


(अ) भाग चार (व) भाग वारह (स) भाग सोलह (द) भाग दस 


t किस संवैधानिक संशोधन के द्वार अव अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संसद और राज्पविधानमण्इलं 


में स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था 25 जनवरी, 2010 तक के दी गई: 

(अ) 78वें संवैधानिक संशोधन (व) 79वें pea 

(स) 81वें संवैधानिक संशोधन (द) इनमें से कोई नहों 

किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ' अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए 'राष्ट्रीय आयोग” 

कर उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है : वर प सन्या 
(अ) 61वें संवैधानिक संशोधन (व) 62वें संवैधानिक संशोधन 


. (स) 65वें संवैधानिक संशोधन (द) 68वें संवैधानिक संशोधन 


संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है : 
(अ) अनुच्छेद 11 (व) अनुच्छेद 14 (स) अनुच्छेद 17 (द) अनुच्छेद 18 


* पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया : 


(अ) वी. पी. मण्डल (व) शी रामधन 
(स) काका साहेव कालेलकर (द) आर. एन. प्रसाद 
- पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई : 
(अ) सरकारिया आयोग (व) मण्डल आयोग 
(स) प्रसाद आयोग (द) योजना आयोंग 
- मण्डल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कव प्रस्तुत की थी : 
(अ) अप्रैल 1980 (व) अप्रैल 1981 
(स) अप्रैल 1982 (द) अप्रैल 1983 
अनुसूचित जातियों के [ळए केन्द्र सरकार की सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं: 
(अ) 10 प्रतिशत (व) 12 प्रतिशत 
(स) 15 प्रतिशत (द) 27 प्रतिशत 


“ .अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्र सरकार की सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं : 


(अ) 5 प्रतिशत (व) 7 प्रतिशत (स) 7.5 प्रतिशत (द) 8.5 प्रतिशत 
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण कव तक प्राप्त होगा : 
(अ) 25 जनवरी, 2020 तक (ब) 25 जनवरी, 2005 तक 


(स) 25 जनवरी, 2007 तक 
(द) इस आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है 


« केन्द्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कव से लागू हुआ है : 


(अ) 8 सितम्वर, 1993 (व) 8 सितम्वर, 1994 
(स) 10 सितम्वर, 1995 (द) इनमें से कोई नहीं 
निर्धारण का आधार रहा है: 
तोक > (गोर (स) धर्म (द) इनमें से कोई नहीं 
* निर्धारण का आधार रहा है : : ज्य 
छह तात (व) जाति (स) उपर्युक्त दोनों (द) इनमें से कोई नहीं 


संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वँ की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग 


की नियुक्ति कर सकेगा : 
र अनुच्छेद 342 (स) अनुच्छेद 340 (द) अनुच्छेद 345 
Re a (स), 4. (स), 5. (स), 6. (ब), 7. (स), 8. (स), 9. (5), 10. (अ), 


11. (अ) 143); Bitar) dha Vidyalaya Collection. 
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भारत में जनजातियां : समस्याएं और समाधान 


[TRIBALS IN INDIA: PROBLEMS AND SOLUTIONS] 


“स्थानीय आदिम समुदायों के किसी भी समूह को, जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक 

सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते 

हा --गिलिन और गिलिन 

भारत विविधताओं से परिपूर्ण एक विशाल देश है। यहां अनेक धर्मों के अनुयायी, विविध प्रजातियों 
और जातियों से जुड़े व्यक्ति रहते हैं। विविधताओं का एक अन्य रूप विकास के प्रसंग में गंभीर क्षेत्रीय 
विषमताएं हैं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने स्वयं एक संदर्भ में 1966 में कहा था, 'हम एक ही साथ 
अनेक सदियों में रह रहे हैं (€ 7९ 1४/१ ग m५ "्थाए्यां८5)। एक ओर मुम्बई, दिल्ली और अन्य 
महानगरों की कुछ विकसित औद्योगिक वस्तियां हैं जो विकसित विश्व के शहरों के साथ प्रतियोगिता करने 
की होड़ में लगी हैं, दूसरी ओर विविध राज्यों में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां शहरी जीवन की सुविधाओं ने प्रवेश भी 
नहीं किया है। इन क्षेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि हमने अभी इक्कीसवी सदी में प्रवेश भी नहीं किया 
है। अधिकतर जनजातियां और जनजाति जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करता 
है, जहां सभ्यता का प्रकाश वहुत थोड़े अंशों में ही पहुंचा है। न 

जनजाति 

गोत्र का एक विस्तृत रूप जनजाति है। यह खानावदोशी जत्ये, झुण्ड, गोत्र, भ्रातू दल एवं अर्द्धांश से 
अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं 
अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। इन सभी नामों में जनजाति नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त है। 
भारतीय संविधान के अधिकारिक हिन्दी पाठ में इन्हें 'जनजाति' का नाम ही दिया गया है। 
जनजाति की परिभाषा - ६ 


जनजाति की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं : गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं, “स्थानीय आदिम समुदायों 

के यव समूह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक 
च का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहलाता है|” 

- मजूमदार.के अनुसार, “एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का सं जिनका 

एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में रहते हैं कोस हैं और 


विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधासक नियमों 
कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।” | का. पालन करते हैं और पारस्परिक 


भारतीय संदर्भ में जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव 


1 “Any collection of preliterate local groups which commo peaks 
common language and practices a common a general territory, 8 


CC-0.Panini Kanya Maha काक ॥॥०॥/..८) Sociology: p: 28 
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अन्य , वर्गों और क्षेत्रों की तुलना में जनजातियां 

नाव त नित्य तुलना मे जनजातियां और उनसे जुड़े क्षेत्र भौतिकवाद और आधुनिकीकरण 
जनजाति के लक्षण या विशेषताएं 

1. सामान्य भू-भाग--एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में ही निवास करती है! 

2. विस्तृत आकार -एक जनजाति कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है। 

3. एक नाम. प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है! 
मुंडा, कोल, भील, भोटिया, गारो, सन्याल, मीणा, मुरिया, गोंड, खासी, कोरवा, वैगा, नागा.और गरासिया लोहार; 
भारतीय संघ के विविध राज्यों के क्षेत्रों से जुड़ी कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम हैं। 

4. सामान्य भाषा--एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए जनजाति 
की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में वाहरी जगत के साथ सम्पर्क के कारण | 
कई जनजातियां द्विभाषी हो गई हैं। - 

5. अन्तर्विवाह (1008श19)--एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में.विवाह करते हैं। 

6. सामान्य संस्कृति-एक जनजाति के सभी सदस्यों की एक सामान्य संस्कृति होती है, उनके 
रीति-रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू-टोने, संगीत, नृत्य, खान-पान, भाषा, रहन-सहन, 
विचारों, विश्वासों और मूल्यों आदि में समानता पाई जाती है। सामान्य संस्कृति या एकसमान संस्कृति 
जनजाति का सबसे प्रमुख लक्षण है। 

7. सामान्य निषेध-सामान्य संस्कृति से ही जुड़ी हुई वात यह है कि एक जनजाति खान-पान, विवाह, 
परिवार और व्यवसाय आदि से सम्वन्धित कुछ समान निषेधों का पालन करती है। ' 

8. सामाजिक संगठन-सामान्यतः प्रत्येक जनजाति का अपना एक निजी सामाजिक संगठन होता है। 
संगठन का प्रमुख अधिकांशतया एक वंशानुगत मुखिया होता है, कहीँ कहीं मुखिया की सहायता के लिए 
'वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद्‌” भी होती है। यह संगठन परम्पराओं का पालन कराने, नियन्त्रण वनाए रखने 
और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने का कार्य करता है। इस दृष्टि से कुछ अध्ययनकर्ता 
इसे “राजनीतिक संगठन” का नाम देते हैं। 
भारत में अनुसूचित जनजातियों को. जनसंख्या 

1941 में जनजातियों की जनसंख्या लगभग ढाई करोड़ थी। भारत के विभाजन से कुछ जनजातीय 
क्षेत्र पाकिस्तान में चळे गए, अतः 1951 में इनकी जनसंख्या: लगभग 1 करोड़ 91 छाख रह गई। अन्य 
जातियों और वगों के समान ही जनजातियों की जनसंख्या में भी निरन्तर वृद्धि हुई और 2001 ई. की 
जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 8.43 करोड़ हो गई, जो देश की कुछ जनसंख्या का 
8.2 प्रतिशत है। इस प्रकार आज जनजातियां.भारत की समस्त जनसंख्या का 8.1 प्रतिशत हैं। भारतीय 
संविधान में 560 जनजातियों का उल्लेख है जो विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में निवास 

हैं। : 


भारतीय संघ के कुछ, राज्यों में जनजाति जनसंख्या अधिक है और कुछ राज्यों में कम। झारखण्ड और 


नं १ महाराष्ट्र, प. 
छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद उड़ीसा, विहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, 
वंगाछ, आन्ध्र प्रदेश तथा असोम राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु में जनजातीय जनसंख्या 


अपेक्षाकृत कम है। 


30 प्रतिशत से अधिक है। 


1 स्रोत : भारत 2008 पृष्ठ, IOZ30.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भारतीय जनजातीय समस्याओं के कारण ह 

भारतीय जनजातियों में व्याप्त विविध समस्याओं के मूल कारण निम्न प्रकार ई: ` ळा र 

1. निर्घनता, अज्ञान और विकास के लाभ जनजातियों तक आल समस्याओं का भी 
मूल कारण तो वही है, जो देश में सर्वत्र व्याप्त स्थिति और समस्याओं का मूल कारण है। जनजातियां भारतीय 
समाज के अन्य किसी भी वर्ग की तुलना में निर्धनता और अज्ञानता से अधिक पीडित हैं। इस निर्धनता और 
अज्ञानता के कारण समाज के सम्पन्न वर्ग; व्यापारी वर्ग, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ उनका मनमाना शोषण 
करते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अब तक जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनेकानेक 

` हजारों करोड़ रुपए की धनराशियां स्वीकृत की हैं, लेकिन इन धनराशियों का उचित यो. नहीं हुआ है। 
वस्तुस्थिति यह है कि इन धनराशियों का एक वड़ा भाग नौकरशाहों और राजनीतिज्ञो के हाथों से आगे नहीं 
बढ़ पाया है। अज्ञानता ने जनजातियों में विविध अंधविश्वासों को जन्म दिया तथा समाज के अन्य वर्गो ने 
इन अंधविश्वासों का छाभ उठाकर उनका जी भरकर शोषण किया और आज भी शोषण कर रहे हैं। अज्ञानता 
ने उनमें यह भाव भी पैदा किया कि पेट भर ठेना ही पर्याप्त है, इसके आगे हमें कुछ प्राप्त नहीं करना हैं। 

जब जनजातीय क्षेत्रों में यातायात की सुविधा बढ़ी और वहां नई शासन-व्यवस्था लागू की गई तो ये 
लोग व्यापारी, महाजन, ठेकेदारों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों आदि के सम्पर्क में आये, जिन्होंने इनकी 
दयनीय आर्थिक दशा व अशिक्षा का छाभ उठाकर उनका शारीरिक, आर्थिक और नैतिक शोषण किया। वे 
ऋण ग्रस्त और भूमिहीन हो गए तथा साथ ही विविध यौन रोगों से भी पीड़ित हो गए।. 

, 2. पृथक्‌ और दूर-दराज क्षेत्रों में निवात--भारत की लगभग सभी जनजातियां पहाड़ों, जंगलों और 
दूर-दराज क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहां उनका अन्य लोगों से सम्पर्क नहीं हो पाता। पृथक्‌ एवं दुर्गम निवास 
के कारण उनकी प्रकृति पर निर्भरता बढ़ गई और जीवनयापन के साधन उन्हें स्वयं ही उठाने पड़े हैं। साधनों 
के अभाव के कारण वे ज्ञान-विज्ञान और भौतिक विकास की दिशा में आगे नहीं वढ़ पाए हैं। 

3. नयी प्रशासन व्यवस्था और प्रशासक वर्ग-ब्रिटिश शासन से पूर्व सभी जनजातियां राजनीतिक दृष्टि 
से स्वायत्त इकाइयां थीं! वे अपनी भूमि तया जंगलों की स्वामी थीं तया आवश्यकतानुसार उनका उपयोग करती 
थीं, किन्तु अंग्रेजों ने सम्पूर्ण देश पर एकसमान राजनीतिक व्यवस्था लागू की, जिसके द्वारा जनजातियों के 
अधिकार सीमित कर दिए गए तथा उनके द्वारा की जाने वाली स्थानान्तरित खेती एवं वन उपज के उपयोग 
और उपभोग पर रोक लगा दी गई। जनजातियां इस नयी प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाई, 
अपने आपको इस व्यवस्था के अनुसार ढाळ नहीं पाईं। दूसरी ओर जो नया प्रशासक वर्ग आया, उसने 
जनजातियों की परिस्थितियों को समझने की कोई चेष्टा नहीं की,.इस वर्ग में जनजातियों के प्रति अपनेपन 
और सहानुभूति का भी कोई भाव नहीं था! स्वतन्त्रता-प्राप्ति और लोकतन्त्रीय व्यवस्था की स्थापना के बांद भी 
स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। परिणामतया जनजातियों और प्रशासक वर्ग के बीच गहरी खाई 
पैदा हो गई तथा जनजातियों के जीवन में अनेक नई समस्याओं ने जन्म छे लिया। 

ह 4. ईसाई मिशनरियों दारा धर्म परिवर्तन ब्रिटिश शासन के समय से ही ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी 
क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया था तथा उनकी अज्ञानता एवं निर्धनता का लाभ उठाते हुए उत्थान एवं कल्याण के 
नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कर ईसाई वनाया। धर्म परिवर्तन करने वाळ यह वर्ग अपने परम्परागत समाज 
से कट गया, दूर हो गया तथा परम्परागत समाज और नव-ईसाइयों के इस वर्ग में टकराव की स्थितियां जमं 


हि उनके जीवन में अव नए तनावों और दवावों ने जन्म हे ढिया। यह सांस्कृतिक विघटन की 


- जनजातियों की समस्याओं के मूल कारणों के सम्बन्ध में जनजातियां संक्रमण 
काल से गुजर रही हैं। तीव्र गति से बदलते एक प्रमुख तथ्य यह है कि 


स्य 


| 


ह, जनजातियों के प्रति कोई 


भारत में जनजातियां | : समस्याएं, फा 


जा सहानुभूति भाव नहीं है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र का उच्च वर्ग 

कार्य जनजातियों के उत्थान और विकास के हिए कार्य योजना वनाना है, जनजातियों के i 
कील त यह हैं। तक 383 में गुणात्मक सुधार नहीं होता, जनजातियों की. 
सम राष्ट्र क इन दलित वर्गों की प्रगति और 

की बात सोच पाना भी संभव नहीं है। 02000 00020 


जनजातीय समस्याएं 
जनजातियों की प्रमुख समस्याएं कौन-सी हैं; इसका पता लगाने हेतु संविधान-निर्माताओं, सरकार, 
शिक्षण संस्थाओं और बुद्धिजीवियों ने प्रयास किए हैं। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं ने समय-समय पर गोषियों 
आदि का आयोजन कर जनजातियों की समस्याओं को ज्ञात करने का प्रयल किया है। ऐसी एक प्रमुख 
गोष्ठी मई 1972 में 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला' तथा “भारतीय सामाजिक अनुसन्धान 


`. परिषद्‌, नई दिल्ली” ने मिलकर नई दिल्ली में आयोजित की थी। भारत सरकार ने भी जनजातियों की समस्याओं 


और उन समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें हल करने हेतु समय-समय पर विशेष प्रयल किए हैं 
तथा व्यापक अध्ययन हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना भी की है। 'जनजाति आयुक्त” प्रतिवर्ष जनजातियों 
से सम्वन्धित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें जनजातियों की स्थिति, समस्याओं एवं समाधान आदि ` 
का उल्लेख होता है। 

इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने जनजातियों की समस्याओं का व्यापक अध्ययन किया है। इनमें प्रमुख 
हैं : डॉ. घुरिए, वेरियर, एल्विन, एन. के बोस, एस. सी. दुबे और मजूमदार एवं मदान आदि। इन सभी अध्ययनों 
पर आधारित जनजातियों की समस्याओं का एक संक्षिप्त अध्ययन इस प्रकार है : 
दुर्गम निवास स्थान : एक समस्या ५ 

अधिकांश जनजातियां पहाड़ी भागों, जंगलों, दछदछ भूमि और ऐसे स्थानों में निवास करती हैं जहां 
सड़कों का अभाव है और यातायात एवं संचार के आधुनिक साधन अभी वहां उपलव्ध नहीं हो पाये हैं। सड़क, 
डाकखाना, तारघर, टेलीफोन, समाचार-पत्र, रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन आदि की सुविधाएं इन क्षेत्रों में 
बहुत थोड़े अंशों में ही प्रवेश कर पाई हैं। परिणामतया इनका आधुनिकीकरण नहीं हो प्राया है। वे समय से 


` वहुत पीछे हैं और वाहर की दुनिया में होने वाले विकास एवं विकास के प्रभाव और लाभों से वे लगभग 


अछूते हैं वैज्ञानिक आविष्कारों के सुखद छाभों से वे अभी तक अधिकांशतया अपरिचित हैं तथा जीवन के 
प्रति अभी तक उनका परम्परागत एवं विशिष्ट दृष्टिकोण ही बना हुआ है। उनके इस दृष्टिकोण में व्यापकता 


, का अभाव है तथा वे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस स्थिति के कारण जनजातीय 


क्षेत्र देश के साथ. एकता के सूत्र में भी कुंछ अंशों में ही बंध पाए हैं। 
आर्थिक समस्याएं . ः 
निर्धनता प्रमुख आर्थिक समस्या है तथा जनजातीय क्षेत्रों में यह समस्या लम्बे समय से चली आ रही 


' है| आर्थिक समस्याएं जनजातियों के जीवन में पहले से थीं, नई प्रशासनिक व्यवस्था और बदली हुई आर्थिक 


परिस्थितियों ने जब उनसे आजीविका के परम्परागत साधन छीन लिए, तो ये आर्थिक समस्याएं और भी बढ़ 
१ हें | . . 
के वा 05205 खेती के ps ल की 
बड़ा भाग ;गा हुआ है] कृषि कार्या में लगी हुई जनज 

pm onde म पहले जंगलों हज ज्र प्या aie 
पर कृषि कार्य करते हैं। जब कुछ समय वाद वह भूमि खेती योग्य ar 
या | इसका परिणाम यह होता है कि भूमि कटाव वढ़ जाता है, 

लकड़ी न 20000 कर कम होती है। परिणामतः उन्हे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना 


हक स्यानानतरित खेती को नहीं अपनाया 
का अभाव होने के कारण लम्बे समय तक ; 
रभ सकता ह हीची ब्यवस्था केर भूमि उ जनजातियों का अधिकार 
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समाप्त हो गया। अव उनके लिए परम्परागत रूप से की जा रही स्थानान्तरित खेती कर पाना संभव नहीं रहा। 
साथ ही वे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों एवं घने जंगलों में रहते हैं, जहां कृषि योग्य भूमि का अभाव है। कुछ 
स्थानों पर सरकार द्वारा इन्हें भूमि दी गई, लेकिन इनकी अशिक्षा, अज्ञानता और निर्धनता का लाभ उठाकर 
साहूकारो ने उनसे इसे हडप लिया। ऐसी स्थिति में उन्हें बाध्य होकर श्रमिकों के रूप में कार्य करना पड़ रहा 
है। श्रमिकों के रूप में भी उन्हें अपनी अज्ञानता के कारण अन्य मजदूरों से कम मजदूरी प्राप्त होती है तथा 
वे शोषण का शिकार होते हैं। उ 

2. जंगलों पर स्वामित्व के अंत से उत्पन्न समस्या-पहठे जनजातियों का जंगलों पर स्वामित्व होता था 
तथा वे जंगलों से प्राप्त लकड़ी और अन्य वस्तुओं के आधार पर अपनी आजीविका चलाते थे, परन्तु अब 
सरकार की नई नीति के कारण जंगलों को काटना मना कर दिया गया तथा अनेक क्षेत्रों में शिकार करने 
और शराव वनाने पर भी रोक लगा दी गई। ऐसी स्थिति में जनजातियों के लोगों को कम मजदूरी पर ठेकेदारों, 
साहूकारों और उद्योगपतियों के यहां काम करने के लिए वाध्य होना पडा]. ° 

3. ऋणग्रस्तता की समस्या-पहले जनजातियों की अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रचलित था, परन्तु अव 
मुद्रा अर्थव्यवस्था लागू हुई। इस नई स्थिति में आदिवासियों की अज्ञानता और उनके भोलेपन का व्यापारियों, 
मादक वस्तुओं के विक्रेताओं और सूदखोरों ने अनुचित लाभ उठाया। ये ऋणग्रस्त हो गए, उन्होंने अपनी 
भूमि साहूकारों के हाथों वेच दी या गिरवी रख दी। ऊंची व्याज दर पर एक वार कर्ज लेने के वाद जनजातीय 
लोग कर्ज के भार'से दवे रहते हैं और व्याज पर व्याज चुकाते ही उनकी जिन्दगी कट जाती है। 
सांस्कृतिक समस्याएं. पड 

भीगोलिक दृष्टि से जनजातियों का निवास स्यान दुर्गम होने के कारण उनका आधुनिक जीवन और 
संस्कृति से सम्पर्क नहीं हो पाया और वे प्रगति की दीड़ में पिछड़ गए। दूसरी ओर कुछ अन्य जनजाति लोगों 
का वाहरी संस्कृतियों से कुछ अधिक ही सम्पर्क हो गया। इन दोनों ही स्थितियों ने अपने-अपने तरीके से 
जनजातियों में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। प्रमुख सांस्कृतिक समस्याएं निम्नलिखित हैं : ' 

1. धार्मिक समस्याएं-परम्परागत रूप में जनजातियां “जनजातीय धर्म” के आधार पर अपना जीवन 
व्यतीत करती रही हैं। यह जनजातीय धर्म कुछ अंशों में हिन्दू धर्म से जुड़ा हुआ, ढेकिन साथ ही कुछ अलग 
हटकर भी रहा है। कालान्तर में कुछ जनजातीय लोगों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। इस 
धर्म परिवर्तन के कारण जनजातीय एकता को ठेस पहुंची है। उनमें आपस में भेदभाव बढे और टकराव की 
ता वनी हैं किया का में परम्परागत रूप में धर्म उन्हें परस्पर जोड़ने वाली मजबूत कड़ी तथा 
आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का माध्यम था, वहां अब धर्म में असंतोष ` तनाव 
और विघटन की स्थितियां पैदा कर रहा है। 606. क 

2. भाषा सम्बन्धी समस्या--परम्परागत रूप में प्रत्येक जनजाति की सामान्यतया एक ही भाषा होती थी, 
ठेकिन वाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से कई जनजातियों में 'द्विभापावाद या दो Sd 
की स्थिति उत्पन्न हो गई। इनमें से भी जिन लोगों पर वाहरी संस्कृति का प्रभाव अधिक पड़ा वे अपनी स्वयं 
की भाषा भूल गए हैं। इससे एक ही जाति के लोगों के वीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वाधा पड़ती है तथा 
सामुदायिक भावना र होने लगती है। ख स्थिति सामाजिक विघटन का कारण वनी है। 

3. अनुकूलन की समस्या--वर्तमान में नए उद्योग-धंधों, खानों स्थानों 
पर होने लगा है जहां जनजाति लोग निवास करते थे। इसके ता आ औद्योगिक 
एवं नगरीय संस्कृति के सम्पर्क में आये।.इस नवीनता से अनुकूल होने तथा उसे अपने अनुकूल बनाने में वे 
असमर्थ रहे, परिणामतया नई. सांस्कृतिक समस्याओं ने जन्म छे ढिया। Ss 


4. जनजातीय छलित कछाओं का पतन--ईसाई मिशनरियं के प्रभाव के कारण अनेक आदिवासियों ने 


अपनी संस्कृति का त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया। वे अंग्रेजी पोशाक, आधुनिक मादक वस्तुएं; 


गृहो करने ढगे एवं अपने रीति-रिवाजों, 
प्रथाओं तथा युवा गृहों को त्यागने छगे। इस स्थिति से उनकी प्राचीन ललित कलाओं 
गायन, संगीत, लकड़ी पर नवकाशी के काम तथा इन सवके ऊपर लाला 
परम्परागत केन्द्र “युवा एं! तरा को होच जय एह्लाहि। Vidyalaya Collection. 


' स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित तथा उनके प्रति घोर लापरवाह .हैं। अन्धविश्वास 
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नगरीय और पाश्चात्य समाज के साथ सम्पर्क के कारण आदिवासियों मे कई ढे 
जन्म ले लिया है। अळा सामाजिक समस्याएं निम्नलिखित हैं र सा समया 

1. बालविवाह की समस्या-जनजातीय लोगों में विवाह साधारणतः में 
बाढ-विवाह होने लगे हैं जो उच्च समझे जाने वाले हिन्दुओं के सम्पर्क MR होते थे, अव उनमें 

2. कन्या मूल्य की समस्या- तथाकथित सभ्य समाज में कन्या पक्ष वर पक्ष को दहेज देता है, जनजातीय 
समाज में वर हे कन्या: पक्ष को “कन्या मूल्य? देता हैं। आज से कुछ दशक पूर्व तक जनजातीय लोगों में कन्या 
मूल्य वस्तु के रूप में चुकाया जाता था, लेकिन अब मुद्रा अर्थव्यवस्था के कारण कन्या मूल्य की मांग नकद 
के रूप में वढ़ती.जा रही है। परिणामस्वरूप जो लोग बढ़ते हुए कन्या मूल्य को नकद के रूप में नहीं चुका पाते, 
उनके लिए विवाह करना एक कठिन समस्या हो गया है! यही कारण है कुछ जनजातियों में ‘कन्या हरण की 
ह ने जन्म छे लिया है। कन्या मूल्य की समस्या ने अनेक अनैतिक स्थितियों को जम देने का कार्य 
किया है। 
` 3. शिक्षा व मनोरंजन के केन्द्र युवा गृहों का पतन- युवा गृह जनजातियों में मनोरंजन, सामाजिक 
प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति तथा शिक्षा के प्रमुख साधन रहे हैं। यहां बालक-वालिकाओं तथा अविवाहित 
युवक-युवतियों को सामुदायिक जीवन और कर्तव्य पालन का पाठ सिखाया जाता रहा है। सभ्य समाज के 
लोगों ने इन युवा गृहों को हीनता की दृष्टि से देखा, परिणामस्वरूप जनजातीय लोग भी इन संस्थाओं के प्रति . 
घृणा का भाव रखने ळगे। अब यह संस्थाएं समाप्त हो रही हैं जिसके परिणामस्वरूप जनजातियों पर कई . 
हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। 

4. अनैतिक आचरण की स्थितियां, बेश्यावृत्ति एवं यौन रोगों का पनपना--जनजातीय लोगों की निर्धनता 
का जभ उठाकर ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी एवं कुछ अजनजातीय लोग उनकी ख्रियों के साथ अनुचित 
यौन सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं जिससे वेश्यावृत्ति, पूर्व वैवाहिक तथां अतिरिक्त वैवाहिक सम्वन्धों की समस्या 
इनमें पनपी है। आदिवासी क्षेत्रों के सामंतीकरण का नतीजा यह है कि आदिवासियों के हाथों से जमीन और 
जोख, दोनों ही छिनते जा रहे हैं। आदिवासियों का मुद्राओं और व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रति निरन्तर बढ़ता 
हुआ मोह भाव भी आदिवासी जीवन में विविध अनैतिक स्थितियों को जन्म दे रहा है। जो जनजातीय लोग 
औद्योगिक केन्द्रों पर श्रमिकों के रूप में अपने परिवारों को गांवों में छोड़कर गए हैं, उनमें भी वेश्यावृत्ति 
एवं यौन रोग पनपे हैं। जब वे गांवों में जाते हैं, तब यौन रोग अपनी ख्नियों में फैला देते हैं nd 

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं निर्धनता और अज्ञानता की दोहरी मार, अन्धविशवासों और' 
के सम्पर्क ने जनजातियों में अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को भी जन्म दिया है। जनजातीय लोगों को 
पीश्कि भोजन, स्वच्छ जळ और आवश्यक पेय पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते परिणामतया इनका स्वास्थ्य दिनों 
दिन:गिरता जा रहा है। निर्धनता के कारण सामान्यतया उनके पास वसतो का एक ही जोड़ा होता है। उस 
वस्र के मैला हो जाने पर भी वे उसे ही पहने रहते हैं। परिणामतः उनमें कई चर्म रोग एवं अन्य रोग फैल 
जाते हैं। . र क्तो 

अधिकांश जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ी भागों और तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन क्षेत्रों की 
अस्त स्रियो ह या यी बीमारियो के शिकार हो जाते हैं। जनजातीय लोगों में 
चर्म रोग, महरिया, पीलिया, घेचक, रोहे, अपच एवं युगं की बीमारिया अधिक पाई जाती है बीमा 
के इलाज के लिए चिकित्सालयों, कुशळ डॉक्टरों तथा आवश्यक औषधियों का अभाव असिचत 
की एक बड़ी बाधा है। अनेक बार वे दवाई के बजाय झाड़-फूंक एवं जादू-टोने का सहारा छेते हैं। कभी नीम 


'रोग को अधिक गम्भीर बना देते हैं।' : 
ee la में शिक्षा का अभाव है तया आज भी वे अज्ञानता के अन्धकार में 


Den बं कुसंस्कारों हैं। जनजातियों के 
जे हैं। अशिक्षा के क Fon ni ,अन्यविशवासो VF pt कुकर र क ई 
अधिकांश छोग आधुनिक शिक्षा से बहुत दूर हैं 'स स्थिति के ऐकी कोरिणीनिर्धर्गती*है; इसके अछावा आधुनिक 
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Conde कवरता ००० पापा पा प +न 
शिक्षा की सुविधाएं सामान्यतया अव तक भी उनके क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई हैं, आधुनिक शिक्षा उनके जीवन 
की परिस्थितियों से जुड़ी हुई नहीं है तथा यह शिक्षा अनुत्पादक है। ळर, 
जनजातियों के जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर तेते है; प्रथम, वे अपनी जनजातीय संस्कृति से दूर 
हो जाते हैं तथा अपनी मूल संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। इससे उनके शिक्षित होने का 
जनजातियों को सामूहिक रूप से न तो कोई लाभ पहुंचता है तथा न ही कोई प्रेरणा मिलती है। दितीय, आज 


की शिक्षा जीवन-निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती। अतः.शिक्षित व्यक्तियों को बेरोजगारी का , 


सामना करना पड़ता है। अधिकांश आदिवासी प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं। उच्च प्राविधिक एवं 
विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के साधन उन्हें सुलभ नहीं हैं। ; 
राजनीतिक चेतना की समस्या-जनजातियों की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, 
जिसमें अधिकांशतया वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन सम्बन्धी कार्य करते थे। आज भी जनजातियों के सामाजिक 
जीवन में यह स्थिति वनी हुई है, लेकिन शासन के स्तर पर आज पूरे देश में और केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर 
तथा स्थानीय स्तर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। अव नागरिकों को सभी स्तर पर प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान 
कर उन्हें शासन में हिस्सेदार बना दिया गया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण उनमें राजनीतिक चेतना का 
उदय हुआ है, लेकिन जव प्रजातांत्रिक व्यवस्था के वावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता, तब उनमें 
विद्यमान स्थिति और सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रति असंतोष और आक्रोश ने जन्म ठे लिया है। वे अपने राजनीतिक 


अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में करने ठगे हैं। मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, असोम, . 
विहार, पश्चिम वंगाळ एवं महाराष्ट्र में इनकी राजनीतिक जागरूकता ने कई वार व्यवस्था के प्रति उग्र विरोध , 


का रूप ले लिया है। प्रशासकों, भूस्वामियों तथा अजनजातीय लोगों से उनके सम्वन्ध तनावपूर्ण हुए हैं। कई 
स्थानों पर राजनीतिक तनाव एवं विद्रोह पनपा है। कई क्षेत्रों में जनजातियों ने स्वायत्त राज्य की मांग की है 
तथा उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में जनजातियां कई बार इससे भी वहुत आगे निकल जाती हैं। राजनीतिक चेतना 
के कारण जनजातियों की गैर-जनजातियों से तनाव एवं संघर्ष की स्थितियां पनपी हैं। समाज के उच्च लोगों और 
ऊंची जातियों.के लोगों बार जनजातियों की लगातार उपेक्षा एवं जनजातियों में जागृति का एक परिणाम यह हुआ 
है कि जनजातियों में 'जनजातिवाद' (1115411811) पनपा है और वे आज “जनजाति जनजातियों के लिये” और 
“जनजाति क्षेत्र में कोई अन्य जाति प्रवेश न करे” आदि बातें करने लगे हैं | 

- जनजातियों के सम्पूर्ण समाज के साथ एकीकरण की समस्या--जनजातियां समाज के अन्य वर्गों की तुलना 
में बहुत पिछड़ी हुई हैं। इस स्थिति ने समाज के अन्य वर्गों से उनमें पृथकता के भाव को जन्म दिया है। कहीं 
पर यह पृथकता का भाव प्रवळ हो उठा है तथा कभी-कभी उनमें विद्रोह का भाव जन्म छे लेता है। उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से यह स्थिति है। हमारे पड़ोसी देश चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और 


पाकिस्तान, इस स्थिति का लाभ उठाकर देश में अछगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। यह एक * 


मनोवैज्ञानिक और भावात्मक समस्या है। आवश्यकता इस बात की है कि जनजातियां जातियों 
से पृथक्‌ न समझकर स्वयं को देश की मुख्य जीवनघारा से जोड़ें अलग म 


जनजातियों की समस्याओं का समाधान 


जनजातियों की समस्याओं को हल करने के लिए दुद्धिजीवियों दवारा समय-समय पर्‌ सुझाव दिए गए ` 
गए हैं तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय 


हैं, न संस्थाओं द्वारा कुछ कार्य किए 

पर विविध प्रयल किए गए हैं। इन सुझावों और प्रयलों का संक्षिप्त उल्हेख इस प्रकार हैः 
बुद्धिजीवियों के सुझाव--जनजातियों की समस्याओं को हळ करने के लिए डॉ. घुरिये, बेरियर, एल्विन, 

डॉ. मजूमदार, शरत चन्द्र रॉय, हटन और डॉ. एस. सी. दुवे आदि विद्वानों ने जनजातियों की सम्पूर्ण स्थिति 


पर विचार कर कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों की दो द 
सी. रॉय, वेरियर तथा एल्विन) की सोच यह है कि जनजातिय का हैं। विद्वानों के एक वर्ग (इड्न, एस. 


~ व्यक्तियों कीः ; 
- के अन्य व्यक्तियों के साय उनका सम्पर्क यह सम्पर्क ही उनके अनेक समस्याओं का कारण है, समाज 


कि शोषण का मूळ कारण है। अतः उनका मत 
है कि जनजातियों की सामाजिकः धरोहर .पूछ अतः उ 
उनका पृथकू अस्तित्व वर्नाए रिखार शिरता को बातो के छिए आवश्यक है कि 


इडन का मत है कि जनजाति समस्याओं के समाधान ' 


` आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 
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ने: 
हेतु स्वयं-शासित जनजातीय क्षेत्रों का निर्माण किया जाए और स्वयं जनजातियां करे 
कौन से नवीन परिवर्तन अपनाने हैं।: [ए और स्वयं जनजातियां ही यह तय करें कि उन्हे 


दूसरी ओर डॉ. घुरिये, अक्षय देसाई और निर्मल कुमार बोस आदि का मत है कि यद्यपि बाहरी सम्पर्क 
की स्थिति में अन्य वर्गों ने जनजातियों का शोषण किया है, लेकिन इस बाहरी संम्पर्क से जनजातियों को 
कई लाभ भी हुए हैं। इस प्रसंग में एक तथ्य यह है कि समय की धारा को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता आज 


` जबकि यातायात और संचार के तीव्रगामी साधन विकसित हो गए हैं और औद्योगिक क्रान्ति ने नए हालात ' 


खड़े कर दिए हैं, तव जनजातियों को समाज के अन्य वर्गों के प्रभाव से अळग रख पाना सम्भव नहीं है। 
अतः समस्या का हळ जनजातियों को इस योग्य बनाना है कि जनजातियां ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने 
का गर हुए हालात के साथ ढाले जनजातियों को परिवर्तन की दिशा में उन्मुख करना होगा, उन्हे इस 
दिशा में उन्मुख होना होगा लेकिन परिवर्तनं में उतावहापन नहीं होना चाहिए इसके साथ ही पर्याप्त सीमा तक 


_स्वयं जनजातियां ही तय करें कि उन्हें कौन, से नए परिवर्तन अपनाने है सम्पूर्ण समाज के हित और स्वयं 


जनजातियों के कल्याण हेतु आवश्यक है कि जनजातियों का राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में आत्मसात्‌ हो। 

स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयत्न-जनजातियों के उत्थान की दिशा में कार्य करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं 
हैं : भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली; आन्य़ प्रदेश आदिम जाति सेवक संघ, हैदरावाद; रामकृष्ण 
मिशन, केन्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ठक्कर बापा आश्रम और रेडक्रास आदि! इस दिशा में कार्य करने वाले 
प्रमुख व्यक्तियों के रूप में ज्योतिबा फुले और ठक्कर बापा प्रमुख हैं। आर्य समाज, विश्व हिन्दू परिषद्‌ और 
ईसाई मिशनरियों ने भी उनके उत्थान के लिए कार्य किए और किए जा रहे हैं। इन धार्मिक संस्थाओं के प्रयलों 
का निषेधात्मक पक्ष यह है कि इन संस्थाओं ने जनजातीय समाज पर अपना आचार-विचार, व्यवहार, संस्कृति 
और धर्म लादने की चेष्टा भी की है और इन चेष्टाओं के कारण जनजातीय समाज में कई बार नई समस्याओं 
ने जन्म ठे लिया है। इन धार्मिक संस्थाओं के प्रयासों के बारे में गम्भीर विवेचना के बाद डॉ. डुबे का सुविचारित 
मत है कि “वैज्ञानिक दृष्टि से यह कह सकना कठिन है कि धार्मिक प्रयासों ने आदिवासियों का हित अधिक 
किया या अहित यदि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन अपने पड़ोसी समुदाय से उन्हे दूर किए बिना ही उनकी 
सामाजिक एकता में सहायक होता है और उन्हें आधुनिक.जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करता है तो उसका 
विरोध नहीं किया जा सकता किन्तु यदि धर्म परिवर्तन उनमें सांस्कृतिक विघटन उत्पन्न कर उन्हें भारतीय जीवन 
की मुख्य थारा से विमुख करता है,"तो उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी” ' 

। जनजातियों के कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान और 
१ प्रशासन के स्तर पर प्रयत्न 


संवैधानिक प्रावधान ro ती 
भारतीय संविधान स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय के सिद्धा म पर आधारित है, अतः संविध 
के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि “राज्य कमजोर वर्ग के लोगों; विशेषकर अनुसूचित जातियों व 
जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय: एवं शोषण से सुरक्षा 
मदान करेगा।'” ३5 
संविधान में जनजातियों के लिए दो प्रकार की ब्यवस्था की गई है-संरक्षी एवं विकासी प्रावधान (7०४००४० 


_ 00 Pr0m01।४९ ९०५1०18) संरक्षी प्रावधानों काः उद्देश्य जनजाति-हितों की सुरक्षा करना है और विकासी 


प्रावधानों का उद्देश्य उन्हें प्रगति के अवसर प्रदान करना है। इन दोनो प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख करने' 
वाढे संविधान के अंश इस प्रकार से हैं : | 
(1) संविधान के बारहवें भाग के 275 स के जा केद्रीय सरकार राज्यों को. जनजातीय 
प्रशासन के लिए विशेष धन aa दत 
ao 325 अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी कोभी धरम, प्रजाति, जाति एवं लिंग. के 


1 चे एस. स. जे. मानन स पल ह i TN anya Maha Vidyalaya Collection. 
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` (3) सोलहवें भाग के 330 व 332वें अनुच्छेद में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित 
जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। फरवरी 2008 में लागू की गई “परिसीमन 
आयोग. रिपोर्ट! की सिफारिशों को लागू करते हुए इन आरक्षित स्थानों में वृद्धि की गई है। अब aoe में 
जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 38 से बढ़कर 42 और राज्य विधानसभाओं में 527 से 
545 हो गई ही! रु 

को 335वां अनुच्छेद आश्वासन देता है कि सरकार नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखेगी। 

(5) 338वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों के लिए अलग आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की 
गई है। यह आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। Ra 

(6) पांचवीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद्‌ की नियुक्ति की व्यवस्था है जिसमें अधिकतम बीस 
सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से तीन-चीथाई सदस्य राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जनजातियों के होंगे। 

(7) अनुच्छेद 324 एवं 244 में राज्यपाछों को जनजातियों के सन्दर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं 

(8) संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असोम, बिहार, उड़ीसा 
आदि के जनजाति-क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा देने से सम्वन्धित हैं। इन लोगों के लिए नौकरियों में प्रार्थना-पत्र 
देने एवं आयु सीमा में छूट दी गई है। शिक्षण संस्थाओं में भी इन्हें शुल्क से मुक्त किया गया है एवं कुछ स्थान 
` इनके लिए सुरक्षित रखे गए हैं 

(9) संविधान की पांचवीं अनुसूची में असोम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में 
अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियन्त्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। . 

इसी प्रकार छठवीं अनुसूची में असोम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के 
प्रशासन के लिए जनजातियों के हित में विशेष व्यवस्था की गई है। 

संविधान में रखे गए विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य जनजातियों को देश के अन्य नागरिकों के समकक्ष 
छाना है। उन्हें देश की मुख्य जीवनधारा के साथ जोड़ना तथा एकीकरण करना है जिससे कि वे देश की 
आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के भागीदार वन सकें। 
प्रशासनिक व्यवस्था 

आन्ध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ 
क्षेत्र अनुच्छेद 244 और संविधान की पांचवां अनुसूची के अन्तर्गत “अनुसूचित क्षेत्र” (5५०1200160 816४७) 
घोषित किए गए हैं। इन राज्यों के राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देते हैं। असोम, . 


मेघालय और मिजोरम का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के उपवन्धों के आधार पर किया जाता है। ' 


इस अनुसूची के अनुसार उन्हें 'स्वायत्तशासी' (५1०7०11005) जिलों में वांटा गया है। इस प्रकार के 8 जिले. 
हैं--असोम के उत्तरी कछार पहाडी जिले तथा मिकिर पहाड़ी जिले, मेघालय के संयुक्त खासी जयन्तिया, 
जोवाई और गारो पहाड़ी जिले तथा मिजोरम के चकमा, खाखेर और.प्रावी जिउे। प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले 
त 849 कि अधिकतम a होते हैं। इनमें चार मनोनीत हो सकते हैं और 
स्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। 

और न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ग करल 

_ जनजातियों के कल्याण हेतु दो म की स्थापना-वर्ष 200 ई. में मध्य प्रदेश; उत्तर प्रदेश और बिहार 
राज्यों का विभाजन कर क्रमशः / उत्तराखण्ड और झारखण्ड की सया गई है। इनमें से 
छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्य की स्थापना का प्रमुख रि 


हो रहा है| उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाढी जनजातियों का विकास 
अनुसूचित जातियों. से भिन्न हैं तथा उनकी समस्याएं भी भिन हैं। अतः न [ क La गोधन: (2003).- 
1 -The Times of nado ON DelhiYSovy30)hB0n, Keyalaya Collectiof. 85222: 


ण मारत में जन्जातिया सा और समा 
ई. के आधार पर वर्ष 1990 में में स्थापित आयोग के स्थान पर पृथक्‌ 'जनजाति 
गंया है। इस प्रकार के आयोग की स्थापना सही दिशा में एक कदम है। के र नया 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त 
से अलग करके एक सरकारी प्रतिष्ठान की तरह वनाया गया है। हा प 
जनजातीय उपयोजना (Tribal Sub-plan-TSP) 


केद्र सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1974-75 में "जनजातीय उपयोजना? का आरम्भ 
किया था। इस उपयोजना के माध्यम से जनजातियों के विकास हेतु कानूनी प्रशासनिक तथा वित्तीय संसाधनों 
की सहायता दी जाती है। यह जनजातीय बहुलता वाढे 21 राज्यों में छागूं है। 2009 के अन्त तक इस 
योजना में 195 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इस योजना हेतु केन्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान 
की जाती है। दसंवी योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 2,960 करोड़ रुपए थी। 11वीं योजना के 
अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए 631 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी गई है। 
कल्याणकारी एवं सलाहकार संस्थाएं. 
केन्द्र सरकार के गृह मन्त्रालय का यह दायित्व है कि वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के 
' कल्याण के लिए योजनाएं बनाए और उन्हें क्रियान्वित करे। 
संसदीय समितियां--अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को संविधान में प्रदत्त सुरक्षा एवं उनके कल्याण 
की जांच के लिए संसदीय समितियां नियुक्त की जा सकती हैं। वर्तमान में इस उद्देश्य से संसद की एक स्थाई . 
समिति बनाई गई है। इस समिति के 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 छोकसमा और 10 राज्यसभा से लिए 
` जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाळ एक वर्ष रखा गया है। 
राज्यों में कल्याण विभाय--राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों 
की देखरेख एवं कल्याण के लिए पृथक्‌ विभागों की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत 
बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मत्री नियुक्त किए जाते 
हैं। कुछ राज्यों में केन्द्रीय स्तर पर गठित संसदीय. समितियों के समान 'विधानमण्डळीय समितियां” बनाई 
गई हैं। : ै 
- बिधायी संस्थाओं (लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं) में प्रतिनिधित्व re जं 
संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के द्वारा.लोकसभा तथा राज्यों के विधानमण्डलों में अनुसूचित 
जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए हैं। प्रारम्भ में यह 
व्यवस्था 10 वर्षों के लिए थी, संवैधानिक संशोधन के आधार पर इस अवधि में निरन्तर वृद्धि की गई तथा अव 
19वें संवैधानिक संशोधन (1999) के आघार पर यह अवधि 25 जनवरी, 2010 तक कर दी गई थी। पुनः 2009 . 
में पारित 109वें संविधान संशोषन द्वारा यह अवधि.25 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है। संसदीय अधिनियम 
के बारा.उन केन शासित क्षेत्रों में जहां विधानसभाएं हैं; इस प्रकार का आरक्षण किया गया है। संविधान के 73 
और 74वें संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गई है कि पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय क्षेत्र में गठित नगर 
पाछिकाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित क 
गए हैं।. 14वीं लोकसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 41 थी, परिसीमन आ 
सिफारिशों के आधार पर जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 47 हो गई है। अतः 
लोकसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की-संख्या 47 हो गई है। 


राजकीय में आरक्षण. : * क ! 
pe द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों या अन्य प्रकार से की 
प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं ग्रुप “सी 


अख़िल भारतीय आधार पर खुली य क 
जाने वी नियुक्ियों में तितत ७) आधार पर नियुक्तिया की जाती ह, प्रे राज्य और 
आरक्षित रखता है। ग्रुप 'बी', सी” 


और 'डी? के पदों के लिए जिनमें स्थानीय और प्रान्तीय आधार पसर नि 
` ` संधीय क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों न्या जनसंख्या के अनुपात में ही. स्थान त 
"और 'डी' में होने वाही विभागीय आधार'परुकीव्काने-कक्तीतीयुक्तियो और युप "ए 
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“सी” और 'डी' में पदोन्नति में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए है 
यदि उनमें 66.6 प्रतिशत अर्थात्‌ दो-तिहाई से अधिक सीधी भर्ती न की जाती हो। जनजातियों के लोगों को 
राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए कई प्रकार की घूट दी गई है; जैसे आयु सीमा में छूट, उपयुक्तता 


. के मानदण्ड में छूट, अनुभव सम्बन्धी योग्यता में छूट तथा ग्रुप 'ए' के प्रसंग में अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी | 


सम्बन्धी स्तरों में झूटा उन्‍हें > 
राज्य सरकारों ने भी अनुसूचित जनजातियों को राजकीय सेवाओं में भर्ती करने और उन्हें पदोन्नतियां 
देने के सम्बन्ध में कई प्रावधान किए हैं केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्राल्यों से सम्पर्क करने के लिए कुछ 
अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं, जो यह देखेंगे कि इनके लिए स्थान आरक्षित रखने के प्रावधानों का 
पालन हुआ है अथवा नहीं। 
जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव 
। प्रारम्मिक पृष्ठो में जनजातियों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है तथा साथ ही उन प्रयलो की 
भी चर्चा की गई है, जो इन समस्याओं को हल करने की दिशा में किए गए हैं। इन प्रयलों के बावजूद 
समस्याओं के समाधान की दिशा में उल्हेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। आज भी समस्याएं अपने प्रवळ रूप 
में वनी हुई हैं। समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार हैं : 
1. आर्थिक समस्याओं के प्रसंग में सुझाव-समस्यांओ का एक मूल कारण है--जनजातियों की घोर 


निर्धनता और उनकी आर्थिक मजवूरियां। जनजातियों-के बहुत बड़े भाग का परम्परागत व्यवसाय खेती है। : 


अतः उन्हें वदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप इस परम्परागत व्यवसाय में भठी-भांति लगाना होगा। इसके 
लिए आवश्यक है कि जनजाति परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि दी जाए तथा इसके साथ स्थानान्तरित 
कृषि पर रोक लगाई जाए। उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाए तथा उन्हें बैठ, बीज एवं 
नवीन यन्त्र प्राप्त करने और कुएं आदि खोदने एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने के लिए कम व्याज 
पर ऋण की सुविधा दी जाए। ८ 

कृषि के साथ-साथ घरेलू उद्योग-धन्धों का विकास किया जाना आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है 
कि उन्हें कुछ विशेष कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाए तथा सहकारी समितियों की स्थापना की जाए। 
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान और बिजली की व्यवस्था की जाए। ठेकेदारों, 
साहूकारों तथा अन्य सभी व्यक्तियों से उनका आर्थिक शोषण रोका जानां चाहिए। उनके लिए उचित शिक्षा 
एवं प्रशिक्षण का प्रवन्ध किया जाए, जिससे वे नौकरियों में स्थान पा सकें। 

2. शैक्षणिक समस्याओं के प्रसंग में तुझाव-अशिक्षा और अज्ञानता जनजातियों की पिछड़ी हुई स्थिति 


और उनके शोषण का दूसरा प्रमुख कारण है। अतः जनजातियों को सामान्य शिक्षा और प्रशिक्षण की दिशा ' 


में आगे बढ़ने के लिए सभी सम्भव प्रयल किए जाने चाहिए। जनजातियों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों 
का प्रतिशत भी बहुत कम है। जनजातियों से जुड़े सभी व्यक्तियों विशेष रूप से 14 वर्ष की उम्र तक के सभी 


ग्रहण करने के वाद उन्हें वेकारी का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ 
मल्य-पाउन, मधुमक्खी-पाठन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का-उनहें ला नक 
जब जनजातियों का अज्ञान दूर होगा तभी वे अपने जीवन में सुधार की वात सोच पाएंगे, जीवन में 
सुधार के लिए आवश्यक परिवार नियोजन को अपना पाएंगे और विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। 
शिक्षा ही उनके जीवन में अन्धविश्वासों, कुरीतियो और कुव्यसनों को दूर कर पाएगी। शिक्षा कर जीवन 
की सभी समस्याओं को हळ करने में मदद मिलेगी। भे के शीव 
3.. सामाजिक समस्याओं के प्रसंग में सुझाव--सामाजिक समस्याओं री 
मूल्य पर कानूनी रोक के साथ-साथ इनके विरुद्ध जनमत तैयार किया यान च he ज्य यव 
और उनमें शिक्षा देने का इतय किय्राजाएं॥ज़नजं|तियों कथि ee उनमें 
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वेश्यावृत्ति दूर हो सके। जनजातियां अपने सामाजिक जीवन में आधुनिकता [को अपनावें, वे आधुनिक > 
की दिशा में आगे बढे, लेकिन इस सम्बन्ध में तो अंधानुकरण किया जाना चाहिए और न bubs 
से आ किया जाना चाहिए। वस्तुत: शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही आधुनिकता को उचित रूप में अपनाया 
जा सकेगा। 

4. स्वास्थ्य सीत. समस्याओं के प्रसंग में सुझाव--स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्याओं को हळ करने के लिए 
जनजाति क्षेत्रो में चिकित्सालय, डॉक्टर. एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबन्ध किया जाए। उनके लिए पौष्टिक 
आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए ताकि उनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को दूर 
किया जा सके। चेचक, हैजा आदि के रीकों का प्रवन्ध किया जाए। उन्हे स्वास्थ्य के नियमों से: परिचित 
कराया.जाए तथा इसके लिए अलग-अळग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। इन शिविरों में उन्हें यह 
भी समझाना होगा कि झाइ-फूंक, जादू-रोना व टोटके तथा नीम-हकीम उनके स्वास्थ्य को सुधारने के बजाय, 
उसे विगाइने का कार्य कर सकते हैं। चलते-फिरते अस्पतालों की व्यवस्था की जाए। स्कूलों, पंचायतघरों एवं 
युवा गृहों में दवाओं की व्यवस्था की जाए! 
* ५. सांस्कृतिक समस्याओं के हल हेतु सुझाव--सांस्कृतिक समस्याओं के हल के लिए डॉ. एल्विन का मत * 
है कि ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जिसमें आदिम ललित कलाओं.की रक्षा के लिए आवश्यक 
प्रबन्ध किए जाएं। जनजातियों के गायन, संगीत, नृत्य, लकड़ी पर नक्काशी के काम तथा अन्य ढलित कलाएं 
देश की बड़ी धरोहर हैं तथा इस धरोहर की रक्षा एवं पुनरुद्धार के लिए सभी सम्भव प्रयल किए जाने चाहिए, 
जनजातियों के लिए किए जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं.की भाषा में हों। इससे 
माषा की समस्या भी हल होगी। ; 

` सभी धर्मों से जुड़े धर्मगुरुओं द्वारा यह वात समझी जानी चाहिए कि जनजातियों को अपने धर्म में : 
दीक्षित करने के बजाय उनके परम्परागतं धार्मिक आचार-विचार को बनाए रखना ही उचित होगा। सभ्य और 
ुसंस्कृत्त जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सामाजिक जीवन में धर्म परिवर्तन के लिए स्थान होना 
चाहिए अथवा नहीं, इस पर गहरे चिन्तन की आवश्यकता है। हिन्दू समाज के लिए अपने सामाजिक भेदभाव 


"से भरे व्यवहार और कुरीतियों से मुक्त होना होगा। . 


आज स्थिति यह है.कि आधुनिकता के सम्पर्क ने जनजातियों के सामने दोहरी समस्या खड़ी कर दी 


` ह। एक तरफ वे नवीनता से सम्पर्क चाहती हैं, उनसे प्राप्त ळाभों को उठाकर अपने को राष्ट्रीय जीवन की 


मुख्य धारा से जोड़ना चाहती हैं। दूसरी तरफ वे अपनी जनजातीय संस्कृति को भी बनाए रखना चाहती हैं। 
जनजातीय समस्याओं को सुल्झाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य ही नहीं, वरन नैतिक दायित्व भी है, किन्तु कोई 


भी हल संविधान एवं राष्ट्रीय जीवन के दायरे में ही ढूंढ़ा जाना चाहिए। . 


जनजातियों. की समस्याओं के समाधान हेतु केद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को एक उचित नीति 


"बनानी चाहिए, ताकि इनके. हितों की रक्षा की जा सके। जनजातीय नीति में निम्न बातों का ध्यान अवश्य 


ही रखा जाना चाहिए : es 
0) “सभी भारतीय जनजातियों को किसी एक जाति अथवा वर्ग में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक 
जनजाति, की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, विकास का एक पृथक्‌ स्तर है, साथ ही उसकी अपनी निजी 


. समस्याएं भी हैं। अतः कोई भी नीति सभी जनजातियों के लिए छाभप्रद नहीं हो सकती, जब तक कि स्थानीय 


परिस्थितियों.को ध्यान में.न रखा जाए और अंपंनाई गई नीति का प्रथम उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का हल 
न हो। डे. मजूमदार का मत है कि “जनजातीय जीवन के पुनर्वास की किसी भी योजना अ मं उनकी 
कप एवं सम्बद्ध क्षेत्र की साँस्कृतिक स्थिति को जानना 5 है। जो बात एक सांस्कृतिक 
ए उपयुक्त है, सम्भव है कि, वह दूसरे क्षेत्र के लिए उपयुक्त न हो!" _ व. 
: (2) जनजातियों के सुधार के पीछे हमारा उद्देश्य उन्हे आधुनिक समाज की प्रतिलिपि (९110) मात्र 


तिय प शे. रे के 
बनाना नहीं होना चाहिए, बल तह हो ब्राहि कि वे अपती मा की पर 


अनुसार; “शासन और सभी सम्बद्ध पक्षों ह इस वात 
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अपनी कतिपय परम्परागत संस्थाओं को जीवित रखकर भी राष्ट्र के उपयोगी नागरिक और महत्वपूर्ण अंग 
बन सकते हैं।” र 

(3) जनजातियों के उत्थान के लिए किसी भी नीति को छागू करने में ऐसे कर्मचारियों का ही सहयोग 
लिया जाए, जो इस कार्य में रुचि रखते हों और जनजाति क्षेत्र की परिस्थितियों तथा समस्याओं का जिन्हें थोड़ा 
ज्ञान हो। जनजाति क्षेत्रों में कार्य करने वाढे शासकीय तथा अर्द्ध-॥ासकीय और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 
जनजाति जीवन और संस्कृति से परिचित कराने और किए जाने वाले कार्य को समझने हेतु 
विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। समाजशाख्री और मानवशास्री नई कल्याणकारी नीतियों को 
लागू करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कोई भी नीति जनजातियों पर थोपी नहीं. जाए, वरन्‌ : 
जन-सहयोग से ही उसे लागू किया जाए। : । 

(4) जनजातियों की मूल समस्याएं दो हैं-निर्धनता और अशिक्षा अतः शासन द्वारा अपनाई गई नीति 
का उद्देश्य इन दो समस्याओं का जड़ मूल से अन्त करना होना चाहिए। इन दोनों समस्याओं के सम्बन्ध में उचित 
प्रायमिकताओं के आधार पर कार्य करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता होनी चाहिए, सभी जनजाति 
लोगो के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था] इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र के प्रसंग में जनजातियों में 
सवसे अधिक निर्धन लोगों का पता छ्गाकर सबसे पहले उन्हें ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। 
यदि निर्धनता और अशिक्षा का अन्त करने की दिशा में पर्याप्त सीमा तक सफलता प्राप्त की जा सकी, तो 
अनेक जनजातीय समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। 

(5) जनजातियों की समस्याएं अत्यधिक जटिल मानवीय समस्याएं हैं, जिनके समाधान हेतु प्रशासकों, 
सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज वैज्ञानिकों को अपने साधन एक साथ जुटाकर कार्य किया जाना चाहिए। कुछ 
गैर-सरकारी संगठनों ने जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। शांसन के द्वारा 
इन गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उनके साथ आपसी सहयोग के सम्बन्ध स्थापित 
किए जाने चाहिए। कुछ गैर-सरकारी संगठन ऐसे भी हैं जो जनजाति कल्याण के नाम पर जनजातियों के 
एकीकरण को आघात पहुंचाते हैं तथा उनमें नए तनावों और जटिल स्थितियों को जन्म देते हैं। सभी सम्भव 
तरीकों से इन गैर-सरकारी संगठनों को निरुत्साहित तथा नियन्त्रित किया जाना चाहिए। जर 

(6) यह सही है कि केन्द्र और राज्य सरकारें जनजातियों के उत्थान हेतु कृत संकल्प हैं तथा उनके 
उत्थान हेतु अव तक अनेकानेक करोड़ रुपए की धनराशियां दी गई हैं। लेकिन व्यावहारिक अनुभव बतलाता 
है कि ज़ो धनराशियां दी गईं, जो अनुदान दिए गए, उनका उचित उपयोग नहीं हुआ है। अतः उच्चतम स्तर 
के शासक वर्ग और जनजाति कार्य में लगे उच्च पदाधिकारियों को इस दृष्टि से हर समय संजग रहना होगा 
कि साधनों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, विकास सम्बन्धी योजनाओं का लाभ कुष्ठ गिने-चुने मुडी भर लोगों 
को तो नहीं मिठ रहा है, स्वार्थी लोग जनजातीय कल्याण के नाम पर कहीं अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति में तो 
नहीं छगे हैं। नीति की क्रियान्विति और धनराशियों के उपयोग के सम्बन्ध में निश्चित जवाबदेही की व्यवस्था 
होने पर ही वन rs समस्याओं का समाधान सम्मव हो सकता है। 

` (7) कुछ क्षेत्रों, विशेषतया उत्तरपूर्वी सीमा प्रान्त के कुछ क्षेत्रों जनजातियों में असन 
बहुत तीव्र है, उनमें विद्रोह और अलगाववाद के स्वर भी द तु के प्रति कुछ वीय) १ 
की स्थिति अपनाए जाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों और जनजातियों को शासन के द्वारा स्पष्ट वचनों और 
कार्यकरण से इस वात-के लिए आश्वस्त किया जाए कि देश की छोकतन्रीय व्यवस्था में उनके हितों की 
पूर्ण रक्षा की जाएगी। इस प्रसंग में घोषणाओं की अपेक्षा कार्यकरण का महत्व ही अधिक है। 


न ; प्रश्न 
` दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न (प्रत्येक प्रश्‍न 6 अंक का, उत्तर. लगभग 300 शब्दों में दीजिए) 
1. जनजाति की परिभाषा कीजिए। जनजाति के लक्षण या विशेषताएं बताइए। 
2. रतीय जनजातियों की समस्याओं का. संक्षेप में वर्णन द कए 
गए पयलो का उल्लेख कीणिए . वर्णन कोजिए। इन समस्याओं को हळ करने के लिए किए 
3. आखीव जनाति क विरा च ए 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न 


1 
2. 
3. 
4 
5 


9. 
10. 


अति 


(अ) नोट-निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दो में दीजिए (2 अंक)। 


« जनजातियों के उत्थान की दिशा में कार्य करने वाढी कुछ प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम वताए? 


जनजातीय उपयोजना (77७३ Sub-PIan) क्या है? 


. उचित जनजातीय नीति की दो विशेषताएं वताइए। 
- जनजातियों में अशिक्षा व गरीवी की समस्या पर टिप्पणी लिखिए। 


(ब) नोट--निम्न प्रश्नों. का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए (4 अंक)। 


. जनजाति के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं वताइए? 2010) 
- भारतीय जनजातियों में व्याप्त विविध समस्याओं के मूल कारण क्या हैं? 
- भारतीय जंनजातियों की सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु अपने सुझाव दीजिए ? 


भारतीय जनजातियों की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु अपने सुझाव दीजिए? 
जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम चलाए हैं? 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न [प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक, का, उत्तर दस शब्द (एक वाक्य) मे] 

'प्रश्‍न 1. जनजाति की परिभाषा दीजिए 

उत्तर--“स्यानीय आदिम समुदायों के किसी भी समूह को, जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा 
वोल्ता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते ह!” 

प्रश्‍न 2. जनजाति के पांच प्रमुख लक्षण कया हैं? 22 

उत्त--ये लक्षण हैं--(1) सामान्य भू-माग, (2) विस्तृत आकार, (3) एक नाम; (4) सामान्य भाषा, (5) सामान्य संस्कृति! 

प्रश्‍न 3. भारत की समस्त जनसंख्या में जनजातियों का अनुपात कितना है? 

उत्त--वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की समस्त जनसंख्या में जनजातियों का अनुपात 8.2 प्रतिशत है। 

प्रश्न 4. लोकसभा तथा राज्यों के विधानमण्डलों में जनजातियों को आरक्षण कब तक प्राप रहेगा? | 

, उत्त---109वें संवैधानिक संशोधन (2009) के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को इन संस्थाओं में अव 25 
जनवरी, 2020 तक आरक्षण प्राप्त रहेगा। 

प्रश्‍न 5. भारतीय जनजातियों की तीन प्रमुख आर्थिक समस्याएं बताइए 

उत्तर) स्थानान्तरित खेती की समस्या, (2) कृषि भूमि का अभाव, (3) जंगलों से सम्वन्धित समस्या। 
५ की तीन प्रमुख सामाजिक समस्याएं बताइए। . 

cls arr (2) कया मूल्य की समस्या, (3) शिक्षा व मनोरंजन के केन्द्र युवा गृहों का पतन। 
१ जनजातियों की तीन प्रमुख सांस्कृतिक समस्याएं बताइए। | 

आ nt (2) व छलित कछाओं का पतन, (3) धर्म परिवर्तन से उत्पन्न तनाव की समस्या। 

प्रश्‍न 8. “स्थानान्तरित खेती' क्या है? द 

व उ जनजातियां जंगले में 'हैं तथा फिर उस भूमि पर कृषि कार्य करती हैं। जव कुछ समय वाद 

ह बचा खेती योग्य नहीं रती, तो इ ब किसी जय स्थान पर खेती करती हैं। यही 'स्थानान्तरित 
खेती” है। 


| ., 2010) 
प्रश्‍न 9. भारत की किसी एक जनजाति का नाम लिखिए _ (उ.प्र., 201 
अथवा, कोई दो. भारतीय जनजातियों के नाम लिखिए। (उ.प्र. 2010) 
उत्तर--कोछ और मुण्डा। 
बहुबिकल्पीय प्रश्‍न 


निम्नलिखित दिकतप दिए गए ही उनमें से सही विकल्प छांटकर लिखिए : 
*“स्थानीय ह 22 के किसी-भी समूह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक माल ख | 
योता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं।'' यह परिभाषा 
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, जनजाति का प्रमुख लक्षण है : 
* (अ) सामान्य भू-भाग (ब) विस्तृत आकार 
(स) एक नाम . (द) इनमें से सभी 
. निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति नहीं है : 
(अ) मुण्डा (ब) कोल 
(स) ब्राह्मण (द) भील 
, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जनसंख्या अधिक है : 
(अ) उत्तर प्रदेश (व) केरळ 
(स) झारखण्ड (द) तमिलनाडु 


. भारतीय जनजातियों में व्याप्त विविध समस्याओं का मूल कारण है 


(अ) निर्धनता, अज्ञान और विकास के ढाभ जनजातियों तक न पहुंचना 


(ब) पृथक्‌ और दूरदराज क्षत्रं में निवास 
"(स) ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन 
.. . (द) उपर्युक्त सभी 
6. जनजातियों की प्रमुख आर्थिक समस्या हैं : 
(अ) स्थानान्तरित खेती के अन्त में उत्पन्न समस्या (व) जंगलों पर स्वामित्व के अन्तं से उत्पन्न समस्या 
(स) ऋणग्रस्तता की समस्या (द) इनमें से सभी 
* 7. जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्या है : 
(अ) वालविवाह की समस्या 
(व) कन्या मूल्य की समस्या 
. .(स) शिक्षा व मनोरंजन के केन्द्र युवा गृहों का पतन 
(द) इनमें से सभी 
8. 'भारतीय संविधान में कितनी जनजातियों का उल्लेख है? 
(अ) 525 (व) 560 
(स) 570 (द) इनमें से कोई नहीं 
9. अनुसूचित जनजाति के निर्धारण का आधार रहा है 
(अ) क्षेत्र - (ब) जाति 
(स) उपर्युक्त दोनों द) इनमें से कोई नहीं 


,एत्तर--1. (अ);2. (द), 3. (स), 4. (स), 5. (द), 6. (द), 7. (द), 8. (व), 9. (स) |] 
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` नागरिकशास्त्र (राजनीति विज्ञान) विषय के कुछ अधिक 
विचारक/लेखक तथा उनकी सबसे अधिक जा रचनाएं दला 


मनु 
कौटिल्य (विष्णु गुप्त या चाणक्य) 
प्लेटो 


प्लेटो 


अरस्तू 
थॉमस हाव्स 
जॉन लॉक 

जीन जेक्स रूसो 
जॉन स्टुअर्ट मिल 
जे.एस. मिल 


जॉर्ज विल्हैल्म फैड्रिक हीगल। 


हीगल 
थॉमस हिल ग्रीन (टी. एच. ग्रीन) 


कार्ल मार्क्स 
(मूल पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई 
शीर्षक है) 


हेरल्ड लॉस्की ” 
महात्मा गांधी 


महात्मा गांधी 


4 


~ 


मनुस्मृति 
अर्थशास्त्र 


रिपब्लिक (₹८०८७॥८) 


- लॉज? (The Laws) 


पॉलिटिक्स (2०/४८5) 
ठेवायथन (८८४०/००) 


, शासन पर दो निवन्ध (7४० 77९5९5 ०॥ 


Government) 

सामाजिक अनुबन्ध (59८61 ०7/7०८१) 

स्वतन्त्रता (07 (७९75) 

प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार (८०॥५५९०४४०॥ ` 
on Representative Government) 

फिलॉसफ़ी ऑफ लॉ या फिलोसॉफी ऑफ राइट 
(Philosophy of Law or Philosophy of His- 
tom) 

फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री (Philosophy of History) 
राजनीतिक दायित्व के सिद्धान्त पर व्याख्यान 
‘Lectures on ihe Principles of Political 
Obligations) 

साम्यवादी घोषणा-पत्र (he Communist Manifes- 
10) र > ठं 
“पूंजी” (Das Capital) 

“यूटोपिया' (००1८) 

स्पिरिट ऑफ लॉज (776 ४७/ग ० Las) 


“Espirit des Luis? 


ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स (Grarmar of Politics) 


र ,... सत्य के साथ मेरे प्रयोग (4) ६०९7/१९75 "शशी 


777) पुस्तक महात्मा गांधी की आल कथा के रूप 


में है। 
हिन्द स्वराज्य 


1 स्वयं छेखक ने पुस्तक को; भरकर इसी हमें पिया है! Vidyalaya Collection. 
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परिशिष्ट 2 : वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 


न्स प्रश्न-पत्र में 10 अंक के वहुविकल्पीय प्रश्‍न पूछे जा सकते हैं अथवा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ निश्चित 
उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न अथवा सत्य-असत्य प्रश्न पूछे जा सकते है! वस्तुतः ये सभी “वस्तुनिष्ठ प्रश्न! 
| (Objective 00०००) के अलग-अलग रूप हैं। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, सत्य-असत्य प्रश्न और रिक्त स्थान की 
पूर्ति के कुछ प्रश्न मॉडल के रूप में उदाहरण के रूप में उत्तर सहित दिए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को इन प्रश्नों 
` | का एक परिचय प्राप्त हो सके) 

प्रश्न 1. “नागरिकशास्त्र सामाजिक सर्वेक्षण का सामाजिक सेवा में प्रयोग है!” यह कथन किस विद्वान का 
है? 

उत्तर-प्रो. गेड्स का! 

प्रश्‍न 2. 'सिविस? (0175) शब्द किस भाषा का है? 

उत्तर-लैटिन भाषा का। 

प्रश्न 3. भारतीय संविधान द्वारा भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गयी है? 

उत्तर-इकहरी नागरिकता। 

प्रश्न 4. “भारतीय नागरिकता अधिनियम? कव पारित किया गया था? 

उत्तर-1955 में। 0 

प्रश्‍न 5. भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार अब जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम 
से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम-से-कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? 

उत्तर-5 वर्ष तक। 

प्रश्न 6. “राजनीतिक दायित्व के सिद्धान्त? पुस्तक के लेखक कौन हैं? 

उत्तर-टी. एच. ग्रीन। 

प्रश्न 7. भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूछ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? 

उत्तर-42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 

प्रश्‍न 8. 'रिपव्िक' (४००७/८) पुस्तक के लेखक कौन हैं? 

उत्तर-प्छेटो। 

प्रश्न 9. पछेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 

उत्तर-5,040 र 

प्रश्‍न 10, “यूटोपिया” (८।००) की रचना किसने की थी? 

उत्तर-थॉमस मूर ने। 

प्रश्‍न 11. किस विचारक को सभी 'आदर्शवादियो का जनक? माना 

ततके कं जा सकता है? 
स्य त्य es पर परमेश्वर की अबतारणा है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार है।'” यह 
उत्तर -हीगल का। 


ह प्रश्‍न 13. कार्ल मार्क्स और ऐजिल्स ने “साम्यवादी घोपणा-पुत्र 


(Communist Manifesto) कब प्रकाशित 


उत्तर--1848 में। 
प्रश्न 14. कौटिल्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ का कया नाम है? 
उत्तर-अर्थशास्त्। 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| 
| 


| 
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| 
| 
| 
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। 
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प्रश्‍न 15. स्वतन्त्रता का अंग्रेजी रूपान्तर. “लिबर्टी” (71७९7५) लैटिन ; 
उत्तर लिवर” (७०) शब्द से। क हा है 
प्रशन 16, ९00 1७९7५? पुस्तक के लेखक कौन हैं? 
उत्तर--जे. एस. मिळ। 


प्रश्‍न 17. “मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है, किन्तु सर्वत्र वह बन्धनों में बंधा हुआ है!” यह कथन. किस 


विद्वान का है? 


है? ` 


गई है? 


उत्तर-रूसो का। 

प्रश्‍न 18. किस देश का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? 
उत्तर-इंग्छैण्ड का संविधान। 

प्रश्‍न 19. छोकतन्त्र को “दुष्टों का कुलीनतन्त्र' किसने कहा है? 
उत्तर--टेलीरेण्ड .ने। 


- प्रशन 20. शक्तिपृथक्करण सिद्धान्त का विधिवत्‌ और वैज्ञानिक रूप में प्रतिपादन किस विचारक ने किया? 


उत्तर--मॉण्टेस्क्यू ने। 


` प्रशन 21. "६४7 46५ ८5? (ऽध ०/ ८4७5) पुस्तक के लेखक कौन हैं? 


उत्तर -मांण्टेस्क्यू। 
प्रश्न 22. इंग्हैण्ड में व्यवस्थापिका. का कौनसा सदन अपील के उच्चतम न्यायाय के रूप में कार्य करता 


उत्तर-उच्च सदन 'हाऊस ऑफ लॉर्डस? (1०५5० ०1.०५) 
प्रश्‍न 23. सरकार के कितने अंग होते हैं? 


` उत्त-तीन। 


प्रश्न 24. भारत में कितने वर्ष के व्यक्ति को वयस्क समझा जाता है? 

उत्तर--18 वर्ष के। 

प्रश्‍न 25. स्विट्जरलैण्ड में महिलाओं को मताधिकार कब से प्रदान किया गया है? 

उत्तर-1971 में। 

प्रश्‍न 26. सूची प्रणाली के लिए किस प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक है? 
उत्तर-वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र . 

प्रश्‍न 27. राष्ट्र संध की स्थापना कब की गई थी? 

उत्तर-1919 में। 

प्रश्‍न 28. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 

उत्तर--24 अक्टूबर, 1945 को। 

प्रश्न 29 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 

उत्तर-5 (पांच)। ण 

प्रश्‍न 30. गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेठन कहां पर आयोजित हुआ? 
उत्तर-यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। १ 5 
प्रश्न 31. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की 


उत्तर-भाग 16 में। 
प्रश्न 32. किस संवैधानिक संशोधन बारा अनुसूचित जातियों तया जनजातियों के लिए संसद और राज्य - 


जनवरी, 2020 तक के लिए कर दी गई है? 
लाच 2५ संवैधानिक Gr a 0" Vidyalaya Collection 
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प्रश्न 33. उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? 
उत्तर--27 प्रतिशत। 
प्रश्न 34. वर्तमान में छोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 


उत्तर-47 स्थान। 
प्रश्न 35, किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर “अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग” की 


स्थापना की गई है? 


उत्तर--85वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 

प्रश्न 36 गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 15वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? 
उत्तर-मिस्र की राजधानी शर्म-अल-शेख में। 

प्रश्न 37. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 

उत्तर-6 अंग। 

प्रश्‍न 38. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने “शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव” कब पारित किया? 

उत्त-3 नवम्बर, 1950 को। 

प्रश्न 39. भारत में ब्रिटिश शासन ने 1909 के अधिनियम दारा कौनसी निर्वाचन प्रणाली को प्रारम्भ किया? 
उत्तर-पृथक्‌ अथवा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को। 

प्रश्‍न 40. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? 

उत्तर-1 जनवरी, 2007 ई. से दक्षिण कोरिया के बान-की-मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। 
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उ.प्र. बोर्ड परीक्षा प्रश्‍न-पत्र, 2008 
नागरिकशास्त्र डळ 
समय : तीन घण्टे] (प्रथम प्रश्न-पत्र) ` पूर्णाक :50 
निर्देश-() समी प्रश्‍न अनिवार्य हैं। 
"म ` 00 प्रश्नसंख्या 1 से 5 तक बहुविकल्पीय हैं। र 
60) प्रश्‍न संख्या 6से 10तक अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग दस शब्दों 


(एक वाक्य) में देना है। 


0५) प्रश्‍न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में 
देना है। 

(५) प्रश्‍न संख्या 16से 18 तक के प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में देना है। 
(५) प्रश्न संख्या 19 से 21 तक के प्रश्‍न दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 
300 शब्दों में देना है। का । 

(४) सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। 
'बहुविकल्पीय प्रश्न 
'नोट-निम्नलिखित पांच प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प छांटकर 
उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए। 
1. निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व है? 1 
() राजनीतिक दल (0) प्रजातन्त्र 
(0) सम्प्रभुता 6५) राजवूतावास। 
2. 'अर्थशास्त्र' नामक पुस्तक का लेखक कौन था? 1 
0) मनु ७) लॉस्की 
(8) नेहरू ; 6४) कौटिल्य 
3. लिखित संविधान का गुण है: पु 
6) अनिश्चितता ` (0). स्पष्टता ; 
(0) अस्थिरता . (४) इनमें से कोई नहीं। 
4. कार्यपालिका का कार्य है: . 1 
( विधि का निर्माण (४ विधि को लागू करना 
() दण्ड देना (४) संविधान की व्याख्या करना। 
5. कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? -. 1 
6) चार () पाच 
(0) छः. (४) सात। 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न 


6. राज्य के कार्यों को कितंने भागों में बांटा जा सकता है? 
7. नागरिकता खोने का एक आधार बताइए! 
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४ अच्छे संविधान के कोई दो आवश्यक लक्षण लिखिए। 1/2+ 1/2 
9. विकसित और अलिखित संविधान का नमूना किस देश का संविधान है? ] 
10. भारत मे संसदात्मक सरकार है या अध्यक्षात्मक? 1 


लघु उत्तरीय प्रश्न 
11. कर्तव्य किसे कहते हैं? इसके भेद बताइए। 1+1 
12. कानून के दो स्रोत बताइए। 1+1 
13. लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की दो भूमिकाएं स्पष्ट कीजिए। .* 1+1 
14. वयस्क मताधिकार के पक्ष में दो तर्क दीजिए। .._ 1+1 
15. संसदात्मक सरकार की दो विशेषताएं बताइए। १, 1+1 
नोट- प्रश्न संख्या 16से 18 तक प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए । 
16. अध्यक्षात्मक सरकार के दो गुणों और दो दोषों का वर्णन कीजिए। . : 2+2 
17. राज्य और सरकार में चार अन्तर लिखिए। 4 
18. जनमत का महत्व स्पष्ट कीजिए। 4 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न 
19. राज्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके तत्वों की विवेचना कीजिए । 2+4 
अथवा 
राज्य का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है? राज्य तथा राष्ट्र में अन्तर बताइए। 3+3 
20. समानता से आप क्या समझते हैं? इसके कितने प्रकार होते है?  . 2+4 
: अथवा 
स्वतन्त्रता से आप क्या समझते है? व्यक्ति और समाज के जीवन में स्वतन्त्रता का क्या महत्व 
है? 2+4 
21. लोकतन्त्र में राजनीतिक दल का क्या महत्व है? इसके संगठन का क्या आधार होना चाहिए? 
2+4 
अथवा 
गुटनिरपेक्षता पर एक निबन्ध लिखिए। 6 
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०२०३३१ परीक्षा प्रश्‍नरपत्रे 2009 ° eGangotri 
नागरिकशास्त्र : प्रथम प्रश्‍न-पत्र 
समय : तीन घण्टे] SET : 361(JF) | [पूर्णांक : 50 


निर्देश--0) सभी प्रशन अनिवार्य हैं। 
(1) प्रश्‍न संख्या 1 से 5 तक बहुविकल्पीय हैं। 


(1!) प्रश्‍न संख्या 6 से 10 तक अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों (एक 

` वाक्य) में देना है। 

(४) प्रश्‍न संख्या 11 से 15 तक रघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शद्दों में 
देना . है। 

(४) प्रश्‍न संख्या 16 से 18 तक के प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में देना है। 

(४) प्रश्‍न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में 
देना है। 

(भा) सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। 


बहुविकल्पीय प्रश्न 
नोट--निम्नलिखित पांच प्रश्नों में प्रत्येक के चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प छांटकर ` 
उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए प 
. 'रिपव्छिक' पुस्तक का लेखक कौन है? 1. 
0) प्लेटो () अरस्तू ` 
(1) रूसो (४) लॉस्की 
` "नागरिकशास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है।” यह कथन किसका है? 122 
(0) डॉ. बेनीप्रसाद का (0) डॉ. ई. एम. हाइट का 5 . 7 


[ग 


> 


- (म) पुन्ताम्वेकर का (४) एफ. जी. गोल्ड का 
3. निम्न में से कौन सम्प्रभुता का लक्षण नहीं है.? 1 
6) सर्वोच्चता | (9) अविभाज्यता 
(11) सीमितता (४) सर्वव्यापकता 
4. 'सिविक्स' शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है 1 
( लैटिन भाषा के 0) हिब्रू भाषा के 
61) फ्रांसीसी' भाषा के (४) जर्मन भाषा के 
` निम्नलिखित में कौन नेता गुटनिरपेक्ष आन्दोळन से सम्बन्धित नहीं है? ` 1 
(0) नेहरू (४) नासिर 
(i) रीटो (४) स्टालिन 
अति लघु उत्तरीय प्रशन 
, संयुक्त परिवार का एक दोष बताइए। ME 
` लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के दो कार्य वताइए। - ` W+W 
किन्हीं दो राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। W+W 
४ राष्ट्रीयता के विकास में बाधक किरी दो तत्वों का उल्लेख कीजिए। W+W 


: है? ; 
10. अन्तराष्ट्रीय-न्यायाल्य(कहा-व्रित| ०१० Maha Vidyalaya Collection. 
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21. 


oa 


Digitized 0५ /इृण्टमीडिएटां भागरिकशांस्त। की सपोळा 810 ०७2॥००॥ 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न 
- राज्य और सरकार में दो अन्तर बताइए। 1+1 
. राज्य के दो अनिवार्य कार्य लिखिए। 141 
. स्वतन्त्रता के दो प्रकार बताइए। ; 1+1 
- समाजवाद की दो विशेषताएं लिखिए। re कट 1+1 
. अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र क्या है? इसके एक दोष का उल्लेख कीजिए। 1+1 


नोट--म्रश्‍न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। 


. विदेशी और नागरिक में क्या अन्तर है? विदेशी किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है? 


2+2 

- महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में चार तर्क दीजिए। ! 1+1+1+1 
. भारत की जनजातियों की चार मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। 1+1+1+1 

दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न 
अधिकार की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। | 244 
अथवा 

अरस्तू द्वारा राज्यों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। 6 
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन: के योगदान तथा वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। 4+2 
संसदीय लोकतन्त्र में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए। 6 
समानता की परिभाषा दीजिए। इसके विभिन्न प्रकारो को. समझाइए। 2+4 


अथवा 
एक आदर्श नागरिक के क्या गुण हैं? आदर्श नागरिकता के मार्ग में क्या वाधाएं हैं? 3+3 
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उ.प्र. बोर्ड परीक्षा प्रश्न-पत्र, 2010 
नागरिकशास्त्र : प्रथम प्रश्‍न-पत्र 
समय : तीन घण्टे] SET : 332 (IL) पूर्णांक :50 
निर्देश--() सभी प्रश्‍न अनिवार्य हैं। जाच ३ 
७) प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बहुविकल्पीय हैं। \ 
(0) प्रश्‍न संख्या 6 से 10तक अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग दस शब्दों 
(एक वाक्य) में देना है। 
(४) प्रश्‍न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में 
` . देना है। 


~~ 


` (७ प्रश्न संख्या 16से 18 तक के प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्बों में देना है। 
(५) प्रश्‍न संख्या 19 से 21 तक के प्रश्‍न दीर्घ उत्तरीय हैं. जिनका उत्तर प्रत्येक लगमग _ 


300 शब्दों में देना है। 
(शा) सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। 
` बहुविकल्पीय प्रश्‍न 
नोट-_निम्नलिखित पांच प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प छांदकर 
उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए। 
1. “राज्य एक आवश्यक बुराई है।” यह कथन किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? 1 
@ व्यक्तिवाद (00 अराजकतावाद 
( समाजवाद . (४ आदर्शवाद , 
2. कार्यपालिका का कार्यकाल किस सरकार में निश्‍चित होता है? 1 
() संघात्मक 60) अध्यक्षात्मक 
(8) संसदात्मक | : ___ ९४ एकात्मक 
3. राज्य का अनिवार्य तत्व है : कर 1 
@ संविधान डड (9) न्यायपालिका 
७) संप्रभुता (७) राष्ट्रीयता 
4. लोकतन्त्र में शासन की अन्ततः शक्ति किसमें निहित होती है? ' 1 
0) संसद में | ख डा र 
10) 'मन्त्रिपरिषद्‌ * (@") सविधान £ 
ड निम ताओ में से कौन गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से संबंधित नहीं है? : 1 
0) नेहरू" # ` ऐ) नासिर ४2) 
(0) दैवे (") स्टेलिन 
* - अति लघु उत्तरीय प्रश्न 


& नागरिक शास्त्र की एक परिभाषा उसके लेखक के नाम सहित लिखिए। 
मे णत निर्माण. के करिशी एक सांधन का उल्लेख कीजिए च्या ४ pp 
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I RRM स प सस 
8 संप्रभुता के किसी एक सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए। .. . 1 


9. भारत की किन्ही दो जनजातियों के नाम बताइए। 1/2+ 1/2 
10. कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक लिखिए। न नल क्क सरी 
'लघु उत्तरीय प्रश्‍न 

11. अध्यक्षीय व संसदीय शासन प्रणाली के बीच दो अन्तर बताइए। `: tr 

12. उदारवादी राज्य व कल्याणकारी राज्य के किर्न्ही दो अन्तरों को समझाइए.। I+] 

13. द्विसदनीय व्यवस्थापिका के कोई दो लाभ बताइए | 1-1 

14. पर्यावरण की सुरक्षा में नागरिक किस प्रकार योगदान दे सकते है? इसके लिए दो तर्क 

दीजिए। र 1+1 

15. राज्य एवं सरकार में दो अन्तर बताइए। ै 1+1 
नोट--प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। 

16. नम्य संविधान के दो गुणों और दो दोषों की विवेचना कीजिए। . . 2+2 

17. विधि के चार प्रकार बताइए। . _ I+1+1+1 

18. आधुनिक राज्य के चार प्रमुख कार्यों काविवेचन कीजि! .. .. , 1 +1+1+1 

दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न 
19. नागरिक शास्त्र के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियां कौन-सी हैं? किस पद्धति को आप अच्छा 
समझते हैं और क्यों? 2+4 
अथवा [३ 

नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है।” इस कथन की विवेचना कीजिए। 

3+3 

20. लोकतन्त्र मे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका और उपयोगिता का आलोचनात्मक परीक्षण 

कीजिए। 3+3 

अथवा 
अन्तरराष्ट्रीयतावाद के विकास में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। 6 


21. “स्वतन्त्रता की समस्या का केवल एक ही समाधान है, और वह समाधान समानता में निहित 
हे!” इस कथन की विवेचना कीजिए। 6 


समाजवादी राज्य के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
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GK.& Wve who 
G.K. & CurrontAffiis ATS 
सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 30.00 | ⁄ ` - > . 15000 
सामान्य ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय 45.00 | 77 उत्तर प्रदेश हा अयः ८000) 
a 85.00 | 386 ed का संविधान,” 5555.60.00 | 
"साहित्य सागर' सामान्य ज्ञान - 90.00 ps Mr 
An Encyclopaedia of ४ हम 
General Knowledge 95.00 61.00 
Concise General Knowledge 30.00 ड be ap RT 
सामान्य ज्ञान 375.00 


Pa 
RRL. MN 
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'कॉम्प्रिहेन्सिव सामान्य अध्ययन 475.00 र डी तिव ९ 


967 Curent Essay& ६ 5000 
Letter Writing 125.00 : 
960 Objective English 70.00 |... हिन्दी स्क “#४ 


4273 जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 135.00 70.00 

540 जवाहर नवोदय विद्यालय 125.00 | 995__ऊ- . 

218 जवाहर नवोदय विद्यालय डड 225.00 
प्रैक्टिस वर्कबुक 75.00 


A640 उत्तराखण्ड राजीव गांधी 
नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 85.00 


A828 उ. प्र. राष्ट्रीय प्रतिमा खोज एवं 
छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 100.00 


8809 छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा कक्षा 9 100.00 
A289 एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 8 220.00 


A290 जूनियर हाईस्कूल छात्रवृत्ति 
परीक्षा कक्षा 6 70.00 


4614 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज ८; 
परीक्षा कक्षा 8 6 20000 । | ___. 


2४710,00 | 


